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ट्विर्तीय ससस्‍्करर॒ग कीं प्रस्तावना 


/ ग्राचीन भारतीय शासनपद्धति ' के प्रथम संस्करण का जिस तरह स्वागत 
हुआ उससे यह सिद्ध हुआ कि उस प्रंथ की अत्यन्त आवश्यकता थी और छोगों ने 
उसे बहुत पसन्द किया। इस संस्करण में उसे सर्वांगीण व परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न 
किया गया हूँ । फलस्वरूप प्रथमाव त्ति के २४८ पृष्ठों का प्रंथ इस आवत्ति में ३५५ 
पृष्ठों का हो गया । इस संस्करण में सम्मिलित नये विषय निम्नलिखित हें :--- 

(१) प्रथम अध्याय में राज्यशास्त्र, दंडनोति, अर्थ शास्त्र इत्यादि शब्दों के 
अथ का ज्ञास्त्रीय विवेचन किया गया हैं। कौटिलोय अयंशज्ञास्त्र व शुक्रनीतिमार 
के विबय में अधिक विस्तृत विवंचन हूं । 

(२) द्वितीय अध्याय में नगरराज्य का विव चन अंतर्भूत हूँ । 

(३) तृतीय अध्याय में सर्वोच्च शासन का अधिष्ठान, प्रभुसता के अधिकारों 
का विभाजन, धासिक विचारधाराओं का शासन-पद्धति पर प्रभाव इत्यादि नये 
विथय अंतर्भूत किये गये हे । 

(४) न्यायदान-पद्धति पर १२वाँ अध्याय नया जोड़ा गया है । 

(५) चौदहबें अध्याय में मंडल-पद्धति का विवेचन हुआ हे । 

(६) प्रथम संस्करण के अंतिम अध्याय ' सिहावलोकन व गुणदोष-विवचन 
को, जो केवल १९ पृष्ठों का था, इस संस्करण में तोन अध्यायों में विभाजित 
कर दिया गया हूँ । १५वें अध्याय में ' राज्यशासन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ' में 
वेदिककाल से मोयं राल के अंत तक विभिन्न राज्य-पद्धतियों का विवेचन ३३ 
पृष्ठों में है। १६वें अध्याय में अन्धकार युग की शासन-पद्धति, गुप्तव॒ग की शासन- 
पद्धति, ह्बंबर्धन की शासन-पद्धति, राष्ट्कूट सामाज्य की शासन-पद्धति, हर्षोत्तर- 
कालीन उत्तर भारतीय शासन-पद्धति, दक्षिण हिदुस्थान की शासन-पद्धति, का 
विवेचन ४० पृष्ठों में किया गया हे । स्वातंत्योत्तर काल में भारत फे राजकीय 
भूगोल में अनेक परिवर्तन हुए । इसलिए गुणदोध-विवेचन में भी पर्याप्त परिवर्तन 
करना आवश्यक हुआ। अंतिम अध्याय उसी के अनुरूप नये सिर से लिखा गया। 
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द्वितोय संस्करण में प्राचोन भारतोय शासन-पद्धति का विवेधन विस्तृत, 
सर्वांगोण और ठोस किया गया हूँ । पाठक इस ग्रंथ में न केवल शासन-पद्धति के 
मूलभूत सिद्धांतों का विवेचन पायेंगे वरन्‌ विभिन्न राजवंशों में उसका स्वरूप 
किस प्रकार बदलता गया यह भी जान सरकेंगे। ग्रंथ को पादटिप्पणियों में आधारभूत 
बचनों का उल्लेस दिया गया हूँ । अनेक जगह ये बचन उद्धृत भी किये गये हैँ। इनसे 
गम्भीर अध्ययन करने के लिए संशोधकों को बहुमुल्य साहाण्य मिऊेगः। आशा 
हैँ कि सामान्य पाठक एवं विद्यार्थो, दोनों को इस ग्रंथ का विवेचन साधार, सर्वांगोण 
व विचार-सिद्ध होगा । 

में छपाई के समय इतर कार्यों में व्यस्त था। इसलिए मुद्रण-संशोधन, भाषा 
सेंवारन आदि का कार्य भारती-भंडार के कशल व्यवस्थापक श्रो वाचस्पति पाठक 
ने अपने ऊपर लेकर उसे सुचारु रूप से सम्पन्न किया । इसके लिए में उनका बहुत 
ऋणो हूं । 


३-८-५९ - अनंत सदाशिव श्रलतेकर 


प्रथम संस्करण की प्रस्तावना 


मेर ग्रंथ अभी तक प्राय: पहले अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे। पीछ उनका संस्करण 
मेने अपनो मातृभाषा मराठी में प्रकाशित किया। मगर ' प्राचीन भारतीय शासन- 
पद्धति ' सर्वप्रथम हिन्दी में हो प्रकाशित हो रही हे । अनेक कठिनाइयों के कारण 
इसका अंग्रेजी संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका। मराठी संस्करण तेयार 
हो रहा हूँ। ग्रंथ का स्बप्रथम हिन्दी में प्रकाशित होना इस समय उचित ही हे । 
निकट-भविध्य में हिन्दी राष्ट्र-भाषा के पद पर आरूढ़ होगी। इसलिए हिन्दवासियों 
के लिए यह आवदयक-सा हो गया हे कि उनके मौलिक ग्रंथ सर्वप्रथम हिन्दी में हो 
प्रकाशित हों । 

प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति पर हिन्दी में कोई ऐसा ग्रंथ अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ हूं जो उसका सांगोपांग निरूपण कर अंग्रेजी में इस विषय पर अनेक प्र 
हैं किन्तु वे उसके अनंक पहलओं में से एक या कुछ पहलओं पर प्रकाश डालते 
हैं । मगर भारतीयों के राज्य-शासन विषथक तस्वों और सिद्धान्तों का सांगोपांग 
विवेचन करके उनकी शासन-पद्धलि का साधार ओर सरपर्ण बर्णन करनवाला 
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ग्रंथ अब तक अंग्रेजी में भी नहीं हे । प्रस्तुत प्रंथ इस कमी को प्रा करने के लिए 
लिखा गया हूं । 

इस ग्रंथ की विशेषताओं पर पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करना अनजित न 
होगा । अथंज्ञास्त्र, नीतिशास्त्र आदि के जो ग्रंथ शासन-पद्धति का विशेष रूप से 
विवेचन करते हें, केवल उन्हों के आधार पर यह ग्रंथ नहीं लिखा गया है। इन ग्रंथों 
में अनेकविध व उपयुक्त साधन-सामग्री तो मिलता हे पर वह कहाँ तक वास्तविक 
थी और कहाँ तक फाल्पनिक इसके बार में कभी-कभी संद्य उत्पन्न हो सकता हे । 
अतएव बेदिक, बौद्ध ओर जन बाइलमय, राजतरंगिणी के रूमान प्राचीन इतिहास, 
मेगेंस्थेनीस, युआनच्वांग सदृश विदेशी इतिहासकार तथा यात्रियों के बृत्तांत, 
प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों आदि साधनों से प्रत्यक्ष रे तिहासिक व सत्य से अधिक 
संबद्ध जो सामग्री प्राप्त होती है उसका भी सहारा लंकर प्राचीन भारतीय शासन- 
पद्धति के साधार, सांगोपांग कितु अनतिविस्तृत विवेचन करने का प्रयत्न हमने 
इस ग्रंथ में किया हैँ । प्राचीन भारतीय इतिहास वेंदिक, उपनिबद, मौयं, गुप्त आदि 
कालखंडों में विभाजित हूँ । विवेचित संस्थाओं ओर शासनतत्त्यों का विकास 
ऊपर निर्विष्ट कालखंडों में किस प्रकार हुआ यह विखान का प्रयत्न प्रत्येक अध्याय 
में किया गया हूँ। विभिन्न प्रांतों में शासत-संस्थाओं का विकास कभी-फ्भी किस 
कारण भिन्न प्रकार से हुआ इसे भी बतलान फा, जहाँ संभव था, प्रयत्न किया 
गया हूँ 

प्रथम अध्याय में प्राचीन भारत के राज्यशासन के प्रंथों का इतिहास देकर 
उनका स्वरूप और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया हूँ। राज्य की उत्पत्ति 
कंसे हुई, उसके कोन-कोन-से प्रकार थं, उनका स्वरूप क्‍या था, राज्य का ध्येय 
और कार्य क्‍या होना चाहिए आदि प्रइनों के विषय में प्राचीन भारतीयों के क्‍या 
विचार थे, उनका परिचय द्वितीय और तृतीय अध्यायों में दिया गया हेँ। चौथे 
अध्याय में राज्य और नागरिकों के परस्पर सम्बन्ध तथा विदेशियों और नागरिकों 
के भेद-भाव किस प्रकार के थे, नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों के अधिकार कहाँ तक 
समान थे--इन विययों का विवेचन किया गया हूँ । इन अध्यायों का सम्बन्ध इस 
प्रकार राज्यश्ञासन के म्‌ल सिद्धान्तों से हैँ । 

इन अध्यायों में राज्यशासन के सूलभत सिद्धान्तों का विवेचन करके 
पंचम अध्याय से शासनपद्धति फा वर्णन प्रारम्भ होता हूँ । पंचम अध्याय में 
नपतंत्र का वियेखन हैँ। नृषपपद का विकास कंसे हुआ, कालांतर में किस मर्बावा 
तक वह देवी माना जाने लगा, राजा के अधिकार फंसे सोमित किये जाते थे, 
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उसमें कितनी सफलता मिलती थी आदि विषयों की चर्चा इस अध्याथ में की 
गयी है । 

गणतंत्रों या प्रजासत्तात्मक राज्यों को उत्पत्ति कब और कंसे हुई, उनका 
विकास किस प्रकार हुआ, उनमें वास्तविक राज्य-सत्ता सामान्य जनता के हाथ 
में किस अंश तक थी, उनके कौन-कौन-से प्रकार थे, तथा सरकार और लोकसभा 
एक-दूसर से किस प्रकार संबद्ध थे, गणतंत्रों का हृ!र और विनाद कब और क्‍यों 
हुआ इत्यादि विषयों की चर्चा षष्ठ अध्याय में की गयी हैँ । केनल्रीय लोकसभा के 
अधिकारों का विवेचन सप्तम अध्याय में हे । 

केन्द्रीय सरकार की रूपर था का दिग्दशंन अष्टम और नवभ अध्यायों में हे । 
मंत्रिमंडल की उत्पत्ति, सत्ता और कार्यपद्धति का वर्णन अष्टम अध्याय में दिया 
हैँ । केन्द्रीय सरकार और शासनाधिकारी कार्यसंचालन किस प्रकार करते थे, 
प्रान्तीय और जिले के शासकों का निरीक्षण, नियंत्रण और पर्यधेक्षण कंसे किया 
जाता था, अनक शिलालंखों और ग्रंथों में बिथरी हुई सामग्री के आधार पर, इन 
प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में दिया गया हें । 

ददाम और एकादशञ्न अध्यायों मे प्रांतों, जिलों, नगरों और प्रामों के शासन- 
प्रबंध का वर्णन और इतिहास दिया हूँ । विभिन्न प्रांतों में इस बिषय में कौन-फोन- 
से भेद थे इस प्रदन का उत्तर भी, शिलूलुखों से उपलब्ध सामग्री के आधार पर, 
इन्हीं अध्यायों में दिया गया हूँ । 

त्रयोदश अध्याय में सम्राट और करद दांतों के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया 
हैँ और यह भी बतलाबा गया हू कि स्वतंत्र राज्य परस्पर फंसा व्यवहार करते थे । 

राजा, गणतंत्र, केन्रीय-सभा इत्यादि जो राज्ययंत्र के विविध अंग हे उनका 
विकास प्राचीन भारत में एक कालखंड से दूसर कालखंड में फंसे हुआ उसका सम्यक 
ज्ञान पाठकों को पहले तेरह अध्यायों से ठीक तरह होगा । किन्तु विविध कालखंडों 
में सम्पूर्ण राज्ययंत्र किस प्रकार था, इसका ज्ञान न होगा । इस प्रदन का उत्तर 
चतु्दंश अध्याय के प्रथम खंड मे दिया गया हू । 

प्राचीन इतिहास और संस्थाओं का ज्ञान हमें केवल ज्ञान के लिए ही प्राप्त न 
करना चाहिए; वरन्‌ इसलिए भी कि आधुनिक समस्याओं के हुल करने में हमें 
उनसे कहाँ तक सहायता मिल सकती है । अतएवं अन्तिम अध्याय के दूसरे खंड में 
प्राचोत भारतीय शासन-पद्धति के गुण-दोष, उनसे राष्ट्र को क्या लाभ पहुँचा और 
कौन-सी हानि हुई, स्वतंत्र भारत के नवविधान के निर्माण में हमें उनसे कछ लाभ 
हो सकता हे या नहीं, इत प्रइनों का विवेचन किया गया है । 
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यह पुस्तक एक संद्योधवात्मफ ग्रंथ हे । आशा हैं कि इसमें विशेषज्ञों को भी 
अनेक विषयों के बार में कुछ नये सिद्धान्त और निष्कर्ष ज्ञात होंगे। ग्रंथ में 
प्रतिपादित सब महत्त्व के सिद्धान्तों ओर बिधानों के ठिए मल आषारभूत ग्रंथों के 
संदर्भ या उद्धरण पावटिप्पणियों में दिये गये हें। उनसे अन्वेषकों को अधिक 
को अध्ययन सामग्री मिलेगी । फिन्तु ग्रंथ का लेखन तथा विषयप्रतिपादन इस ढंग 
से किया हें कि साधारण सुशिक्षित लोग भी उसे पढ़ कर समझ सके तथा लाभ 
उठा सकें। संशोधनात्मक ग्रंथ रोचक एवं सुबोध भाषा में लिखने का यह प्रयत्न 
कहाँ तक सफल हुआ हूँ इसका निर्णय पाठक ही करंगे। 

मात भाषा हिन्दी न होने, तथा उसमें लिखने के अभ्यास के अभाव के कारण 
मेरे लिए हिन्दी में ग्रंथ लिखना कष्टसाध्य-सा था। किन्तु इस काय में म॒े मेर 
भूतपूर्व छात्र तथा लखनऊ के स्वतंत्र भारत ' के विद्वान्‌ संपादक श्रीयुत अशोकजी, 
एम० ए०, ने अनमोल सहायता दी। इसके लिए में उनका बहुत कृतज्ञ हूँ । संभव 
हूं कि पाठकों को क्‌छ स्थानों पर सराठी भाषा फे विशिष्ट शब्दों (जैसे 7४६९० 
के लिए विश्वस्त, 7006 के लिए खंडणी) वा याक्य-रचनाओं का आभास 
हो । जब हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी, ओर उसमें मराठी, गुजराती, बंगाली आदि 
भाबाभाषी लिखने लगेंगे, तब कुछ अंश तक उसका स्वरूप बदलना अनिवायं-सा 
हो जायगा । अमेरिका की अंग्रेजी में जसे ' अमेरिकनिज्ञम ' आती हें बसे ही महा- 
राष्ट्रियों की हिन्दी में कुछ ' सराठीपन ' अवदय आयेगा। आशा हूँ कि हिन्दी को 
अन्ततोगत्वा उससे लाभ ही पहुँचेगा । 

राज्यशास्त्र विषय के अनेक शब्दों के हिन्दी प्रतिशब्द अभीतक निश्चित नहों 
हुए हैं; 0८०००७॥८, ॥0श07008९५, 0॥ए७/८ी ४, ?0॥॥08 00]88- 
5]08 आदि शाब्दों के हिन्दी प्रतिशब्दों के विषय में अभी तक हिन्दी-लेखक एकमत 
नहों हैं । ऐसे शब्दों के निर्माण तथा निश्चित करने में मुझे मेरे सहाध्यापक  प्रो० 
कन्हेयालाल बर्मा, प्रो० केशवप्रसाद मिश्र, प्रो० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डॉ० 
जगन्नाथप्रसाद दशर्मा और डॉ० राजबली पांडे से सहायता मिली। इसलिए में 
उनको धन्यवाद देना आञाहता हूँ । नये शब्दों के निर्माण में स्वभावत: संस्कृत 
भाषा के शब्दभंडार का आश्रय लेना पड़ा। इन सब हाब्दों को सूची परिशिष्ट 
नं० १ में ग्रंथ के अंत में दी गयी हूँ । पुस्तक पढ़ने के पूर्व यदि पाठक पहले हिन्दी 
की ओर तत्पदचात अंग्रेजी की सचो देखें तो म्‌झे आशा हूँ कि उन्हें प्रंथपठन में 
सहायता मिलेगी । 

संस्कृतादि भाषाओं के प्राचोन ग्रंथकारों व प्रंथों ओर प्राचोन इतिहास के 
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अनेक राजाओं और राजवंशों का काल सामान्य पाठकों को विदित नहों होता । 
ग्रंथ में उनका अनेक बार उल्लेख करना आवश्यक था। अनेक स्थानों में उतका 
काल भी कोष्ठों में दिया गया है । किन्तु पाठकों के सुभीत के लिए परिशिष्ट २ 
में इन सबकी काल-सूची अकारादिक्रम से दी गयी है। आशा हैँ उसके कारण पाठकों 
को ग्रंथपठन में बड़ी सहायता मिलेगी। 

पाद-टिप्पणियों में ग्रंथों के नाम का उल्लेख संक्षेप में करना अपरिहायं हें । 
संक्षिप्त प्रंथ-नामों की अकारादिक्रम से सूची परिशिष्ट ४ में ( *अब ग्रंथ के आरम्भ 
में ) दी गयो है। उसे भी पाठक कृपया प्रथम देखें। परिशिष्ट ३ में आधारभूत 
संस्कृत तथा अंग्रेजी ग्रंथों के नाम दिये गये हें । परिशिष्ट ४ में विस्तृत 
वर्णानक्रमणिका दी गयो हे जिससे पाठकों को ग्रंथांतगंत कोई भी विषय आसानी 
से मिरू जायगा। 

मेरे सहाध्यापक ओर राज्यशास्त्र के अध्यापक प्रो० कन्हेयालाल वर्मा जी ने 
इस ग्रंथ को पांडलिपि संपूर्ण पढ़ी और उसकी भाषा, शब्दप्रयोग और सिद्धान्तों के 
बार में मुझे अनेक महत्त्व को सूचनाएं दीं। में उनका बहुत आभारी हूँ। मेर दूसरे 
सहाध्यापक और भूतपूर्व शिष्य प्रो० अवध किशोर नारायण जो ने मुझे इस ग्रंथ 
के मुद्रित ( प्रूफ ) देखने में ओर शुद्धिपत्र बनाने में बहुत सहायता की है, जिसके 
लिए में उनको धन्यवाद देता हूँ । 

इस ग्रंथ के सर्वप्रथम हिन्दी में प्रकाशित होने का श्रेय मेर भूतपूर्व छात्र और 
भारती भंडार ग्रंथमाला के विद्वान संपादक पंडित वासुदेव उपाध्याय जी को हे । 
यदि बे प्रेमादर से इस ग्रंथ के लेखन में मुझे बलात्‌ नियोजित न करते तो वह इतनी 
जल्दी प्रकाशित न होता । मुझे विश्वास हे कि इस ग्रंथ के प्रकाशन से हिन्दी भाषा- 
भाषियों को प्राचोन भारतीय शासन-पद्धति का सम्पूर्ण और साधार ज्ञान प्राप्त 
होगा और हमार संस्कृति के एक अंग के गुण-दोषों का विश्वसनोय चित्र मिलेगा। 


काशी विश्वविद्यालय, /५-२-/६५४८ ! 
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अध्याय १ 
राजनीतिशास्त्र : उसके नाम, इतिहास व आधारभूत ग्रन्थ 
छ् 


शास्त्र का नाम 

राजधमं, राज्यशासत्र, दस्डनीति, नीतिशास््र, अरथंशात्र इत्यादि नामों से 
प्राचीन भारत में राजनीतिशास्त्र संबोधित किया जाता था। इनमें से राजधर्म ! 
व राज्यशास्त्र* ये नाम इस वास्ते दिये गये थे कि उस समय दपतंत्र या राजतंत्र 
सामान्यतः प्रचलित था व इसलिए, शासनशात्र को राजधम या राज्यशात्र का 
नाम देना स्वाभाविक था। दण्डनीति यह नामामिधान भी समभकने में कठिन 
नहीं है। दूसरे अनेक ग्रंथकारों के समान भारतीय राजनीतिशाल्नी भी राजसत्ता 
का अंतिम आधार, दण्ड या बलप्रयोग समभते थे। यदि राजसत्ता अपराधियों 
को दण्ड न देगी, तो समाज में मत्स्यन्याय या अ्रराजकता शुरू होगी; दण्ड के 
भय से ही लोग न्याय्य पथ का अनुसरण करते हैं; जब सब लोग सोते हैं, तब 
दण्ड उनका रक्षुणु करता है। संक्षेपतः दण्ड ही धर्म है, ऐसी भारतीय शाक्त्रियों 
की धारणा थी | अर्थात्‌ यह भी आवश्यक है कि दण्ड-प्रयोग सावधानता से 
किया जाय । यदि राजा कड़ा दण्ड दे, तो लोग उससे द्वेष करेंगे; यदि बहुत कम 
दण्ड दे, तो वे उसका आदर नहीं करेंगे;* यदि वह उचित मात्रा में दिया जाय, 
तो जनता सुखी होगी, समाज की प्रगति होगी व राजा का आसन स्थिर रहेगा । 

कोटिल्य के अनुसार यह धारणा गलत है कि दण्ड से लोगों के मन में डर 
उत्पन्न होता है) अपराधी दंडित होते देखने से सामान्य जनता के मन में कायदे- 
कानून के अनुसार चलने की प्रवृत्ति स्वभावतः उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप 
दण्ड प्रयोग करना भी सुसंस्कृत समाज में धीरे धीरे अ्रनावश्यक हो जाता 


१ मनुस्झति में इस शब्द का उपयोग किया गया है ( अ्रध्याय ७ )। 
२ महाभारत शांतिपव १.५८-६३ में इस शब्द का व्यवहार किया गया है। 
दण्ड: शास्ति प्रजा: सब दण्ड एवाभिरक्षति | 
दण्ड: सुप्तेषु जागति दण्ड घ॒र्मं विदुबंधाः ॥ मनु, «4.१४ | 
४ तीद्रणदंडो हि भूतानामुद् जनीयः। झदुदण्ड: परिभूयते। यथाहँदण्डः 
पूज्यः | कौटिलीय भअथंशास्त्र २.३। मलु ७. १९. २७ भी देखिये।__ 
॥ 
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है। ऐसी परिस्थिति में धर्म, अथथ, काम व मोक्ष ये ध्येय प्राप्त करने में समाज की 
अच्छी प्रगति होती है, व न केवल व्यक्ति का किन्तु समाज का भी कल्याण होता 
है! | दण्ड के कारण राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक ध्येयों का ठीक समन्वय 
कैसे करना चाहिए, यह लोग समझ सकते हैं | सभी संबंध दर्डनीति पर निर्भर 
हैं, ऐसा उशनस्‌ का सिद्धांत था। (म० भा० १२-६२.२८-२६) मनु ने दरड 
देने वाली मानवी व्यक्ति को राजा नहीं माना है, किन्तु दरड को ही शासक 
समभा है? | ऐसी परिस्थिति में शासकों के कतंव्य व समाज के कल्याण बताने 
वाले शास्त्र को दर्डनीति नाम से संबोधित करना स्वभाविक ही था। उशनस्‌र 
व प्रजापति ने शासन-शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखे थे, वे दश्डनीति नाम से ही प्रसिद्ध 
थे | कोौटिलीय अर्थशात्र भी उसी नाम से शात था। 
शासनशास्त्र-निदर्शक नीतिशास्त्र शब्द नीले जाना, मार्गदर्शन करना 
इस धातु से सम्बन्धित है। नीति याने उचित-पथ-प्रदर्शन। उचित-अ्रनुचित 
कार्यों को बताने वाला शास्त्र नीतिशास्त्र के नाम से विदित होने लगा ब उसमें 
मानव-समाज के विभिन्नि वर्गों के कतंव्यों की चर्चा होने लगी। भत्‌ हरि का 
प्रसिद्ध नीतिशतक इस विशाल शञ्र्थ में नीति की चर्चा करता है। वैयक्तिक 
जीवन में योग्य मार्ग से जाना जितना महत्वशील है, उससे भी अ्रधिक वह 
राजकीय क्षेत्र में है; कारण यदि वहाँ थोड़ी भी गलती हो, तो समाज बड़े कष्ट 
में मग्न हो जाता है । इसलिये नीतिशास्त्र शब्द संकुचित अ्रर्थ में राजनीतिशास्त्र 
के लिए भी उपयोग में आने लगा । कामंदक व शुक्र के शासनशार्त्र विषयक 
अंथ नीतिशास्त्र नाम से ही विदित हैं, राज्यशास्त्र या दंडनीति के नाम से नहीं। 
लक्ष्मीघर ( ई० स० ११२५ )5 अन्लंभट ( ट्टें० स० १२०० ) पवशडेश्वर (ई० स० 
१३५०) नीलकंठ व मित्रमिश्र ( ई० स० १६२५) इत्यादि प्रबन्धकारों ने अपने 
ग्रंथों में जिस शासन-पद्धति का विवेचन किया है, वह नीति-कल्पतरु, नीति- 
चन्द्रिका, नीतिरत्नाकर, नीतिमयूख और नीतिप्रकाश नामों से यथाक्रम विदित 
हैं। नीतिशास्त्र का ध्येय जैसा समाज की सर्वाज्ञीण उन्नति का साधन था, वैसा 
ही ध्येय शासनशास्त्र का था | इसलिए उसे भी नीतिशास्त्र कहने लगे ।४ 
$. आल्वीक्षकीश्रयीवातानां योगक्षेमसाधनों दुण्डः | तस्य नीतिदण्डनोतिः । 
अथशास्त्र १,४३४ 
२ स राजा पुरुषों दण्डः स नेता शास्ता च सः | ७.७ 
३ सच ओशनस्यां दण्डनीतौ परं प्राविण्यमुपगतः | मुद्गाराक्षस, अंक १ 
४ सर्वोपनीतक ल्लोक स्थितिक्ृषन्नीतिशास्त्रकम्‌ | 
धर्माथे काम मूल हि स्म्ूतं मोक्ष प्रदं यथा ॥ छुक्र, १.७५ 


अ० १ ] नीतिशास्त्र का इतिहास 


अत्र हम यह देखें कि अथंशास्त्र शब्द शासनशास्त्र के लिए कैसे रूढ़ 
हुआ | “अर्थ! का अर्थ सामान्यतः पैसा या संपत्ति है; इसलिए अथंशास्त्र शब्द 
प्रायः संपत्तिशार्त्र (]80070778) के लिए प्रयोग करते हैं। किन्तु कौटिल्य 
का यह कहना है कि “अर्थ! शब्द से जैसे मनुप्यों के व्यवसाय या धंधे दिग्दर्शित 
होते हैं, वेसे ही जिस भूमि पर रहकर वे व्यवसाय चलाते हैं, वह भूमि भी संबोधित 
हो सकती है; इसलिए भूमि को प्रात करने व उसका पालन करने का जो शास्त्र 
है, उसे भी अर्थशास्त्र कहना उचित ही है? | यह कारणुपरम्परा सबमान्य होगी 
या नहीं, यह एक विवाद्र प्रश्न है। किन्तु चेंकि नीतिशास्त्र विषयक सबसे महत्त्व- 
पूर्ण ग्रंथ अथंशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था, इसलिए अर्थशास्त्र शब्द भी राज- 
नीतिशास्त्र के अरथं में रद हो गया" | शुक्रनीति (४-५.५६) में कहा गया है 
कि अथंशास्त्र का क्षेत्र न केवल संपत्ति प्राप्ति के उपायों की चर्चा करना है, किन्तु 
शासनशास्त्र के सिद्धान्तों को भी प्रस्थापित करना है। अ्रथशास्त्र के प्रथम 
अध्याय का आलोकन करने से यह पता लगता है कि कोटिल्य प्रथम अपने ग्रंथ 
की दंडनीति यह नाम देना चाहते थे, कितु श्रंत में उनका मन बदल गया व 
उन्होंने अर्थशास्त्र नाम निश्चित किया जिसका कारण उन्होंने अंथ के अ्रंतिम 
अध्याय में दिया है। कवि दण्डी ने कौटिल्य के ग्रंथ को दण्डनीति नाम 
दिया है | 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्यशास्त्र के इतिहास 
में प्रथम वह 'राजधर्म” के नाम से बिदित था, पीछे “दण्डनीति! यह नाम 
अधिक लोकप्रिय हुआ व विकल्प से उसे दण्डनीति भी कहने लगे । आगे चल 
कर “राजनीतिशास्त्र! या “नीतिशास्त्र' यह नाम अ्रधिकाधिक लोकप्रिय हुआ और 
दूसरे नाम पीछे पड़ गये । 


नीतिशास्त्र का इतिहास 
अब हमें नीतिशास्त्र का उदय कब हुआ व उसका विकास केसे होने लगा, 





१ मनुष्याणां भूमिरथ:ः मनुष्यवती भूमिरर्थः | तस्थाः एथिच्या लाभ पालनोपायः 
शास्त्रमर्थशास्त्रमिति | १५.१ 

२ अमरकोश में श्रथंशास्त्र दंडनीति का पयश्यवाची शब्द दिया गया है; 
मिताक्षरा (याश्ञ० १.३११, ३१३) ने भी यह मत स्वीकृत किया है। 

३ श्रधीष्व तावदण्डनीतिमू | इयमिदानीमाचायविष्णगुप्तेन मौयांथें पड्मिः 
शोक सहस््र : संक्षिप्ता | अ्रध्याय १ 


सुजाकाउदलूमभ्यारर+न्‍्मथलपफल्तला 


रे 
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इसका विचार करना है। इस विवरण से शासनशास्त्र के आधारभूत कौन ग्रंथ 
हैं व उनसे हमें इस काय में कहाँ तक सहायता मिल सकती है यह भी पाठकों 
को विदित होगा। इससे पता चल जायगा कि इस काये में हमें किन कठिनाइयों 
का सामना करना और किन सीमाओं के भीतर रहना है । 

ग्वास राज्य-शासत्र का वाह मय हमें ५०० ई० पृ० के पहले नहीं मिलता । 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि व्याकरण निरुक्त और ज्योतिष ऐसे 
अधध-लीकिक और अरधध-धामिक विपयों के स्वतंत्र वाह मय का विकास भी ८०० 
ईं० पूृ० के आसपास ही आरंभ हुआ। अतः ६०० ई० पू० के पहिले राज्यशास््र 


के स्वतंत्र वाह मय की अपेक्षा नहीं की जा सकती | 
वेदिक और ब्राह्मण काल में राज्यशास्त्र के अंथ न होने पर भी वैदिक 


वाड मय भर में इतस्ततः स्फुट वचन मिलते हैं जिनसे तत्कालीन राज्यशात्त्र 
ओर व्यवस्था का थोड़ा परिचय मिल जाता है। ऋग्वेद में तो राज्यशास्त्र 
विषयक उल्लेख बहत कम हैं" | पर अथव वेद में उनकी संख्या पर्यात है । 
परन्तु उनका संबंध प्रायः राजा से ही अधिक है* 4 यजुबंद की संहिताओं और 
ब्राह्मण में राज्यामिषेक तथा राज्यारोहण या उसके बाद किये जाने वाले यज्ञों 
का वर्णुन स्थान-स्थान पर मिलता है। इससे राजपद की प्रतिष्ठा कैसी थी, 
राजकमंचारी कौन थे, प्रजा से कौन-कौन से कर वसूल किये जाते ये इत्यादि 
विषय में बहुत अच्छी जानकारी प्रास होती है । इनमें बहुत से ऐसे स्थल भी 
हैं जिनमें विभिन्न जातियों के परस्पर संबंध, अधिकार और स्थिति का विवेचन 
है जिससे भी राज्यतंत्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 

ईं० पृ० ८ वीं शताब्दी से व्याकरण, निरुक्त, छुंद और ज्योतिष आदि 


५ निम्नलिखित स्थल विशेष महत्व के हैं :-..- 
३०.१९१; १०,१७३; १०.१६६; १०,१२४-८; १०.९७,६; १०,७८.१; 
3.४२; ९.९२,६; ७.६,७; ६.२८, ६; ४.४; १; ३-४३,७; १.२३७५,१ ०-१ ७; 
१.६७. १; १.२०.८; तथा १,१३०.१ 

२ निम्नलिखित स्थान महत्व के हैं :-- 
३े.४३-७; ६.८८; ५.१९; ७.१२; ६.४०.२; २०.१२७; ७.२२; १९.३१; 
<,१०; ८.१३. 

३ सै० स० ३,४-७; ८.९,१; का० सं० ३१.१०; १५.४; श० श्रा० १.७.३ ४; 
७५.३,१.१; ३.३,६-९; ४.४.७; ९.३.४.५; १३.१.९.८; २-९.२--७५; ४.४.१; 
ऐ० ब्रा० १.१४; २.३३; ८.१०-१२; १४; २३; ३१; प० वा० १९.७. 


अ० $ ] राज्यश्ञास्त्र के लुप्त प्रन्थ 


विषयों का विशेषाध्ययन शुरू हुआ । इन विषयों के पंडित अपने-अपने विषयों 
पर स्वतंत्र गंथ लिखने लगे जिनसे अ्रध्ययन-अध्यापन का काय॑ सुकर होने लगा। 
राज्यशान्र का आरंभ भी इसी युग में हुआ, परन्तु उपयु क्त विषयों के बाद 
संभवतः धमंशास्त्र के साथ | दुर्भाग्यवश इस विपय के सब प्राचीनतम अंथ जो 
संभवतः ई० पृ० छुटीं शताब्दी में रचे गये, नष्ट हो गये। ई० पृ० सातवीं 
सदी में राजनीतिशासतत्र का विकास होना स्व्राभाविक ही था | उस समय देश में 
अनेक छोटे राज्य थे और उनके शासक अपने मंत्रियों व गुरुओं के साथ राज्य- 
शास्त्र के अनेक सिद्धांतों की चर्चा हमेशा करते थे | शांतिपव में जब धर्मराज 
अपने शुरु भीष्म से अनेक विवाद्य प्रश्न पृछ॒ते हैं, तब भीष्म स्वयं अपना मत 
देने के बजाय प्राचीन काल में उन विषयों पर राजाओं ओर ऋषियों के बीच 
में जो चर्चा हुई थी, उसका सारांश देते हैं। राजा के देवत्व पर चर्चा करते समय 
अध्याय ६५४ में भीष्म मांधाता व इन्द्र के बीच में संवाद का सारांश देते हैं । 
दण्ड के महत्व को समभाने के समय वे राजा वसुहोम व मांघाता के संवाद का 
निर्देश अध्याय ६८ व १२२ में करते हैं; राजा के कतंव्य-पालन का महत्व 
बताने के समय वे अध्याय ६० में यौवनाश्व व मांधाता के संबाद पर जोर देते 
हैं; पुरोहित का महत्व वर्णन करते समय वे अध्याय ७३ में ऐल व काश्यप में 
हुई चर्चा का सारांश देते हैं; कोश का महत्व बखानते समय्र अध्याय ८र व 
१६४ में कालबृक्ष ऋषि व कोशलनरेश का वादविवाद दिया गया है; गणराज्यों 
को समस्याओं की अलोचना करते समय नारद व कृष्ण के संवाद का सारांश 
अध्याय ८१ में दिया गया है। शांतिपव में उद्धत किये गये इन बादविवादों में 
कुछ जरूर राज्यशास्त्र पर लिखे गये ग्रंथों के अंशों के रूप में होंगे। ई० पू-७वीं 
व ६वीं सदी में राज्यशास्त्र पर अनेक ग्रंथ जरूर अ्रस्तित्व में थे, यद्यपि वे पीछे 
सब नष्ट हो गये। इन ग्रंथों का काल प्रसिद्ध यूनानी तत्ववेत्ता अरिस्टॉडल से 
पूर्व था। 

राज्यशात्र के निर्माताओं के सिद्धांतों और ग्रंथों के परिचय हमें केंत्रल 
महाभारत और कौटिल्य के श्र्थशास्त्र से ही होता है। यद्यपि इन दोनों ग्रंथों 
के विषय, रूप, दृष्टिकोण और परंपराएँ भिन्न हैं फिर भी इनमें उल्लिखित पृ 
सूरियों के नामों में भ्रंवर नहीं है। महाभारत का इस बविपय का बृत्तांत प्रायः 
दंतकथात्मक ही है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्माजी ने उस समय 
फेली हुई अराजकता का अंत करके समाज-व्यवस्था पुनः 'स्थापित करने के बाद 
१ लाख श्लोकों में विशाल राज्यशात्न की रचना की | इसे क्रमशः शिव विशा- 


है 
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लाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र ने संक्षेप किया । राज्यशास्र के अन्य ग्रंथकारों 
में मनु, भारद्वाज और गौरशिरस का भी उल्लेख है। 

इन देवताओं के नामों से यह न समभ लेना चाहिये कि इन ग्रंथों का 
अस्तित्व केवल महाभारतकार अथवा कौटिल्य की (कल्पना में ही था। प्राचीन 
भारत के लेखकों की यह प्रथा थी कि वे बहुधा स्वर्य अज्ञात रहकर अपने ग्रंथों 
पर देवताओं या पीराणिक ऋषियों के नाम दे दिया करते थे । मनुस्मृति, 
याशवल्क्यस्मृति, पराशरस्मति तथा शुक्रनीति आदि ग्रंथों के नाम इसके 
उदाहरण हैं । 

इस निष्कर्ष की पुष्टि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी होती है ; जिसम॑ अनेक 
स्थलों में? विशालाक्ष, इन्द्र ( बहुदंत ), बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज और 
गोरशिरस का उल्लेख करके इनके मंतव्यों पर विचार किया गया है। इनके 
अतिरिक्त अ्र्थशासत्र में पराशर, पिशुन, कौणपदंत, वातव्याधि, घोटमुख, 
कात्यायन, और चारायण आदि राज्यशास््र के प्रणेताओं का भी उल्लेख है। 

अन्य शास्त्रों की भाँति राज्यशाल्न में भी विभिन्न परंपराएँ थीं। कुछ मनु 
प्रजापति की अपना गुरु मानते थं, कुछ देवगुरु बृहस्पति को, कुछ उनके 
प्रतिद्वंद्वी असुरों के आचाय शुक्र उशनस्‌ को। कुछ ब्रह्मा के अनुयायी थे तो 
कुछ इन्द्र के ओर कुछ शिव के। प्रारंभ में शाल्र के प्रवेशाथियों के लिए. सूत्रों 
की रचना हुई होगी बाद में इन्हें विशद्‌ गंथों का रूप दिया गया । ये ग्रंथ लिखे 
तो गये मनुष्यों द्वारा पर नाम इन पर देवताओं या ऋषियों के दिये गये | 

दुर्भाग्यवश इनमें से कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि कुछ ग्रंथों की सामग्री तो महाभारत के शांतिपरब॑ के राजधर्म 
अध्याय में समाविष्ट कर ली गयी और बाकी अंथ कौटिल्य की अनुपम रचना 
अथशास्त्र द्वारा पहले पिछाड़े गये और पीछे लुप्त हो गये । फिर भी कुछ ध्वीं 
शताब्दी तक उपलब्ध थे, क्योंकि सुरेश्वराचाय कृत याशवल्क्यस्मृति की बाल- 
क्रीड़ा टीका में विशालाक्ष का एक श्लोक उद्धृत किया गया है? | 


(कक. .32५- पावर 


१. शांतिपव ७७;७८, 

२ देखिए पृष्ठ ६, १७, २७-२९, ३२-३, ६३, १७७, १९२, २७५३, २७५५, 
३२२, ३२८-३०, ३७५, ३८२८ अथशास्त्र डा० शामशास्त्री सम्पादित 
द्वितीय संस्करण ) 

_३ श्रथंशास्त्र ( त्रिवेन्द्रमू सं० सी० ) भाग $ भूमिका एष्ड ६ 


आ० १ | राज्यशास्त्र के लुप्त ग्रन्थ 


फिर भी अर्थशास्त्र के उल्लेखों से उपयु क्त लुप्त ग्रंथों के स्वरूप का अदाज 
लग जाता है। राज्यशास्त्र इस समय अध्ययन का नया विषय था इसलिए 
अनेक अंथकार वेद, दर्शन तथा वार्ता के मुकाबले राज्यशास्त्र के महत्व की 
चर्चा से ही अपने ग्रंथ आरंभ करते थे । उशनसू तो यहाँ तक कह गये हैं कि 
संसार के सब शास्रों में केवल राज्यशासतत्र ही अध्ययन योग्य विषय है। 

इन ग्रंथों में उुपतंत्र का ही विवेचन है और आदर्श राजा के गुणों और 
उसकी शिक्षा के वर्णन ने ही अधिकांश स्थान ले लिया है। कोश, बल और 
दुर्गो' के संबंध में उठनेबाली कठिनाइयों का भी सविस्तर वर्णन है। मंत्रिमंडल 
के काय और रूप-रेखा का भी विशद्‌ वर्णन मिलता है और ज्ञात होता है कि 
मंत्रियों की संख्या और गुणों के बारे में काफी मतभेद था। राष्ट्रनीति के 
सिद्धांतों की भी विवेचना की गयी है। भारद्वाज की राय बलवान के सामने 
भुक जाने की है तो विशालाक्ष के मत में लड़ते-लड़ते मर मिटना ही भ्रेयस्कर 
है। वातव्याधि ने षाडगुण्य के सिद्धांत को अस्वीकार और द्वेगुए्य का समर्थन 
किया है । मालूम होता है इन ग्रंथकारों ने कर-व्यवस्था संबंधी प्रश्नों पर विचार 
नहीं किया, कम से कम अथथशात्र| में इस विषय पर इनके मंतव्यों का उल्लेख 
नहीं है| राज्य की आय तथा प्रांतीय कर्मचारियों पर नियंत्रण के प्रश्न पर 
विचार किया गया है परन्तु स्थानीय शासन का विषय छोड़ दिया गया है। इन 
अंथों में दए्ड और व्यवहार ( दीवानी और फौजदारी ) चोरी, डकेती, गन 
आदि अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था! भी है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि वे ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पूववर्ती ये और उनमें अर्थशास्त्र 
के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और सप्तम अध्याय में वर्णित विषयों का विवेचन 
था । अवश्य ही अर्थशास्त्र का विवेचन उनकी अपेक्षा बहुत गहरा है। 

महामारत भी राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण आकर अ्रंथ है। शांतिपब के 
राजधमंपव के अध्यायों में राजा के कतंव्यों और शासन-व्यवस्था के अनेक 
अंगों का अत्यंत विशद वर्णन है। इसमें राज्यशास्त्र की महत्ता का वर्णन है 
( अ्रध्याय ६३-६४ ) और राज्य तथा राजतंत्र की उत्पत्ति पर महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 
स्थापित किये गये हैं ( अध्याय ५४६, ६६, ६७ ) | कई अध्यायों में राजा और 
मंत्रियों के कत्तंव्यों और उत्तरदायित्व का वर्णन है। ( ५५-४६, ७०-७१, ७६, 





$ देखिये--अरथंशास्त्र में पृष्ठ ९, ६८, १५७, १६१, १८७, १९२, १९६ 


और १९८ 


के 
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६४, ६६, १२० ) | छः अध्यायों में कर-व्यवस्था का विवेचन है ( ७१, ७६, 
८८, ६७, १२०, १३० ), परन्तु राजकर्मचारियों के कतेव्यों का विवरण अर्थ- 
शास्त्र ( अध्याय २) के समान विशद नहीं है। स्वराष्ट्र शासन-व्यवस्था का 
वर्णन संक्षेप में एक अध्याय में है (८० ), परन्तु परराष्ट्रनीति और संधि- 
विग्रह विषय को अधिक स्थान दिया गया है ( अ्रध्याय २०, ८६, ६६, १००- 
१०३, ११० और ११३ )। निस्संदेह महाभारत का राजधम विभाग का विवेचन 
पूबंबर्ती अंथकारों से अधिक सविस्तर और सांगोपांग है। संभवतः इसमें उनके 
कछ सिद्धांत और कुछ श्लोकों का भी समावेश हुआ है| 

शांतिपव के राजधर्मपर के श्रध्याय के अतिरिक्त भी महाभारत के कुछ 
अध्यायों में राज्यतंत्र पर विचार किया गया है। सभापर्व के 'वें अध्याय में 
आदर्श राज्य-व्यवस्था का सरस और सुन्दर वर्णन है। आदिपव॑ के १४२वें 
अध्याय में विशेष परिस्थितियों में राज्य-कारभार में कूटनीति का भी समर्थन 
किया गया है-। समभापव के ३२वें और वनपव के रध्वें अध्याय में आपद्धम का 
बड़ा मनोरंजक विवेचन है । 

महाभारत के पश्चात्‌ कोटिल्य का प्रसिद्ध अथंशास्त्र का उल्लेख करना 
क्रमप्राप्त है । वह राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भी उपयु क्त ग्रंथों की 
श्रेणी में आता है परंतु इसमें सब विपयों का पूर्ण सविस्तर विवेचन किया गया 
है, पहले के आचायों के मतों पर विचार किया गया है और अपने मत स्थिर 
किये गये हैं। यह ग्रंथ धमंशास्त्र की विचारधारा से प्रभावित नहीं हुआ है। 
धर्मशास्त्रग्न॑ थों में राजधरमं केवल एक खंड होता है । अर्थशास्त्र में राजा को वेद, 
तत्वज्ञान इत्यादि विपयों का अध्ययन करने को कहा है, किंतु ग्रंथ का एकमेव 
विप्रय राज्यशास्त्र है। उसमें आचार व प्रायश्रित्त का विचार भी नहीं किया है। 
प्रथम विभाग में रृपतंत्र से संबद्ध विषयों का विचार है। दूसरे विभाग में अनेक 
अधिकारियों का कतंव्यक्षेत्र ओर अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगले 
दो विभागों में दीवानी तथा फोजदारी कानून, दाय विभाग तथा रस्मरिवाजों 
का विवेचन है। पाँचवे विभाग में राजा के अनुचरों के कर्तव्यों का वर्णन तथा 
छटनें में राज्य के सप्त प्रकृतियों के स्वरूप और कतंव्यों का विधान है। शेष 
६ विभागों मे परराष्ट्रनीति--विभिन्न राजाओं से संबंध, उनको पराभूत करने के 
उपाय, संधि-विग्रह के उपयुक्त अवसर, युद्ध चलाने के तरीके, शत्रुओ्रों में फूट 
डालने के उपाय आदि का विशद वर्णन है। 

अथशास्त्र का मुख्य उद्दे श्य शासन-कार्य में राजा को मार्गनिर्देशन करना 


८ 


अथ् १ ] कोटिलीय अथशास्त्र 


था। उपतंत्र या शासन-व्यवस्था के मृल सिद्धांतों का दाशनिक विवेचन उसमें 
नहीं मिलता है। शासन की वास्तविक समस्याञ्रों को मुलझाना ही इसका 
उद्देश्य था और युद्ध तथा शांतिकाल में शासन-यंत्र का क्या स्वरूप और कार्य 
होना चाहिये इसका जैसा व्योरेवार वर्णन अ्रथंशास्त्र में हुआ है वह बाद के 


अंथों में--शुक्रनीति के अतिरिक्त-और नहीं मिलता । 
अर्थशास्त्र के रचनाकाल के बारे में बड़ा मतभेद है | स्श्री श्यामशास्त्री, 


गणपत शास्त्री, न० ना० लॉ, स्मिथ, फ्लीट और जायसवाल के मत से यह 
अंद्रगुप्त के प्रख्यात मंत्री कीटिल्य की ही कृति है। परंतु सर्वश्री विंटरनित्श 
जॉली, कीथ और देवदत्त भांडारकर का मत है कि प्रस्तुत अंथ बहुत बाद में 
इंसवी सन्‌ की पहली कुछ शताब्दियों में लिखा'गया' | दोनों में से किसी 
की पुष्टि में पक्के प्रमाण नहीं मिलते और बाद में ग्रंथ में थोड़ी-बहुत जोड़-जाड़ 
होने के कारण इसके रचनाकाल की समस्या ओर भी उलक गयी है। विंटरनित्श 
आदि का कहना है कि यदि ग्ंथ चंद्रगुप्त मौय॑ के मंत्री कौटिल्य प्रणीत है तो 
इसमें यूनानी इतिहासकारों द्वारा वर्णित मौरय॑ साम्राज्य ओर शासनव्यवस्था का 
उल्लेग्व क्‍यों नहीं मिलता । इसमें नगर की प्रत्नंध-समितियों और विदेशियों की 
देख-रेग्व का जिक्र भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें कीटिल्य का नाम अन्य 
पुरुष में प्रयुक्त है इससे भी स्पष्ट है कि इसका लिखनेबाला कोई और ही था। 

श्यामशास्त्री ओर जायसवाल इसके विरोध मे कहते हैं कि पुस्तक के अंत 
में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नंदों का उच्छेद करनेवाले कीटिल्य ने इसकी रचना 
की है। यह कहना भी गलत है कि ग्रंथकार मौर्य साम्राज्य के विस्तार से 
अपरिचित था क्योंकि उसने लिखा है कि भारत में साम्राज्य की सीमा हिमालय 
से लेकर समुद्र तक हो सकती है। ग्रंथ का लक्ष्य औसत या साधारण राज्यतंत्र 
का वर्णन करना था| विशाल साम्राज्य की स्थापना तो भारत-के इतिहास की 
असाधारण घटना थी अतः उसका विशेष वर्णन नहीं किया गया है। अवश्य ही 
अर्थशास्त्र में केवल विभिन्न विभागों के अध्यक्षों का ही उल्लेख है, नगर- 
पंचायतों का वर्णन संभवतः इसलिये नहीं किया गया होगा कि वे गैरसरकारी 





१ शामशास्त्री--अथंशास्त्र की भूमिका; जायसवाल--हिंदू -पॉलिशी, 
अप डिकस सी०; सलॉ-कलकत्ता रिव्यू, १९२४, भ्रथंशास्त्र का परम्परागत 
काल, हं० पू० ३००, स्वीकार करते हैं। मगर जॉली---इंट्रोडक्शन दु अर्थ - 
शास्त्र, कीथ--संस्कृत लिटरंचर, पृष्ठ ४५८ से, तथा विंटरनित्श, गेशिरल्ट 
डर इंडेर लिटरेचर भाग ३, अर्थशास्त्र इससे बहुत श्रवाचीन समभते हैं। 


उजड़ड? किक पता व शक्कर 
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संस्थाएँ थीं। भारतीय ग्रंथकारों में अपने नाम का प्रथम पुरुष के बजाय अन्य 
पुरुष में उल्लेग्व बहुत साधारण बात है, इसलिये कौटिल्य के नामोल्लेख से ही 
सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ कौटिल्य का रचा नहीं है | 

यह सत्य है कि कौटिल्य यह नाम निदाब्यंजक है, लेकिन कौणपदंत, 
वातव्याधि इत्यादि उसके जो पृथकालीन अ्ंथकार थे, उनके नाम भी उसी प्रकार 
के हैं| इसलिए. केवल नाम के कारण कौटिल्य एक काल्पनिक व्यक्ति यह 
मानना टीक न होगा। “नवं शरावं? इत्यादि श्लोक कौटिल्य के अथशास्त्र 
के भाग १० अध्याय २ में व भास के प्रतिशायौगंधरायण नाटक में आता है, 
इसलिए कोटिल्य को भास का उत्तरकालीन मानना ठीक नहीं होगा। हमेशा 
कौटिल्य जिनके मतों का या बचनों का आधार लेते हैं, उनका नाम देते हैं। 
यदि उन्होंने यह श्लोक भास से उद्धत किया होता, तो वे उसका नाम जरूर देते। 
“यीह श्लोकी भवतः? “इस विषय में ये दो श्लोक हैं? इस प्रस्तावना से कोटिल्य 
ने “नव शराबं' व एक ओर श्लोक दिये हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये दो श्लोक 
सुभाषित वचनों के रूप में विद्वत्समाज में रूट थे। न उनको कौटिल्य ने भास 
से या मास ने कौटिल्य से उद्धत किया है। 

मेंगेस्थनीज के ग्रंथ में कौटिल्य का निर्देश नहीं हैं, इसलिये वह मौर्य 
कालीन ग्रंथकार या राजनीतिजञ नहीं था; यह मानना भी ठीक नहीं है। मेगेंस्थनीज 
का पूरा ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुआ है, हो सकता है कि जो विभाग नष्ट हुए 
हैं, उनमें कोटिल्य का नाम आया होगा। पतंजलि ने मौय्यों का व चन्धरगुप्त-सभा 
का उल्लेग्व किया है, लेकिन कौटिल्य का नहीं। किन्तु यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि व्याकरण-नियमों के उदाहरणों में जिनका उल्लेख करना आवश्यक 
था उन्हीं का निदंश पतंजलि ने किया है। पाणिनि का कोई भी सूत्र या कात्यायन 
का कोई भी वार्तिक ऐसा नहीं है, जिसका व्याख्यान करते समय कौटिल्य का 
उल्लेख करना आवश्यक था। पतंजलि ने अश्रशोक व विंदुसार का उल्लेख नहीं 
किया है। क्या इसलिए, तत्यूब॑ उनका अ्रस्त्वि न मानना ठीक होगा ! अर्थशास्त्र 
के भाग २ अध्याय १२ में जो रस वा धातु-शास्त्र का ज्ञान दिग्दशित किया है 
वह ई० पू> तीसरी सदी में अशात था, यह कहना भी ठीक नहीं है; चूँकि इस 
शास्त्र के शान व प्रगति का पूरा इतिहास अभी तक श्रशात ही है। 

कीटिल्य ने जिस समाज का चित्रण किया है उसमें विधवाओं के नियोग 
और पुनर्विवाह रूढ़ थे, विवाहविच्छेद अशात नहीं था और लड़कियों का 
विवाह ऋतुप्रास्ति के पश्चात्‌ प्रौद्ाबस्था में होता था। यह स्थिति मौय॑युग में 
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थी। बौद्धां के प्रति अवज्ञा ( पृष्ठ १६६ ) तथा परिवार का प्रबन्ध किये बिना 
भिक्तु होने की मनाही ( प्रृष्ट ४८ ) भी यह बताती है कि अ्ंथ की रचना ऐसे 
समय हुईं जब बौद्धधर्म राजधरं नहीं बन गया था परन्तु उसका प्रचार इतना 
था कि लोग परिवार छोड़कर मिक्षु बनने को उद्यत रहते थे। ग्रंथ में राज- 
क्मचारी के लिए अनेक बार “युक्त? शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक के 
शिलालेखों में भी यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु बाद में इसका 
चलन न रहा | 

अथंशास्त्र के भाग ११ अध्याय १ में मद्र, कंब्रोज, लिच्छुवि व मन्ल गण- 
तंत्रों का उल्लेख आया है। मौयंकाल के प्रारम्भ में ये सब्र गणतंत्र अस्तित्व में 
थे न कि ई० स० की चौथी सदी में इसलिए भी अर्थशास्त्र को मौयेयुग का अंथ 
मानना उचित होगा । यास्क ने जैसे नाम, आरख्यान, उपसर्ग व निपात इन 
चार पदों का उल्लेख किया, यैसा ही कौटिल्य ने भी किया। वह पाणिनि के 
समान आट पदों का निर्देश नहीं करता है। इसलिए उसका काल पाणिनीय 
व्याकरण के लोकप्रिय होने के पहले का याने ई० पृ०-३०० मानना योग्य होगा। 

मेगस्थनीज के इंडिका नामक अंथ के जो खंड उपलब्ध हुए हैं, उनमें व 
अधथशास्त्र में पर्याप्त साम्य है। मेगेस्थनीज के समान ही कौटिल्य भी कहता 
है कि जत्र राजा शिकार को जाता था, तत्न रास्ते में उसके संरक्षण का अच्छा 
प्रबन्ध किया जाता था ( भाग १ अध्याय २० )। दोनों ग्रंथकार कहते हैं कि 
राजा सभा में बैंठे हुए ही अपना शरीर संवाहन कराता था व उसके अंगरक्ष॒कों 
में भनुर्धारी स्त्रियाँ रहती थीं ( भाग १ अ० १६ )। अर्थशास्त्र (भाग ७ अ० 
१४ ) में सेतुबंध का वर्णन आता है, मेगस्थनीज में खेती की नहरों का। अ्रर्थ- 
शास्त्र गुत्तचरों का वर्णन करता है, मेगेरथनीज में राज्य के एक कोने से दूसरे 
कोने तक घूमने वाले जायूसों का और राजा को दिये जाने वाले उनके बृत्तांतों 
का वर्णन है। मेगेस्थनीज में जो जमीन नापने वाले अधिकारी हैं उन्हीं की 
श्रेणी के अरथशास्त्र के गोप इत्यादि अधिकारी हैं। ग्रीक अंथकार बजारहाट, 
नगर, इत्यादि के बड़े अधिकारियों का निर्देश करता है, अर्थशास्त्र के द्वितीय 
विभाग में जो अध्यक्ष पाये जाते हैं, वे भी इसी श्रेणी के हैं । 

कौटिल्य व मेगेस्थनीज के बृत्तांतों में कुछ गहरे भेद भी हैं। किन्तु ऐसी 
जगहों में ग्रीक ग्ंथकार की गलती से मतैक्य अ्रशक्‍्य हुआ है यह हम दिखा सकते 
हैं | मारत में गुलामप्रथा व नशाखोरी नहीं है, वहाँ चोरी नहीं होती है, इत्यादि 
मेगेस्थनीज का बृत्तांत अर्थशास्त्र से बिलकुल मिलता-जुलता नहीं है। किन्तु 
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लगभग इसी समय रखे गये धर्म-सूत्र अर्थशास्त्र के वृत्तांव का समर्थन करते हैं। 
इसलिए, हमें मानना पड़ेगा कि कुछ अजात कारणों से मेगेस्थनीज ने भारत 
का इस विषय में काल्पनिक चित्र दिया है। चूँकि कोटिल्य का वर्णन उससे 
मिलता नहीं है, इसलिए हम उसे मौर्योत्तरकालीन नहीं मान सकते | मेगस्थनीज 
का कहना कि भारतवासी लेखनकला से अजशात थे बत्रिलकुल गलत है | उसने जो 
कहा है कि वे स्मरण से न्यायदान करते हैं, वह भी “स्म्रतिग्रंथ! शब्द के अर्थ 
के अज्ञान से उसने कहा है। उसने बताया है कि भारत में राजा को छोड़ कोई 
भी घोड़े व हाथी का उपयोग नहीं कर सकता। किन्तु न केवल कौटिल्य किन्तु 
श्रीक अंथकार एरियन व स्ट्रेत्रो मी इस कथन का खंडन करते हैं। भारत में जमीन 
राजा के अ्रधिकार की है यह गलत विधान इसलिए, किया गया है कि मेगेस्थनी ज 
राजकीय भूमि व वैयक्तिक भूमि में भेद नहीं कर सका | शहर व सैन्य के भिन्न- 
भिन्न विभागों का का्यसंचालन करने के लिए जो पाँच-पाँच सदस्यों की समितियाँ 
मेगेस्थनीज ने निर्दिष्ट की हैं उनका उल्लेस्न ग्रथशास्त्र में नहीं मिलता । कितु 
यह संभवत्र है कि अर्थशास्त्र के द्वितीय विभाग में इन समितियों के केबल 
अध्यक्षों का निदंश किया है, न कि उनके सदस्यों का । 

यदि निष्पक्ष होकर विचार किया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र 
ब मेंगेस्थनीज की इंडिका में सामाजिक व राजकीय विषयों में पर्याप्त साम्य है । 
इसलिये उनमें से एक दूसरे से उत्तरकालीन नहीं हो सकता । 

इन सब बातों तथा ग्ंथ-समाप्ति के श्लोक से यह तो सिद्ध है कि कम से 
कम ग्रंथ का मृल भाग मौयकाल का ही है ओर उसके कोटिल्य के ही विचार 
हैं | बाद में उसमें इधर-उधर कुछ संशोधन होते रहे । जसे ग्रंथ म॑ चीन का 
उल्लेख अवश्य ही बाद का हैं क्योंकि ३०० ई० प्ृ० में चीन , देश के बारे में 
यह नाम रूढ़ नहीं हुआ था। इसी प्रकार सुरंग शब्द वाले स्थल भी बाद के 
हो सकते हैं, चूंकि ग्रीक 'सिरिक्स” से ही यह शब्द निकला है। प्रृ० २५४ में 
कोटिल्य के मुकाबले भारद्वाज के विचार रखे गये हैं | श्सका उद्देश्य निष्पक्षरूप 
से दो विरोधी सिद्धांत उपस्थित करना भी हो सकता है, परन्तु यदि भादाज 
को ग्रधानता देना उद्देश्य हो तो यह अध्यायमाग भी बाद में जोड़ा गया हो 
सकता है। 

इस प्रकार के कुल वाकयों या अच्यायों को छोड़कर अंथ का शेष भाग 
अवश्य ही मौयंकालीन और कोटिल्यइत है । 

कीटिल्य कोरे राजनीतिज्ञ ही नहीं बरन्‌ राजनीति के एक संप्रदाय के 
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संस्थापक थे इसी से उनका और उनके अंथ का बाद के युग में भी सम्मान होता 
रहा । राजनीति के वाडः मय में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण-शास्त्र 
में पाणिनि की अष्टाध्यायी का । पाणिनि की भाँति कौटिल्य ने समस्त पूर्ब- 
वर्तियों को परास्त कर दिया और उनके ग्रंथ धीमे-धीमे उपेक्षित तथा विलुप्त हो 
गये । पाणिनि की रचना इतनी श्रेष्ठ है कि परवर्ती बैयाकरण उसके आगे बढ़ना 
असम्भत्र समभते थे । यही भाव कौटिल्य के प्रति भी राज्यशास्त्र के विद्वानों 
का था! । यही बाद में राज्यशास्त्र के मौलिक ग्रंथों का अभाव होने का एक 
कारण है। इस अभाव का एक और कारण हो सकता है। २०० ई० पू० से 
२०० ई० तक रचित मनु, विष्णु ओर याशवल्क्य स्मृतियों में राजा के कतंव्य, 
राजकमंचारियों के काये, दरड और व्यवहारविधान, परराष्ट्र -संब्ंंध आदि विषयों 
का विवेचन किया गया है। यह विवेचन अर्थशास्त्र के समान विस्तृत तथा 
गंभीर न होते हुए थी साधारण व्यवहार के लिए यथेष्ट था | उपयु क्त स्मृतियों 
में इन विषयों के अतिरिक्त वणे, आश्रम, प्रायश्चित्त जैसे विषयों का विवेचन 


भरी मिलता था, अतः विशुद्ध राज्यशास्त्र के ग्रंथों की श्रपेज्षा वे ग्रंथ अधिक 
उपयुक्त और लोकप्रिय हुए । है 
उपयु क्त स्मृतियों मं शासनसमस्याओं का स्थूलरूप से ही विचार किया 


गया है। यदि देश में गंभीर राजनीतिक चिंतन होता रहता तो अवश्य ही ये 
ग्रंथ अपर्यात्त सिद्ध होते और नये ग्रंथों की स्वना होती । पर ऐसा न हुआ । 
अथंशास्त्र, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों के द्वारा राज्यशास्त्रविषयक ग्रन्थ का स्वरूप 
सदा के लिए. निश्चित हो गया । बाद के युग में नये सिद्धांत स्थापित ही नहीं 
किये गये | इसका कारण बाद के विद्वानों' की बुद्धि का धम॑ और नीति से 
अत्यधिक प्रभावित होना ही है। पहले के आचायों का मत था कि राजा प्रजा 
का सेवक है और अत्याचारी राजा को मारना पाप नहीं । यदि राजहत्या के 
प्रश्न पर विशुद्ध लौकिक और व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया गया होता 
तो बहुत से नये सिद्धांत और गंथ रचे गये होते । प्रजा के सेवक होने के कारण 
राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा यदिं निरंकुश शासन करने लगे तो प्रजा उसका 
वैधानिक या व्यावहारिक प्रतिकार कैसे करे, किस स्थिति में प्रजा राजनिष्ठा- 


$ संस्कृत वाडमय में एक और अर्थशास्त्र-बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र है | यह 


बहुत बाद की रचना है और इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है | इसकी रचना 
संभवतः ११वीं शतावदी में किसी निम्नकोटि के व्यक्ति ने _की हे ओर इस पर 
नाम दे दिया बृहस्पति का जो इस शास्त्र के आदि आचाया में हैं | 
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कतंव्य से मुक्त होती है ओर राजा को कर देना बन्द कर सकती है, किस प्रकार 
जनमत प्रभावी हो, राजवध के आत्यंतिक उपाय से पहिले प्रजा कौन से सोम्य 
उपाय व्यवहार में ला सकती है | राजसैन्य के मुकाबले में वे कहाँ तक सफल हो 
सकते हैं , ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जिन्हें विचारने से अनेक नये सिद्धांत प्रकाशित 
हुए होते और इस विषय पर बाद की शताब्दियों में प्रचुर साहित्य रचा जाता। 
परन्तु हमारे आचार्यों ने केवल धार्मिक और नैतिक दृष्टि से ही इस प्रश्न पर 
विचार किया । राजा का कत्तंव्य तनमनधन से प्रजापालन था। यदि वह कतंव्य 
से च्युत होता है तो देवता उसे दंड दँंगे। प्रजा के पास उसके प्रतीकार का कोई 
व्यावहारिक उपाय नहीं था। अनेक स्थलों पर यह कहा गया है कि दुराचारी राजा 
पागल कुत्ते की भाँति वध्य है, परन्तु कैसे और किनके द्वारा यह नहीं बताया 
गया । काव्य और दशशन-शास्त्र में भारतीयों की इस समय नवनवोन्मेपशालिनी 
प्रतिभा गुप्तोत्तर युग मे इस क्षेत्र में न जाने कैसी निस्तेज-सी हो गयी । 

उत्कीर् लेखों से पता चलता है कि स्थानीय शासन और कर-व्यवस्था में 
देश के विभिन्‍न भागों में बहुत वैमिन्य था। विभिन्‍न राज्यों में समय-समय पर 
नये-नये कर लगाये जाते थे ओर मिन्न-भिन्‍्न प्रान्तों मं स्थानीय शासन का 
विकास भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ था। इन नये बिपयों पर भी नये ग्रंथ लिखे 
जा सकते थे। पर ऐसा संभवतः इसलिए, नहीं हुआ कि कर और स्थानीय शासन 
विभिन्न प्रदेशों की प्रथाओं के अनुसार होते थे और राज्य-शास्त्र के प्रमाणभृत 
अंथों में इन स्थानीय विभिन्नताओं को स्थान नहीं दिया जाता था। 

मोय शासनपद्धति से गुप्तों की शासनपद्धति काडी विभिन्‍न थी; आ्रागे चलकर 
हप॑ और उसके उत्तरकालीन राजाओं के समय में भी इस ज्षेत्र में कुछ फेरफार 
हुए. | इस विषय पर ग्रंथ लिखे जा सकते थे | किंतु ऐसा नहीं हुआ । मालूम 
होता है कि राज्यशास्त्रशों की सम्मति में ये फेरफार विशेष महत्व के नहीं थे, 
इसलिये नये ग्रंथ नहीं लिखे गये । 

कुछ लोगों का अनुमान है कि कोटिल्य के बाद राजनीति के ग्रंथों के 
अभाव का कारण ई० पू० २०० से ३०० ई० तक के विदेशी आक्रमण ओर 
विदेशी राज्यों की स्थापना है। परंतु यह ठीक नहीं क्योंकि यूनानी, शक, 
पहलव कुशान राजाओं के राज्य पंजाब के परे बहुत थोड़े समय तक ही रह सके | 
मध्यदेश और बिहार, जो ५०० ई० पूर्व से ही आये संस्कृत के केंद्र थे, विदेशी 
राज्य से मुक्त ही रहे | 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईसा के प्रथम सहस्ाब्द म॑ राजनीति 
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के साहित्य-क्षेत्र में मौलिक ग्रंथों के अभाव के कारण कोटिल्य के अ्रथंशाम्त्र का 
सर्वेकष प्रभाव, राजनीतिक चितन का अमाव और शासन-व्यवस्था में किसी 
महत्वपूर्ण विकास का न होना ही था। कुछ एक मामूली ग्रंथ या संग्रह अवश्य 
बनाये गये परंतु उनमें कोई नई बात न थी। 

दक्षिणी हिंदुस्तान में तमिल आदि भाषाओं में प्राचीन काल म॑ राज्यशास्त्र 
पर कुछ ग्ंथ-लेखन नहीं हुआ । तिरुकुरल सिलधघदिकरम्‌ ऐसे ललित अंथों में 
कभी-कभी राजा व उसके मंत्री व अधिकारियों का निर्देश आता है. किन्तु इनसे 
पूरे राज्ययंत्र की कल्पना नहीं आती है । राजशास्त्र विषयक सिद्धांतों के बारे में 
भी इन ग्ंथों में कुछ चर्चा नहीं मिलती । 

परवर्ती काल में जो कुछ ऐसे ग्रंथ रचे भी गये उन पर अथशास्त्र की ही 
धाक स्पष्ट दिखाई देती है । उदाहरण के लिए कामंदकीय नीतिसार को लीजिये 
जो संभवतः गुप्तकाल में ५०० ई० के आस-पास लिखा गया, कोटिल्य के 
ग्रंथ का छुन्दोबद्ध संक्षेपीकरण मात्र है। इसके गुमनाम लेखक ने इस अनुप्ठुप 
छुन्द में इसीलिए बाँधा कि विद्यार्थी इस प्रामाणिक ग्रंथ को कंटस्थ कर सकें। 
परंतु इस अंथ में शासनव्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। राजा ओर 
उसके परिवारों के वर्णन ने ही सारी जगह छेक ली है इससे पता चलता है कि 
इस समय उपतंत्र कितना शक्तिशाली हो चुका था | अर्थशास्त्र का गणतंत्रवाला 
अध्याय इसमें है ही नहीं क्योंकि संभवतः इस समय तक गणतन्त्रों का अ्रस्तित्व 
ही मिट चुका था। दीवानी और फौजदारी कानून, दायविभाग, व्ुव्यवस्था 
इत्यादि विषय भी छोड़ दिये गये हैं क्‍योंकि स्मृतिकारों ने इसे अपना विशेष 
विषय बना लिया था। 

डा० जायसवाल के मत के अनुसार इस ग्रंथ का लेखक द्वितीय चन्द्रगुप्त 
का मन्त्री शिखरस्वामी था। किंतु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं । 
विशाखदत्त (पाँचवीं सदी !) व दण्डी (छुठी सदी) ने इस अंथ का उल्लेख 
नहीं किया है। किन्तु वामम (८०० ई०) को वह ज्ञात था। इसलिए उसका 
काल ६०० से ७०० तक मानना योग्य होगा । 

शुक्रनीति भी प्राचीन भारतीय राज्यतन्त्र के अध्ययन के लिए. बड़े काम 
की है। अन्य म्रंथों के समान इसमें भी राज्य अथवा शासन-तंत्र का सैद्धांतिक 
विवेचन नहीं किया गया है परंतु इसमें शासनव्यवस्था का जिसा सांगोपांग 
विवरण है वैसा अर्थशास्त्र के बाद के किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। इस ग्रंथ के 
समय तक गजातंत्रों का नामनिशान मिट चुका था अतः इसमें भी छापतेत्र का 
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ही वर्णन है। राजा और उसके मंत्रियों तथा कर्मचारियों के कार्यों के अतिरिक्त 
इसमें परराष्ट्र और राजनीति का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। न्याय की 
व्यवस्था का भी इसमें पूरा विवरण है | प्रसंगवश समाज-शास्त्र और समाज- 
नीति के कुछ प्रश्नों पर भी विशद विचार किया गया है। चार प्रकार के कोर्टों 
(न्यायालयों) का पूरा वर्णन किया है; किन्तु विधिशास्त्र (57७8।&7॥ ४७ |,#७) 
की चर्चा नहीं की गई है। शुक्र के मतानुसार शासन-पद्धति का ध्येय समाज 
की सर्वाज्ञीण उन्‍नति साध्य करना था न कि केवल डाकुओं को दण्ड देना या 
मदिरादि व्यसनों को काबू में रखना था | हर एक राज्य का यह कतंव्य था कि 
वह रुग्णालय, धर्मशालाएँ इत्यादि का प्रबन्ध करे व विद्या को प्रोत्साहन दे । 
व्यापार की वृद्धि व खानों, उद्योग-धन्धों व जंगलों की सुव्यवस्था व प्रगति करके 
देश की आर्थिक प्रगति करना सबसे महत्वपूर्ण कतंव्य था। 


शुक्रनीति से ऐसी अनेक बातें विदित होती हैं जो अन्य ग्रंथों में नहीं दी 
गयी हैं। दरबार में विभिन्न वर्ग के दरबारी कहाँ-कहाँ बैठते थे (२, ७०-१), 
सामन्तों की विभिन्न श्रेणियाँ और उनकी आय क्‍या थी (१, २८३-३) इन बातों 
का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। मंत्रिमंडल के हर एक मंत्री का कौन कार्यक्षेत्र 
था व उसके पद का नाम कया था, इसका वर्णन सबसे पहले इस ग्रंथ में मिलता 
है | मंत्री लोग रोज किस प्रकार अपना दैनिक काय करते थे, उनके कितने 
सहायक (सेक्रेटरी) थे, राजा से उनका किस प्रकार का संत्रंध था, श्सका सुन्दर 
नित्र शुक्र ने दिया है (२, ६६-११०) | 

शुक्रनीति के काल के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। ओपरं के 
मतानुसार यह अंथ खिस्तपूबकालीन है। राजेनद्रलाल मित्र व डी० घोषाल इस 
ग्रंथ को ईं० स० १२०० से १६०० तक के भीतर रखते हैं ! वस्तुस्थिति यह है 
कि इस ग्रंथ का अंशतः पुनः संस्करण १४वीं सदी तक होता चला आया था, 
जब उसमें नये-नये भाग या श्लोक डाले जाते थे | किन्तु इस ग्रंथ का अधिकांश 
११वीं या १२वीं सदी से अर्वाचीन नहीं है । म्लेच्छु भारत-देश की उत्तर- 
पश्चिम दिशा में निवास करते हैं, सोने की कीमत चाँदी से १६ गुनी है (४, 
२-६२) ( जैसा बारहवीं सदी के भास्कराचाय ने लिखा है ), पाठशालाश्ौों में 
देश-भाषाओ्रं का अध्ययन अवश्य है (५.३.३०), आत्मा परमात्मा से अभिन्‍न है 
(४, ३. ५०) राज्यविनाश टालने के लिए. अनायों से भी संधि करना आवश्यक 
हो सकता है (४, ७, २४३) बीस साल की आमदनी के बरात्रर कोश में द्रव्य 
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होना श्रावश्यक है! (४. २. २३)--इत्यादि बातों व सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता 
है कि इस अंथ का काल ई० स० ८०० से १२०० तक होना चाहिए। बंदूक व 
बारूद के उल्लेख जिन खंडों में मिलते हैं (जैसे ४. ७. १६५४-५३;१.२३ १; २. 
६४; २, १६४) वे खंड चौदहवीं सदी में जोड़े गये होंगे* | 
११०० ई०,के बाद भारतीय वाडम्मय की अधिकांश शाखाओं से मौलिकता 
जाती रही। राज्यशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है । ११०० से १७०० तक 
बहुत से संकलनात्मक अंथ रचे*गये जिनमें धर्म के विभिन्‍न अंगों. का सविस्तर 
वर्णन किया गया है। राजनीति पर भी इन ग्रंथों में अध्याय लिखे गये हैं 
किंठु उनमें नावीन्य ब्रिलकुल नहीं है । श्स भेणी के कुछ उल्लेखनीय ग्ंथ ये 
है| सोमेश्वर का अमिलपिनार्थ चितामणि (११२५ ई०) भोज का युक्ति कल्पतरु 
(१०२५ ६०), लक्ष्मीधर (११२५४) का राजनीति कल्पतरु, देवणभद्ट (१३०० 
६०) का राजनीतिकांड, चंडेश्वर ( १३२५ ई० ) का राजनीति-रत्नाकर, विजय- 
नगराधिपति कृष्णदेवराय का आमुक्तमाल्यद (१५२५ ई० ), नीलकण्ठ (१६२५ 
ई०) का नीतिमथूख तथा मित्र मिश्र (१६५० ई०) का राजनीतिप्रकाश | अधिकतर 
अंश पुरोहितों के कर्मकांड की दृष्टि से लिखे गये हैं। राजनीतिप्रकाश में 
राज्याभिषेक का'वर्णंन १०० प्रृष्ठों में है। नीतिमयूख में बड़े विस्तार से बताया 
गया है कि राजा, किस अकार नहाये और क्षं।र कराये, दुःस्वन और अपशकुन 
होने पर क्‍या करे और उपद्रवों के'निराकस्ण के लिए कया शांति कराये। इन 
ग्रंथों में अमात्य, दुगे, कोष परराष्ट्र शर रणनीति का भी वर्णन है पर उसमें 
कोई भी नवीनता नहीं है। इन विभिन्‍न विषयों पर पूर्व आचायों के ही उद्धरण 
अधिकतर दिये गये हैं। 
चालुक्य दृपति सोमेश्वर (११२५४-११३८) के मानसोल्लास ग्रंथ में राज्य- 
शास्त्र.का जो विवेचन किया गया है उससे प्रबन्धकारों का दृष्टिकोश कितना 
संकृचित था इसकी ठीक कल्पना पाठकों को होगी। सोमेश्वर स्वयं राजा था, 


१ मुसलमानों के श्राक्रमण के समय उन्हें जो हिंदू राजाओं के कोशों से 
अपार धन छूट में मिला, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह तत्तव ग्यारहवीं 
सदी में कार्यन्वित किया जाता था । 

२ एपिग्रफिया कनोंटिका, भाग 4, स० ६८, श० ७४३३ में बंदूक व बारूद 
के का्यात्वित होने का उल्लेख आता है। इन लेखों का काल चौदहवों 
सदी के पूर्वाड है। 

द्ृ 
शा० पृ००-२ 
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तब भ टउ_भके अंथ में 'राजनीतिशास्त्र का सांगोपांग विवेचन नहीं मिलता है | 
मानसोल्लास के १०० श्रध्यायों में से ६० अ्रध्याय राजा के उपभोग, प्रमोद, 
कीड़ा इत्यादि का वर्णन करने के लिए लिखे गये हैं। पहले के केवल ४० श्रध्याय 
में राज्यप्राप्ति व राज्यवृद्धि का विवेचन करते हैं | राज्यप्राप्ति के उत्तम उपायों में 
सत्य, अ्रव्यभिचार, भ्राद्ध, तीर्थयात्रा, इत्यादि की गणना की गई है। विविध 
शास्त्रों में अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के श्रादे से राजा की तन्दुरुस्ती का 
विवेचन करते समय शक्तिवर्धक ओ्रषधियों की लम्बी नाममाला दी है, व 
कोषाध्यक्ष के कब्व्य बताने के समय पहाड़े, त्रेशशिक, बहुराशिक इत्यादि के 
नियम दिये हैं ( २.६६-७२३ )। हाथियों की सैनिक-शिक्षा के वर्णन के बजाय 
सोमेश्वर ने उनके वर्गीकरण व निवासस्थानों की ही अधिक चर्चा की है (२. १७२- 
३३१)। सैन्य के संघटन के वर्णन में हाथियों व घोड़ों की बीमारियों व 
दवाओं का ही सविस्तर विवेचन आया है ( २.५२६-६०४ ) | कोश विषयक 
विभाग में करों के मूलभूत सिद्धान्तों के बजाय मोती, माणिक, जवाहर इत्यादि 
के प्रकार व दान की ही अधिक चर्चा पाई जाती है (२,३६१-४१६) | शत्रुओं 
पर अभियान के वर्णन के समय शुम व अशुभ मुहूर्त व इष्ट व अनिष्ट ग्रह- 
स्थिति का ह्वी विशेष विवेचन किया है व कुत्ते, सियाल व कौओं की किस प्रकार 
की आवाज अपशकुनात्मक है, यह भी सविस्तर बताया है ( २.७५३-६४८ ) । 

शासन विषयक समस्याओं की चर्चा के समय सोमेश्वर ने राजा के गुण, 
मंत्रियों की योग्यता, कोशाधिपति के कतंव्य इत्यादि का विचार किया है। लेकिन 
उसके विवेचन में कुछ भी नवीनता नहीं है। विदेशीय नीति की चर्चा में भी 
कुछ मौलिकता नहीं है | कितु कमी-कभी इन विषयों की चर्चा में कुछ नई बातें 
निकल आती हैं। विदेशमन्त्री या संधिविग्रहक्ारी का यह काम था कि सामन्तों 
को कुछ महीनों के बाद राजधानी में बुलाया जाय और उनका सप्राट की ओर 
क्या रुख है इसका ठीक पता लगाया जाय । किले में बड़ी दंडियों में जदरीले सर्प 
रखे जाते थे जिनको शत्रुओं के सैन्य में घबराहट उत्पन्न करने के लिए छोड़ 
दिया जाता था । व्याप्र, तिह भी इसी उद्ं श्य से किले में रखे जाते थे। सैन्य के 
शस्त्रास्त्रों का बर्णन भी काफ़ी मात्रा में दिया है। धर्मयुद्ध के नियम लुप्तप्राय 
हुए थे। खेत के अनाज का नाश करना, देद्दातों व नगरों को जलाना, शन्न्‌ 
नागरिकों को कैद करना मामूली बात बन गई थी। 

शासनविषयक प्रमाणभूत ग्रंथ की दृष्टि से यदि मानसोललास का विचार 
किया जाय, तो उसकी योग्यता बहुत कनिष्ठ दर्जे की है। इस समय के राज्य 
श्ष् 


पु 
; 
; 
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शास्त्र के ग्रंथकार केवल राजाओं के आमोद-प्रमोद व ऐश्वर्य का वर्णन करते 
थे। शासन विषयक समस्याओं की चर्चा करना उन्होंने प्रायः छोड़ दिया था । 
. शासनशास्त्र के इतर मूलस्रोत 

नीतिशास्त्र के अलावा संस्कृत, पालि व प्राकृत भाषाओं में इतर ग्रंथ भी 
हैं, जो कभी-कभी शासन-शास्त्र पर कुछ प्रकाश डालते हैं । वेद-ब्राह्मण ग्रंथों के 
सूत्रादिकों पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं । इन सूत्रों का व ब्राह्मण-पंथों के 
वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय राज्यशास्त्र का उदय नहीं हुआ 
था। यदि बे न होते तो हम वैदिक युग के बारे में पूर अ्रेघेरे में रहते । धर्म- 
सूत्र व स्मृति-ग्रंथों में राजधरम का काफी विवेचन किया गया है, यद्यपि यह मानना 
पड़ेगा कि उनका दृष्टिकोण धार्मिक है, न कि राजनीतिक । पुराणों में कुछ 
अध्याय राज्यशास्त्र की चर्चा करते हैं, किंतु वहाँ प्रायः धर्मशास्त्र के विचारों का, 
केवल सारांश मिलता है। काव्य, नाटक व इतिहास-म्ंथों में प्रतिज्ञायोगंधरायण, 
रघुबंश , मालविकाम्निमित्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, कादंबरी, हर्षचरित, दशकुमार 
चरित, राजतरं॑गियी-ऐसी पुस्तकों म॑ कभी-कभी शासनविष्रयक 'सामग्री मिलती 
है, जिससे तत्कालीन राजकीय परिस्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। 

जैनों के आचारांग सूत्र, व बोद्धों के दीध निकाय, चुल्लवाग, जातक, दिव्या- 
वदान-ऐसे ग्रंथों से मी हमे काफी साधन-सामग्री मिलती है, विशेषतः गण- 
तन्‍्त्रों के बारे मं, जो अ्रत्यन्त महत्व की है। यदि वह न प्राप्त होती, तो गणतंत्रों 
की दैनंदिन कार्यवाही के बारे में हमारा ज्ञान अत्यन्त अ्पूर्ण रहता । 

प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति पर शिलालेख व ताम्रपत्र अत्यन्त महत्व का 
प्रकाश डालते हैं। दुःख की बात है कि इस काम के लिए अद्यपि उनका ठीक 
उपयोग नहीं हुआ है | राजकवियों के या अधिकारियों के द्वारा ताम्रपटटलेख 
लिखे जाते थे, इसलिए उनमें कभी-कभी काफी अतिशयोक्ति देखी जाती है। 
लेकिन राजकवियों का अतिरंजित वर्णन कहाँ है व वस्तुनिष्ठ बातें कहाँ कही 
गई हैं यह समझना कुशल इतिहासकारों के लिए कठिन नहीं है। राजा के 
गुण व पराक्रमवर्णन में अतिशयोक्ति कभी-कभी जरूर दीखती है; कितु राज्य 
के शासन-विभाग कौन थे, उनके अधिकारियों के अधिकार किस प्रकार के थे, 
मौये, गुप्त इत्यादि के राज्यों में शासन-व्यवस्था कैसी थी और किन प्रकार 
के कर लगाये जाते थे, वे कहाँ तक योग्य थे, पड़ोसी राज्यों में किस प्रकार के 
संबन्ध प्रायः रहते थे, सम्राद्‌ की प्रभुसत्ता सामन्‍्तों को किस हृद तक काबू में 
रखती थी ह्त्यादि विषयों पर जो सामग्री शिलालेखों में मिलती है वह प्रायः 


द्हद 
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विश्वसमीय होती है । कभी-कमी शिलालैखों में शासनसंस्था का ध्येय क्या होना 
चाहिये, राजा व मन्‍्त्री के क्या कतंव्य थे इन विषयों के बारे में सुभाषितात्मक 
सुन्दर रलोक भी मिलते हैं। इस पुस्तक के पठन से शासनपद्धति का सम्यक शान 
होने के! लिए शिला-लेखों का कितना महत्व है, यह पाठक टीक तरह से समस्हेंगे। 
विदेशी पंथकारों के ग्रंथ भी शासन-शास्त्र के अन्वेषकों के लिए कार्फी 

महत्व के होते हैं / मेगास्थेनीज की 'इंडिका! से उत्त समय के गणुतंत्रों पर काफी 
प्रकाश पड़ता है। युद्रान च्वांग के वृत्तांत से मौखरि शासनपद्धति में मंत्रियों का 
कितना महत्वपूर्ण स्थान था यह स्पष्ट विदित होता है। अरब अंथकार राजदरबार 
के बारे में अनेक मनोरंजक बातें बताते हैं । 

प्राचीन भारतीय शासनपद्धति के अध्ययन के लिए. मुद्रा-शास्त्र भी निरुपयोगी 
नहीं है। मुद्राओं पर जो अभिलेख मिलते हैं उनसे अनेक नगर-राज्यों का 
अस्तित्व सिद्ध होता है। शिबि, मालबव, अजनायन, कुणिदे, यौघेय इत्यादि 
गणतन्त्रों का अ्रस्तित्व मुद्रालेखों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है । 

उपरिनिर्दिष्ट अनेक श्रकार की सामग्री से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है 
उससे हम अब प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति का एक विश्वसनीय वर्णन कर 
सकते हैं, यद्यपि उसमें अनेक,जगह अद्यपि अधिक शान की आवश्यकता है। 
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राज्य की उत्पत्ति आर प्रकार 
कि 


राज्यशास्त्र के आधुनिक ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति पर बड़े विस्तार से 
विचार किया जाता है। सर्वप्रथम राज्य की किस प्रकार उत्पत्ति हुई इसके 
तत्कालीन प्रमाण तो मिल नहीं सकते । सामाजिक या राजनीतिक संघटन से 
परिचित लोगों ने भिन्‍न-मिन्‍न समय पर अपने राज्य की किस प्रकार स्थापना 
की इसके उदाहरण इतिहास में बहुत मिलते हैं पर पहले-पहल मनुष्य ने 
राजनीतिक संघटन का शान प्राप्त करके किस प्रकार राज्य की स्थापना की इसकी 
तो पुराणों और किंवदंतियों के सहारे कल्पना ही की जा सकती है। आधुनिक 
लेखक चैशानिक प्रणाली और विकासबाद के सिद्धांतों के आधार पर अपना- 
अपना मत ग्रतिपादन करते हैं | इस समय भी आदिम अ्रवस्था में रहनेवाली 
जंगली जातियों की स्थिति के निरीक्षण से उनके कुछ सिद्धान्तों की पुष्टि भी 
होती है । परंतु पुराने विचारकों को, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, ये साधन 
उपलब्ध न थे | प्राचीन भारत में अधिकतर संस्थाञ्रों की उत्पत्ति देवी ही मानी 
जाती थी ओर राज्य की उत्पत्ति भी इसी प्रकार समभी जाती थी । 

महाभारत* और दीघनिकाय'* में राज्य की उत्पत्ति पर विचार किया 
गया है और विभिन्‍न संप्रदाय तथा समय के होने पश भी दोनों अंथों के विचारों 
में महत्वपूर्ण साभ्य है। दोनों का कहना है कि मनुप्य-समाज की संष्टि के बाद 
बहुत दिनों तक सतयुग, सुख और शांति का स्वरणंकाल रहा, लोग स्वभावतः 
धामिक होते थे और सरकार तथा कानून या विधिनियमों के ब्रिना ही शांति और 
सदाचारपू्वक रहते थे | भारत में ही नहीं पश्चिम में भी सप्टि-के आदि-काल 
में स्व॒रणंयुग की कल्पना की गयी है । । 

प्लेटो आदि कुछ यूनानी लेखकों ने भी रस धारणा का उल्लेख किया है 
कि सृष्टि के आदि में शांति और सदाचार के स्थणं युग का दौर दौरा था, जिसके 





१ शांतिपवं, अध्याय ७८, 
रे भाग ३, पू७ ८४-९६ 
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सामने वर्तमान अच्छे से अच्छे राज्य भी फीके हैं ।। अठारहवीं शताब्दी का 
फ्रेंच ग्रंथकार रूसो भी आदिम स्वर्णयुग पर विश्वास रखता था । 


महाभारत में लिखा है कि बहुत समय तक त्रिना राजा और न्यायाधीश के 
ही समाज सत्पथ पर चलता रहा परंतु बाद में किसी प्रकार अधःपतन आरंभ 
हो गया । लोग सदाचार से भ्रष्ट होकर स्व्राथं, लोम और वासना के वश में हो 
गये और जिस स्वर्गीय व्यवस्था में वे रहते थे वह नरक बन गयी । मात्स्यन्याय, 
जिसकी लाटी उसकी भैंस, का ब्ोलबाला हुआ। बलवान निर्बलों को खाने लगे । 
देवता भी यह सत्र देखकर चिंतित हुए और उन्होंने इस दुदेशा का अंत करने 
का निश्चय किया | लोग भगवान ब्रह्मा के शरण में गये | ब्रह्माजी इस निश्चय 
पर पहुँचे कि मनुष्य-जाति की तब ही रक्षा हो सकेगी जब एक आचारशास्त्र 
बनाया जाय ओर उसे राजा के द्वारा कार्यान्त्रि किया जाय । अतः उन्होंने 
एक विस्तृत विधान बनाया और अपने मानस-पुत्र विरजस की स॒पष्टि करके उसे 
राजा बनाया । जनता ने भी उसके अनुशासन में रहना स्वीकार किया।* 
इस विवरण से स्पष्ट है कि राज्य की उत्पति देवी मानी जाती थी, राजाके 
राज्याधिकार का आधार उसकी दिव्य उत्पत्ति भी थी और इस पतित जीवन के 
अंत करने की नियत से उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रजा की सहमति थी | 
शांतिपब के ६७वें अध्याय में राज्योत्पत्ति का जो वर्णन आया है उससे 
यह मालूम होता है कि आरम्भ में लोगों में एक इकरार या सहमति हुई थी, जिस- 
का पालन नहीं हो पाया । जन्न लोग चिरकालीन अराजकता से ऊब गये, तब 





१ कुछ निरीक्षकों का कहना है कि १९वीं सदी में भी अफ्रीका तथा 
आर्ट लिया में ऐसी जंगली जातियों विद्यमान थीं, जो शासनतंत्र से 
अपरिचित होने पर भी पूरे सोहाद ओर आनंद से रहती थीं। परंतु संभव 
हैं कि ये निरीक्षक उनकी भाषा न जानने और अधिक देर उनके साथ न 
रहने के कारण इन जातियों की वास्तविक स्थिति न जान पाये हों | 


२ नियतस्त्वं नरव्याप्र ऋण सर्वमशेषतः | यथा राज्य समुत्पन्न आदोौ कृत- 
युगेडभवत्‌ |। नैव राज्य न राजासीक्ष च दंडो न दांडिकः। धर्मेणेव 
प्रजाः सवा रक्ष तिस्म परस्परम्‌ | पाल्यमानास्तथान्योन्यं नरा घर्मेंण 
भारत ॥ देन्‍्यं परमुपाजम्मुस्ततस्तान्मोह् आविशत्‌ | प्रतिपत्तिवियोगाझ् 
धर्मस्तेषामनीनशत्‌ ।। कासो नासापरस्तन्न प्रत्यपद्मत वे प्रभो । 


हि 
| 
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उन्होंने आपस में एक इकरार या सहमति की कि समाजकंटकों को समाज से बाहर 
निकाल दिया जाय | इस इकरार की व्याप्ति पूरे समाज के लिए की गयी, इस- 
लिए, कि लोगों का इस पर विश्वास बना रहे । किन्तु लोगों के कष्ट कुछ विशेष 
कम नहीं हुए; शायद इसलिए कि इकरार के कार्योन्वित करने के लिए राजसत्ता 
नहीं थी । आखिर में वे ब्रह्म देव की शरण गये व उनसे प्रार्थना की कि वे एक 
ऐसे सुयोग्य राजा को भेज दें, जिसके गुणों के कारण लोग स्वयं उसको मान लें 
ब जो लोगों को डाकू व परकीय हमलों से बचाए। ब्रह्मदेव ने मनु को राजपद 
पर नियुक्त किया;* किन्तु उसे कंगड़ालू लोगों पर राज्य करना पसंद न पड़ा | 
इस कठिनाई के निवारण के लिए ब्रह्मदेव ने एक धर्म शास्त्र बनाया। किंतु उसके 
अनुसार राज्य करने को मनु,कों आदेश दिया ऐसा वर्णन इस अध्याय में नहीं 
पाया जाता । इकरार या सहमत ।के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है कि 
लोगों ने स्वयं इकरार के अनुसार बर्ताव करने की जिम्मेदारी स्वीकार की और 
मनु को यह अश्वासन दिया कि अपराधियों को दंड देने से राजा को कोई पातक 
नहीं लगेगा, अपितु यह अपराधियों के पाप का फल होगा। शासनकाय का खर्चा 
चलाने के लिए. जनता ने/ योग्य कर देने का भी मनु को आश्वासन दिया। 


टीक विचार करने से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि राज्योत्पत्ति के 
उपरिनिर्दिष्ट दोनों सिद्धांत केवल काल्पनिक हैं | दोनों में यह सिद्धांत प्रतिपादित 
है कि राजा के आगमन से पहले लोगों ने समाजब्यापी इकरार या सहमति के 
आधार पर समाज को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की, किंतु वह सफल न हो 
पायी । आदबिर में परमेश्वर-नियुक्त राजा के द्वारा ही समाज में शांति स्थापित 
हो सकी | 

महाभारत में यह देखा जाता है कि लोग शासनसंस्था को ईश्वरनिर्मित 
समभते थे । लाखों लोगों पर राज्य करने का जो अधिकार राजा को मिला था, 
उसका एक कारण यह था कि राजपद देवी माना जाता था व दूसय कारण यह 





१ विश्वासार्थ च॑ सर्वेषां वर्णानामविशेषतः | 
तास्तथा समय कृत्वा समयेनावतस्थिर || १९ ॥ 
सहितास्तास्तदा जम्मु: सुखातां: पितामहम्‌ । 
अनी श्वरा विनश्यामों भगवन्नीश्वर॑ दिश || २० |॥ 
ये पूजयेम संभूय यदय नः प्रतिपालयेत्‌ । 
ततो मनुं व्यादिदेश मनुर्नाभिननसद तत्‌ ॥ २१ ॥ 
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था कि लोगों ने आपस में सहमति की थी कि अराजकता से बचने के लिए वे 
राजाशा को शिरोघधाय करेंगे | 


यूरोप में भी विशेषतः मध्य युग में ईसाई मत के प्रभाव से शासनसंस्था को 
देवी समझा जाता था। राजा परमेश्वर का साक्षात्‌ प्रतिनिधि है व उसे राज्य 
करने का अधिकार ईश्वर-प्रदत्त है। यह विचार-धारा उस समय सर्वत्र रूढ़ थी। 
इस्लाम का मत भी इससे मिलता-जुलता है; उसके अनुसार बादशाह खुदा का 
प्रतित्रिम्ब माना जाता था | 

दीघनिकाय का विवरण * भी बहुत-कुछ महामारत के ही समान है। ब्रौद्ध 
इंश्वर को नहीं मानते थे अतः ब्रह्मा द्वारा प्रथम राजा की सृष्टि की कथा उन ग्रंथों 
में स्वभावतः ही नहीं है। परन्तु उनमें यह कहा गया है कि बहुत पहले स्वर्णयुग 
था, जिसमें दिव्य और प्रकाशमान शरीरबाले मनुष्य धर्म से आनंदपूबंक रहते 
थे किसी प्रकार इस आदश समाज का अधःपतन हुआ, अंधाधुंधी और अव्य- 
वस्था का दोर दौरा हुआ और सभी जन इस दुव्यवस्था का श्रंत करने के लिए 
अधीर हो उठे | अंत में 'महाजन-सम्मत” नामक एक दिव्य और अयोनिज पुरुष 
का प्रादुर्भाव हुआ | वह बुद्धिमान्‌ , धार्मिक और योग्य था और सब जनों ने 
इससे अपना राजा होने और अव्यवस्था का अंत करने की प्रार्थना की। उसने 
प्रजा की विनती स्त्रीकार की और जनता ने उसे अपना राजा बनाया तथा उनकी 
सेवाओं के बदले में अपने धान का एक अंश देना स्व्रीकार किया।- 


जैन अंथकार जिनसेन ने भी अपने ग्रंथ में कहा है कि सृष्टि के शुरू में 
पृथ्वी भोगभूमि थी, जब कल्पतरुओं के प्रसाद से लोगों की (सब कामनाएँ सफल 
होती थीं। आगे चलकर कल्पद्रुम धीरे-धीरे नष्ट हो गये और संसार में अराजकता 
आरा गई। तत्न प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने शांति व सुव्यवस्था स्थापित करने के 
लिए राजा व अधिकारी नियुक्त किये व लोगों का वर्गों में विभाजन किया। 
हरेक व्यक्ति अपना-अ्पना धंधा करने लगा व समाजस्वास्थ्य प्रस्थापित हो गया। 

इस विपय पर राज्यशास्त्रियों का मत क्‍या था, इसका भी अभी विचार 
करना उचित होगा। कोटिल्य ने शासनसंस्था की उत्पति पर सविस्तर चर्चा 
नहीं की है | प्रथम विभाग के तेरहवें अ्रध्याय में दो जासूसों के बीच में जो 
वबाद-विवाद का वर्णन आता है उसमें एक जाझूस कहता है कि लोगों ने 
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राज्योत्पत्ति [च 4 रे का 
अ० २ ] स्पत्ति के पृ स्वणयुग की कल्पना 


स्वयं मनु को राजा बनाया था व कर देने का इकरार किया। प्रागैतिहासिककाल 
में सुवर्णयुग था या नहीं, ।इस प्रश्न पर कौटिल्य ने कुछ नहीं बताया है । 
नारद (१. १-२) व बृहस्पति (१, १-१६) ने सुबर्णयुग का संकेत -किया है। 
किंतु वे कहते हैं कि थोड़े ही समय में वह नष्ट हो गया, समाज में अराजकता फेली 
ब उसका अंत करने के लिए शासनसंस्था का आयोजन हुआ। किंतु यह सत्र 
किस प्रकार हुआ. उसकी चर्चा इन अंथकारों ने नहीं की है। शुक्रनीति में 
शासनसंस्था के उद्गम पर कुछ विशेष चर्चा नहीं है | शुक्र के अ्रनुसार सदगुणी 
राजा ईश्वर का अंश है। संभवतः ।सुवर्शयुग या सामाजिक इकरार में उसका 
विश्वास नहीं था | 

हिंदू और बौद्धों की यह धारणा कि शासनसंस्था के विकास के पूर्व स्वर्ण 
युग था इस बात की सूचिका है कि वे राज्य के पहले समाज की उत्पत्ति मानते 
थे | यही ठीक भी है। भाषा का जन्म पहले होता है व्याकरण का बाद को ! 

उपयु क्त उदरणों से सिद्ध होता है कि पौराणिक सतयुग की चाहे जो 
अवस्था रद्दी हो, जहाँ तक शात इतिहास का संबंध है हिंदू विचारक यह मानते 
थ कि समाज की रक्षा ओर विकास के लिए शासनसंस्था का अस्तित्व अनिवार्य 
है और उसके बत्रिना कोई समाज टिक नहीं सकता* | राज्य को देवी संस्थ। 
मानने का अर्थ यही है कि वह समाज के ही समान प्राचीन है और उसकी ु 
उत्पत्ति का कारण मनुष्य की सहजात सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्ति ही है । 

महाभारत के विवरण से यह प्रतीत होता है कि समाज के मानने से ही 
विरजस राजा हुआ और दीघनिकाय तो स्पष्ट ही कहता है कि 'महाजनसम्मत? 
लोगों की प्रार्थना पर ही अव्यवस्था दूर करने पर तैयार हुए। वब लोगों ने 
उन्हें राजा बनाया। इन विवरणों में समाज की सहमति अथवा इकरारनामें - 
से हो राज्य की स्थापना का भाव निहित है। धमंसूत्रकारों का भी यह मत है, 
क्योंकि वे लिखते हैं, कि राजा प्रजा का सेवक है, उसका कतंव्य उनका संरक्षण 
है और उसे प्रजा की आय का १॥६ वाँ माग अपने वेतन के रूप में मिलना 
चाहिये* | [हिंदू विचारकों ने इकरारनामे के इस सिद्धांत पर अधिक जोर 
संभवतः इसलिए नहीं दिया कि वे उसे समाज और सरकार की मूल उत्पत्ति 
के लिए अनुपयुक्त समभते थे और मनुष्य की स््रामात्रिक समाजनिष्ठता को ही 
उत्तरदायी मानते थे । 
3 भराजक नाम रहं पालेतुं न सक्‍का। 
२ पडभागभृतो राजा रक्षेत्‌ अरजाम । वो. ध. सू., १.१०.६ 
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अब लोग समझ गये हैं कि सहमति का सिद्धांत इतिहास की दृष्टि से अशुद्ध 
और तक की दृष्टि से लचर है। सहमति द्वारा सभ्य एवं राजनीतिक दृष्टि से 
विकसित जातियों द्वारा विशिष्ट राज्यों की स्थापना संभव है। पर प्राकृतिक श्रवस्था 
में सबसे पहले राज्य की स्थापना कैसे हुई यह गुत्थी इस सिद्धांत से नहीं सुलभ 
सकती । सहमति या इकशयर उस समाज में हो सकता है जहाँ लोग श्रपने और 
दूसरों के अधिकारों और कतेव्यों को समझते हों, उस समाज में नहीं जहाँ लोग 
वनचरों की माँति रहते हों | फिर भी इस विषय में भारतीय विचारों की पाश्चात्य 
से तुलना लाभकर होगी । 

प्राचीन औक या रोमन विचारकों ने इस सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया है । 
इसका विकास यूरप में प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद ही हुआ | हॉब्स, लॉक और 
रूसो इसके प्रमुख समथंक हैं । 


बहुसंख्यक प्राचीन भारत के विचारकों के;समान हॉन्स का भी यह मत था 
कि संसार के प्रारंभ में अ्रराजकता थी; हरेक मनुष्य यथासंभव दूसरे को दबाना 
चाहता था | इस अवस्था से उकता कर लोगों ने आपस में यह तय किया कि 
वे अ्रपने अनियंत्रित अधिकार एक शासक को सौंप दें । मगर जनता और 
शासक में कोई इकरार न था न उसके अधिकारों पर कोई नियंत्रण लगा रखा 
था| इस अवस्था से शासक को जो अधिकार प्राप्त हुए उनको लोगों को वापस 
लेने का भी कोई अधिकार न रहा | हिंदू विचारकों में और हॉन्स में बहुत-कुछ 
साम्य है। वे भी मानते हैं कि पहले अराजकता थी ओर जब पहला राजा ब्रह्मदेव 
ने निर्माण किया तब उसमें और जनता में कुछ समय” या इकरार न हुआ था । 
मगर उनका यह स्पष्ट कहना है कि यदि “समय” की शर्तों से न हो तो ईश्र- 
निर्मित धमंशास्त्र के नियमों से राजा की सत्ता नियंत्रित रहती है । 


पहले राजा विरजस के अ्रधिकार अनियत्रित नहीं थे। ब्रह्मदेव ने जो धर्म शास्त्र 
तैयार किया था, उसके अनुसार ही उसको राज्य करना आवश्यक था | उसका पृत्र 
कर्दमक व प्रपौत्र अ्रनंग भी धर्मशास्त्र के अनुसार ही राज्य शासन करते थे | 
यह बात सत्य है कि अनंग का पुत्र वेन अहुत जुल्म करने लगा। किंतु ऋषियों 
ने आखिर अपने मन्त्रप्रभाव से उसकावध किया। वेन का पुत्र प्रथ बहुत शक्तिमान 
राजा था। किंतु उसने भी यह शपथ ली थी कि वह धमंशास्त्र के अनुकूल 
आचरण करेगा। हिंदू विचारकों के अनुसार इकरारनामा से पीछे जो राजा परमेश्वर 
ने भेजा, वह हॉन्स के राजा के समान स्वतंत्र -स्वतंत्र नहीं था। 


न्ध् 


अ० २ ] लॉक का मत 


लॉक के मतानुसार राज्य की स्थापना से पहले की अवस्था प्रायः हिंदू 
पुराणों के सतयुग के समान ही थी। लोग प्रकृति तथा विवेक के नियमों का पालन 
करने थे और प्रायः एक दूसरे के जान-माल को नुकसान न पहुँचाते थे । मगर 
व्यक्ति-व्यक्ति की बुद्धि में भेद और स्वार्थों के संघर्ष से प्राकृतिक नियम कौन है, 
इस प्रश्न पर कभी-कभी मतभेद उत्पन्न होते थे । मगर समाज में कोई अधिकृत 
न्याय करनेवाले या दशइ देनेवाले न थे जिसके कारण सभी न्यायाधीश और 
दांडिक हो सकते थे । इससे गड़बड़ी होने लगी और उससे बचने के लिए लोगों 
ने आपस में “समय” या इकरारनामा किया और सरकार की स्थापना की और 
उसे कुछ अधिकार सौंप दिये । इस मृल समय? से राजा और प्रजा दोनों ही 
समान रूप से बंधे हैं । 

हिंदू विचारकों ने भी यह मान लिया है कि पहले सतयुग था और किसी 
प्रकार से लोभ और मोह के वश में हो जाने से लोगों का अ्रध:पतन हुआ 
ओर शासनव्यवस्था की आवश्यकता उत्पन्न हुई | मगर सतयुग के लोग एकाएक 
लोभवश कैसे हुए. यह जैसे हिंदू विचारक ठीक तरह से कह नहीं सकते, उसी प्रकार 
लॉक भी यह नहीं समझा सकता है कि प्रकृति तथा विवक के नियमों का पालन 
करनेवालों में स्वार्थजन्य झगड़े केसे होने लगे, और ऐसे समय हरेक व्यक्ति समाज 
में न्यायाधीश और दांडिक केसे हो सकता था। मूल “समय” (इकरारनामा) की 
शर्तों से लॉक राजा के अधिकार का नियन्त्रण करना चाहते हैं, हिंदू विचारक 
मूल दैबी शास्त्र के नियमों से । 

प्राचीन भारतीय आचाय लॉक और हॉन्स की भाँति बुद्धिवाद के युग में 
नहीं रढते थे। उन्होंने इन प्रश्नों पर अधंधामिक और अधंलोकिक दृष्टि से ही 
विचार किया था। अतः न तो वे इस समस्या के तल तक पहुँच सके और न 
शासन-संस्था तथा प्रजा के अधिकारों की ही स्पष्ट सीमा निर्धास्ण कर पाये। 
उन्होंने यह तो कह दिया कि राज्य द्वारा अपने संरक्षण और सेवा के बदले ही 
प्रजा राजा को कर देती तथा उसका अनुशासन मानती है और राजा के कर्तव्य- 
च्युत होने पर उसे हटाने और मार डालने का भी प्रजा को अ्रधिकार है, पर 
उन्होंने यह कहीं नहीं बताया कि किन-किन परिस्थितियों में राजा इकरारनामा 
तोड़ने का दोषी समझा जाय और किन व्यावहारिक विधान-युक्त साधनों द्वारा 
प्रजा उससे इकरानामे की शर्तों का पालन बाध्य रूप से करावे । आततायी राजा 
को हटाने या वध करने का अ्रधिकार प्रजा को देना ही इस बात का प्रमाण है 
कि प्रजा द्वी राजसत्ता की मूल अधिकारी है और उसी का अधिकार सर्वोच्च है | 





क्र 
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परन्तु राजच्युत करना तथा राजबंध करना बड़ा उग्र और कठिन उपाय है । ज्यादा 
अच्छा होता यदि हमारे आचायों ने राजा पर अ्रंकुश रखने के लिए कोई सदा 
व्यवहार में लाने योग्य वैधानिक मांग निकाला होता । परन्तु हमें यह भी याद 
रखना चाहिये कि इस प्रकार का वैधानिक मार्ग यूरप में भी आधुनिककाल में 


ही पूर्णरूप से बन 53003 | दिन िम हे 
अर्वाचीन विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में और भी कल्पनायें की 


हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पुराने जमाने में लोगों ने स्वेच्छा से कुछ 
व्यक्तिविशेष को अधिकार दिया। या तो वह पुरोहित था जो देवताओं को 
प्रसन्‍न कर सकता हो, या वह मन्त्रवेत्ता था जो मन्त्रतल से पानी बरसा सकता हो 
अथवा वह वैद्य था जिसमें रोग दूर करने की क्षमता थी । इस प्रकार अ्रधिकार 
पा जाने पर, अपने रोब से ओर बाद में अलप्रयोग द्वारा भी इसके लिए अपने 
अधिकार कायम रखना या उनका विस्तार करना कठिन न था। संभव है कि कुछ 
जातियों में इस प्रकार भी शासनसंस्था या राजा की उत्पत्ति हुई हो। पर आय 
जातियों में पितृपधान सम्मिलित कुटठुम्ब-पद्धति के ही त्रीज से धीरे-धीरे राज्यविकास 
अधिक युक्ति-युक्त प्रतीत होता है । 

तुलनात्मक ।भाषाविशान से “इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अपने आदि 
देश में भी आय सम्मिलित कुठम्बरों में ही रहते थे । इन कुट्ठम्बों में दादा, पिता, 
चाचा, भतीजे, लड़के और पतोहू सभी थे! । होमर के काल में दो-दो सौ और 
तीन-तीन सी व्यक्तियों के परिवारों का उल्लेग्व मिलता है* | इस परिवार के 
गहपति को परिवार के सदस्यों पर पूर्ण प्रभुत्व था। उसे अपने वशवर्ती किसी 
भी व्यक्ति को बेचने, अन्धक रखने या अपराध करने पर अंगच्छेद और वध करने 
का भी अधिकार था। प्राचीन रोम में परिवार के शहपति को ये अधिकार थे और 
कुछ' वैदिक यूत्रों में मी पिता की आशा से अपराधी पुत्र के बेचने या उसकी आगे 
फोड़ी जाने का वर्णन हैरं। प्रागेतिहासिककाल में समी आय॑ जातियों में 


$ शभ्रधिकांश यूरोपीय ([700-]207070७7) भआषाओ्रों में खाया, भतीजा, 
ससर, सास, पतोहू आदि शब्द एक ही धातु से निकले हैं । 
२ प्रायम के ७० बेटे और १२ बटियाँ थीं और वे अ्रपनी पत्नी, पति, और 
संतान के साथ एक ही घर में प्रायम के साथ रहते थे । 
हे ऋश्ेद ७. ११६.३७५--में वर्णन है कि ऋजाइवश की अ्रसावधानी से इसके 
पिता की १०० खेड़ें एक सेड़िया स्थागया। पिता ने ऋूद होकर 
(कू. ए. उ.) 





न्ट्ट 


अ० २ ] वेदकालीन समाजब्यवस्था 


कुंडम्म के गहपति के अधिकार और पद प्रायः राजा के ही समान थे। जब 
कुटठम्ब-संस्था का विस्तार हुआ और उसने एक ही गाँव में रहनेवाले काल्पनिक 
या वास्तविक पूव॑ज से उत्पत्ति माननेवाले अ्रनेक कुलों के संध्र का रूप धारण 
किया तब्र झपति के अधिकारों के क्षेत्र की वृद्धि के साथ-साथ उसकी व्यापकता 
में कुछ कमी भी आयी । गाँव के सब्च से बड़े कुल के सबसे वृद्ध ग्रहपति को सारा 
समान अत्यंत आदर से देखता था ओर अ्रन्य ग्ञामवृद्धों की सलाह से वह ग्राम 
की। व्यवस्था करता था। 
ऋग्वेद से शात होता है कि तत्कालीन आय॑ समाज कुटठ॒म्बों, जन्मनों, विशों 
ओर जनों? में विभाजित था | जन्मन्‌ संभवतः एक ही पृ्व॑ज के वंशजों का ग्राम 
था । इस प्रकार के कई ग्रामों का समूह विश्‌ कहलाता था और इनका मुखिया 
विशपति। विश्‌ का संघटन बड़ा दृढ़ था और लड़ाइयों में हरेक विश की अपनी 
अलग टुकड़ी होती थी । कई विशों को मिलाकर जन बनता था जिसके प्रमुख 
को जनपति या राजा कहते थे। प्राचीन रोम की समाज-व्यवस्था और ऊपर वर्शित 
वैदिक समाज-व्यवस्था में अद्भुत साम्य था। वहाँ भी सबसे छोटा अ्रंग “जेन्स! 
एक ही बंश के कुलों का समूह था, कई जेन्स मिलाकर “क्यूरिया? और १० 
क्यूरियों की एक 'ट्राइब” बनती थी। इस प्रकार बेदिक जन, रोम के '“द्राइब', 
विशू , 'क्यूरिया! और जन्मन्‌ “जेन्स” के बराबर था। 
उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि अन्य आय॑ जातियों की भाँति भारत में भी 
प्रागेतिहासिककाल में संयुक्त कुठम्ब से ही शासन-संस्था का विकास हुआ । 
कुठम्ब के शहपति का आदर और मान स्वाभानिक था, आम के मुखिया और 
जनपति भी इसी परंपरागत सम्मान के भाजन हुए, और कालांतर में ये ही 
सरदारों और राजाओं के पद पर प्रतिप्टित हुए। राज्यों के विस्तार के साथ राजा 
के अधिकारों का भी विस्तार होता रहा | इस तरह संयुक्त कुठुम्भ-पद्धति शासन- 
संस्था व समाजसंस्थाओं के उदय में बहुत सहायक हुई। संयुक्त कुठ्धम्न-पद्धति 
विवाह-संस्था के पाविन्न्य व कौटुभ्बिक संपत्ति पर अ्रधिष्टित थी। इसलिये उसके 
कारण स्त्रियों के पाविज्य का अपहरण बंद करने व कौोटुम्बिक संपत्ति का 





( क्रमशः ) 
उसकी भोँखं फोड़ दीं, तब अशि्विनी ने उसे नेन्रदान दिया | छुनश्शोप को 
उसके पिता ने श्रकालपीडित परिवार के प्राण के लिए बच दिया था। 
(ऐ., बा. सप्तम १७५ ) 
१ स एज्जनेन स विशा स जन्मना स पुशैवजं भरते5घुना नलृशिः |4.२६.३. 
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राज्य की उत्पत्ति और प्रकार द [ आअ० २ 


मुव्यवस्थित उपभोग होने देने की प्रवृत्ति इद्धिगत हुईं, जिसके फलस्वरूप समाज 
में शान्ति, सुव्यवस्था व शासनसंस्थाएँ अ्रच्छी तरह से पनपने लगीं। आया 
में शासनसंस्थाएँ सुदृढ़ कराने में संयुक्त कुटुम्ब पद्धति ने काफी द्वाथ बँटाया है। 
शासन-संस्थाओं के प्रकार 

अब हमें यह देखना है कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार की शासन- 
संस्थाएँ थीं। प्राचीन लेखकों ने इस विषय के विवेचन पर अधिक ध्यान नहीं 
दिया है। फारण उनके समय मे तपतंत्र का ही बोलब्नाला था। यदि प्रजातंत्र 
या उच्चव०-तंत्र के नागरिक ने दंडनीति का कोई ग्रंथ रचा होता तो उसमें 
जपतंत्र, प्रजातंत्र और उच्चवर्ग-तंत्र आदि विविध प्रकार की शासन-संस्थाओं 
के गुणागुण का विवेचन अवश्य होता, परन्तु ऐसा न हुआ । हमारे लेखक 
धूम-घूमकर केवल एक ही प्रकार उपतंत्र पर 'ही आते हैं । चलते-चलाते कुछ 
ने 'संघों” का उल्लेखमात्र कर दिया है। हम देख चुके हैं कि बहुत काल तक 
भारत में जन-राज्यों का ही प्रचलन रहा । विशपति, जनपति आदि के उल्लेख 
अनेक जगह मिलते हैं और उनके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर यदु, पुरु, अगु 
और तुबंशु आदि विशिष्ट जनों का भी उल्लेख प्रचुरता से किया गया है कहा 
जाता है कि विश्वामित्र के स्तवन से भारतजनों की रक्षा हुई! । राजसूय यज्ञ में 
राजा किसी प्रदेश या राज्य का नहीं बल्कि भारतों या कुरु-पांचालों का शासक 
घोषित किया जाता है । 

उत्तर-पैदिककाल में प्रादेशिक राज्य की भावना का विकास होने लगता 
है। अ्रथववेद में इसका स्पष्ट उल्लेख है । तैत्तिरीय संहिता में ऐसे अनुष्ठान 
का वर्णन है जिससे राजा अपने “विश? पर प्रभुता पा सकता है पर “राष्ट्र! या 
देश पर नहीं | ब्राह्मण वाह मय में अकसर सम्राट का सागरमेखला प्रथ्वी के 
अधिपति के रूप में वर्णन है, अनेक जनों के अधिपति के रूप में नहीं | स्पष्ट 
है कि इस समय तक प्रादेशिक राज्य की धारणा जड़ पकड़ चुकी थी। 

वैदिककाल में ऋृपतंत्र ही प्रचलित था। राजा, महाराजा और सम्राद्‌ 
आदि उपाधियाँ राजाओं के पद, गोरव और शक्ति के अनुसार दी जाती थीं | 





विश्वामित्रस्य रक्षति बे दं भारतं जनम्‌ ।३.५३॥२ 

२०, १२७. ९-१०; १९. ३०, ३े-४.३. ४. २; ६.९८.२ | 

३. ३. ३-४ | 

ऐ. झा. ८. २. ६; ८. ३. १३ । ते. स., २. ३. ३-४ | 


न. ४0 0४ ७४०७ 
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आ० २ ] शासन-संस्थाओं के प्रकार 


कुछ राजा “स्वराज” ओर “भोज” कहलाते थे। इन उपाधियों का निश्चित अर्थ 
बतलाना कठिन है । 

राज्याभिषेक में कभी-कभी कहा गया है कि इस संस्कार से शासक को एक 
साथ राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, महाराज्य और स्वराज्य पद प्राप्त होंगे । 
इससे संदेह हाता है कि ये उपाधियाँ विभिन्न प्रकार के राज्यों की.सूचिका है 
या नहीं। यह भी हो सकता है कि राज्याभिषेक-संस्कार का महत्व दिखाने के 
लिए द्वी पुरोहित ने कह दिया हो कि उससे इन सब्न विभिन्न पदों की प्राथ्ति हो 
सकती है। इस धारणा का समर्थन ऐतरेय ब्राह्षण के इस कथन से भी होता है 


कि देश के विभिन्न भागों में राज्य, भौज्य, वैराज्य और साम्राज्य आदि विविध 
प्रकार के राज्य थे! | 


वेदोत्तर युग में एक सम्राट के करद-सामन्त के रूप में छोटे-बड़े अनेक 
राजाओं का उल्लेख बराबर मिलता है। बहुत संभव है कि वैदिककाल में भी यही 
स्थिति रही हो और करद-सामन्त भोज और स्त्रराज तथा उनके अ्धिपति सम्राट 
सम्बोधित होते रहे हों। स्वराट्‌ के मुकाबले में सम्राट की राज्य-सीमा का क्या 
विस्तार था इसका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सकता । वेदिककाल के अधिकांश 
राज्य छोटे ही होते थे । चौथाई पंजात्र के बराबर भी कोई राज्य उस सम्य 
रहा हो इसमें भी संदेह है। सम्भव है कि सम्राट का राज्य भी साधारण राज्य 
से विशेष बड़ा न रहा हो और उसका ऊँचा पद राज्य-विस्तार की अपेक्षा 
उसकी सामरिक कीर्ति और विजयों को ही अधिक सूचित करता होगा। राजा 
का “राज्य? सम्राट के 'साम्राज्य' से प्रायः छोटा होता था, किन्तु वह सम्पूर्ण स्वतंत्र 
होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में जो कहा गया है कि मध्यदेश में राजा राज्य करते 
थे व पूर्व हिंदुस्तान में सम्राट्‌-इससे भी उपरिनिर्दिष्ट विधान को, पुष्टि मिलती 
है। बैराज्य शब्द से प्रायः गणतन्त्र (/700)0) का निर्देश होता था। “विगतों 
राजा यस्माक्तद्वेराज्यम” जिस शासनसंस्था में राजा न रहता था, वह वैराज्य कहा 
जाता था। 

स्पार्ग की भाँति प्राचीन भारत में भी द्वेराज्य या दो राजाश्रों द्वारा शासित 
राज्य थे | सिकंदर के समय में पाटल राज्य (आधुनिक सिंध) में एथक्‌ वंशों के 
दो राजाओं का संयुक्त शासन था* । अ्रथंशास्त्र (/८।२ ) में भी ऐसे राज्य का 
उल्लेख है। ऐसे राज्यों का सूत्रपात शायद इस प्रकार हुआ हो जत्र दो भाइयों 


चैक आग 





१ पे. ब्रा., ७. ३, १४। 
२ मैक क्रिडिक्ष--सिकंदर का आक्रमण पृ० २९६ | 





राज्य की उत्पत्ति और प्रकार [ अ० रे 


श्रथवा उत्तराधिकारियों ने राज्य के विभाजन के बजाय संपूर्ण राज्य पर संयुक्त 
शासन करना ही पसन्द किया हो । परन्तु जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारे 
नहीं रह सकती उसी प्रकार एक ही राज्य में दो राजा भी मिलकर नहीं रह 
सकते । खासकर जन्न उनके अधिकारों या कार्यों का विभाजन न हो और हरेक 
अपने को ही बड़ा माने । ऐसे राज्य तो प्रायः दलबन्दी और परस्पर संघर्ष के 
अग्चाड़े रहे होंगे इसी से अर्थशास्त्र इनके पक्ष में नहीं है* और जैन साधुओं 
को ऐसे राज्य में 'रहने या जाने का निषेध किया गया है। अक्सर आपसी 
झगड़ा बचाने की नीयत से द्वेराज्य के शासक भाई या सम्बन्धी राज्य का 
बटवारा कमी-कभी कर लेते थे | विदर्भ में शुंगों द्वारा स्थापित द्व राज्य में ऐसा 
ही हुआ था | बटवारे के बाद भी दोनों शासक महत्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त 
विचार-परामर्श किया करते होंगे। जब्न संयुक्त -राज्य के दोनों शासकों में मेल 
रहता था तत्र उसे द्वे राज्य ( संस्कृत ) या दोरज्ज ( प्राकृत ) कहते थे, जब उन 
राजाओं में कगड़ा रहता था तन्र उसे विरुद्ध -राज्य ( संस्कृत ) या विरुद्ध-र्ज 
(प्राकृत) कहते थे २ | 

वैदिक बाइ मय में कभी-कभी राजाओं की समिति का वर्णन मिलता है* । 
यह भी कहा गया है कि वही व्यक्ति राजा बन सकता है जिसके लिए श्रन्य 
राजाओं ने सहमति दी हो।। संभवतः इससे सामन्‍्त श्रथवा गणराज्य का 
अभिप्राय हो जिसमें सारा अधिकार उच्चवर्ग या सरदारों की परिषद्‌ के हाथ 
रहता है। उसके सब सभासद राजा कहे जाते थे और ये ही राज्य के सर्वोच्च 
अधिकारी को चुनते थे ओर वह भी राजा की ही उपाधि से संबोधित होता था । 
देश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के राज्यों का ईसबी पूर्व छुठी शताब्दी तक 
अस्तित्व था | 

दपतन्त्र और उच्चवर्ग-तन्त्र के साथ-साथ विशुद्ध प्रजातन्त्र का अस्तित्व भी 





द्व राज्यमन्योन्यपक्षद्ध पानुरागाम्यां परस्पर संघर्धण वा विनश्यति ८.२। 
२ मालविकाग्निमित्र, अंक ५ इलोक १३ | 
अरायेणि वा गणशरायणि वा जुवरायणि वा दोरज्जणि या बेरज्जाण वा 
विरुद्दर्जणि वा | आचारांग यूत्र, २. ३. १. १०। 
४ यत्रोषधीः सभग्मत राजानः समिताविव | ऋ, वे, १०. ९७. ६ । 
५ यरमे वे राजानों राज्यमनुमन्यते स राजा भवति न स यरती न ॥ 
* श. ब्रा.,, ९. दे. २, ५ | 


अ० २ | प्राचीन भारत में नगर-राज्य तथा राज्य-संघ 


भारत में वैदिक काल से ही है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थल पर कहा गया है 
कि हिमालय के पास उत्तर-कुरु और उत्तर मद्र आदि जनों में विराट ( राजा- 
रहित ) शासनतंत्र प्रचलित था जिस कारण वे लोग विराट श्रर्थात्‌ उुप-हीन 
जन कहे जाते थे । इसी प्रकरण में पौर्वात्यों और दाक्षिणात्यों के राजाओं और 
उनकी उपाधियों ( सम्नाट्‌ ओर भोज ) का उल्लेख है और उपयु कत स्थल में 
विराट शब्द राजा के लिए. नहीं कितु तद्देशस्थ लोगों के लिए स्पष्ट रूप से 
प्रयुक्त हुआ है | अतः यह निःसंदिग्ध है कि उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र जनों में 
ब्र-राजतन्त्र या प्रजातन्त्र शासन-पद्धति प्रचलित थी। सिकन्दर के समय के 
यूनानी लेखकों ने भी इसी प्रदेश में प्रजातन्त्र राज्यों के होने का उल्लेख किया 
है। ये विराट राज्य सचमुच प्रजातन्त्र थे या नहीं इस पर आगे छुठें अध्याय में 
विचार होगा । 

प्राचीन काल में हिंदुस्थान में नगर-राज्य भी हुआ करते थे, जिनका 
आधिपत्य राजधानी व समीपवर्ती प्रदेश पर ही रहता था। अ्रनेक ग्रीक ग्रंथकारों ने 
उनका निर्देश किया है। एरियन के कथनानुसार न्यासा में ऐसा एक नगर-राज्य 
था | सिकन्दर ने उस राज्य से १०० प्रतिष्ठित नागरिक जामिन (908078095) 
के रूप में माँगे। उसके अ्रध्यक्ष ने उससे कहा, “ यदि किसी नगर से एक सौ 
प्रतिष्ठित व कार्यक्षम नागरिक छीन लिये जाये, तो उसका शासन-यन्त्र निकम्मा 
हो जायगा |? इससे यह स्पष्ट होता है कि न्‍्यासा एक नगर राज्य था। 
शिबि के नागरिकों के द्वारा जन्र आत्मसमपंण किया गया, तब्र सिकन्दर ने उनके 
नगर को स्वराज्य फिर प्रदान किया, ऐसा जो वर्णन डायोडोरस ने किया है 
उससे यह मालूम पड़ता है कि उनका भी नगर राज्य था। अद्वैस्टियों का 
पिप्रम, कठों का संगल व सिधस्थित पाताल (2809) भी नगर-राज्य ही थे | 
सिंधु के तीर पर के बलवान आमों का निर्देश महामारत में आता है। वे ग्राम 
भी प्रायः नगर-राज्य ही ये । त्रिपुरी, माध्यमिका, उज्जयिनी, वाराणसी, काशांती 
इत्यादि नगरों की मुद्राएँ मिली हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन शहरों में 
एक समय में नगर-राज्य ही थे, पीछे उनके अ्रधिक विस्तृत राज्य हो भगये। 
नगर-राज्यों में ग्रीस के समान हिंदुस्थान में भी निकटवर्ती ग्रामों का अन्तर्भाव 
होता था, किंतु शासनसंचालन प्रायः नगरवासी लोग ही करते थे | 

राज्य-संघ ( 7४0९४७। 55७66 ) और सम्मिलित-राज्य ( (१07700908 
5606 ) भी प्राचीन भारत में अज्ञात न थे। उत्तर बैदिक-काल में कुरु-पांचालों 
ने मिलकर एक शासक के अ्रधीन श्रपना सम्मिलित-राज्य कायम किया था। 





२२ 
शा० १०--रे 


राज्य की उत्पत्ति और प्रकार [ अ० २ 


पाणिनि के समय में क्षुद्रक और मालव राज्य अलग-अलग ये परंतु महाभारत 
में (इ० पू० २५० ) बहुधा इनका एक साथ ही उल्लेख मिलता है। सिकंदर 
के आक्रमण का सामना करने के लिए इन्होंने दोनों राज्यों का एक संघ बनाया 
था, जो एक शताब्दी तक कायम रहा। इसे हृढ़ करने के लिए कछ्ुद्रकों ओर 
मालवों में परस्पर १० हजार विवाह हुए थे। यौोघेय गण-राज्य भी तीन उप- 
राज्यों का संघ था। श्रक्सर ये संघ|अ्रल्पकालीन ही हुआ करते थे। बुद्ध और 
' महावीर के जीवन-काल में लिच्छुवियों ने एक बार मल्लों के साथ और थोड़े ही 
समय बाद दूसरी बार विदेहों के साथ संघ बनाया था। लिच्छुबि-मल्ल-संघ के 
मंत्रिपरिषद्‌ में १८ सदस्य होते थे, ६ लिच्छुवि चुनते थे और ६ मल्ल | ये 
संयुक्त और संघ-राज्य किस प्रकार चलते थे, संघ को क्या श्रधिकार दिये जाते थे 
आर संघांतरित राज्यों को क्या कहते ये इन सब बातों की पर्याप्त जानकारी हमें 
नहीं मिलती है। संभवतः राज्य-संघ्रों की केंद्रीय सत्ता केवल परराष्ट्र-नीति का 
संचालन और संधि-विग्रह का निश्चय करती थी। अन्य विषयों में राज्य स्वतंत्र 
थे। युद्ध के लिए संघांतरित राज्य अपनी संयुक्त सेना का एक ही सेनापति 
नियुक्त करते थे। सिकंदर के आक्रमण के समय क्ुद्रक-मालब राज्यों ने एक 
रणविशारद ओर वीर क्ुद्रक सेनानायक को ही संयुक्त सेना का अधिपति बनाया 
था जिसके शौर्य और कोशल्य का बोलबाला था। 

साधारणतः भारत में एकात्मक या एकच्छुत्र ( 070७7ए ) राज्यव्यवस्था 
ही प्रचलित थी । राजा ही सत्ता का स्लोत था, मंत्री और प्रांतीय अधिकारी उसी 
से अधिकार अहण करते थे | ग्रामपंचायत, पौर-जानपद और भेणी-निगम आदि 
भी केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण और निरीक्षण में काम करते थे । परंतु परंपरा ऐसी 
बन गयी थी कि राजा इनके कार्यों में तभी हस्तक्षेप कर सकता था जब ये अपनी 
परंपरा और विधान के विरुद्ध काम करें । असस्‍्तु ये स्वायत्त संस्थाएँ राज्य के 
एकात्मक रूप को बहुत बदल देती थीं। केंद्रीय सत्ता में परिवर्तन होने पर भी 
ये स्वायत्त संस्थाएँ अपना-अ्पना काम करती रहती थीं । 


अध्याय डे 
राज्य का स्वरूप, उद्देश्य ओर कार्य 


पिछले अध्याय में राज्य की उत्पत्ति पर विचार और तद्विषयक सिद्धांतों का 
'निरूपण किया गया है। अब हमें देखना है कि प्राचीन भारत में राज्य का स्वरूप, 
डे श्य और काय के विषय में क्या विचार थे | 

राज्य की उत्पत्ति के बारे में विवेचन करते हुए, हमने पहले ही कहा है कि 
प्राचीन हिन्दू लोग उसको जनहितसंवर्धक संस्था के रूप में देखते थे। राज्य के 
बिना जीवितसंरक्षण और पुरूषार्थभाधन हो ही नहीं सकता है ऐसी उनकी धारणा 
थी। अनन्यगतिक होने के कारण जान-माल की रक्षा के लिए जनता को राज्य 
जैसी अवांछुनीय और दमनकारी संस्था का सहारा लेना पड़ता है ऐसा उनका 
मत बिल्कुल नहीं था। हाँ, दुराचारी लोगों को राज्य शत्र के समान जरूर 


प्रतीत होता है मगर इन समाजमभक्षकों के मत की किसी को परवाह ही नहीं 
करनी चाहिये | 


समाजकंटकों के वजह से ही राज्य को आखिर में दंड का प्रयोग करना 
पड़ता है। यह वांछुनीय है 'कि दंडश्रयोग के प्रसंग बहुत ही कम हों । यदि 
परमेश्वरप्रदत्त नीति-नियमों का पालन करने की आदत लोगों को हो और दं ड- 
प्रयोग ही अनावश्यक हो तो वह सबसे अच्छा होगा । धमंशास्त्रों के नियमों का 
पालन जैसे प्रजाद्वारा बसे हपद्वारा भी होना आवश्यक है। यदि कोई राजा 
उनको तोड़ दे तो प्रजा राजनिष्ठा का कतंव्य-पालन करने में बाध्य न रहेगी, 
इतना ही नहीं यदि आवश्यक हो तब वह आततायी राजा का वध भी कर 
'सकती है। आदश राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही धर्म-नियमों का पालन 
करते हैं जिससे उन दोनों का भी ऐहिक और पारलौकिक कल्याण साध्य होता है। 

शासनसंस्था का क्रमशः विकास कैसे हो गया इसका विवेचन प्राचीन हिंद 
अंथों में नहीं मिलता है; उस जमाने में श्राधुनिककाल की ऐतिहासिक दृष्टि ही 
प्रायः अशात थी। मगर पैदिक प्रमाणों के परामशे से यह प्रतीत होता है कि 
उस जमाने में जनराज्यों (प"४७०७) 569॥28) की प्रायः रूढ़ि थी | यदु, तुवंश, 
भरत आदि जिन जनों का उल्लेख अनेक बार वेदों में मिलता है उनका कोई 
निश्चित प्रदेश नहीं था । वे लोग भ्रमणशील थे श्रतः उनके राज्य भी उनके 
साथ बदला करते थे। पर उत्तर वैेदिककाल में ये देश के विभिन्न भागों में 


श्श 


राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय [ आ० 


बस चुके ये* और उनके राजा जन के ही नहीं राष्ट्र! याने प्रदेश के भी स्वामी 
कहे जाने लगे थे* | मगर प्रर्याप्त सामग्री न होने से हम यह नहीं जान सकते 
कि जनराज्यों का क्रमिक विकास होकर प्रादेशिक राज्य कैसे बने | उत्तर वैदिक- 
काल में सम्राट का राज्यक्षेत्र ससागर प्रथ्वी कहा गया है। जिससे प्रादेशिक 
राज्यों के पूर्ण विकास का प्रमाण मिल जाता है? | 

प्रादेशिक राज्य के कौन-कौन अंग होते हैं ओर उनका परस्पर सम्बन्ध किस 
प्रकार रहता है इन प्रश्नों पर अभी हमको विचार करना है। वैदिक वाडः मय 
में इस विषय का उल्लेग्व भी नहीं मिलता है, किन्तु जब इ. पू. चौथी सदी में 
राजनीतिक विचारों का विकास होने लगा तन्न से इस विषय की चर्चा मिलती 
है। कोटिल्य ( ६.१ ) और मनु (८.२८४-७ ) दोनों का मत है कि राज्य एक 
सजीव एकात्मक शासन-संस्था है, मनमानी चाल चलनेवाले, अपन। ही भला 
देखनेवाले, विभिन्न कणों का दीला-ढाला जोड़ नहीं है | इनके मतानुसार स्वामी, 
अमात्य, भूप्रदेश, कर या साधन-सामग्री, दुर्ग, सेना और मित्र, राज्य के सात 
भ्रंग हैं जिनको सप्तन्प्रकृतियाँ कहते है*। कामंदक शुक्र आदि परवर्ती लेखक 
सप्तांग परिमापा को स्वयंसिद्ध मानते हैं ओर शिलालेखादि में वर्णित राज्य भी 
इन्हीं सप्त-प्रकृतियों से युक्त पाये जाते हैं | 

आधुनिक मतानुसार भूप्रदेश, जनता और केन्द्रीय सरकार राज्य के 
आवश्यक अंग हैं। केन्द्रीय सरकार में प्रभता और वधानिक व्यक्तित्व अवश्य 
होना चाहिये | इन. घटकों की यदि हम सप्तांगों से तुलना करें, तो यह दिखाई 
देगा कि स्वामी और अमात्य केन्द्रीय शासन के स्थान में है, उनमे राज्य का 
प्रभुत्व केंद्रित रहता था और वे राज्य को एक सूत्र में गूँथते थे । राष्ट्र (भूप्रदेश), 
दुग, सेना और कोष राज्य के शासन-सामग्री थे । “जन-राज्यों' का जमाना कब 
का बीत चुका था,* इसलिए राष्ट्र या भूप्रदेश,भी राज्य का आवश्यक अंग 


$ ऐ.,ब्रा., ८३.१४ २ ते. सं.,, २.३ ३-४ ३ ऐ. ब्रा, ७ ३. १४ 
४ इन सप्त प्रकृतियों में से स्वामी, श्रमात्य, रत्नी या उच्चाधिकारी 
पुर और बलि श्रादियों का उल्लेख वेदों में भी है परन्तु उनके परस्पर 
ओर राज्य के प्रति संबन्ध की व्याख्या वहाँ नहीं है । 

७५ ए. क. भा. ५; चन्नरायपदण, ने. १४८; है. स. ११८३ 
६ इससे उत्तर काल में भी कभी-कभी मालव ऐसे गणराज्य का 
स्थलांतर दिखाई देता है, वह ३२० ई. पू. में मुलतान के पास, २२५ ई. पू. 
में अजमेर-उदयपुर भाग में और २०० ई० में मालवा में था। मगर उसके 
( $. ८ उ, ) 
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अ०३ ] राज्य के अंग 


माना जाने लगा। दुर्ग" और सेना मी राज्य की सुरक्षा के लिए, अत्यन्त 
खआवश्यक थे अतः ये भी उसके स्वाभाविक अ्रंग हो गये । देश की रक्षा और 
राज्य की अनिवायं तथा ऐच्छिक कायवाही के लिए बलि या सम्पत्ति 'की अत्यन्त 
आवश्यकता है इसलिए कोष भी राज्य के लिए आवश्यक माना गया । राज्यांगों 
में मित्रों की गणना कुछ विलक्षण-सी लगती है परन्तु आज के इतिहास ने सिद्ध 
कर दिया है कि उपयुक्त मित्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निभेर है । 
इस महादेश में प्राचीन काल में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे उनमें से हरेक की 
सुरक्षा तभी सम्मव थी जब देश में शक्ति-समता ( ॥38]8॥06 0 7098९ ) 
रहा हो, अर्थात्‌ इन राज्यों में परस्पर ऐसा सम्बन्ध हो कि किसी राज्य का अपनी 
श्रपेक्षा किसी दुबल राज्य पर आक्रमण करने का साहस न हो । इसीलिए, प्राचीन 
विचारकों ने “मित्र” अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध को इतना अधिक महत्व दिया। 
जनता की गणना सप्तप्रकृतियों में नहीं दिखाई देती। इसका कारण सम्मवतः 
यह हो सकता है कि जनता और राज्य का स्वयंसिद्ध ओर अविच्छेद्र सम्बन्ध था 
ओर उसके बार में संदेह का अवकाश ही नहीं था। 

प्राचीन भारतीय विचारक इन सप्त-प्रकृतियों को राज्य-शरीर के अंग 
मानते थे । इनमें से कुछ अ्रंग दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व के हो सकते हैं 
जैसे दुर्ग ओर मित्र के मुकाबल स्वामी ओर अ्रमात्य हैं* परन्तु अपने में कम 
महत्व का होते हुए भी प्रत्येक अंग राज्य-शरीर के लिए एक-से अनिवायं थे । 
क्योंकि एक अ्रंग का श्रभाव दूसरा नहीं पूरा कर सकता राज्य का अस्तित्व 





(मचा: ) 

स्थलांतर का कारण विदेशियों के आक्रमणजन्य परिस्थिति था न कि मालवों की 

ऋमणशीलता | 

१ बआारूद, बढ़ी तोपं ओर विमानों के अभाव के युग में एक दुर्ग अनेक हजार 
सेना का मुकाबला कर सकता था । 

२ भानवा दारीर में भी कुछ अंग जैसे नेत्र या मस्तिष्क, दूसरे अंगों से जैसे हाथ 
या पाँव से श्रध्रिक महत्व कं रहते हैं । राष्ट्रशरीर में भी कुछ अंगों को 
दूसरे अंगों से महत्व का माना जाना उसके एकशरीरत्व के खिलाफ नहीं 
है जैसा कि प्रो० भ्रजारिया मानते हैं | 

३ तेघु तेचु तु रृत्येपु तत्तदंगं विशिष्यते | 
येज यत्साध्यते कर्म तस्यिमस्तच्छू छम॒च्यते ।। 

मनु, ९, २९७ 


राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य [| अ० दे 
बस चुके थे! ओर उनके राजा जन के ही नहीं “राष्ट्र” याने प्रदेश के भी स्वामी 
कद्दे जाने लगे थे* | मगर प्रर्यात्त सामग्री न होने से हम यह नहीं जान सकते 
कि जनराज्यों का क्रमिक विकास होकर प्रादेशिक राज्य कैसे बने । उत्तर वैदिक- 
काल में सम्राट्‌ का राज्यक्षेत्र ससागर प्रृथ्वी कहा गया है। जिससे प्रादेशिक 
राज्यों के पूर्ण विकास का प्रमाण मिल जाता है? | 
प्रादेशिक राज्य के कौन-कौन अंग होते हैं ओर उनका परस्पर सम्बन्ध किस 
प्रकार रहता है इन प्रश्नों पर अभी हमको विचार करना है। वैदिक वाडः मय 
में इस विषय का उल्लेख भी नहीं मिलता है, किन्तु जब इ. पृ. चौथी सदी में 
राजनीतिक विचारों का विकास होने लगा तब से इस विषय की चर्चा मिलती 
है | कोटिल्य ( ६.१ ) और मनु (८.२८४-७ ) दोनों का मत है कि राज्य एक 
सजीव एकात्मक शासन-संस्था है, मनमानी चाल चलनेवाले, अपन। ही भला 
देखनेवाले, विभिन्न करों का दीला-दढाला जोड़ नहीं है| इनके मतानुसार स्वामी, 
अमात्य, भूप्रदेश, कर या साधन-सामग्री, दुर्ग, सेना और मित्र, राज्य के सात 
श्रंग हैं जिनको सप्त-प्रकृतियाँ कहते है४। कामंदक शुक्र आदि परवर्ती लेखक 
सप्तांग परिमापा को स्वयंसिद्ध मानते हैं और शिलालेखादि में वर्शित राज्य भी 
इन्हीं सप्त-प्रकृतियों से युक्त पाये जाते हैं५ । 
आधुनिक मतानुसार भूप्रदेश, जनता और केन्द्रीय सरकार राज्य के 
आवश्यक अंग हैं। केन्द्रीय सरकार में प्रभुत और पैधानिक व्यक्तित्व अवश्य 
होना चाहिये | इन. घटकों की यदि हम सप्तांगों से तुलना करें » वो यह दिखाई 
देगा कि स्वामी और अमात्य केन्द्रीय शासन के स्थान में है, उनमें राज्य का 
परभुत्व केंद्रित रहता था और वे राज्य को एक सूत्र में गूथते थे। राष्ट्र (भूप्रदेश), 
दुर्ग, सेना और कोष राज्य के शासन-सामग्री थे । “जन-राज्यों” का जमाना कत्र 
का बीत चुका था,* इसलिए राष्ट्र या भूप्रदेश,भी राज्य का आवश्यक अंग 


१ ऐ. बा., ८३.१४ २ ते. सं.,, २.३ ३-४७ 2 पे.ब्ा » ७ दे. १४ 
४ इन सप्तप्रकृतियों में से स्वामी, अमात्य, रत्नी था उच्चाधिकारी 
पुर ओर बलि श्रादियों का उल्लेख वेदों में भी है परन्तु उनके परस्पर 
और राज्य के प्रति संवन्ध की व्याख्या वहाँ नहीं है । 

+ पे. क. भा. ५; चत्नरायपदण, नं. १४८; इ. स. ११८३ 
*$£ इससे उत्तर काल में भी कभी-कभी मालव ऐसे गणराज्य का 
स्थलांतर दिखाई देता है, वह ३२५ ई. पू. में मुलतान के पास, २२७ ई. पू. 
मे अजमर-उदयपुर भाग में शरर २०० ई० में मालवा में था। सगर उसके 
($. ए. उ. ) 

३६ 


आ०३ ] राज्य के अंग 


माना जाने लगा। दुर्ग: और सेना मी राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यन्त 
आवश्यक ये अतः ये भी उसके स्वाभाविक श्रंंग हो गये । देश की रक्षा और 
राज्य की अनिवायं तथा ऐच्छिक कार्यवाही के लिए बलि या सम्पत्ति 'की अत्यन्त 
आवश्यकता है इसलिए कोष भी राज्य के लिए आवश्यक माना गया । राज्यांगों 
में मित्रों की गणना कुछ विलक्षण-सी लगती है परन्तु आज के इतिहास ने सिद्ध 
कर दिया है कि उपयुक्त मित्रों की सहायता पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर है । 
इस महादेश में प्राचीन काल में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे उनमें से हरेक की 
घुरक्षा तभी सम्भव थी जब्र देश में शक्ति-समता ( 3990708 ० 90७७४ ) 
रहा हो, अर्थात्‌ इन राज्यों में परस्पर ऐसा सम्बन्ध हो कि किसी राज्य का अपनी 
श्रपेन्ञा किसी दूबल राज्य पर आक्रमण करने का साहस न हो । इसीलिए प्राचीन 
विचारकों ने “मित्र” अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध को इतना अधिक महत्व दिया । 
जनता की गणना सप्तप्रकृतियों में नहीं दिखाई देती। इसका कारण सम्मवतः 
यह हो सकता है कि जनता और राज्य का स्वयंसिद्ध और अविच्छेद सम्बन्ध था 
ओर उसके बार में संदेह का अवकाश ही नहीं था । 

प्राचीन भारतीय विचारक इन सद्त-प्रकृतियों को राज्य-शरीर के अंग 
मानते थे। इनमें से कुछ श्रंग दूसरों की अपेक्षा श्रधिक महत्व के हो सकते है 
जैसे दुर्ग और मित्र के मुकाबले स्वामी ओर अमात्य हैं परन्तु अपने में कम 
महत्व का होते हुए भी प्रत्येक अंग राज्य-शरीर के लिए एक-से अनिवायं थे | 
क्योंकि एक अंग का अ्रभाव दूसरा नहीं पूरा कर सकता राज्य का अस्तित्व 





(मचा: ) 
स्थलांतर का कारण विदेशियों के आक्रमगजन्य परिस्थिति था न कि मालवों की 
ऋसणशीलता । 
१ बारूद, बड़ी तोप और विमानों के अभाव के युग में एक दुर्ग अनेक हजार 
सेना का मुकाबला कर सकता था | 
२ मानवी शरीर में भी कुछ अंग जैसे नेश्र या मस्तिष्क, दूसरे अंगों से जैसे हाथ 
या पाँव से अधिक महत्व कं रहते हैं। राष्ट्रशरीर में भी कुछ अंगों को 
वूसरे अंगों से महस्थ का माना जाना उसके एकशरीरत्व के खिलाफ नहीं 
है जैसा कि प्रो० भ्रजारिया मानते हैं | 
है तेषु तेचु सु कृत्येपु तत्तदंगं विशिष्यते | 
येज यत्साध्यते कर्म तस्यिमस्तच्छू छमच्यते ।। 
मनु, ९, २९७ 


शज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय [अर ३ 


तभी कायम रह सकता है और उसका काय तभी ठीक चल सकता है जब उसके 
' संब अंग एक से एक जुड़कर और एक विचार से काम करें* | 


स्पष्ट है. कि प्राचीन भारतीय विचारक राज्य को एक सजीव संहति मानते 
थे | अवश्य ही वे राजा ( स्वामी ) और शासन-व्यवस्था को इस शरीर के सबसे 
श्रेष्ठ अंग मानते थे, पर कम महत्व के होते हुए, भी अन्य अंग राज्य-शरीर के 
लिए, उतने ही आवश्यक थे | इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये 
कि राज्य-शरीर और प्राकृतिक शरीर की समता पूरी-पूरी नहीं हो सकती। शरीर 
के विभिन्न पिएड और अवयव अलग से नहीं जीवित रह सकते, पर राज्य के कुछ 
अंग--जैसे दुर्ग और कोष, अलग भी रह सकते हैं, और इनकी सहायता से नये 
राज्य की रचना भी की जा सकती है। 


हमारे अंथकारों ने उपयु क्त रु्त-प्रकृतियों और उनके गुणों का विवेचन बड़े 
विस्तार से किया है| दुर्ग और बल पर हम अधिक चर्चा न करेंगे क्योंकि विधान 
के दृप्टि स इनका “अ्रधिक महत्व नहीं है | स्वामी, अमात्य, कोष और मित्र पर 
आगे अध्याय ५, ७, १२, और १३ में विचार किया जायगा । भूप्रदेश के विषय 
मे राज्यशास्त्रशों का कथन है कि राज्य की समृद्धि उसके भूप्रदेश के प्राकृतिक 
साधनों और उसकी सुरक्षा की सुविधाओं पर बहुत निर्भर है। पर इससे अधिक 
आवश्यक यह है कि देश के निवासी साहसी और परिश्रमी हों, क्योंकि राज्य 
का भवितव्य सत्रस अधिक उसके निवासियों के चरित्रबल, उत्साह और कार्यक्षमता 
पर ही निर्भर है। आदर्श राज्य विस्तार में कितना बड़ा होना चाहिये इस पर 
हमार शास्त्रकारं ने अधिक विचार नहीं किया है। वे तो आसेतु -हिमांचल-प्रदेश 
क। सम्राट का अ्रधिकारु-क्षेत्र मानते हैं । प्राचीन भारत के अधिकांश छोटे-छोटे 
राज्यों को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमाएँ न थीं। वे न तो इतने बड़े होते 
थ कि उनकी टीक-टीक शासन-व्यवस्था न हो सके, न इतने छोटे ही होते थे कि 
उन्हें आवश्यक साधनों के लिए, दूसरों पर निर्भर रहना पड़े । 





* परस्परोपकारीदं सप्तांगं राज्यमुच्यते । कामंदक ४|१ 
स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोषदंडंमित्राणि प्रकृतयः | 
अरिवर्जा: प्रकृतयः सप्तैताः स्वग॒णोदयाः । 
उक्ताः प्रत्यंगभूतास्ता: प्रकृता राज्यसंपदाः || 
अथशास्त्र ६।१ | 


अ० ३] सप्त-प्रकृति विवेचन 


आदर्श राज्य में क्या एक ही वंश, धर्म और भाषा के लोग होने चाहिये या 
इनमें भेद रहते हुए. भी लोगों का एक राज्य बन सकता है इस प्रश्न पर गत दो 
सदियों में बहुत चर्चा हो चुकी है। पर प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस राज्य 
(50808 ) बनाम राष्ट्रीयवा ()३७४।०79॥09) के प्रश्न का विचार भी नहीं 
किया है। प्राचीन भारत में यह प्रश्न था भी नहीं । देश पर यूनानी (प्रीक), शक, 
पहलव, कुषाण और हण आदि अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किया और 
वे राज्य-संस्थापक, और शासक रूप में यहाँ रह भी गये, परन्तु वे अधिक दिन 
तक भाषा, धर्म और संस्कृति से मिन्न विदेशियों के रूप में न रह खके। एक-दो 
पीढ़ियों के अन्दर ही वे पूर्णरूपेण भारतीय बन जाते थे और हिंदू या बौद्ध धर्म 
ग्रहण कर लेते थे। भारत के राज्यों को भी उनसे कोई खतरा न था। इन पर पूरा 
विश्वास किया जाता था और इन्हें ऊँचे पदों पर नियुक्त किया जाता था* । ये 
भी कितती भारतबाहृथ राज्य को आत्मीयता से न देखते थे या उस पर राजनिष्ठा 
न रखते थे । 

प्रजा में धमं, जाति और भाषा की एकता से राज्य में भी एकरूपता आ 
जाती है। पर प्राचीन शास्त्रकारों ने इसे अधिक महत्व न दिया, न देने की 
जरूरत ही थी | प्राचीन भारत के अधिकांश राज्य एक दूसरे से जाति, भाषा या 
धमम में विभिन्न न थे। सभी राज्यों में हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि शांति और मेल- 
जोल से रहते थे । संस्कृत सावंदेशिक भाषा थी और प्राइृतों में इतना अ्रन्तर न 
हो पाया था कि वे एक दूसरे से एकदम अलग और दु्बोध हो जातीं। भारत में 
आकर सभी विदेशी बहुत जल्दी भारतीय बन जाते थे और हिन्दू समाज में घुल- 
मिल जाते थे । अस्तु, प्राचीन भारत के विभिन्न राज्यों में धर्म, जाति या भाषा का 
कोई भेद-भाव न था। व्यक्तिगत महत्वाकांज्ा, शासन-सुविधा या भौगोलिक 
परिस्थिति से ही 'अनेक अलग-अलग राज्य स्थापित होते थे । अतः भारतीय 
विचारकों ने राज्य की प्रजा में धमं, भाषा ओर जाति की एकता पर जोर देने की 
आवश्यकता न समभी । 





$ अशोक ने अपने साम्राज्य के सीमात-प्रदेश काठियाबाद का शासक 
सुपास्प नामक यवन ग्ीक को बनाया था यद्यपि उस समय इरान और 
बालित्रिया में यवन राज्य स्थापित थे | १५० ईं ० में शक राजा रुवदामा 
ने सुविसास पहलव को इसी प्रांत का शासक नियुक्त किया था, यद्यपि 
उस समय इरान में पहलवों का राज्य था | 


३८ 


राज्य का स्वरूप, उद्देश्य ओर काय [ आ० 


राज्य के उद्द श्य 

वेदों में प्रत्यक्षरूपेण राज्य के उद्देश्यों या लक्ष्यों पर विचार नहीं किया 
गया है; पर स्फुट उल्लेखों से पता चलता है कि शांति, मुव्यवस्था, सुरक्षा और 
न्याय ही राज्य के मूल उद्देश्य समझे जाते ये। राजा को वरुण 'के समान धृतत्रत, 
नियम और व्यवस्था का संरक्षक, साधुओं का प्रतिपालक, दुष्टों को दश्ड 
देनेवाला होना चाहिये । धर्म का संवर्धन, सदाचार का प्रोत्साहन और शान 
का संरक्षण प्रत्येक राज्य में अच्छी तरह से होना चाहिये* | प्रजा की 
नैतिक उन्नति के साथ ही भौतिक उन्नति करना भी शासन-संस्था का काम था। 
वेदकालीन परीक्षित के राज्य में दूध और मधु की धार बहती थी। बैदिककाल 


से ६०० ई० पूत्र तक प्रजा का सर्वाज्ञीण कल्याण ही राज्य का मुख्य लक्ष्य 
माना जाता था । 


इसके पश्चात्‌ जब राज्यशास्त्र पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे तब उनमें राज्य 
का लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम का संबर्धन कहा गया। धर्म-संवर्धन का अर्थ 
किसी संप्रदाय या मत-बिशेष का पक्तुपात नहीं वरव॒ सदाचार और सुनीति के 
प्रोत्साहन से जनता में सच्ची धार्मिक भावना और सदाचरण की प्रवृत्ति का 
संचार करना है। इस लक्ष्य को साध्य करने के लिए, राज्य द्वारा धर्मों और मतों 
को सहायता देना, गरीबों के लिए. चिकित्सालय और अन्नसत्र खोलना और 
ज्ञान-विज्ञान को प्रोत्साहन देना, आवश्यक माना जाता है। “अर्थ-संवर्धन! का 
मुख्य साधन कृषि, उद्योग और वाणिज्य की प्रगति, राष्ट्रीय साधनों का विकास, 
कृषि-विस्तार के लिए सिंचाई, बाँध और नहरों का प्रबन्ध, और खानों का खनन 
था | 'काम-संव्धन' का साधन था--शान्ति और मसुव्यवस्था स्थापित करके 
प्रत्येक नागरिक को बिना विप्न-बाधा के न्याय्य जीवन-सुख भोगने का अवसर 
देना, तथा संगीत, रृत्य, चित्रकला, स्थापत्य, और वास्तु आदि ललितकलाशओं 
के पोषण से देश में सुरुच और सुसंस्कृति का प्रचार करना । 

इस प्रकार शांति, मुव्यवस्था की स्थापना और जनता का सर्वाज्भीण नैतिक, 
सांस्कृतिक और भौतिक विकास ही राज्य का उद्देश्य था। 

इस उहं श्य की “प्राप्ति में जब सफलता प्राप्त होती थी, तब समाज के हर 
एक व्यक्ति के सर्वाज्ञीण व संपूर्ण विकास के लिए! काफी अवसर मिलता था। 
स्वभूतहित का जो ध्येय हिंदू संस्कृति ने व्यक्ति व समाज के सामने रखा है, 


१ न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मचपी नानादहिताग्निवांविद्वाञ्न स्वेरी 
स्वरिणी कुत: | छा० उ०, ५.११.७ 





१० 


आ० के ] राज्य के उद्देश्य 


उसका लक्ष्य जिस प्रकार धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नति था, उसी प्रकार आथिक 
व भौतिक तरक्की भी भा । 
राज्य के उद्दे श्यों में “धर्म-संवर्धन! के होने से उसके स्वरूप के बारे में कुछ 
गलतफहमी उत्पन्न हो गई है। श्मृतिकारों ने राजा को बारम्बार वर्णाश्रम का 
प्रतिपालक कह कर इस भ्रान्ति को और भी पृष्ट कर दिया है। कहा जाता है 
कि वर्ण-घर्म या जाति-प्रथा अन्याय के आधार पर अ्रधिष्ठित है, इसमें ब्राह्मण 
को तो “भूदेव” बनाकर आसमान में चढ़ा दिया गया है और श॒द्र और चांडाल 
को नागरिकता के मौलिक अधिकारों से भी वंचित करके दासता की श्रंखला में 
जकड़ दिया गया है। शूद्रों को सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं था, एक ही 
अपराध के लिए ब्राह्मणों की अ्रपेत्ञा वे अधिक कठोर दण्ड के भागी होते थे | 
चांडाल कुत्तों से भी बदतर सममे जाते थ | अतः राज्य ने वर्णधर्म का प्रति- 
पालक बनकर अपने को इन सब् अन्यायों का प्रतिपालक और समथथेंक बनाया 
था। उसका काम तलवार के जोर पर निम्न वर्गों को इस अन्यायकारी वर्णाश्रम- 
धर्म की €ंखला में जकड़े रहना था | इस प्रथा का आधार सामाजिक विषमता 
थी और इसमें धर्म को प्रचलित अन्यायकारी प्रथा का पर्याय बना दिया गया 
था । वस्तुस्थिति को आदर्श की ओर चलाने के बजाय इसमें प्रचलित ।स्थति ही 
आदशश मान ली गई थी । 
हिन्दू समाज-व्यवस्था के विकास-क्रम को टीक-ठीक न समभने के कारण 
डी उपयुक्त श्रांति फैली है। प्राचीन भारत में प्रचलित परिपाटी और रीति-रिवाज 
में परिवर्तन नये कानून बनाकर या पुराने रद करके नहीं किया जाता था। 
समाज का मत .बदलने से ही प्रथाएँ शनैः शनैः बदलती थीं। राज्य तो केवल 
समाज के मत की हामी भर देता था | प्रारंभिक काल में जब समाज अन्त- 
जातीय खान-पान और विवाह का समर्थन करता था तब राज्य को भी उसमें 
आपत्ति न थी। जब बाद में समाज इन प्रथाओं के विरुद्ध हो गया तन्र राज्य 
ने भी इन्हें कायम रखने का प्रयत्न न किया । प्रारंभ में विधवा को सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार न था, अ्रतः विधवा की संपत्ति पतिनिधन के पश्चात्‌ राज्य ले लेता 
था। बाद में विधवा को भी समाज ने संपत्ति का उत्तराधिकार देना उचित 
समझा, तब राज्य ने आ्थिक हानि होने पर भी इसे स्वीकार किया । इन 
उदाहरणों से यहसिद्ध होगा कि राज्य के धर्म-प्रतिपालक होने से प्रचलित रूद़ियों 
को ही आदश मानने की वृत्ति कुछ बढ़ी नहीं थी। हिन्दू समाज-व्यवस्था का 
अत्येक निरीक्षक मानता है कि हिंदू समाज में बराबर परिवतन होते रहे | पहले 


+शाजएचाबलकण्णण का 
५४१ 
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नियोग का चलन था, बाद में इसे समृल नप्ट कर दिया गया। विधवाश्रों 
और शूद्रों को संपत्ति का अधिकार देने में पृवंकालीन स्मृतियों का विरोध होते 
हुए, मी उनके अधिकार बराबर विस्तृत होते गये । 

अतः यह ठीक नहीं कि हिंदू समाज में कुछ कुरीतियों के अतिस्त्व का 
कारण राज्य द्वारा धर्म का संवर्धन था। राज्य वर्णंधमं का पालक था पर उसने 
धर्मशास्त्र के इस दावे को कभी स्वीकार नहीं किया कि ब्राह्मण कर-दान और 
प्राण-दरण्ड से बरी किये जायूँ । वेद पढ़ने के कारण शूद्र या ब्राह्मण-स्त्रियों को 
दंड मिलने की धटनाएँ भी प्राचीन भारत में बहुत कम मिलेंगी । वेदाध्ययन के 
प्रतित्रन्ध को समाज, जिसमें शुद्र भी शामिल थे, ईश्वस्कृत समझता था और 
इसे तोड़ने में कोई आर्थिक लाभ भी न था, इसलिए स्त्री-शूद्र वेदाधिकार प्रास 
करने के लिए कुछ विशेष उत्मुक नहीं थे। अतः इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन 
करने की किसी को जरूरत भी न थी। ब्राह्मणों मं भी वेद पढ़ने वालों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी, और शू॒द्र वर्ग के धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों को पुराण 
इतिहास, और गीता पढ़ने का अधिकार देकर उनकी शानैपणा और घरमपणा तृप्त 
करने की व्यवस्था की गई थी | 

इसमें संदेह नहीं कि हिंदू समाज में अन्यायकारी कुरीतियाँ थीं और ईसा 
की प्रथम सहख्राब्दी में इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई | इसका कारण तत्कालीन 
हिंद समाज की अनुदार और संकुचित बृत्ति थी न कि “धर्म-संवर्धन! राज्य का 
उददेश्य होना । कहा जा सकता था कि राज्य का ध्येय इस संकुचित बृत्ति को 
दर करना और उदारनीति को लोकप्रिय बनाना था। परन्तु ध्यान रहे कि 
प्राचीन काल में व्यवस्थापन या कानून बनाना साधारणतः राज्य के कार्य-क्षेत्र 
में शामिल नहीं था। वर्तमान काल में शारदा ऐक्ट के उदाहरण से भी स्पष्ठ 
हो जाता है कि समाज के प्रचलित विचारों से बहुत आगे बढ़ा हुआ कानून भी 
सफल नहीं होता। फिर प्राचीन भारत के राज्यों पर जाति के नियमों को 
कार्यान्त्रित करने का भार न था; यह काम तो प्रायः बिरादरी या गाँव की पंचायत 
का था जिनमें राज्य को या राज्याधिकारियों को कुछ विशेष स्थान नहीं था। 
लोकमत के अनुसार ही वहाँ निर्णय किया जाता था | सदाचार ओर धार्मिकता 
को प्रोत्साहन देकर, सब मतों और धार्मिक संस्थाओं को समान सहायता देकर, 
सब जनों के हिंतार्थ तालाब, कुएँ, नहर, चिकित्सालय और अनाथालय बनवाकर 
राज्य धर्म-संवर्धन करता था। वह कभी मतविशेष या रूढ़िविशेष का पक्षुपाती 
नहीं होता था, न पुरोहितों श्रथवा धर्म-प्रचारकों|के हाथ की कठपुतली बनता था ॥ 


हद 
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क्या प्राचीन भारतीय राज्य धरमेनिगडित था ! 
अच्छा हो यदि हम अमी इस बात पर भी विचार करलें कि प्राचीन मारत 
के राज्य कहाँ तक धर्म-गुरुओं अ्रथवा पुरोहितों के प्रभाव में थे, कहाँ तक ऐसे 
राज्यों को धर्मनिगढित ([॥९००४७४४०) कहना टीक होगा । धर्म-निगडित राज्य 
में धमंगुरू ही राज्य का स्वामी होता है, जैसे इस्लामी इतिहास में खलीफा 
थे और आजकल भी वैटिकन राज्य में पोप हैं। धर्म-निगडित राज्य में राजा 
धमंगुरुओं का आशाबद्ध नौकर होता है. राजा संप्रदाय का अनुचर भी हो सकता 
है जेसा “वीं और ६वीं शताब्दी में यूरोप के ईसाई राजा हुआ्रा करते थे। इस 
काल में पोप और बिशप, धर्म के विरुद्ध जाने पर राजा को दण्ड तक देने का 
दावा रखते थे। चार्ल्स दि बोल्ड जैसे कुछ राजा घर्म-गुरुओं के केवल अरधर्मा- 
चरण को ही नहीं वरन सरकार के किसी भी काम को रोक सकने का अधिकार भी 
स्वीकार करते थे | पोप का आदेश सम्राट के आदेशों से भी बढ़कर समझा जाता 
था क्योंकि उसका प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं वरन्‌ आत्मा पर भी था। फिर 
भी अधिकांश रोमन सम्राट पोप के इस दावे को मानने को तैयार न थे और मध्य- 
कालीन यूरोपीय इतिहास में सरकार और संप्रदाय के दंद्व के उदाहरण भरे पढ़े हैं। 
प्राचीद भारतीय वाडः मय में भी राज्य और सम्प्रदाय के संघर्ष की हलकी-सी 
ध्वनि सुनाई पड़ती है। गौतम धर्म-सूत्र (४०० ई० पू७ ) में कहा गया है कि 
राजा का शासन ब्राह्मण-वर्ग पर नहीं चल सकता" और ब्राह्मण वर्ग की सहायता 
के बिना राजा का अरभ्युदय नहीं हो सकता | ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि? 
यदि राजा योग्य ब्राह्मण पुरोहित की सहायता नहीं लेता तो देवता उसके हवन 
को स्वीकार नहीं करेंगे। राज्याभिषेवः के समय राजा तीनवार ब्राह्मण को नमस्कार 
करता है और इस प्रकार उसका वशबती होना स्वीकार करता है। जब तक 
वह ऐसा करता है तब तक ही उसकी समृद्धि होती है* । भैश्यों और क्षत्रियों 
द्वारा आहयणों का वशवर्तित्व स्वीकार करवाने के लिए विशेष धार्मिक क्रियाश्रों का 
विधान किया गया । ऋग्वेद में एक स्थल पर स्पष्ट वर्णन है।कि जो राजा अपने 


राजा वे सर्वस्येप्ट ब्राह्मणवर्जम | १.११ 

२ न वे भ्रपुरोहितस्य देवा बलिमशनुवंति | ऐ. ब्रा., ७०.२४. 

३ स (नृपः) यन्नमों बहाण इति त्रिस्कृत्वो अक्षणे नमस्करोति अहाण एव तत्क्षत्र 
वशमेति तद्राष्ट' समृद्ध तद्वीरवदाह | ऐ. ब्रा., ८५१ 

४ तथतन्न ये बह्मणः क्षत्र' वशमेति तद्वाप्टर समृद्ध वीरवदाह | ऐ. ब्रा., 4.९ 
अहाणो क्षत्र' ल विश चानुग करोति | पं. ब्रा., ११.११.१ 
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पुरोहित का यथोचित सम्मान करता है वह अपने शत्रुओं पर जय और प्रजा की 
राजनिष्ठा प्राप्त करता है* । यूरोप में पोप का यह दावा था कि सामंतों द्वारा 
सपम्नाट्‌ के चुनाव पर उसकी स्वीकृति होनी चाहिये | पता नहीं पराचीन भारत में 
इस प्रकार का दावा किया गया या नहीं | 

उपयंक्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आह्मण-काल के अंत तक ( १००० 
ई० पृ० ) ब्राह्मण पुरोहित राजा पर ओर उसके द्वारा राज्य पर अपना प्रभाव 
जमाने की चेप्टा करते रहे । इसमें आश्चय नहीं कि बहुत से राजा इसके विरुद्ध 
रहे होंगे। ब्राह्मणों की गायें छीनने वाले राजा के लिए जो भयानक शाप 
उच्चरित किये गये हैं उनके लक्ष्य संमवतः ऐसे ही ।याजा रहे होंगे? जो धर्म - 
गुरुओं के राज्य पर अधिकार जमाने की चेष्टा का विरोध कर रहे थे। दुर्भाग्य- 
वश इस संघ्रप का कोई वेयक्तिक उदाहरण नहीं मिलता, जैसा मध्य यूरोप के 
इतिहास मे मिलता है । 

आगे चलकर सरकार और संप्रदाय, अथवा क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग में 
'समभौता हो गया। वे समझ गये कि आपस के सहयोग में ही दोनों वर्गों का 
हित है । दोनों ने एक दूसरे की देवतांशता स्त्रीकार कर ली। यूरोप के इतिहास 
में भी इसी प्रकार पोप ग्रेंगरी सप्तम ने मान लिया था कि पोष और सम्राट दोनों 
ईश्वरक्ठत हैं, उनमें वही संत्रंध है जो मन॒प्य के दोनों नेत्रों में है। 

ब्राह्मणक्षृत वाइमय में साधारण॒तः यही ।दिखाने का यत्न किया गया है 
कि राजा ओर राज्यतंत्र ब्राह्मण और धरमंतंत्र के ही वश में चलते थे। पुरोहित 
अपने अनुप्ठानों द्वारा राजा ओर राज्य का इृष्ट या अनिष्ट कर सकता था। 
राज्य का लक्ष्य धर्म की रक्षा करना था, वह जो कानून व्यवहार में लाता था 
वे इश्वरकृत या ईश्वरप्रेरित माने जाते थे। ब्राह्मण ओर पुरोहित अपने को 
सरकार से वरिष्ठ समझते थ और वे कर-दान ओर शारीरिक दंड से बरी होने 
का दावा भी करते थ | उनके लिए अन्य वर्गों से नरम दंडों का विधान था। 
प्रजा के धार्मिक क्षेत्र में नियंत्रण व पथप्रद्शन करना सरकार का कतंव्य समझा 
जाने लगा । फलस्वरूप मीय॑ व गुप्त काल में धरमंमहामात्य व बविनयस्थिति- 
स्थापक ऐसे अधिकारी शासन-संस्था में नियुक्त होने लगे | 


१ स इद्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा झुप्मेण तसथी अभिवीयंण । 


तस्मिन्विश: स्वयमेवानमन्त यस्समिन्प्रह्मा राजनि पूल मेति | 
ऋ. थे., ४.५०.७.९ 





२ अर, वे., १२.५; १३.३.१-२५ 


४ 


अ० ३ ] | राजा और घुरोहित 


उपयुक्त कारणों में यह कहा जा सकता है कि कुछ हृद तक प्राचीन 
भारतीय राज्यतंत्र धर्मनिगडित था । परंतु हमें इस हद को समझ लेना 
चाहिये और देखना चाहिये कि यह अवस्था कितने समय तक रही | बआाह्मणों 
के उपयुक्त दावे में बहुत कुछ श्रतिशयोक्ति भी थी । वस्तुस्थिति सबंदा ऐसी 
नहीं थी जैसी पुराने !्रंथों में मिश्रित है। इसमें संदेह नहीं कि वेद और 
ब्राह्मण युग में राजा पर पुरोहित का पर्याप्त प्रभाव था। परंतु हमें इसको भी 
नहीं भूलना चाहिए कि जैसे एक ओरे ब्राह्मणग्रंथों में ऐसे स्थल हैं जिनसे ब्राह्मण- 
वर्ग के उच्च पद और विशेषाधिकार का बोध होता है तो बैसे ही दूसरी ओर 
ऐसे भी स्थिल हैं जिनसे स्थित कुछ बिलकुल विरुद्ध सी मालूम पड़ती है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में एक स्थल पर मंजूर किया गया है कि राजा जो चाहता है बआह्यों 
को वही करना पड़ता है' । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया'है कि राजा जब्न चाहे 
ब्राइण को निकाल सकता है? | बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि 
समाज में सबसे ऊंचा पद ज्ञत्रिय याने राजा का ही है, ब्राह्मण उसके नीचे बेठता 
है? | राजकुमारी शर्मिप्ठा पुरोहित-कन्या देवयानी को बड़प्पन जमाने पर इस 
प्रकार फटकारती है, “बहुत शान न जमाओ, तुम्हारे पिता मेरे पिता से नीचे 
नैठ कर रात-दिन उनकी खुशामद किया करते हैं | तुम्हारे पिता का काम माँगना 
है और विनती करना है, मेरे पिता का काम देना और विनती सुनना है ।”” 

अतः यह समभना भी ठीक न होगा कि बैदिककाल में भी राज्य की 
मागडोर पूर्णतया या विशेष रूप में पुरोहित अथवा धर्मतंत्रके हाथ रही। पुरोहित 
का समाज में सम्मान किया जाता था और याजनादि द्वारा उससे जो देवी सहायता 
मिलती थी उनके लिए समाज उसका इतश रहता था। परंतु राजा उसके हाथ 
की कठपुतली कदापि नहीं था और उसके सिर चढ़ने पर उसका मिजाज ठिकाने 
कर रुकता था और उसको निकाल भी सकता था । ब्राह्मण अवश्य ही बहुत से 
विशेषाधिकारों का दावा करते थे, जसे कर और शारीरिक दंड से छुटकारा | 


यदा वे राजा कामयते ब्राहमणं जिजानाति | ३. ९. १४ । 

( प्राह्मण: ) आ्रादायी आप्यायी अ्रनसायी यथाकाम प्रयाप्यः। ७.२९ | 
तर्माशक्षत्रात्परं नास्ति तस्मादुब्याहमणः क्षश्रियमधस्तादुपास्ते | १.४. १० । 
आसीन च शयानं च पिता ते पितरं मम । 

स्तौति बन्दीव चाभीद्ष्णं नीचे: स्थि्वा विनीतवत्‌ ॥ 

याचतस्वं दि दुह्तिता स्तुबतः प्रतिगृह्मतः | 

सुताईं स्तृयमानस्य ददतो प्रतिग्ृक्वतः || १, ७२, ९-१० । 


८. ध्छ # #० 


टै< 
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यर अध्याय १२ वें में दिखाया जायगा कि इनका अस्तित्व प्रायः धमशास्त्रों में 
ही था प्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं । कालक्रम में राजा का देवतांशत्व समाजसम्मत हो 
गया । मगर इसका अथ्थ यह नहीं कि उसे ईश्वर का एकमात्र प्रतिनिधि और सच्न 
दोषों से परे मान लिया गया । नियमन्व्यवस्था अपनी प्राचीनता के कारण देवी 
मानी जाती थी पर उसका आधार वास्तव में समाज की परिपाटी और प्रथाएँ ही 
थीं। उन्हें स्वीकार कर लेने से ही शासनसंस्था पुरोहित अथवा धर्मतंत्र की 
कठपुतली नहीं बन जाती थी । शासनसंस्था वास्तव में प्रधानतया समाज के मत 
का प्रतित्रित्र थी 

ई० पूर्व ४थी शताब्दी से तो राज्य पर धर्मतंत्र का प्रभाव उत्तरोत्तर कम 
होता गया । थैदिक कर्मों की प्रतिष्ठा कम हो गयी ओर उनका प्रचार भी कम 
हो गया, इससे पुरोहित का महत्व भी कम हो गया। राजनीति ने स्वतंत्र शास्त्र 
का रूप ग्रहण किया और वेद तथा उपनिषदों के अध्ययन के बजाय राजा इसका 
अधिकाधिक अध्ययन करने लगे । राजाशा या विधि-नियम ( कानून ) धर्म और 
रूदि-नियमों से स्वतंत्र माना जाने लगा ओर राज्यशास्त्रश् उसका महत्व सर्वश्रेष्ठ 
मानने लगे | इस प्रकार हिन्दू राज्यतंत्र ईंसवी सन्‌ के आरम्भ तक धर्मतंत्र के 
प्रभाव से करीब-करीब मुक्त हो गया। राजा धर्म का प्रतिपालक और संरक्षक 
अवश्य था पर इससे राज्य धर्मनिगडित नहीं बन गया । उसका काम सब मत्तों 
को बराबर समझना ओर सच्ची धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना था। वह किसी 
विशिष्ठ मत का प्रचारक नहीं था न धर्मगुरुओं की कठपुतली बना था | 


धार्मिक विचारधाराओं का शासनपद्ति पर प्रभाव 


धार्मिक विचारधाराएँ और दर्शानविषश्रक सिद्धांतों का कहाँ तक शासन- 
विषयक सिद्धांतों पर असर पड़ा, यह अभी देखना है। धर्म ही संसार में सर्वोच्च 
शक्ति है, इस मत के प्रभाव से राजा को “घृतब्रत” रहने के लिए आदेश मिला 
है | राज्याभिषेक के समय उसे धर्म-दण्ड से तीन बार ताड़ित करते थे, उसका 
भी यही कारण है। राजा के कतंव्यों को 'राजधर्म! कहते थे व उनका टीक 
पालन न करने के फलस्वरूप उसे परमेश्वर को जवाब देना पड़ता था और वह 





3 धर्मेहच व्यवहारइच चरित्र” राजशासनम्‌ । 

विवादाथंश्चतुष्पाद: पश्चिम: पूवबाधकः || अर्थशास्त्र ३.१ | 
२ धर्मशास्त्रषिरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्टतः । 

व्यवहारों हि बलवान्धंस्तेनावहीयते । नारद, १. ४१ । 


४६ 
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उसे यथायोग्य द्वण्ड देता था | चूँ कि परमेश्वर राजा को दण्ड प्रदान करता था, 
शायद इसलिए, हमारे भारतीय विचारकों ने प्रजा की यह अधिकार स्पष्ट शब्दों 
में देना उचित नहीं समझा। प्रजा के जन्मसिद्ध हकों के विवेचन व जुल्मी 
राजाओं के खिलाफ विद्रोह करने के अधिकार की आवश्यकता के बारे में हमारे 
अंथों में सविस्तर चर्चा क्यों नहीं श्राती है यह अभी स्पष्ट होगा। 

कर्म के सिद्धांत का भी कुछ असर शासन-पद्धति पर हुआ है। एक समय था, 
जब हम यह संभव मानते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने पुर्य या पाप को दूसरे को 
दे सकता है | इस मत से प्रभावित होकर राजकीय विचारकों ने यह माना है कि 
तपस्वी लोग कर के बजाय राजा को अपने तपस्था-फल का कुछ भाग देकर कर- 
मुक्त हो सकते हैं । राजा को अपने राज्य में होने वाले अपराध व पापों का फल 
भी भोगना पड़ता था | कितु आगे चलकर हर एक व्यक्ति को अपने ही निजी 
पाप-पुण्यों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है यह मत सवंमान्य हुआ और उसके असर 
से दुष्ट राजाओं व असत्य गवाह को यह बताया गया है कि उन्हें अपने पाप के 
लिए, नरक में दीर्घ काल तक यातना भोगनी पड़ेगी | कम-विपाक के सिद्धान्त के 
कारण ही अशोक ने मृत्यु की सजा पाये हुए, लोगों को तीन दिनों का जीवनदान 
किया था, आशा की गई थी कि इस अवधि में उनके रिश्तेदार उनके लिए 
दानधर्म व पुण्यकर्म करेंगे जिसके फलस्वरूप मृत्युदर्डित अपराधियों को परलोक 
मे कुछ सुविधाएँ मिलेंगी । 

चूँकि धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए, यह अपेक्षा की जाती थी 
कि उत्कृष्ट राज्य में पापी, डाकू या व्यभिचारी न रहेंगे | धमंयुद्ध का श्रेष्ठत्व 
क्यों माना गया था यह भी अभी पाठकों को 'बिदित होगा। अथ व काम के 
साथ-साथ राज्य को धर्म व मोक्ष के ध्येय भी साध्य करने के लिए. प्रयत्न करना 
पड़ता था। । 

जहाँ-जहाँ सदगुण व तेजस्विता विशेष रूप से निवास करती है, वहाँ 
परमेश्वर का अ्रधिष्ठान है ऐसा सिद्धांत गीता के दसवें अध्याय में प्रतिपादित 
किया गया है और राजा को देवी बताया है। उस कारण राजा का देवत्व धीरे- 
धीरे अधिकाधिक लोकमान्य हुआ । कोई विचारक उसको देबी समभने लगे व 
कोई अष्ट लोकपालों का प्रतिनिधि । 

जब अवतारों की कल्पना लोकप्रिय हुई, तब राजा को विष्यु का अवतार 


समभने लगे । मिटा मुहर का राजा गौतमीपुत्र अपने राज्य को विष्णु की देन 
समभता था। यौधेय-गण अपने को कार्तिकेय के विशेष. विश्वासमाजन मानते 


हे 


राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और काय [ अ० हे 


थे, यद्यपि इसमें सन्देह है कि वे अपने को उस देवता के प्रतिनिधि मानते ये 


या नहीं । 
समाज श्रप्रतिग्रह के तत्व को बहुत मानता था । जो भोत्रिय संपत्ति के प्रलोभन 


में न फँसकर दाद्िथ को स्वयं स्वीकार करते थे व निःशुल्क शिक्षा दान करते 
थे, उनसे कर लेना राजकीय विचारक अत्यन्त अनुचित समभने लगे। राजा को 
स्वसुखनिरमिलाष रहने का जो उपदेश दिया गया है वह भी एक दृष्टि से अग्रति- 


अह के तत्त्व का ही परिणाम है। ु शी 
हर एक मनुष्य परमेश्वर का एक श्रंश या प्रतित्रिम्म है या उससे अ्रभिन्‍न 


है इस सिद्धांत का असर राजनीतिक, सामाजिक व आ्िक जीवन पर विशेष नहीं 
पड़ा । वर्णंव्यवश्था के तत्त्वों के सामने यह सिद्धांत निष्पम या नि्नेल सिद्ध हुआ। 
शूद्र, चांडाल इत्यादि को भक्ति के द्वारा मोक्षपाप्ति का श्रधिकार ब्राह्मणों के 
समान था, किन्तु उनको जातिभेद द्वारा निर्दिष्ट नीच किस्म का कर्म करना ही 
पड़ता था। उनके सम्पात्त के अधिकार सीमित थे व उनको अदालतों में अ्रनेक 
कठिनाश्यों का सामना करना पड़ता था । बौद्ध धर्म भी अपर वर्गों के सामाजिक 
अन्यायों के बारे में कुछ न कर पाया | केवल उसने विहार या संघ के द्वार सब 
लोगों के लिए. खुले रखे थे, जैसे हिन्दुओं ने मोक्ष के द्वार सबके लिए खुले रखे 
थे | शाक्य, कोलिय, लिच्छुवि इत्यादि गणतन्त्र बौद्ध धर्मं के उपासक थे, किन्तु 
उनमें जातिजन्य उच्चनीचता कड़े रूप में थी। 

श्रन्त में यह मानना पड़ेगा कि धार्मिक विचारधाराश्ं से प्राचीन भारतीय 


शासन-पद्धति विशेष प्रभावित नहीं हुई--न मौलिक विचारों में, न राजनीतिक 
आचारों में । 


राज्य के काये 

राज्य या शासनसंस्था का स्वरूप और उद्दश्यों के निरूपण के बाद अब 
हमें उसके कार्य्यों पर विचार करना है। 

अर्याचोन लेखक राज्य के काय्पों को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं--.- 
आवश्यक और ऐच्छिक या लोकहितकारी । पहली श्रेणी में वे सभी काय्यं आते 
हैं जो समाज के संघठन के लिए नितांत आवश्यक हैं--बाहरी शत्रु के झ्राक्रमण 
से रक्षा, प्रजा के जान-माल का संरक्षण, शांति, सुव्यवस्था और न्याय का प्रबंध । 
दूसरी श्रेणी मं लोकहित के विविध कार्यों का श्रंतर्भाव होता है--जैसे शिक्षा- 
दान, स्वास्थ्य-रद्या, व्यवसाय, डाक और यातायात का प्रबन्ध, जंगल और खानों 
का विकास, दीन-अ्रनाथों की देख-रेख आदि | प्रचलित युग में इन लोकहित- 
कारे काय्यों के क्षेत्र का दिनोदिन विस्तार ही होता जा रहा है । 
डेट 
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प्राप्त प्रमाणों से शात होता है कि प्राचीन भारत में राज्य केवल आवश्यक 
कार्यों से ही मतलब रखते थे। वेदिककाल में राज्य बाहरी शत्रु का प्रतिकार 
श्रौर आंतरिक व्यवस्था और समाज परम्परा की रक्चा करता था। देवलोक के 
राजा वरुण की भाँति इहलोक का राजा धर्मपति था,* बह श्वर्मं ओर नीति का 
रक्षुक था और प्रजा को धर्म-पक्त पर चलाने में प्रयत्नशील था | मगर वह न्याय- 
दान नहीं करता था। दीवानी और फौजदारी मामलों का निरणंय पंचायतें ही 
करती थीं | संभवतः कभी-कभी उनका अध्यक्ष कोई राज्याधिकारी होता था । 

चौथी शताब्दी ई० पृ० में राज्यशास्त्र के ग्रंथों की रचना होने लगी और 
राज्य के कार्यों के विषय में इनसे पर्याप्त जानकारी मिलती है। महाभारत* और 
अ्रथंशास्त्रर से पता चलता है कि वेदिककाल और मौयंयुग के बीच में राज्य 
का कायं-क्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका था। परन्तु पर्यात्र सामग्री न मिलने से हम 
इस विकास का क्रम नहीं जान सकते | 

अथंशास्त्र और महाभारत के अनुसार राज्य के कार्य-्षेत्र में, मनुष्य-जीवन 
के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सब क्रिया-कलाप आ जाते हैं। यूरोपीय 
विचारकों की माँति भारतीय राज्यशास्त्रश्ष राज्य को “अनिवाये श्ररिष्ट” नहीं 
समभते थे और न उसके कार्यों को नागरिकजीवन में श्रनुचित हस्तक्षेप मानकर 
उसमें कमी करने की कोशिश करते थे। “अ्रहस्तत्तेप' ( ],85582 [4/8 लेजे 
फेयर ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार राज्य के केवल वही कार्य उचित सममे 
जाते हैं जो शान्ति और सुब्यवस्था बनाये रखने के लिए अनिवाय हों, भारत में 
' नहीं माना जाता था। यहाँ तो राज्य के कार्य-स्षेत्र में मनुष्य के इहलोक और 
परलोक सब आ जाते थे | राज्य का कर्तव्य था कि सभी धार्मिक मतों को अपने- 
अपने पथ पर चलने की पूरी सुविधा दे, सत्य धर्म तथा सदाचार को पूरा प्रश्रय 
दे, समाज को उन्नति-पथ पर ले चले, विद्वानों श्रौोर कलाकारों को मदद दे तथा 
शिक्षा-संस्थाओ्ों की सहायता द्वारा शान-विशान और कला का संवर्धन करे, धर्म- 
शाला, चिकित्सालय, पौसरे आदि बनवाए, बाढ़, टिड्ीदल, अ्रकाल, भूकंप, 
महामारी थ्रादि आरधि-व्यधिजन्य दुःखों को दूर करे | उसका काम नयी बस्तियाँ 
बसाना और देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या का यथोचित नियोजन करना 
भी था। देश की प्राकृतिक संपत्ति और साधनों के विकास के लिए. जंगलों और 
खानों का विकास करना और वर्षा की कमी पूरी करने के लिए नहरें और बाँध 





१ छा, प. वा., ७.३.३.६ और ९. 
२ सभापषे, अ. ७, । ३. भाग | 
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राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य [ अ० डे 


बनवाना भी उसका काम था। राज्य का कतंव्य उद्योग-व्यवसाय को उत्तेजना 
देना भी था, साथ ही व्यापारियों की श्रवास्तत्र अनुचित लाभलिप्सा से जनता 
की रक्षा भी करना था। समाज में अनीति न फैलने देने के लिए आपान 
€ मदिरालय ), द्ूत-णहों और गणिकाओं की देखरेख के लिए. भी राज्य की ओर 
से अधिकारी नियुक्त किये जाते थे । 

मौयं और गुप्त राज्य जैसे सुसंगठित राज्य प्रायः उपरिनिर्दिष्ट सब कार्य करते 


भी थे | पर सम्भव है कि छोटे राज्य खासकर संकटकाल में ये सब कतंव्य करने 
में असमर्थ रहे हों । 


अस्तु, धराचीन भारत में राज्य के कायक्षेत्र में मनुष्य-जीवन के सब पहलू 
आ जाते थे | प्रश्न यह है कि क्‍या इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मारी नहीं जाती 
थी। राज्य का कार्य-क्षेत्र इतना व्यापक क्या इसलिये हो सका कि व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता की भावना का उस समयतक समुचित विकास नहीं हो पाया था* अथवा 
इसलिए कि जनता राज्य को स्-व्यापक और सबंगुणसपन्न मानने को तैयार थी। 

प्राचीन भारत में राज्य समाज का धुरा और उसके कल्याण का मुख्य साधन 
समझा जाता था, इसीलिए उसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक था । व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
को इससे कुछ विशेष खतरा न था क्योंकि ये सब काय केवल राज्य के कर्मचारियों 
के द्वी द्वारा नहीं संपादित किये जाते थें। आपण ( बाजार ) व्यापार और धर्म के 
उच्चाधिकारी राज-कमचारी अवश्य थे पर वे भ्रेणी और निगमों, विविध व्यवसाय- 
संघ तथा ब्राह्यणों और श्रमणों के संघ्र के सहयोग से ही काम करते थे। इन 
संस्थाओं में जनमत द्वी प्रधान रहता था, और ये तत्कालीन राज्यों या राजघरानों 
से भी अधिक स्थायी थीं और इसीलिए, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और घाक थी | राज- 
कर्मचारी इन संस्थाओं से पूरा परामश करके समाज के विविध प्रटक और श्रेणियों 
का संघर्ष मिटकर उनका सहकाय॑ बढ़ाने की ही कोशिश करते थे । राज्य से पाठ- 
शालाओं ओर महाविद्यालयों को प्रचुर सहायता मिलती थी; पर आजकल की भाँति 
शिक्षा विभाग के अध्यक्ष और उनके अनुचरों द्वारा शिक्षा-प्रायाली के नियन्त्रण 
की कोशिश न की जाती थी । हिन्दूमन्दिरों और बौद्धमठों को राज्य से प्रभूत दान 
मिलता था पर उन्हें कभी राज्य द्वारा स्वीकृत मत का ही प्रचार करने को बाध्य 
नहीं किया जाता था। विकेंद्रीकरण अ्रथवा स्थानीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त पर बहुत 
अधिक अमल किया जाता था और आमपंचायतों तथा पौरसभाओश्रों और भेंणी 
निगमों को विस्तृत अधिकार दिये गये ये । राज्य की लोकहितात्मक कार्रवाई इन 


१ यह प्रो० अंजरिया का मत है | 
कला 


अ० दे ] सर्वोच्च शासन सत्ता का अधिव्टान 


लोकप्रिय संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से ही होती थी । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर 
रोक भी न लगने पाती थी । प्राचीन भारतीयों ने राज्य को व्यापक अधिकार इस- 
लिए नहीं दिये थे कि वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का महत्व न जानते थे वरन्‌ इसलिए. 
कि वे जानते थे कि राज्य ही विविध हितों का समन्वय तथा विभिन्‍न परस्पर विरोधी 
स्वार्थों का सामंजस्य करके समाज का सबसे अ्रच्छा सम्मान कर सकता है, खास करके 
जब राजकमंचारी जन-संस्थाओं के पूरे सहयोग से काम करें | 


सर्वोच्च शासनसत्ता का अधिष्ठान 

प्राचीन शासन-पद्धति में सर्वोच्च शासनसत्ता कहाँ केन्द्रित रहती थीं इस 
प्रश्न पर"“अब विचार करना है। आजकल जिसे हम सर्वोच्च शासनसत्ता 
(५ 507०० ४०४५ ) कहते हैं उसकी ठीक कल्पना प्राचीन काल में नथी। 
अर्थशास्त्र मे इस विषय में स्वामित्व शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन उसका 
संबंध राजा के वेयक्तिक अधिकारों से था, न कि शासनसत्ता से | धदिकयुग में 
अंतिम शासनाधिकार राजा व समिति में रहते थे, इसलिए, शासनाघधिकारों के वे 
अतिम अधिष्ठान माने जा सकते हैं । गणतंत्रों मं अंतिम अ्रधिकार केंद्रीय समिति 
( 8<००८प४ए४० (०५४० ) मे केंद्रित थे, इसलिए, उसको शासन का सर्वोच्च 
अधिष्ठान कहना उचित है । जन्न समितियों व गणुतंत्रों का अस्त हुआ तत्न 
राजा सवंसत्ताधिकारी बन गया | गणुतंत्रों के अंत के समय उनके अधिनायकों 
( 32/'०७00708 ) का पद अनुवंशिक हो गया, वे महाराजादि पदों से संबोधित 
हाने लग॑ व शासनाघिकारों के केंद्र बने | गणतंत्रों के अस्त के पश्चात्‌ राजा ही 
सर्वोच्च शासनाधिकारों का अधिष्ठान बना । 

सिद्धांत की दृष्टि से यह माना गया था कि धर्म राजा से परे है, वह उसका 
अनादर नहीं कर सकता | वह उसके अधीन है | अतः धम॑ को हम एक दृष्टि 
से शासनसत्ता का सर्वोच्च अधिष्ठान मान सकते हैं। किंतु हमारे बिचारकों ने 
धरम को ठुकराने वाले 'राजा का प्रतिवाद या नियंत्रण कैसे करना चाहिए,, इसका 
कुछ दिग्दर्शन नहीं किया है, इसलिये धम॑ को शासनसत्ता का अ्रंतिम अधिष्ठान 
समभना उचित नहीं होगा । कुछ विचारकों ने यह भी कहा है कि यदि राजा 
धर्म के अनुसार बर्ताव न करेगा, तब भी उसे दरड नहीं मिलना चाहिए, चूँकि 





$ तद्त श्रेयोखू्पमत्यसजव्‌ धमंम्‌ । तदेतत्क्षत्रस्य क्षत्र' यद्धमेः । 
तस्माद्मास्परं नास्ति | श. प. श्रा. १.४. १४ 


राज्य का स्वरूप उद्देश्य और काय [ आ०. है 


वह दण्ड से परे है! । उसके धर्मभंग के लिए. उसे केवल परमेश्वर ही स्व में 
दण्ड दे सकता है। मनु ने कहा है कि मामूली मनुष्य को जिस अपराध के लिए 
एक पणु दण्ड होता है वहाँ राजा को एक हजार पण दण्ड होना चाहिये 
(८८.३३६)। मगर यह दण्ड कौन देगा, इसके बारे में मनु कुछ नहीं कहता । मनु 
का टीडाकार कहता है कि राजा स्वयं ही अपने को दंडित करे व जुर्म की रकम 
ब्राह्मणों को दे या पानी में फेंक दे, चेंकि वहाँ दंडकर्ता वरुण रहता है* । मनु 
प्रणीत यह उपाय कल्पना-सृकष्टि का खेल है; उसको वास्तविक सृष्टि में कार्यान्बित 
करना कठिन है यह कहने की जरूरत नहीं । यह बात सत्य है कि यदि राजा 
का जुल्म अ्रसह्य हो, तो उसके खिलाफ बगावत करने की या उसे मार डालने की 
अस्पष्ट सूचना कहीं-कहीं मिलती है। कितु प्रत्यक्ष व्यवहार में उसको कार्यान्वित 
करना कठिन था। पैसे तो आमसभाएँ अपने क्षेत्रों में प्रायः सर्वाधिकारसंपन्‍न 
थीं व जुल्मी करों के देने में ग्रामवासियों की ओर से इन्कार भी करती थीं। 
अदालतें भी धमंशास्त्रों के नियमों के अनुसार या जातिधमं, श्रेणीषम॑ या जनपद- 
धर्मों के अनुसार न्यायदान करती थीं, न कि राजा के आदेशानुसार | कितु राज- 
तरंगिणी से ज्ञात होता है कि स्वसत्ताधारी दुष्ट राजा इन दोनों के अधिकार छीन 
कर अपने मनमाने शासन को चला सकता था | ई . स० ४-० से आगे सर्वोच्च 
शासनाधिकार राजा के हाथों में केंद्रित रहते थे; कोई भी उससे जवाब तलब्न नहीं 
फर सकता था; वह किसी प्रकार के वैधानिक नियमों ( (0070&#0प॥# 07७) 
0॥66%8) से नियंत्रित नहीं था। किंतु यहाँ यह भी कहना उचित है कि वैधानिक- 
नियम-बद्ध राजा यूरोप में भी सन्नहर्वीं सदी तक अस्तित्व में नहीं था | 
प्रभुसता के अधिकारों का विभाजन 

शांति व सुव्यवस्था रखना, कानून बनाना और अदालती व्यवस्था करना ये 
तीन प्रभुसत्ता के प्रायः अ्रधान काय होते हैं | सिद्धान्तः ये तीनों अधिकार आज- 
कल राष्ट्राधिपति के द्वाथों में रहते हैं; वैसी ही स्थिति प्राचीन काल में भी थी । राजा 
को ही तत्त्वतः सैन्य का मुख्याधिपति, अधिकारियों का प्रमुख, सर्वोच्च न्यायाधीश 
व प्रधान विधानकर्ता माना जाता था | किंतु प्रत्यक्ष व्यवहार में मौयंकाल तक 


१. भअयैन पृष्ठतः तृष्णीमेव दंडेप्नन्ति | तं दण्डैप्नंतो धर्मवधमतिनयंति । 
तस्माद्राजा5दण्डयो यदेनं दण्डवधमतिनयंति | श. प. बा. ५.७.७. 

२ स्वाथदण्डं तु भ्रप्सु प्रवेशये ब्राह्मणेभ्यों वा दयात्‌ | इंशो दण्डस्य वरुण इति 
बक्ष्यमागत्वाव्‌ <.३३६, ५२ मेबातिथि | 


रक 





आ० दे ] प्रभु सत्ता के अधिकारों का विभाजन 


ऐसी स्थिति स्थापित नहीं हो पायी थी | वद्क काल में राजा के हाथ में सर्वोच्च 
न्यायाधीश के अधिकार नहीं थे । शासन-व्यवस्था करने में भी समिति आवश्य- 
कतानुसार राजा को रोक सकती थी। वेदोत्तरकाल में समिति का आरम्भ हुआा 
व उसके फलस्वरूप राजा की सत्ता बढ़ने लगी | बहुत सदियों तक विधान या 
कानूनों को बनाना प्राचीन हिन्दुस्थान में सरकार का कतंव्य नहीं था । कुछ 
विधि-नियम धामिक स्वरूप के थे, जिनको ईश्वरप्रणीत समझते थे ओर कुछ 
व्यावहारिक स्वरूप के ( 5000]97 ) थे, जिनको शिष्टाचारप्रणीत मानते थे । 
बहुत सदियों तक प्राचीन भारत में सरकार जो विधान या कानून कार्यान्वित करती 
थी, उनको किसी सरकारी विधान-समभा द्वारा पारित ( 9885९0 ) करने की 
जरूरत नहीं थी। करन-व्यवस्था भी परंपराधिष्टित नियमों पर अ्वलंबित थी, जो 
'धमंशास्त्रों में एकत्रित किये गये थे । किंतु पत्यक्ष कर-निर्धास्ण करने में सरकार 
को काफी अधिकार थे | उदाहरणार्थ जमीन महसूल की दर प्रतिशत १२ से ३३ तक 
स्मृतियों में दी गयी है; १४ प्रतिशत लिया जाय या ३० प्रतिशत यह सरकार की 
मर्जी पर अवलंबित रहता था । गुप्तोत्तर युग में कानून बनाने के अधिकार भी 
राजा के हाथों में आने लगे | शुक्रनीति ने राजा को यह अधिकार दिया है। 
धीरे-धीरे समिति या पालंमेंट के अ्रभाव के कारण बेदोचरकाल में सुब्यवस्था 
रखने, न्यायदान करने व विधान या कानून बनाने के अधिकार मुख्यतः राजा 
के हाथों में व अंशतः मंत्रिमंडल के हाथों में एकत्रित हुए, । मुप्तो्तरयुग में ग्राम- 
संस्थायें, जो प्रायः गैरसरकारी थीं--जुल्मी राजा की शासनविषयक, न्‍्याय-विपयक 
व करविषयक आशाओं का विरोध कर सकती थीं। कितु उनका पूरे राज्य-यंत्र 
पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। पूरा राज्य-्यंत्र राजा के हाथों की कठपुतली 
होने लगा | 


अध्याय ७ 
राज्य ओर नागरिक 
कक 

राज्य और प्रजा का परस्पर सम्बन्ध महत्व का विषय है। परन्तु प्राचीनकाल 
में अरिस्टॉटल जैसे इनेगिने पाश्चात्य विचारकों ने इस पर विचार किया है | गत 
दो शताब्द्यों में लोकतन्त्र के विकास से इसका महत्व बढ़ गया है और आधुनिक 
लेखक इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों में राज्य और प्रजा के परस्पर क्या अधिकार और कतंब्य हैं, इनमें कोई विरोध 
है या नहीं और है तो उसका सामंजस्य किस प्रकार किया जाय । 

प्राचीन भारतीय गअंथकारों ने शायद ही इस समस्या पर ध्यान दिया हो । 
राजनीति-शास्त्र के आधुनिक ग्रंथा में राज्य और प्रजा के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा 
जब्र होती है तब उसमें दोनों के अधिकारों की ही सीमा निर्धारण करने का प्रयत्न 
किया जाता है, परन्तु प्राचीन भारतीयों ने इस विपय को इस दृष्टि से देखा ही नहीं | 
दे प्रजा के अधिकारों के स्थान पर राज्य के कतंव्यों का ही वर्णन करते हैं । इसी 
से प्रजा के अधिकारों का अनुमान किया जा सकता है| इसी प्रकार वे प्रजा के 
कतंव्यों का निरूपण करते हैं। इसी स अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य 
का प्रजा पर क्‍या अधिकार था। दोनों पक्षों के अधिकारों की दृष्टि से हमारे प्राचीन 
ग्रंथों में इस समस्या पर सुव्यवस्थित विचार नहीं किया गया, हमें उन अधिकारों 
का अनुमान ही परस्पर कतंव्यों से करना पड़ेगा । अपरंच प्राचीन और श्रर्वाचीन 
यूरोपीय लेग्वक इस समस्या पर विशुद्ध लीकिक और वैधानिक दृष्टि से विचार 
करते हैं। वे प्रजा के नागरिक और राजनीतिक जीवन को उसके धार्मिक और 
नैतिक जीवन स अलग कर देते हैं, ओर अक्सर राज्य को उसके खिलाफ मान कर 
उसके विरोध में उसके अधिकारों का निरूपण करते हैं। इसके विपरीत प्राचीन 
भारतीय ग्ंथकार प्रजा के राजनीतिक कतंव्य को उसके साधारण कतंव्य ( धर्म ) 
का अ्रंग मानते हैं। वे राज्य ओर प्रजा में कोई विरोध नहीं स्वीकार करते इसलिए, 
दोनों के अधिकार और कतंव्य की स्पष्ट सीमा निर्धारित करने की जरूरत नहीं 
समभते। राज्य का एकमात्र लक्ष्य ही प्रजा का इहलोक और परलोक में सब प्रकार 
से अभ्युदय साधना है । राज्य न हो तो मात्स्य-न्याय फेल जाय, अ्रतः व्यक्ति के सुख 
और अ्रभ्युदय के लिए राज्य का होना जरूरी है और यही राज्य का मुख्य उद्देश्य 

ब्ध्षे 
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है । हमारे प्राचीन विचारकों ने इस पर अधिक नहीं सोचा कि यदि राजा और 
प्रजा अपने-अपने कतंव्यों का पालन न करे तो क्या करना चाहिए, उन्हें भरोसा 
था कि दोनों पक्त अपने-अपने धर्म व कतंव्यों का पालन करेंगे | 

एयेन्स, स्पार्टा, रोम इत्यादि प्राचोन यूरोपीय राज्यों में सब प्रजा एक ही आँख 
से नहीं देखी जाती थी | जिन लोगों को शासन में सक्रिय सहयोग देने और राज्य 
के नियम«वेधान आदि बनाने का अधिकार था, वे ही नागरिकपद के अधिकारी 
होते थे । मगर वे संख्या में बहुत कम रहते थे, बहुसंख्यक प्रजा को नागरिक और 
राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उसका दर्जा करीब-करीब दासों के बराबर था | 
परदेशियों का एक वर्ग ही अलग था। उन पर हीनतादशंक प्रतिबन्ध तो न थे, परन्तु 
वे देश के राज्यशासन और वैधानिक जीवन में भाग लेने के अधिकारी न थे । 

प्राचीन भारत के विधान-शास्त्रश्ञों ने देश के निवासियों में विशेषाधिकारी 
ओर सामान्य नागरिक ऐसा भेदभाव नहीं किया है। हमें वेदिककाल के राजनीतिक 
जीवन के बारे में विशेष कुछ शान नहीं है। उस काल में 'समिति' जैसी जन-संस्थाएँ 
राजा के अधिकारों और कार्य-व्यवसाय पर बहुत अंकुश रखती थीं, जैसा कि आगे 
सातवें अध्याय में दिखाया जायगा । बहुत सम्भव है कि सब लोगों को समिति के 
सदस्य चुनने का अधिकार न रहा हो । यह अधिकार थोड़े ही लोगों को रहा हो, 
और प्राचीन यूनान के पूर्णाधिकारी नागरिक या आजकल के सरदार या जमीनदारों 
की उच्चश्रेणी के समान इनका भी एक वर्ग रहा हो । प्राचीन गणतन्त्रों में मी एक 
विशेषाधिकार भाजन उल्चवर्ग रहता था जिसके हाथ में राजनीतिक सत्ता रहती 
थी । पर पर्यात सामग्री के अभाव से न तो हम इस वर्ग के विशेषाधिकारों को बता 
सकते हैं और न उसके राज्य तथा साधारण जनता के सम्बन्ध के बारे में कुछ 
विवरण दे सकते हैं | 

परन्तु जब हम ५०० ई० पृ० के लगभग ऐतिहासिक युग पर दृष्टिपात करते 
हैं तो 'समितियों'को गायब पाते हैं | अ्रतः हमारे विधान-शास्त्रियों ने प्रजा में समिति- 
निर्वाचक नागरिक और शेष अनागरिक भेद नहीं किया है | इस युग में ग्राम, 
जिला और नगर पंचायतों का खून्र विकास हो चुका था ; और उनके सदस्यों का 
भी उल्लेख बारम्बार मिलता है। इनमें जनता की ही बात चलती थी। किन्तु इन 
संस्थाओं के सदस्यों का आजकल की भाँति जनता के मतों द्वारा चुनाव नहीं होता 
था, वरन्‌ अनुभवी प्रतिष्ठित और वयोबृद्ध व्यक्ति मृक सवंसम्मति से सदस्य बनाये 
जाते थे। दक्षिण भारत में ग्राम-पंचायत के सदस्यों का “चुनाव” सल्चरिन्न विद्वान 
और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से ही चिट्ठी उठाकर होता था। पश्चायत के श्रतिरिक्त_ 
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गाँववालों की साधारण सभा भी होती थी जिसे स्मृतियों में शयूग” कहा गया है । 
इसमें गाँव के सभी प्रतिष्ठित लोग रहते थे जिनको महत्तर, महाजन, या 'पिरुमाल? 
कहते थे । यह पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक संस्था होती थी* और इसमें सभी जातियों 
ओर बृत्तियों का, अन्त्यजों तक का भी, समावेश होता था। अतएव स्थानीय 
शासन के क्षेत्र में भी प्रजा के अधिकारों में कोई अन्तर न रहने के कारण हमारे 
विधान-शास्त्रियों ने प्रजा का विशेषाधिकारी-बर्ग और सामान्य-वर्ग जैसा भेदमूलक 
बर्गीकरण नहीं किया है । 

राज्य के नागरिकों ओर परदेशियों में भेदभाव प्राचीनकाल में सर्वत्र किया 
जाता था और आजकल तो बहुत किया जाता है, परल्तु हिंदू अंथकारों ने यह भेद 
भी नहीं किया है | इसमें कोई आश्चय की बात नहीं है। इस महादेश के विभिन्न 
भागों में एक व्यापक सांस्कृतिक एकता वर्तमान थी, इसीलिए एक प्रांत का 
निवासी दूसरे प्रांत के निवासी को--जैसे ला ( गुजराती ) गौड़ (बंगाली) को, 
अथवा कर्णाटकी कश्मीरी को--परदेशी नहीं समझता था। प्रांतीय विभिन्‍नताओं 
का विकास धीरे-धीरे हो रहा था, पर वे इतनी प्रबल न हो पाई थीं कि देश 
के विभिन्‍न भागों में स्थापित स्वतन्त्र राज्य पड़ोसी राज्य के निवासियों को परदेशी 
मान कर उन पर रोकटोक लगाते। गुजरात के राजा महाराष्ट्र के ब्राक्षणों को 
दान देते थे, कश्मीरी पंडित कर्णाटक में राज-कबि बन सकते थे, ओर 
दक्षिणात्य सैनिक उत्तर हिन्दुस्थान के राजाओं की सेना में भर्ती होते थे । यह 
सब इसीलिए संभव था कि राजनीतिक दृष्टि से अनेक स्वतन्त्र राज्यों में विभाजित 
होने पर भी देश में सांस्कृतिक एकता की भावना थी। 

परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि विदेशियों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध 
न थे। अशोक के राज्य में एक यवन काठियावाड़-ऐसे एक प्रमुख सीमांत प्रदेश 
का शासक था, शक नरेश रुद्रदामा ( १७० ई० ) के राज्य में सुविशाल एक 
पहलव भी एक थांत का शासक था और यशोवर्मा (७२४ ई०) के राज्य में एक 
हुण शासन के उल्चपद पर था। पश्चिम भारत में राष्ट्रकूट राजाओं ने 
मुसलमानों को अपने राज्य मं बसने ओर अपने कानूनों के व्यवहार के लिए 
अपने ही में से अधिकारी चुनने का अ्रधिकार दिया था। 

विदेशियों को अलग वर्ग में न रखने का कारण हिंदू धमं की उदार प्रवृत्ति 
और अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के प्रभाव से विदेशियों को अपने समाज में 


. १. भागे १९ था अध्याय देखो | 
ब्रुद्दा 
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मिला लेने का विश्वास था | बाहर से आक्रमण॒कारी रूप में श्रानेवाले यवन, 
शक, कुषाण और हूण सब हिंदू-समाज में धुलमिल गये, इसी से हमारे विधान- 
शास्त्रियों ने देशी-विदेशी का भेद न किया | 

विधान-व्यवस्था बनानेवालों व्यवस्थापकों को चुनना नागरिकों फा एक 
अमृुख अधिकार समभा जाता है। यह धारणा प्राचीन भारत में संभव न थी, 
क्योंकि धार्मिक विधिनियम देवी माने जाते थे और लौकिक कानून व्यवहार और 
ग्रथा से निर्धारित थे | आज-कल की भाँति व्यवस्थापक-समाओं या राजशासन 
द्वारा विधि-नियम बनाने की परिपाटी उस समय न थी । 

आधुनिककाल में यह जरूरी कतंव्य समझा जाता है कि देश में सब्र 
नागरिकों को उन्नति का समान अवसर मिले पर अधिकतर यह समानता सिद्धांत 
मं ही रहती है व्यवहार में यह सर्वत्र नहीं दिखाई देती है। आलोचकों का 
कहना है कि प्राचीन भारत में राज्य अपना यह प्रथम कतंव्य करने में भी 
असमर्थ था क्योंकि जाति-प्रथा में हरेक व्यक्ति अपने आनुवंशिक जन्मसिद्ध पेशे 
में ही बंधा था इसलिए समान अवसर का अभाव था। 

यह आलोचना श्रंशतः ही ठीक हो सकती है | जाति के अनुसार वृत्ति का 
निर्धारण राज्य नहीं करता था वरन्‌ वह सामाजिक व्यवहार और प्रथाओं द्वारा 
होता था | १०० ईं० पू० तक वृत्ति के चुनाव में पूर्ण स्वतन्त्रता थी, राज्य भी 
इस काल में विशेष जाति को विशेष वृत्ति ग्रहण करने को बाध्य नहों करता था। 
क्षत्रिय और वैश्य भी वेद का अ्रध्यापन करने को स्वतन्त्र थे। ग्रागे चलकर 
गृत्ति या पेशे आनुवंशिक हो गये और स्मृतियाँ इस बात पर जोर देने लगीं कि 
हरेक जाति श्रपने लिए निर्धारित बृत्ति ही ग्रहण करे। स्मृतियों की इस नई 
व्यवस्था का आधार भी उस समय की वस्तुस्थिति ही थी अतः यदि नागरिकों 
को उन्नति का समान अवसर नहीं था या उनको अपनी कृत्ति निर्धारित करने 
में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी तो इसका दोष राज्य पर नहीं तत्कालीन समाज पर 
था। यह कहा जा सकता है कि राज्य को इन प्रतिब्रन्धों को दुर करने और 
समाज को समझाने का प्रयत्न करना चाहिये था, पर उस युग में यह असम्भव- 
सा था क्योंकि उस जमाने में ये प्रथायें देवी या ऋषि-प्रणीत मानी जाती थीं। फिर 
भी शिला-लेखादि से पता चलता है कि बहुत से लोग अपनी स्मृतिनिर्धारित 
बृत्ति से विभिन्‍न बत्ति भी ग्रहण करते थे; यह तारीफ की बात है कि राज्य इसमें 
रोक-टोक नहीं करता था। जहाँ तक मालूम होता है केवल पुरोहिती-बृत्ति के 
सम्बन्ध म॑ ही प्रतिबन्ध लागू होते थे। उपनिषदोत्तरकाल में कोई भी अ्रब्राप्मण 
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पुरोदिती या वेदाध्ययन न कर सकता था, संभव है कि कभी-ऋदापि राज्य द्वारा 
इसके उल्लंघनकर्ता को दण्ड भी दिया गया हो । पर यह भी नहीं भूलना चाहिये 
कि पुरोहित बनने या वेद पढ़ाने का अधिकार वास्तव में मिक्षा माँगने के अधिकार 
से अधिक न था। पुरोहित या धरंगुरु की समाज में भले ही अधिक प्रतिष्ठा 
रही हो पर उसकी आमदनी बहुत ही थोड़ी थी। समाज में यह भावना भी थी कि 
ब्राक्षण के लिए, इन वृत्तियों का निर्धारण ईश्वरक्कत है श्रीर इसका उल्लंघन करने- 
वाला नरक में जरूर जाता है। अ्रतः यदि राज्य ने इस परिपाटी का समथन 
किया तो वही किया जिसे £६ प्रतिशत अब्राह्मणु स्वयं स्वीकार करते थे । 

आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार राज्य का प्रत्येक नागरिक विधि-नियमों की 
दृष्टि में समान होना चाहिये | यह मानना पढ़ेगा कि प्राचीन भारत में यह 
स्थिति न थी | एक ही अपराध के लिए अ्रन्य जातियों की श्रपेज्ञा ब्राह्मण के 
लिए. हलके दर्ड का विधान था। स्मृतियों में श्रवश्य कहा है कि श॒द्र जो 
अपराध करे यदि ब्राह्मण वही करे तो उसका पाप अधिक है और परलोक में उसे 
ढटशड भी अधिक भोगना पड़ेगा, पर तारीफ तो तब थी यदि इहलोक में भी 
ब्राह्मण के लिए स्मृतियों में अधिक कठोर दंड का विधान किया जाता। पर 
स्मृतियों से यह आशा करना ठीक भी नहीं है। कानूनन समानता होते हुए भी 
दुनिया मर में, हाल तक ऊँचे पद के व्यक्ति को हलके ही दंड मिलते थे । प्राचीन 
रोम और यूनान में दास की हत्या करने पर नाममात्र का ही दंड होता था। 
एंग्लो-सेक्सन युग में भी स्वतंत्र नागरिंक या सरदार ( नाइट ) की हत्या पर जो 
हरजाना देना पड़ता था, उससे बहुत कम दास या काश्तकार की हत्या पर किया 
जाता था। १८वीं शताब्दी तक फ्रांस में भी कानून में ऊँच-नीच का बहुत भेद- 
भाव था। अतः प्राचीन भारत के कानून में सबत्रके साथ पूणं समता की आशा 
करना ज्यादती है | फिर यह भी स्मरण रखना चाहिए, कि स्मृतियों ने ब्राह्मण के 
गौरव को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया है, व्यवहार में ब्राह्यण शारीरिक दंड 
से बरी न थे, जैसा स्मृतियों में कहा गया है। अथंशास्त्र से पता चलता है कि 
राजद्रोह के अपराधी ब्राह्मण को शिरच्छेद के बजाय जल में डुबाकर प्राणदंड 
दिया जाता था | अ्रस्तु, दण्ड देने के तरीके में भेद रहने पर भी दर्ड में कोई 
मेद न था। 

राज्य प्रजा के जानमाल की रक्षा और सर्वाद्भजीण अभ्युदय की व्यवस्था 
करता है, अतः वह प्रजा से आशा भी रखता है कि वह उसके नियमों और शासनों 
का पालन करके उसके साथ पूरा सहयोग करे। प्राचीम भारतीय विच्ारकों ने 
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भी प्रजा के इस कतेंव्य पर बहुत जोर दिया है। आधुनिक काल में भी प्रजा से 
युद्ध पड़ने पर राज्य के लिए लड़ने और प्राण तक दे देने की आशा की जाती 
है | जाति-प्रथा के उदय के कारण प्राचीन भारत में वेदोत्तरकाल में सब नाग- 
रिंकों से इसकी अपेक्षा न की जाती थी। राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना 
क्षत्रिय का ही कर्तव्य था और समरभूमि से पराडः मुख होना उसके लिए सबसे 
बड़ा कलंक का विषय था। अन्य जातियों का काम युद्ध करने के बजाय अपने 
उद्योग, व्यवसाय और श्रम द्वारा युद्ध के साधन निर्माण करना और जुटाना था। 
उस युग में अनिवार्य सैन्य भर्ती स काय-विभाजन ही श्रेष्ठ समझा जाता था। 

परन्तु आम-संस्था के प्रति ग्राम निवासियों की गहरी निष्ठा थी और ग्राम 
तथा गोधन की रुक्षा में ग्राम के सत्र जातियों ओर श्रेणियां के कट मरने के: 
अनेक उदाहरण मिलते हैं । महाराष्ट्र,, कर्नाटक ओर दक्तिण भारत में पाये 
जाने वाले “बीरगल?* इस बात के प्रमाण हैं कि संकट पड़ने पर सब जातियों के 
लोग और अक्सर स्त्रियाँ भी आ्राम के बचाव के लिए मर मिटने से न डरते थे? | 

हमारे विधानशास्त्री हपतंत्र को आदर्श मानते हैं, अतः वे सैनिक और 
नागरिक को देश के बजाय नरेश क लिए, ही प्राण देने का उपदेश करते हैं। 
पश्चिम में भी राष्ट्रीय राज्यों के उदय के पृ यही दशा थी। 

विशुद्ध भावना के रूप में देश वा राज्य प्रम का विकास प्राचीन भारत में 
होने की विशेष गंजाइश न थी। जिन अनेक राज्यों में देश बेटा हुआ था उनमें 
धमं, संस्कृति या भाषा का भेद न था। काशी और कोशल, अंग और बंग में: 
शायद ही कोई श्रंतर रह्य हो। १६वीं शताब्दी के गहड़वाल, चंदेल ओर 
चाहमान राज्यों की सीमाएँ भौगोलिक या प्राकृतिक आधार पर विभाजित नहीं: 
हो सकतीं | प्राकृतिक सीमाओं की रोक न रहने से और एक ही प्रकार की स्वदेशी 
संस्कृति के प्रचार से भारत के विभिन्‍न राज्यों के नागरिकों में स्वराज्यामिमान 
प्रखर स्वरूप में नहीं रहता था | विभिन्‍न राज्यों में युद्ध प्रायः राजाश्रों की स्पर्धा 
से होते थे न कि नागरिकों के संकु्तित और स्वार्थी राज्यामिमान के संघर्ष से । 
जीतनेवाला भी साधारणतः पराजित राजा के किसी रिश्तेदार फो ही गद्दी पर 
बिठा देता था और स्थानीय नियमों ओर प्रथाओं में हस्तत्षेष न करता था । 





१ युद्धझ्ृत बीरों के स्टटति में बनाये हुए मूल्येकित शिलाखंडों को 'वीरगल' 
कहते हैं । 

२ ए. हूं,, ६, १६३ ; सी, ईं. ए्‌, रि., १९२१ ने. ७३ ; एु. क., भाग १ 
नं० ७५. | 
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अतः राजा और शासक वर्ग का छोड़कर साधारण जनता पर लड़ाई की हार- 
जीत का विशेष प्रभाव न पड़ता था । एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि उनमें 
देशभक्ति को कमी थी, मगर दूसरी दृष्टि से कहा जायगा कि उनमें संकुचित 
प्रांतीयता की भावना न थी। यदि भारत के विभिन्न राज्यों की प्रजा में प्रबल 
आन्तीयता की भावना का विकास हो गया होता और वे एकन्दूसरे के खून के 
'प्यासे बन गये होते तो भारत देश भर में (व्याप्त) सांस्कृतिक एकता की भावना 
का उदय और फेलाव सम्मव न होता । 

पर संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भारतीयों में गहरा प्रेम और उत्कट देशमक्ति 
थी और जन्न भी उसके धर्म, संस्कृति और स्वतन्त्रता पर संकट उपस्थित होता 
था, भारतीय उसके लिए प्राण अपंण करने को दौड़ पड़ते थे | सिकन्दर के 
आक्रमण के प्रबल प्रतिरोध का इतिहास पढ़कर कौन कह सकता है कि उस समय 
के भारतीयों मे देश-प्रेम का अभाव था ? दक्षिण सिंध में ब्राह्मण सिकन्दर के 
प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे ओर इसके लिये सिकन्द्र द्वारा कुएड-के-मुएड 
में वे फाँसी पर लटका दिये गये, क्योंकि इन्हींक कारण उसका एक-एक कदम 
आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उनमें से एक से फाँसी देने के पहिले पूछा 
गया कि तुम क्यों लोगों और राजा को सिकन्दर का सामना करने को उसकाते 
हो १ उसने वीरतापूर्वंक उत्तर दिया--क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वे सम्मान से 
जिएँ और सम्मान से ही मरें २ | दुर्भाग्यवश शक, पहलव ओर कुशाण आक्र- 
मणों के विरोध का पूरा इतिहास नहीं मिलता, परन्तु जो कछ थोड़ा मिलता है 
उससे पता चलता है कि कुणिद, यीधय और मालव आदि गणतन्त्र, दशका 
तक बराबर इनसे लड़ते रहे और अ्रन्त में उन्होंने स्वतन्त्रता प्रात करके ही दम 
लिया । हूणों को निकालने के लिए उत्तर भारत के बड़े राज्यों ने मिलकर प्रयत्न 
किया था | भारत की संस्कृति और धम को मुसलमानों स कितना खतरा है इसका 
भान होने पर उत्तर भारत के सभी मुख्य हिंदू राज्यों ने एक होकर पेशावर के 
पास सन्‌ १००८ ई० में मुसलमानों का सामना किया । १०२४ ६० में सोमनाथ 
मन्दिर को महमूद गजनवी के आक्रमण से बचाने के लिए. ४० हजार हिन्दुओं 
ने प्राण दिये। अपने धर्म और देश पर मरने वाले योद्धा यही विश्वास करते 
थे कि भारतवर्ष की भूमि ऐसी पत्रित्र है कि देवता भी इसमें जन्म लेने को तरसते 

१--मैकक्रिडल, एंशिएंट इंडिया -हृदस हइनवेजन याई अ्ल्ेक्जेडर दि ग्रेट, 

० १७५९-९१ ६० | 

२--वही--- ४१० ३१४ । 
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आ० ४ ] राजनीतिक दायिस्व के आधार 


हैं? | माता के समान मातृभूमि भी स्वर्ग से भी भ्रेष्ठ है? यह एक सुविख्यात 
कहावत कहती है, विदेशी आक्रमणों के प्रतिरोध का इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि हिन्द इसमें पूरा विश्वास भी करते थे | 
राजनीतिक दायित्व के आधार 

नागरिक के राज्य के प्रति अनेक कतंव्य हैं | अब हमें यह देखना है कि 
प्राचीन भारतीय विचारकों के मत में इनका क्या (आधार है। राज्य ही जनता 
को अराजकता से बचाने का एकमात्र साधन है, अतः जनता का यह धर्म है कि 
उसका पूरा समर्थन करे और उसके नियमों का पालन करके उसके प्रति अपनी 
जिम्मेदारी पूरी करे | मनु का कथन है कि यदि राज्य-दरड का भय न हो तो 
सत्र लोग कर्तंव्यच्युत हो जाये, बलवान्‌ दुर्बलों को शूल या मत्स्य की भाँति भून 
कर खा जाये, कुत्ते भी ह॒विर्भाग खाने के लिए दौड़ जायें | स्वर्ग के देव भी 


यदि अपने-अपने कतंव्य के दक्ष रहत हैं तो उसका कारण भी देवाधिदेव द्वारा 
दण्ड का भय ही है 


घम-पालन के लिए राजा व राजदण्ड अत्यन्त श्रावश्यक सममे 
गये थे। बहुसंख्यक नागरिंकों के न्यायानुकुल आचरण करने का वास्तविक 
कारण यह है कि दण्ड के भय से सदाचारी बनना उनका स्वभाव-ही बन जाता 
है | व्यक्ति का अ्रंतिम दायित्व शासन-संस्था की ओर था । दूसरी कोई भी संस्था 
उस दायित्व में श्रंशभागी न थी । राजा का देवतांशत्व भी प्रजा की राजनीतिक 
जिम्मेदारी का एक कारण माना गया है। मनु कहते हैं, राजा नररूप में देवता 
है और सब को उसकी आशा का पालन करना चाहिये ।? परन्तु जैसा कि श्रगले 
अध्याय में दिखाया जायगा राजा के देवतांशत्व का यह शअ्रर्थ नहीं है कि श्राख 
मद कर उसकी आशा का पालन किया जाय। कु-शासन तथा कतंब्य की 
अग्रबहेलना करने पर राजा को सिंहासन से उतारने और वध करने का अधिकार 
मी प्रजा को दिया गया था । 
विधि-नियम भी दैवी माने जाते थे, और राज्य उन्हें कार्यान्वित करता था, 
इसलिए, भी राज्य के अनुशासन में रहना प्रजा का कतेव्य कहा गया है। परंतु 
पुराने श्रनुपयोगी नियमों की गुलामी का समर्थन इसका अ्भीष्ट न था । राज्य 
द्वारा न सही, व्यवहार द्वारा पुराने नियमों में परिवर्तन हुआ करता था । 
१--गार्यान्तः देवाः किल्त गीतकानि धन्यास्तुते भारतभूमिभागे । 
स्वगापवर्गस्य च हेतुभूती भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वाव्‌॥ 


“--माकण्डेय पुराण 
२--जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी | 


राज्य और नागरिकता [ आअ० ४ 


हम देख चुके हैं कि प्राचीन भारत के कुछ विचारकों ने भी सहमति (इकरार) 
द्वारा राज्य की उत्पत्ति की कल्पना की है। प्रजा राजा को कर देने और उसकी 
ज्राशापालन करने को इस शर्त पर तैयार होती थी कि राजा उसकी रक्षा करे | 
अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के प्रति कर्तव्य का आधार यह इकरार 
ही था। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि हमारे विधान-शास्त्रियों ने स्पष्ट 
व्यवस्था दी है कि अपने कतेव्यों से च्युत होने और प्रजा की सुरक्षा और 
सुव्यवस्था करने में असमर्थ होने पर राजा पागल कुत्ते की माँति मार डाला 
जाना चाहिये' | उसके आ्रशापालन का प्रश्न भी ऐसी अवस्था में उपस्थित 
नहीं होता है । | 
सप्तांग का सिद्धांत भी राजनीतिक कर्तव्यों का आधार है। सरकार ओर 
प्रजा दोनों राज्यशरीर के अ्रंग हैं, दोनों परस्पर के सहयोग से ही काम कर सकते 
हैं और संघर्ष होने पर दोनों का नाश अ्रवश्यंभावी है। राज्य अपने कार्यों द्वारा 
प्रजा की इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति का प्रयत्न करता है, उसे इस कार्य 
में सफलता तभी मिल सकती है जब प्रजा भी ।उसके प्रति अपने कतेव्यों का 
पालन करे | श्रतः चूँ कि राज्य प्रजा की नैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति 
की कोशिश करने में यत्नशील रहता है, प्रजा को भी चाहिये कि वह अपने 
राजनीतिक कतंव्यों का पालन करके राज्य का मार्ग मुगम बनाए, | 





१-- भ्रहं वो रचितेत्युक्वा यो न रक्षति भूमिपः | 
__स संहत्य निहंतब्य: श्वेब सोन्‍्माद आतुरः |-महाभा, १३.९६,३५ 
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अध्याय ५ 
नृपतत्र 
श् 


ययपि प्राचीन भारत में अन्य प्रकार के भी राज्य थे पर सबसे अधिक 
अचलन उपतंत्र का ही था। अतः इस अध्याय में हम राजपद संबन्धी विभिन्‍न 
अश्नों पर विचार करेंगे । 
वेदिक बाढ़ मय में राजपद की उत्पत्ति के विषय में कुछ कल्पनाएं की गई 
हैं । किसी समय देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ और देवताओं की बराबर 
हार होती रह्दी | देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि उनके पराभव का कारण उनमें राजा कान होना ही था। उन्होंने 
सोम को अपना राजा और नेता बनाया” और असुरों पर विजय प्राप्त की | 
अन्यत्र कहा गया है कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, यशस्त्री ओर शक्तिशाली होने 
क कारण ही इन्द्र देवताओं के अधिपति चुने गये* | एक और कथा है कि 
वरुण देवताओं के राजा होना चाहते थे, पर वे उन्हें स्वीकार न करते थे। 
'तब अपने पिता प्रजापति से उन्होंने ऐसा मन्त्र प्राप्त किया कि वे सब देवताओं 
से बढ़ गये और सबने उन्हें अपना राजा माना * । 
इन कथाश्रों से स्पष्ट है कि राजा की उत्पत्ति का कारण सामरिक आवश्यकता 
थी और वही व्यक्ति राजा बनाया जाता था जो रण में सफल नेतृत्व कर सके। 
युद्ध में विजय नेता के साहस, कौशल ओर पराक्रम पर ही निर्भर है। इन गुरों 
से युक्त व्यक्ति जब नेता बनाया जाय ओर उसके नेतृत्व में विजयश्री का लाभ हो 
'तो उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती द्वी चली जाती है और अंत में वह राजा का पद 
प्रात्त कर लेता है। यदि उसके लड़के भी योग्य हुये तों यह पद आनुवंशिक 
बन जाता है? । राज्याभिषेक के समय किये जानेवाले वाजपेय यज्ञ में एक रथ 
की दौड़ की भी प्रथा है जिसमें राजा ही सर्वप्रथम आता है। यह रीति उस 


१. अराजन्यतया वे नो जयति राजानं करवामदहै इति || ऐ, ब्रा., १.१४. 
२ ते. बा., २. २.७. २ 
3३ जै, शा, ३,१५२ 


प्दे 


नपतंत्र [ अ० 
जमाने की यादगार है जत्न राजपद के उम्मेदवार की शक्ति की परीक्षा रथ की 
दौड़ में की जाती थी! । 

हम देख चुके हैं कि वेदिककाल में समाज का संघटन पितृप्रधान कुटुंच- 
मूलक था। कई कुटंबों या कुलों को मिलाकर विश्‌ औ्रौर कई विशों को मिला- 
कर जन का संघटन होता था। कुलपतियों में से ही नेतृत्व और पराक्रम के गुयों 
स युक्त व्यक्ति विशुपति का पद प्राप्त करते थे | विशूपतियों में से इन्हीं गुणों 
में सवभ्रेष्ठ व्यक्ति जनपति के उच्चपद पर आसीन होता था। उसकी योग्यता 
की जाँच रथदौड़ ऐसे प्रकारों से की जाती थी* | 

अतः प्राचीन कथाओ्रों और हिन्दू संयुक्त-कुठ्ठम्ब के संघटन दोनों सिद्ध करते 
हैं कि राजा की उत्पत्ति समाज के पितृप्रधान कुद्धम्ब-पद्धति से ही हुई । पराक्रमी 
और प्रतिष्ठित कुलपति विशपति बन जाता था| साधारणतः सबसे श्रेष्ठ कुल 
के प्रमुख में ये गुण विद्यमान समके जाते थे, चुनाव की आवश्यकता तभी होती 
थी जब इसमें संदेह होता था कि उत्तराधिकारी कौन है। 

वैदिक वाडममय धर्मप्रधान है फिर भी उसमें इस बात का कोई भी संकेत 
नहीं कि राजपद का पुरोहित या धर्मंगुरु के पद से सम्बन्ध हो अ्रथवा उसकी 
उत्पत्ति उससे हुई हो | यह बात उल्लेखनीय है कि वैदिक राजा का कमंकांड या 
पीरोहित्य कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं था और न वह प्राचीन मिल, रोम या 
आस के राजा या शासन की भाँति सावंजनिक यज्ञादि का संचालन करता था । 
हिंटाइट लागों के राजा युद्धविजय के पश्चात्‌ सावंजनिक यज्ञादि समारंभ करते 
थे, वेसी भी प्रथा प्राचीन भारत में न थी । चिकित्साकौशल के बल पर श्रश्विनी- 
कुमारों के देवत्व प्राप्त करने की कथा है पर चिकित्साकोशल द्वारा किसी वैद्य के 
राजा बनने का उल्लेख वैदिक वाडममय में कहीं नहीं है । 

वैदिककाल में जाति-प्रथा दृढ़मूल न हुई थी। इसलिए, वैदिक वाढमय 
राजा को जाति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताता | धीरे-घीरे बहुसंख्यक राजा 
चत्रियों में से होने लगे। किन्तु प्राचीन भारत में सातवाहन, शुंग, कवि, 
१--वबेदिक काछ में घुड्सवारी और रथ हॉँकने में कौशरू का वही महत्व था 

जो आजकल वायुसेना में श्र छवा का है । 
२--छ्किल्‍द्र के इतिहास-लेखकों ने लिखा है कि कठ जाति में, जो अपने 

रण-कौरार और पराक्रम के लिए विख्यात थी,सबसे स्वरूपवान्‌ ध्यक्ति ही 

राजा चुना जाता था (मैकक्रिंडछ, एंशिएंट इंडिया, ए० ३८) इसका भर्थ 

यह हे कि सनिक योग्यता समान होने पर स्वरूप को प्रधानता दी जाती 

थी, यह नहीं कि सुन्दरता के सामने वीरता की उपेक्षा की जाती थी । 


६ 


अ० ५] क्या राजा का निवांचन होता था ? 


वाकाटक ऐसे अ्रनेक ब्राह्मण राजवंश भी ये । हष॑ वैश्यवंशी था व युआन-चांग 
के समय सिंध में शुद्रवंशी राजा था। जब ग्रीक, शक, पाथियन, हूण॒ इत्यादि 
आपय्यवंशी राजाओं ने अपने-अपने राज्य स्थापित किये, तत्र शास्त्रकार भी बताने 
लगे कि ज्ञत्रियेतर भी राजा हो सकते हैं, केवल उन्हें वैदिक राज्यामिषेक का 
अधिकार नहीं हो सकता । 


क्या राजा का निवांचन होता था १ 


प्राचीन भारत में राजा निर्वाचित होता था या नहीं इस पर बहुत मतभेद 
है । वेदिककाल के पृ॑भाग में अवश्य निर्वाचन के कुछ उल्लेख मिलने हैं। 
ऋग्वेद में एक स्थल पर विशों द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख है' | 
अथव॑वेद में भी एक स्थल पर विशों द्वारा राजा के बरण की कामना की गयी 
है | पर संभवतः साधारण जनता निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होती थी | शत - 
पथ ब्राह्मण में एक उल्लेख में कहा गया है कि अन्य राजागण जिसे माने वही 
राजा होता है दूसरा नहीं २ । राज्याभिषेक के एक मत्र में यांचा की गयी है कि 
अभिषिक्त राजा अपने श्रेणी के व्यक्तियों में प्रतिष्ठित हो | श्रतः अधिक संभव है 
कि जनता के नेतागण कुलपति और विशपति ही राजा का वरण करते रहे हों 
और साधारण जनता आंधक से अधिक प्राचीन रोम की क्यूरिया” (जनसाधारण) 
की भाँति उनके निशेंय पर केवल अपनी सहमति देती रही हो*। निर्वाचन भी 
कभी-कदा ही हुआ करते थे । साधारणतः सबसे प्रतिष्ठित कुल के सबसे वबयो- 
वृद्ध व्यक्ति को ही नेता मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता था। 

कुलपतियों और विशपतियों द्वारा राजा के इस औपचारिक निर्वाचन की 
प्रथा उस काल में भी पुरानी पड़ती जा रहं। थी । निर्वाचन के संबंध में जितने 





१---ता ईं बिशों न राजान॑ बृगाना बीभत्सवों श्रप क्षत्रादतिष्डन्‌ू | १०. १२४.८ 
यहाँ पर विश-द्वारा निबांचन का रपष्ट उल्लेख है साथ हीं साथ यह भी 
कहा गया है कि जनता ढरीं हुईं थी। यदि जनता की सहमात पर ही 
राजा का निव/चन निर्भर था तो उन्हें डरने की क्‍या आवश्यकता थी ९ 

२---स्थां विशों हणतां राज्याय | ३. ४, २ 

३--यस्मै था राजानो राज्यमनुम-यन्ते स राजा भवति नस यस्मै न | 

“-श. प. श्रा, ९. ३ ७, ५. 

४--इसीसे उनमें उत्साह का अभाव और भय का असाव रहता था, यथा 
ऊपर के नं० १ के उद्धरण में वर्णित है 

द्द्शा 

शा प+-- 
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उल्लेख मिलते हैं 'अधिकांश से यही पता चलता है कि कुलपतियों और विश- 
पतियों की दलबंदी से राज्य में बराबर झगड़ा मचा रहता था और अक्सर राजा 
को भी सिंहासन छोड़ना पड़ता था। इन उल्लेखों में' या तो अपने मित्रों द्वारा 
निर्वाचित राजा के प्रतिदंद्वियों का सामना करते हुए. सिंहासन पर जमे रहने की, 
या राज्यच्युत होने के बाद पुनः गद्दी पर बैठनेबाले राजा के प्रजा द्वारा अ्ंगीकार 
किये जाने की, यांचा की जाती है। इनसे यह सिद्ध नहीं होता कि आजकल के 
अर्थ में वैदिककाल में राजा का निर्वाचन होता था| हाँ, यह अ्रवश्य है कि 
आजकल की अपेक्षा राजा उच्चवर्गीय कुलपतियों और विशपतियों के समर्थन पर 
अधिक निर्भर रहता था । निर्वाचन की प्रथा वैदिककाल में भी प्रायः अरव्यवह्ृत 
हो चुकी थी | यह इसी बात से सिद्ध है कि ऋग्वेद में भी अधिकतर राजपद 
आनुवंशिक दिखाई देते हैं। तृत्सुओं में चार पीढ़ी से और अधिक समय से पुत्र 
ही पिता की राजगद्दी पर बैठते चले आ रहे थे । सज्ञयों का राजारे दुष्टऋतु 
पौंसायन की कथा में दस पीढ़ी से प्राप्त राज्य का उल्लेख है और राज्याभिषेक के 
समय की घोषणा में भी नये राजा को राजा का पुत्र कहा गया हैं 

अतः इसमें संदेह नहीं कि उत्तर वेदिक काल के बहत पहले ही राजा का पद 
आनुवंशिक (पैतृक) बन गया था। ईसा की आठवीं सदी तक राजपद के निर्वाचित 
होने के पक्ष में जो प्रमाण दिये जाते हैं वे बहुत पुष्ट नहीं हैं * | अर्थवेद 
में उल्लिखित “राजकृत! ( ३, ६, ७ ) और रामायण के उल्लिलित “राजकर्तार: 
राजा के निर्वाचक नहीं वरन्‌ राज्यामिषेक करने वाले ब्राह्मण हैं" | जब अपने 
ज्येष्ठ पुत्रों की उपेक्षा करके राजा प्रतीप ने अपने छोटे पुत्र शांतनु को और ययाति 
ने पुरु को राज्य दिया तो प्रजा ने महल के सामने एकन्न होकर प्रतिबाद किया, 
परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि राजा के निर्वाचन में उन्हें भी बोलने का 
अधिकार था। उन्होंने केवल ज्येष्ठ पुत्र के स्वाभाविक अधिकार के अपहरण का 


१-- हयस्तु त्यां प्रतिजना प्रतिमित्रा अदृषत | अर. वे., ३. ३, ६. 

२--छ. प. श्रा.,, १२. ९. ३. १---१ ३ 

३-- राजान राजपितरं | ऐ. ब्रा. ८. ५२ 

४--२. थे. मजूमदार, कारपोरेट छाइफ १०७-११३; का. प्र, जायसवाल--- 
हिंदू पॉलिटी, भाग प्रथम पू० १०। 

ज--सायण ने राजकृतःकी व्याख्या यों की है,'कराजानम कृण्वंति, राज्येडमिषिचंति।? 
रामायण के टीकाकार ने राजकतांरः का न्यर्थ राज्याभिषेककर्तार 
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अ० ५ ] उत्तरकाल में आनुवंशिक रॉजपद 


कारण जानना चाहा और राजा के उत्तर से संतुष्ट होकर वे चले भी गये* । इन 
दोनों घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि जनता ने ज्येप्ठ पुत्र के पिता की गद्दी 
पर बैठने के अधिकार श्र्थात्‌ पैत्रिक राज्य का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था, न 
कि उन्हें राजा के निर्वाचन में राय देने का अधिकार था। रामायण में राम के 
युवराज बनाये जाने के संबंध में जो वर्णन है इससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि 
जनता का इस निर्णय में कोई हाथ था । इस प्रस्ताव पर सहमति के लिए दशरथ 
ने अपनी प्रजा के नेताओं को नहीं वरन्‌ अपने करद या सामंत और पड़ोसी 
राजाओं को बुलाया था? । उन्होंने भी उपचारतः राम के युवराज बनाये जाने पर 
सहमति दी, उनकी सहमति का मूल्य तो इसी से प्रकट हो जाता है कि राम का 
वनगमन उससे न रुक सका । इच्चाकु वंश की वंशावली से भी यही शात होता 
है कि श्रीराम के कई पीढ़ियों पूजं और बाद भी राजपद आनुवंशिक था और प्रजा 
को राजा चुनने का अधिकार न था। 

यह भी कहा गया है कि रुद्रदामन ( १३० ई० ), हषवर्धन (६०६ ई० ) 
और गोपाल ( ७४० ६० ) जनता द्वारा राजा बनाये गये थेर | इसमें संदेह नहीं 
कि रुद्रदामन और गोपाल स्पष्टरूप से जनता द्वारा निर्वाचित कहे गये है, ९ 
परंतु यह बात उनकी प्रशस्तियों में उन्हीं के दरबरारी कवियों द्वारा कही गयी है, 


'+-अन मद 





(क्रमशः ) 

इस शअ्रर्थ की पुष्टि आगे के इलोकों से होती है जिनमें राजकताश्रों में 
प्रसिद्ध वैदिक ब्राह्मणों के ही नाम हैं । 

4--शांतनु के बड़े भाई देवापि को कोढ़ी होने के कारण उत्तराधिकार से वंचित 
किया गया | पुरु के बड़े भाई इसलिए उपेक्षित हुए कि उन्होंने अपने पिता 
को अपना योवन देना अ्स्वीकार कर दिया था | 

२--समानिनाय मेदिल्याः प्रधानान्पथिवीपतीनू--न तु केकयराजानं जनक वा 
नराधिपः । त्वरया चानयामास पदचचात्तो श्रोष्यतः प्रियम्‌ | 
अथौपविष्टो नूपतो तस्मिन परबछादने | ततः प्रविविक्ञ: शेपा राजानों 
लोकसंमता: || इससे स्पष्ट है कि राज्य के प्रधान व्यक्ति नहीं, करद राजा- 


गण बुलाये गये थे | कलकत्ता संस्करण का पाठ प्रधानांन्‌ प्रथिबीपति: ठीक 
नहीं है, यह बाद के इलोक से सिद्ध हो जाता है । 


ई३--मजूमदार, कारपोरेट लाइफ, पू्‌० 3१२ ; 
३४--देखिये जूनागढ़ शिलालूख--सर्ववर्शरमिगम्य रक्षणार्थ पतित्वे इतेन । 
मात्स्यन्यायमपोहितुं च॒ प्रकृतिभिलश्या: करं झ्राहित: एु० इं०, ४.२४८ 
६७ 
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अतः वह परमार्थतया सत्य नहीं माना जा सकता | रुद्रदामा की इसी प्रशस्ति में दूसरे 
स्थल पर यह भी कहा गया है कि उसने स्वयं अपने पराक्रम से” महात्षत्रप पद 
प्राप्त किया था तथा उठी में यह भी वर्णन है कि उसने अनेक प्रान्तों को जीतकर 
अपने राज्य में मिला लिया था | अश्रतः प्रशस्तिकार की--ऐसे प्रसिद्ध विजेता का 
प्रजा के निर्वाचन के बल पर राजपद प्राप्त करने की बात ऐतिहासिक के बजाय 
ओपचारिक ही माननी चाहिये। गोपाल ने मात्स्यन्याय का अन्त करके बंगाल 
में सुव्यवस्था स्थापित की थी, और पालवंश के राज्य की नींव रखी थी, अतः प्रज: 
द्वारा निर्वाचन की बात उसकी स्थिति दृढ़ करने के लिए कही गयी होगी । उसके 
बाद उसके उत्तराधिकारी पैतृक परम्परा द्वारा ही राज्य प्राप्त करते रहे ओर किसी 
ने भी जनता द्वारा अ्रपना निर्वाचन कराने की परवाह न की। यह सत्य है कि 
हर्ष को निर्वाचन द्वारा राज्य प्राप्त हुआ परन्तु यह राज्य उसका पैतृक थानेश्वर 
राज्प न था, वरन्‌ उसके बहनोई ग्रहवर्मा का मौखरि का कन्नौज-राज्य था, जिस 
पर उसे कोई हक न था। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद मौखरि-सिंहासन पर बैठने 
योग्य उस वंश में कोई न था। इसलिए मौखरि अ्रमात्यों ने अपनी विधवा रानी 
के भाई को राज्य देना उचित समझा । इस घटना से ज्ञात होता है कि राज्य के 
उत्तराधिकारी न होने पर अ्रमात्य ओर अन्य ऊँचे अ्रधिकारी मृत राजा के 
सम्बन्धियों में से किसी सुयोग्य व्यक्ति को राजा चुनते थे | जातक कथाओं में भी 
कुछ ऐसे उदाहरण मिलत हैं, पर इनसे राजा के निर्वाचन की प्रथा सिद्ध नहीं 
होती । शिलालेख, ताम्रपद्ट ओर साहित्य-ग्रं थों से भी यही शात होता है कि ६०० 
ई० पू० से जिन राज्यों का पता चलता है वे सब पैतृक परम्परा से ही चलते थे। 
१ वीं शताब्दी के इतिहास-लेखकों को तो राजा के निर्वाचन की कल्पना ही 
विचित्र प्रतीत होती थी * 


५ स्वयमधिगतमहाक्षश्रपनाम्ना रुद्वदाम्ना | जूनागढ़ शि. ले. 

$ जब ९३५ में कश्मीर का उत्पल राजवंश समाप्त हुआ तब कमलवधेन नामक 
व्यक्ति ने अधिकार हस्तगत कर लिया । परंतु तुरन्त अपना राज्याभिषेक कराने 
के बजाय उसने बाह्यणों से राजा का निव/चन करने को कहा; उसे आशा थी 
कि ब्राह्मण मुझे ही चुनेंगे। कल्हण इस पर टीका करते हुए कहते हैं कि इससे 
बढ़कर मूख्यता हो नहीं सकती थी, यह तो ऐसा ही है कि घर स्वयं भायी हुईं 
प्रेमोग्मत्त सुन्द्री को कोई लोटा दे भर दूसरे दिन उससे पुछवाये कि तुम 
आओझोगी या नहीं | अस्तु ब्राह्मण ५-६ रोज तक 8४ ही करते कु और 

के प- उ 





है: 0 आर कक] 


ध्ट 
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आनवशिक राज्यपद्धति से सम्बद्ध कुछ वैधानिक बातें भी उल्लेख्य हैं। 
साधारणतः हिन्दू परिवार की संपत्ति भाइयों में विभाजित होती है परन्तु राज्य 
अविभाज्य होता था और ज्येष्ठ पुत्र हो यदि वह अ्रंधा, गंगा या मूल न हो, गद्दी 
का उत्तराधिकारी होता था" । परन्तु छोटे भाइयों को भी प्रादेशिक शासन तथा 
अन्य उच्च पद दिये जाते थे । जातक कथाश्रों श्रोर इतिहास में भी ऐसे अनेक 
डदाहरय मिलते हैं । 

परन्तु राज्य-लिप्सा प्रबल होती है ओर कभी-कभी उसी के कारण छोटे भाई 
राज्याधिकार प्राप्ति के लिए णहयुद्ध पर भी उतारू हो जाते थे। इतिहास और 
दंतकथाओं में इसके उदाहरण मिलते हैं, परल्तु प्राचीन भारत के इतिहास पर 
सम्यक्‌ विचार करने से ऐसी घटनाएँ अपवाद ही सिद्ध होती हैं | बहुधा जागीर 
या छोटे राज्यादि देकर छोटे भाइयों को रून्‍्तुष्ट कर दिया जाता था। गुजरात की 
राष्ट्रकूट ओर वेंगी की चालुक्य राज-शाखाएँ इसी प्रकार स्थापित हुई थीं। 

युवराज की शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। राजा में देवत्व भले ही 
हो पर उसकी शिक्षा की आवश्यकता तो रहती ही है। राजपुत्रों की शिक्षा के लिए, 
विशेष प्रत्रन्ध होता था यद्यपि उनके सामान्य विद्याथियों के साथ-साथ तक्षशिला 
आदि प्रख्यात शिक्षा केन्द्रों में भी शिक्षा प्रात्त करने के उदाहरण भी मिलते हैं । 
प्रारम्भिक काल में तो राजपुत्रों के पाठ्यक्रम में भी वेद, तत्वशञान आदि को ही 
प्रमुख स्थान दिया जाता था" पर धीरे-धीरे वार्ता और राजनीति ही अध्ययन के 
मुख्य विषय बन गयेर | कुछ लेखकों ने यहाँ तक कह दिया कि राजाओं को 
उपयुक्त विषयों के सिवा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं | राज्य-कार्य॑, 
शस्त्रविद्या और युद्धकीोशल की शिक्षा केवल किताच्रों से ही नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप 
में दी जाती थी। धनुवेंद, रथसंचालन और हस्तिविद्या में निपुणता की सबस 

अधिक आवश्यकता थी४ । शिक्षा पूरी हो जाने पर और वयस्कता प्रात्त करने पर 
(क्रमशः) 

इस बीच में झूरवर्मा नामक व्यक्ति ने राजधानी पर अधिकार कर लिया, फिर 
तो ब्राह्मणों ने उसी को राजा उद्धोषित किया और बेचारा कमलवबर्धन अ्रपना- 
सा मुँह लेकर रह गया | राजतरंगिणी, अच्टमसग ७३३ | 
4. इृक्ष्वाकू्णं हिं सवंषां राजा भवति पूर्वज: | रामायण, २. ११०,३६ 


२ शअ्र्थशास्त्र, भा. १-२; मनुस्मति, ७.४३ । 

बे कार्मदक, २०७ 

४ धमंकामाथशास्त्रण्यपि धनुवर्द च शिक्षयेव | 
(कृ० प० 3०) 
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राजकुमार का युवराज पद पर अभिषेक होता था । इसके बाद उसे शासनकाय 
चलाने में जिम्मेदारी के काम दिये जाते ये जिन्हें वह अ्रपने पिता की देखरेख में 
पूरा करता था। 

सैनिक-विद्या में कुछ राजा कितना काशल प्राप्त कर चुके थे यह बारहवीं सदी 
के मानसोल्लास के 'साहस,बनोद? अ्रध्याय से विदित होगा | वहाँ बताया गया' 
है कि राजा अपना धनुर्विद्या-विषयक कोशल प्रदर्शित करने के लिए अ्रपनी प्रजा 
को कड़ाज्ञन में बुलाते थे और वहाँ एक बाण से दो पदार्थों का भेद करना, 
सिर पर घूमने वाले लक्ष्य का नीचे पानी में प्रतिबम्ब देख कर छेदन करना 
इत्यादि कलाओं में अपनी प्रवीणता दिखाते थे। गदायुद्ध, भालायुद्ध , मल्लयुद्ध 
तलवार का प्रयोग इत्यादि कलाओं में भी राजा पारंगत थे व उनमें भी श्रनेक 
चमत्कार वे प्रेत्ञकों को दिखाते थे । हो सकता है विः सब राजाओं में इतना उच्च 
प्राविण्य न होगा, कितु ऐसे समर-कला-प्रवीण राजा भी कम न थे । राजपुत्रों का 
शिक्षण इस दिशा म॑ं काफी सफल था | 

शिक्षण समाप्त होने के पश्चात्‌ ज्येष्ठ राजपुत्र को युवराज घोषित किया जाता 
था, व उस समय प्रायः उसका युवराजाभिषेक भी किया जाता था। इस अभिषेक 
के पश्चात्‌ युवराज राज्य-संचालन में अपने पिता का सहभागी हो जाता था ब 
उसे राज्य-संचालन में अनेक प्रकार की मदद करता था। 

यदि पिता की मृत्यु के समय ज्येष्ठ राजपुत्र नात्नालिग होता तो उसकी माता, 
चचा आदि रिश्तेदार अभिमावक्र ( अज्ञानपालक ) को हैसियत से राज-यन्त्र 
चलाते थे। कुछ दक्षिण हिदुस्थानी शिलालेखों में त्रराज्य का उल्लेख आता 
है। त्रेराज्यों में राजा, युवराच व भंट्राज इन तीनों का अन्तर्माव होता था 
राजा के पश्चात्‌ राजवंश में जो सबसे वयोदृद्ध पुरुष था उसका निर्देश मंठुराज 
पद से होता था। वही आवश्यक होने पर अभिमावक्र ( अशानपालक ) 
बनता था। 

राजा जब नाबालिग रहता था, तब अभिभावक या राजप्रतिनिधि के बिना 
राज्यसंचालन करना अ्रशक्य था। राष्ट्रकूटबंशी प्रथम अमोघवर्ष की बाल्यावस्था 
में पाताल मल्‍ल ने व गंगवंशी द्वितीय शिवमार के युद्धबन्दी रहने के समय 
उसके भाई विजयादित्य ने बड़े कौशल व निस्सवाथथ बुद्धि से अपना राजप्रतिनिधि 


(क्रमशः) 
रथे च कंजर चेव व्यायाम कारयेत सदा | 
शिल्पानि शिक्षयेच्चन नाप्तैमिध्याप्रियं वदेत्‌ | 
अग्नि, पु. २२०, २-३ 
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का क॒तंव्य निभाया था। किंतु ऐसे भी राजप्रतिनिधि या अमिभावक होते थे 
जो चालुक्यवंशीय मंगलीश या यादव वंशीय कृष्ण के समान स्वयं राजा बनने 
की सफल कोशिश करते थे । इसलिए यह प्रथा प्रस्थापित हुईं कि राजा की 
नाबालिग अ्रवस्था में एक प्रशासकमण्डल रहे, जिसकी अध्यक्ष राजमाता हो । 
इस प्रकार की राजव्यवस्था के उल्लेख जातक* व नाटक अ्ंथों में और 
शिलालेखों में आते हैं | प्राचीन मारत में नयनिका ( ई० पू० १२५ ) प्रभावती 
गुप्ता (६० स० ३८०) इत्यादि अनेक राजमाताएँ हुई, जिन्होंने अपने पुत्रों की 
बाल्यावस्था में शासन की बागडोर ठीक तरह से सँमाली | 

खावेरल का राज्याभिषेक, जब उसकी उमर २४ साल की हुईं, तब हुआ, 
यद्यपि उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। किन्तु इसके लिए पर्याप्त 
प्रमाण नहीं है कि हर एक राजपुत्र का राज्यामिषेक २४ साल की उमर होने तक 
रोका जाता था। दक्षिण भारत के कारिकाल की आयु पाँच साल की थी जब 
उसका राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ था | अबिनीत कोंगुवर्मा का राज्याभिषेक उसकी 
गर्भावस्‍था में ही हुआ था । अभिषेक के समय नन्दिवर्मन्‌ पल्‍्लवमल्ल की उमर 
१्य: साल की थी। जब नाबालिग अवस्था में राजप्रतिनिधि-मण्डल राज्य-संचालन 
करता था, तब २४ साल की उमर तक राज्यामिषेक रोकना आवश्यक नहीं होता था । 

हिंदू विधिनियम में श्रञ्नातृक पुत्री को पिता की गद्दी पर बैठने का अधिकार 
न था। यह बात सत्य है कि भीष्म ने धमंराज को सलाह दी कि युद्ध में मारे 
गये राजाओं की गद्दी पर पुत्र के अभाव में पुत्रियों को भी आसीन करने की 
अनुमति दी जायर | परन्तु साधारण मत इसके प्रतिकूल था। अधिकांश विधान- 
शास्त्री स्त्रियों को राज्य का उत्तराधिकार देने के विरुद्ध थे। उनका विचार था 
कि अपनी स्वाभाविक दुबंलताओं के कारण वे भली भाँति-राजकाज-संचालन 
करने में असमथ हैं: | 

१. चतुर्थ भाग, पू० १०७५ इधर कहा गया है कि वाराणसी के राजा के संन्‍्यासी 

हो जाने पर प्रजा ने रानी से ही राज्य का भार वहन करने का अनुरोध 

किया, यही साधारण प्रथा थी, 'अन्‍्नो राजा न होति |! ए० ४१७ भी देखिए। 
२ कौशांबी के राजा उदयन के शत्र्‌ के हाथ बन्दी हो जाने पर उसकी माता 

ने शासन-कार्य का संचालन किया। अतिशायौगंघरायण , अंक १ 
३ कुमारों नास्ति येषां च कन्यास्तत्राभिषेयय | म. भा. १२. ३२, ३३. 
४ दुटड से जनपद यत्य हत्थि परिणायिका | 

अनषकासं यमित्थी राजा अस्स चक्‍कवत्ती | जा०, १. प्‌. १८७ 


नृपतन्त्र [ अ० ७ 


अतः कन्या के अतिरिक्त अन्य उत्ताराधिकारी न रहने पर जामाता अ्रपने 
ससुर की गद्दी पर बैठता था। ऐसी अश्रवस्था में उसकी पत्नी केवल नाममात्र की 
रानी नहीं रहती थी कितु पति के साथ प्रत्यक्ष राज्य-संचालन भी कभी-कभी 
करती थी। प्रथम चन्द्रगुष्त और उसकी लिख्छुवि-वंशीया रानी कुमारदेवी की 
संयुक्त मुद्रा से इस मत की पुष्टि होती है । 

दक्षिण भारत में विशेषकर चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के समय में राजकुमारियाँ 

बहुधा उच्चपदों पर नियुक्त की जाती थीं। हम यहाँ ऐसे केबल दो उदाहरण 
देंगे। प्रथम अमोघवर्ष की कन्या और एरंगंग की पत्नी रेवकनिमदि एदातोर 
नामक बड़े जिले की शासिका थी (८४० ई०) | दूसरा उदाहरण तृतीय जयसिंह 
की बड़ी बहन अक्का देवी का है जो १०२२ ई० में किनसुद जिले की शासिका 
थी । परन्तु उत्तर भारत के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते। 

अन्त में हम रानी के पद और अ्रधिकार पर भी दृष्टिपात करेंगे। वैदिककाल 
में उसकी गणना “रत्नियों' अर्थात्‌ उच्च अधिकारियों में होती थी परन्तु उसके 
काय और अधिकार के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | विधान-शास्त्री शासन में उसके 
लिए कोई विशिष्ट काये निर्धारित नहीं करते परन्तु शासन-कार्य पर उसके 
व्यक्तित्व और विचारों का प्रभाव थोड़ा-बहुत अवश्य रहा होगा। कर्नाटक के 
अलूय वंशी राजा अपनी रानी के साथ राज्याधिकारों में पूरा सहयोगी होके राज्य 
करता था, ऐसा वर्णन ञ्राता है* । किंतु यह प्रथा समाज में रू न हो पाई । 
दक्षिण भारत में ऐसा अवश्य था क्योंकि कभी-कभी रानियों द्वारा भूमिदान का 
आर बड़े प्रांतों के राज्यकारभार का उल्लेख मिलता है? । इसके भी पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं कि आवश्यकता के समय काम आने के लिए राजकुमारियों को शासन- 
कार्य और युद्ध-विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी । 


राजा का देवत्व 
यह बात ध्यान योग्य है कि राजा के देवत्व की भावना जो ईसा की पहली 
सहसाब्दी में इतनी सबमान्य थी, ,वैदिककाल में वतमान न थी। उस काल में 
राजा का पद पूर्णतः लौकिक था। साबबजनिक हित के लिए अथवा राष्ट्र और 
जन का अरिप्ट दूर करने के लिए होने वाले किसी यशादि का संचालन राजा के 
कामों मं शामिल नहीं था। 


१ टी० थी० सहालिंगम--साउथ-इंडियन पौछिटी | पृ० ३७ 
२ अल्तेकर--पोजीशन ऑफ वीमेन, ए० २४-७५ | 
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ऋग्वेद में केवल एक ही राजा पुरुकुत्स को अध॑-देव का विशेषण दिया 
गया है ( ४.४२६६ ) अ्रथववेद में भी केवल एक ही दफे और एक उत्तर 
कालीन यूक्त में ही राजा परीक्षित मरत्यों में देवता कहे गये हैं ( यो देवो मर्त्यान 
अधि २०.१२७.७ ) इन स्थलों से यह नहीं सिद्ध होता कि उस युग में देवत्व 
की भावना मान्य थी। पुरुकुत्स को अर्धदेव सम्भवतः इस कारण कहा गया है 
कि उनकी विधवा माँ ने उन्हें इंद्र और वरुण के विशेष प्रसाद से प्राप्त किया 
था। जिस ऋचा में परीक्षित को मर्त्यों में देव की उपाधि दी गयी है वह उनकी 
अशंसा करने के लिए, ही रची गयी थी । वैदिक वाज्ञमय में अन्य किसी भी राजा 
को यह उपाधि नहीं दी गयी, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा 
में देवत्व की कल्पना कुछ राजा द्वारा उपकृत दरब्रारियों के ही मस्तिष्क में सीमित 
थी। जब समितिया पाल॑मेंट राजा को आवश्यकतानुसार पदच्युत कर सकती 
थी, तब राजा के देवत्व की कल्पना का सर्वमान्य होना अशक्य था। 
धार्मिक विधि और विचारों के उत्तरोचर बढ़ने वाले प्रभाव से ब्राह्मणकाल 
में ऐसा वातावरण बनने लगा था जिसमें राजा के देवत्व की भावना पनप 
सकती थी । युद्ध में विजय इंद्रदेव की कृपा का फल कहा जाता था, और इंद्र 
की उपाधियाँ भी राजा को धीरे-धीरे लगायी जाने लगीं* | राज्याभिषेक के समय 
पुरोहित कहते थे कि भगवान सबिता के आदेश पर ही अभिषेक किया जाता है, 
और यह अभिषेक मनुष्य के हाथों से नहीं वरन्‌ भगवान पूषन्‌ और अश्विनी- 
कुमारों द्वारा होता है। ऐसा माना जाता था कि अभिषेक के सप्रयराजा के शरीर 
में अग्नि, सविता और बृहस्पति देवता प्रवेश करते हैँ । अश्वमेघ और वाजपेय 
यश द्वारा राजा को देवता का पद मृत्यु के बाद प्राप्त होता है यह भी धारणा 
थी* । बहुसंख्यक प्रजा एक राजा की आशा पालन क्यों करती है इसका कारण 
कुछ लोगों के मत में यही था कि राजा देवाधिदेव प्रजापति का प्रत्यक्ष प्रतीक 
था | ब्राह्मण अपने को भूदेव कहकर अपने लिए, देवत्व का दावा कर रहे थे 
अतः वे राजा को भी उससे कैसे वंचित रख सकते ये, क्योंकि वही तो उनके 
विशेषाधिकारों का संरक्षक था | इन परिस्थितियों और कारणों से उत्तर-बैदिक- 
काल में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था जो राजा के देवत्व की भावना के 
बिकास के लिए. अत्यन्त अनुकूल था । ईसवी पहली शताब्दी में कुशाण राज्य 


१. ऐ बा., ८. २ 
२ शा. प. ब्रा. १२. ४. ४, ३ | सै. जा. १८. १०. १० | 


हे पृष थे प्रजापतेः प्रत्यक्षतमों यद्राजन्य: | तस्मादेक: सन्‌ बहनासीष्टे | 
श्र था, पु १५, १४३५ 
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की स्थापना से इस भावना को और भी बल मिला | चीनी परम्परा से प्रभावित 
होने के कारण इस वंश के राजा (“देवपुनत्र' होने का दावा करते थे और अपनी 
मुद्राओं पर अपने को दैवी ज्योति से आबत बादलों से अवतरित होते हुए श्रंकित 
कराते थे* । कुशाण सम्राठों ने अपने पूर्वजों के मन्दिर भी बनवाये जिनमें 
उनकी प्रतिमाएँ देव के समान पूजी जाती थीं । 

कुछ स्मृतियों और पुराणों ने स्पष्ट रूप से राजा के देवत्व का दावा मान 
लिया है। मनु कहते हैं कि राजा नर रूप में महान्‌ देवता हैं। ब्रह्मा ने आठों दिशाश्रों 
के दिग्पालों के शरीर का अंश लेकर उसके शरीर का निर्माण किया है? । 
विष्णुपुराण और भागवत में कहा गया है कि राजा के शरीर में अनेक देवता 
निवास करते हैं? | भागवत में तो यह भी लिखा है कि सबं-प्रथम राजा वेण के 
शरीर में विष्णु के शरीर के नाना लांछुन भी विद्यमान थे* । राजा को देवता 
मानने की परम्परा ही स्थापित हो गयी थी, परवर्तीकाल में बौद्ध लोग भी राजा 
को “सम्मुतिदेव” कहते थे | इस पदवी का संकेत यह है कि राजा का देवत्व 
जनता को सम्मत है । 

जब् समाज में अवतार-कल्पना रूठ् हो गयी, तब राजा को परमेश्वर का 
अवतार मानने लगे । शिलालेखों में यह दावा किया है कि गाहडवाल वंश के 
चंद्र व गोविन्द्चंद्र राजा क्रमशः ब्रह्मा व हरि के औतार थे (३. श्रें. १७.१५; 
एपि. इंडि, ६. ३१९ )। प्रथ्वीराजविजय (७.५२) में छवि ने अपने वर्णनभूत 
राजा को रामचंद्र के अवतार के रूप म॑ माना है। 

अस्तु, कुछ स्मृतियों ओर पुराणों में राजा के देवत्व की कल्पना स्वीकार 
की गयी है। परन्तु डसे ईश्वर का साक्षात्‌ अवतार बहुत थोड़े ही स्प्ृतिकारों ने 
१ केंटछॉंग ऑफ कॉइन्स इन दी पंजाब म्यूजियम, भाग १, चित्र $ 
२ यअस्मादेषां सुरेंद्राणं मात्राभिनिर्मितों दृपः | 

तस्मादाभिवस्येष सर्मेभूतानि तेजसा || मनु «.५ 
हे बह्या जनादंनो रुद्रो इंद्रो वायुयंगो रविः | 

हुतभुग्वरुणो धाता पूषा भूमिनिशाकरः | 

एते चान्ये थ ये देवा: शापानुपअहकारिणः | 

नुपस्थेते शरीरस्था: सर्बदेवमयों सपः। विष्णु पु० १. १३-१४ 
४ जातो नारायणांशन प्थुरायथ: क्षितीशवरः | 

वेणस्य दक्षिण हस्ते दृष्टा चिह्नं गदाग्इतः | 

पादयोरबिंदं च तं व॑ मेने हरे: कलाम | 
अल भाग ४. १३, २३; देखिये वायु, ५७,७२५ 
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माना है। अधिकांश स्मृतियों और पुराणों में केवल राजा और देवताओं के 
कार्यों की समता का डलेख और वर्णन क्या गया है। महाभारत ( १२. ६९. 
४० ) नारद स्मृति ( १७. २६ ) शुक्रनीति (सृष्टि, ७२ ) और मत्स्य ( अर. 
२२.६ ) माकण्डेय ( २७, २१ ) अग्नि ( २२४७. १६ ) पदूम [ सृष्टि, ३०, 
४५ ) और बृहद्धम॑ ( उत्तर खंड ३.८) पराणों में बताया गया है कि राजा 
अपने तेज से दुप्टों को भस्म कर देता है अ्रतः वह अग्नि के समान है, वह 
अपने चरों द्वारा सब कुछ देख लेता है अतः सूय के ठ॒ल्य है; वह अपराधियों 
को उचित दण्ड देता है अतः वह यम के समान है और योग्य व्यक्तियों को 
प्रचुर पुरस्कार देता है अतः वह कुबेर के तुल्य है? । अस्ठ, अधिकांश ग्रंथकार 
राजा और देवताओं के विभिन्न कार्यों की समता पर ही जोर देते हैं। वे अनेक 
बार राजा के कार्यों की देवताओं के कार्यों से तुलना करते हैं पर यह नहीं कहते 
कि राजा स्वयं देवता है । 
इस प्रकार हिन्दू अंथकारों ने राजपद को देवी बताया है न कि किसी राज- 
व्यक्ति को। ईश्वरप्रणीत वर्णाश्रमधम प्रजा से पालन कराना राजा का कतंव्य था। 
यदि राजा को देवी माना जाय तो यह कतंव्य प्रजा से अधिक अ्रच्छी तरह से किया 
जा सके, ऐसी समाज की धारणा थी । राजपद को दैवी मानने से राजा की प्रतिष्ठा 
बढ़ने की संभावना थी व उसकी आशाओं का पालन अधिक अच्छी तरह से हो 
सकता था। किन्तु राजा यदि अधमंशील हो, तो देवत्व के सहारे से वह अपने 





१ कुरुते पंच रूपाणि काययुक्तानि यः सदा | 
भवत्यग्निस्तथादित्यों रत्युनेश्रवंणों यमः || ४१ ।। 


यदा ह्यासीदतः पापान्दृहत्युअं ण तेजसा | 
मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः || ४२ || 
यदा पदश्यति चारेण सर्मभूतानि भूमिपः । 

क्षेम॑ व कृत्वा श्जति तदा भवति भास्कर: ।| ४३ ॥| 
अश्ुचींश्र यदा क्र उः क्षिणोति शतशो नरान्‌ । 
सपुश्रपौम्नान्सामात्यास्तदा भवति सॉप्तकः || ४४ || 
यदा त्वधामिकान्सर्वा तीश्णेदंडैनिंयच्छति | 
धार्मिकांश्वानु एृहणति भवत्यथ यमस्तदा || ४५॥ 
यदा तु घनधाराभिस्तपंयत्युपकारिणः । 


तदा बगैश्रवशों राजा छोके भवति भूमिपः ॥| ४६ || 
स भा० १२. ६९७५ 
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“दुराचार या जुल्म का समर्थन नहीं कर सकता था; उसे धमंशास्त्र ने राक्षस का 
अवतार माना है । यूरोप में राजा के देवत्व का सिद्धांत मुख्यतः निरंकुश राजसत्ता 
के समर्थन के लिए ही प्रतिपादित किया गया था। प्राचीन भारत में एक मात्र 
नारद ही ऐसे ग्रंथकार हैं जिन्होंने यह कहने का साहस किया कि दुष्ट राजा पर 
भी प्रहार करना पाप है क्योंकि उसमें देवता का श्ंश है! । परन्तु दूसरे किसी ने 
-भी उनकी बात नहीं मानी । दुष्ट राजा वेण ने अपने देवत्व की दुहाई देकर दंड 
से बचना चाहा पर कऋद् ऋषियों ने उसकी एक न सुनी और उसे तत्काल मार 
डाला । यह भी ध्यान में र्वना चाहिये कि प्राचीन भारत में केबल अच्छे और 
धार्मिक राजा ही देवतुल्य माने जाते थे । दुष्ट और दुराचारी राजा तो राक्षसा- 
व॒तार माने जाते थे२ । पोष ग्रेगरी के इस मत से हिन्दू शास्त्रकार सहमत नहीं थे 
कि दुष्ट राजा भी देवता के अंश होने से परमात्मा के सिवाय अन्य कोई उनसे 
जवाब तलब्न नहीं कर सकता । राजा के देवत्व के पूर्ण समर्थक मनु भी कहते हैं 
कि धर्म से विचलित होने पर राजा का नाश हो जाता हैरं | वे यह भी कहते हैं 
कि देवत्व का अर्थ यह नहीं है कि राजा सब दोषों के परे है बल्कि साधारण जन 
की अपेक्षा उसके गलती करने की आशंका अधिक है ( ७.४५ ) क्योंकि उसके 
'सामने प्रलोभन भी बड़े रहते हैं अत: उसे सर्वदा काम, क्रोध और लोभजन्य बुराइयों 
से बचने की सावधानीपूरत्रक चेप्टा करते रहना चाहिये | धुत खुशामदियों की 
स्तुतियों से प्रतारित होकर अपने को अतिमानुष समभनेवाले राजागण किस प्रकार 
जगहँसाई के पात्र होते हैं इसका वर्णन बाणभद्ट ने मलीभाँति कर दिया है* । 
ब्लैकस्टोन का यह मत किराजा के कायों में ही नहीं किन्तु विचारों में भी दोष 
या गलतियाँ नहीं हो सकतीं प्राचीन भारतीय विचारकों को अनुमत नहीं था । 


4. राजनि प्रहरेथ्वस्तु कृतागस्थपि दुमतिः । 
शूछे तमग्नौं विपचद ब्रह्महस्याशताधिकम्‌ [| १८.३१ 

२ गणिजुष्टसतु यो राजा स ज्ञ यो देवतांशकः । 
विपरीतस्तु रक्षों5शः सर्व नरकभाज नः || छुक्र १.८७ 

३ दण्डो हि सुमहत्तेजा दुधरइचाकृतात्मनि: | 
घम।द्विचलित' हन्ति नृपमेत्र सबान्धवम्‌ || मनु, ७. २८ 

४ प्रतारणकुशलेधू ते: अरमानुषछोकोचिताभि: स्तुतिभिः प्रतायंमाणा: आत्मसन्या- 
रोपितालीकामिमाना: मत्यधर्माणोपि दिव्यांशावतीणंमि व सदेवतमिवाति- 
माजुवमात्यानमुग्रेक्षमाणा प्रारब्धदिव्योचितचेप्टानुभवाः सर्वेजनस्पोपहा- 
स्थतापयांति | कादंबरी छुकनासोपदेश 
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इसके विपरीत वे तो यह मानते थे कि साधारण जन की अपेक्षा राजा के कतंव्य- 
च्युत होने की आशंका श्रधिक है। राजा के देवत्व ।का यह अर्थ भी नहीं माना 
गया था कि दुष्ट या अनीतिमान्‌ राजा की आशाओं का भी बिना मीन-मेष निकाले 
पालन करना ही जरूरी है । यूरोपीय विचारकों में विशप बोसुए; का मत है कि राजा 
के पापाचरण करने पर भी प्रजा उसकी आशापालन के बन्धन से मुक्त नहीं हो 
सकती; काल्विन कहते हैं कि नीच राजा की आजा भी सदैव शिरोधाय मानना 
चाहिये । प्राचीन भारत के विचारकों का मत इसके विरुद्ध है; वे अयोग्य या दुष्ट 
राजा को देवत्व का अधिकारी कमी भी नहीं मानते | वे साफ-साफ कहते हैं कि 
ऐसा राजा साज्षात्‌ राक्षस है और प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने का पूरा 
अधिकार है। इंगलेंड के राजा प्रथम जेम्स का यह मत प्राचीन भारत में मान्य 
नहीं था कि प्रजा कदापि राजा को दंड देने की अधिकारिणी नहीं हो सकती 
क्योंकि राजा का अधिकार प्रजा को दण्ड देना है न कि प्रजा का राजा को प्रजा 
की सृष्टि ही राजा के आशापालन के लिए हुईं है। अतः विलोबी का यह कथन 
भारत पर नहीं लागू होता कि “प्राचीन काल के सभी एशियाई राज्यों में राजा: 
प्रजा पर शासन करना अपना ईश्वरप्दत्त अधिकार समभते थे और प्रजा भी 
बिना चीं-चपड़ के उनका यह दावा स्त्रीकार कर लेती थी? । 

यह विषय समाप्त करने के पूर्व हम राजा के देवत्व के विषय में श्रन्य प्राचीन 
देशों में प्रचलित विचारों पर दृष्टिपात करेंगे। प्राचीन मिस्र में राजा या 'फाराओं” 
“रा? ( सूर्य ) देवता का पुत्र माना जाता था | सावजनिक यश का संचालन और 
देवता से किसी बात की याचना करने का अधिकार केवल उसे ही था। प्राचीन 
बेंबिलोनिया और अ्रसीरिया में भी राजा ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे और 
देवताओं की भाँति पूजा के भाजन होते थे । प्राचीन ग्रीस में भी राजा देवाधिदेव 
भयूस के वंशज माने जाते थे । देवताओं की इच्छा जानने की भी शक्ति केवल 
उन्हीं में थी। १० ई० के बाद प्राचीन रोम के सम्राट मरने के बाद देवता धोषित 
कर दिये जाते थे और उनकी पूजा के लिए मन्दिर भी बनाये जाते थे | पोप की- 
धार्मिक आशाएँ उनके देवत्व के कारण शिरोधार्य करना आवश्यक है, ऐसा ईसाई 
मत था। धारे-घीरे लोग धार्मिक आशाश्रों के साथ-साथ शासन-विषयक आशाओं 
को भी वैसा ही समभने लगे | सोलहबीं सदी में ईसाई धर्म में जो सुधारकपन्थ 
(8०४0777980४07, उत्पन्न हुआ, उसके कारण पोष के देवत्व पर आ्राघात हुआ । 
किन्तु जो राजा पोप का विरोध करते थे, उनका देवत्व समाज धीरे-धीरे मानने 


१ नेख< ऑफ स्टेट, ए० ४२-रे 
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नृपतन्त्र [अ० ५ 


लगा। राजाओं की ओर से चार प्रकार के दावे रखे गये। (१) हपतंत्र परमेश्वर- 
प्रणीत है। (२) राजा का अनुवंशत्त्र स्वतः सिद्ध है। (३) राजा की जवाबदेही 
केवल परमेश्वर की ओर है, न कि किसी पालेमेंट की ओर । (४) यह प्रजा का 
परमेश्वरविहित कतंव्य है कि वह राजाशाओं का प्रतिकार न करें व उनका अच्छी 
तरह से पालन करें । १७वीं और श्य्वीं सदी के यूरोपीय विचारकों के मत का 
ऊपर उल्लेख हो ही चुका है। ह 


राजा के सम्बन्ध की अन्य धारणाएं 
अब तक हमने राजा के देवत्व सम्बन्धी धारणाओं का विवेचन किया है । 


राजा के पद का महत्व ठीक ठीक समभने के लिए उसके सम्बन्ध म॑ प्रचलित 
अ्रन्य धारणाओं पर भी विचार आवश्यक है । 


। राजा का त्रत-परिपालकत्व 
धैदिककाल से ही राजा धर्म का रक्कक, पोषक और समर्थक सममभा जाता 


रहा है। वेदिककाल के राजा का आदर्श ऋत और धर्म की रक््या करनेवाले घृत- 
त्रत वरुण देव थे | राजा केवल लाक्षणिक रूप में देवतांशी था।मगर विधिनियम 
साक्षात्‌ देवदत्त माने जाते थे और यह अनिवाय था कि राजा उनका पालन करे। 
राजत्व सर्वस्वेण धर्माधिष्ठित है धर्म से बढ़कर कुछ दूसरी चीज नहीं है अ्रतः धर्म 
का पालन राजा का नित्य और आवश्यक कतंव्य है! | संसार के सबंप्रथम राजा 
वेण को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि श्रुतिस्मृतियों में जो धर्म कहा गया है मैं 
उसका पूरा पालन करूँगा और कदापि मनमानी न करूँगा । राजा का उत्तर- 
दायित्व बहुत बड़ा था | वह प्रजा का नेता था और प्रजा उसका अनुगमन करती 
थी अतः उसका आचरण आदश होना चाहिये। प्रजा के रोग, शोक और कष्ट 
का कारण राजा का कतंव्यच्युत होना ही समका जाता था। एक लेखक कहता 
है कि यदि राजा अ्रन्यायी हो जाय तो शक्कर और नमक भी अपना स्वाद खो देते 
हैं? | जातकों में इस विषय पर जनता के मत की अभिव्यक्ति बहुत अ्रच्छी तरह्‌ 
हुई है। किसान के बैल को हल से चोट लग गयी, इसका दोष भी राजा को ही 
दिया गया, एक ग्वाला दुष्ट गाय द्वारा मारा जाता है इसका दोप भी राजा के 
मत्ये | यहाँ तक कि भूखे कौश्रों द्वारा काटे जाने पर मेढक भी राजा को ही दोष 





$ तदेतर्क्षत्रस्य क्षत्र' यद्धमरत्तस्माडर्मात्परं नास्ति | बृ. उप, १. ४. १७ 
२ यश्चात्र धर्म इत्युक्तो घमंनीतिव्ययाश्रयः | 
तमशंकः करिष्यामि स्ववशों न कदाचन || से. भा. १२. ७९, ११६ 
दे. जातक भाग तृतीय, प्र १११ | 
ष्दा 


आ० ५ ] राजा के सम्बन्ध की अन्य चारणाएँ 


देते हैं? । -लोगों का विश्वास था कि धर्म और सदाचार से ही सुख मिलता है 
ओर उनकी वृद्धि तभी हो सकती है जब राजा स्वयं उनके आदश्श बने। अतः 
यह स्वाभाविक था कि यदि राजा धमे-पालन नहीं करें तो प्रजा के कष्टों की 
जिम्मेदारी उस पर खखी जाय । 


प्राचीन तमिल अंथ मणिमेखला में भी ऐसी ही विचार-सरणी पाई जाती है । 
वहाँ (७.३.८-१२) कहा गया है कि यदि राजा अ्रधर्मी हो,तो आकाश के ग्रह भी 
अपने-अपने पथों पर नहीं चलेंगे, यथाकाल वर्षा नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप 
अकाल आ जायगा व सब प्राणिमात्र मर जायेंगे। 


राजा का प्रजा-सेवकत्व 


राजा के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूण धारणा यह भी थी कि वह प्रजा का 
सेवक समभा जाता था| एक प्राचीन धर्म-सूत्र लेखक बौधायन का कथन है कि 
राजा वास्तव में प्रजा का सेवक है और प्रजा की आय का छुठा भाग जो कर में 
दिया जाता है वही उसका वेतन है। नारद भी कर को राजा द्वारा प्रजा की रक्षा 
का पारिश्रमिक कहते हैं । अपराक कहते हैं कि बिना प्रयोजन कोई भी किसी को 
कुछ नहीं देता अतः राजा से अपनी रक्षा की आशा में ही प्रजा उसे कर देती 
है? । यतः प्रजा राजा को भरपूर वेतन देती है ग्रतः उसे भी भ्त्य और दास की 
भाँति उसको सेवा करनी चाहिये * | 


राजा का थातित्व 


राजपद को थाती (६7780००) समभने की धारणा भी प्राचीन भारत में वर्तमान 
थी । राजा को खास तरह से चेता दिया जाता था कि राजकोष उसकी निजी 
संपत्ति न थी बल्कि जनता की थाती थी और विश्वास के नाते ही वह उसका 
उपयोग केवल सावजनिक हित के लिए कर सकता था। यदि राजा सावंजनिक 





जातक भाग पंचम ए. १०१--७ । 

२ पड़्भागद्तो राजा रक्ष व्मजाम्‌ | बौ. ध. सू ., १, १०. ६ 
सर्वो हि धन प्रयच्छक्षात्ससमवायि प्रयोजनमुद्दिशति। न च॑ करदानस्य 
स्वग॒प्त रन्‍्यव्मयोजनमस्ति । तस्मात्करमाददानेन प्रजापालनं विधेयमिति 
सिद्धमू ॥ या. स्ख. १. ३६६ पर टीका 

४ स्वतः फलभुगभूत्वा दासपत्स्पात्त रक्षणे | झुक्र, ४. २. १३० । 


पलश्ाप>एकसदप्रपमाकार्र 


"रद 


मुपतम्ध [भ० 
घन का दुरुपयोग करे और उसे अपने निजी काम में लगावे तो वह नरक का 


भागी होता है! । 
कुछ राज्यशास्त्रियों के मत में तो राजा का काम विश्वस्त या थातीदार के 


काम से भी कठिन और दुवह होता है। विश्वस्त का कतंव्य यह है कि वह श्रपने 
हुपुदं कार्य ठीक तरह से करे | यदि वह अच्छी देखरेख करता है और उससे 
किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाता तो उसका कतंव्य पूरा हो जाता है। 
विश्वस्त के नाते कतंव्य पालन करने में उससे स्वार्थत्याग की श्रपेन्ञा नहीं की 
जाती । पर आदशश राजा का स्वाथंत्याग भी कतंव्य है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री 
अपने उदरस्थ शिशु को हानि पहुँचाने की आशंका से अपनी इच्छाओं का दमन 
ओर सुखों का त्याग करती है उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा के भले के 
सामने सुख आर इच्छाओं की परवाह नहीं करनी चाहिये । 
राजा के निरंकुशता पर वेधानिक रोक 
अस्तु इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय शास्त्रकार आदर्श राजा उसे ही 

मानत थे जो अपना जीवन प्रजा-पालन के लिए न्योछावर कर दे | परंतु मनुष्य 

स्वभावत: दुर्बल है और औसत दर्ज के राजा से इस उच्च आदश्श के सांगोपांग 

निवह की आशा हमेशा नहीं की जा सकती | अभी देखना यह है कि स्वेच्छा- 

चारी राजा को मनमानी से प्रजा की सत्ता का कोई उपाय किया गया था या 
नहा । राजा की शक्ति को निरंकुश न होने देने के लिए. उसपर कुछ रोक की 


व्यवस्थ। थी या नहीं । 
प्रारंभ मं ही यह स्वीकार कर लेना अच्छा होगा कि प्राचीन भारतीय विचारकों 


द्वारा राजशांक्त पर आधुनिक स्वरूप के कोई वैधानिक रोक लगाने की व्यवस्था 
नहीं की गयी थी। संभवतः वैदिककाल की लोकसभा या समिति द्वारा राजा 
की शक्ति पर रोक रहती थी, कुछ वैदिक उद्धरणों से पता चलता है कि समिति 
के प्रतिकूल होनेपर राजा का अपने पद पर कायम रहना कठिन हो जाता था । 
पर क्रमशः समिति की शक्ति कम होती गयी, '५०० ई० पू. तक वह लुप्त- 





१ बलप्रजारक्षणार्थ घमार्थ कोषसंग्रह: । 
परत्रह सुखदो नृपस्यान्यस्तु दुःखदः |। 
स्त्रीपुत्रा्थ कृतोयश्च स्वोपमोगाय केवलम्‌ । 
नरकायव स ज्ञयो न परत्र सुखप्रदः ॥ झुक्र, ७. २. ३-५ | 
२ नित्य राज्ञा तथा भाव्यं गर्भमिणी सह्धर्मिणी । 
यथा स्वं सुखमुत्सृज्य गर्भस्य सुखभावदहेत्‌ ||  भ्ग्निपुराण, २२२-८ | 


आ० ५ ] राजा के निरंकुशता पर वेधानिक रोक 


प्राय हो गयी और उसके स्थान पर दूसरी किसी लोकप्रिय संस्था की स्थापना न 
हो सकी । राजा को अपने न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को नियमभंग करने 
पर दंड देने का अधिकार था। यदि राजा अपने अ्रधिकार के दुरुपयोग करने पर 
उतारू हो जाय तो उसे रोकनेवाली समिति या सभा जैसी कोई लोकप्रिय संस्था 
भी न थी। साधारणतः अ्मात्य-मंडल राजा पर श्रंकुश रखता था पर अ्रमात्य का 
पद राजा की ही इच्छा पर निर्मर था अ्रतः जनमत की परवाह न करनेवाले 
निरंकुश या स्वेच्छाचारी राजा की रोक-टोक करना उनकी सामथ्य से परे था। 
साथ ही यह भी न भूलना चाहिये कि पाल॑मेंट या प्रतिनिधि-सभा राजकाज 
का ख् देने से इन्कार करके राजा की शक्ति का जिस प्रकार वैधानिक नियंत्रण 
करती है, वह उपाय भी आधुनिककाल की ही घटना है।। प्राचीन यूरोप में भी 
यह अजशात था । अत्याचारी राजा का विचार करनेवाला न्यायालय प्राचीन भारत 
में ही नहीं यूरोप में भी वत॑मान न था। अतः प्राचीन भारतीय ये उपाय तो न 
निकाल सके पर जो उपाय उन्होंने निकाले वे भी साधारणत; कम सफल न थे । 
प्राचीन भारत में धार्मिक और पारलोकिक दंडों का बड़ा डर था और हमारे 
विधानशास्त्रियों ने राजा की शक्ति पर श्रंकुश लगाने के लिए इस भावना का 
पूरा उपयोग किया है। सभी शास्त्रकारों ने एकमत से कहा है कि जा का पीड़न 
आर सावेजनिक धन का अपव्यय करनेवाला राजा घोर पाप करता है और निश्चय 
नरक का भागी होता है। नरक का भय कैसा भयानक होता था इसकी कल्पना 
आधुनिक काल में करना कठिन है | 
राजा का पद लोग कुछ हद तक दिव्य मानते थे पर विधि-नियम और रूढ़ियों 
को उससे भी अधिक दिव्य समभते थे । राज्याभिषेक के समय राजा को उनके 
पालन करने की प्रतिशा करनी पड़ती थी और उनमें परिवतंन करने का उसे 
अधिकार न था । 
समुचित संस्कार श्रौर शिक्षा के अ्रभाव से राजाओं में अ्रकक्‍्सर स्वेच्छाचार 
और निरंकुशता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अ्रतः बाल्य ओर किशोरावस्था में 
राजकुमार की शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था करने पर शास्त्रकारों ने बहुत ध्यान 
दिया है। बड़े ही प्रभावकर शब्दों में वे कहते हैं कि राजा को विनयी, शांत, 
सदाचारी और धार्मिक होना चाहिये; उसे वाणी में मधुर, व्यवहार में शिष्ट, 
गुरुजनों की अभ्यर्थना में उत्सुक, सत्संगति का प्रेमी और लोकमत का ध्यान रखने- 
बाला होना चाहिये; उसे रणविद्या और शासनकला में निपुण होना चाहिये । 
शिक्षा और संस्कार द्वारा उपयुक्त गुणों का बीजारोपण जिस राजा में किया जा 
दा 
शा० प०--६ 


नपतंत्र [ आअछ० ज 


कक 
चुका है वह कदापि अपने कतंव्य का उल्लंघन करने वाला और प्रजा का पीड़न 
करनेवाला नहीं हो सकता | 

परंतु यदि राजा को उपयुक्त शिक्षा न मिले अथवा शिक्षा द्वारा भी उसकी 
दुष्प्रटृति का शमन न हो सके तो १ यदि वह लोकमत की परवाह न करे, बड़े- 
बूढ़ों, गुर्थों ओर मंत्रियों के उपदेश का अनादर करे, नरक का भय भी उसके 
स्वेच्छाचार को न रोक सके, तो प्रजा का क्या कतंव्य है ! 

हम पहले ही देख चुके हैं कि हमारे शास्त्रकारों ने अत्याचारी राजा की आशा 
के पालन का समथन नहीं किया है। वे अत्याचार का प्रतिरोध करना प्रजा का 
कतेब्य समझते हैं। पर उन्होंने इसका विवेचन नहीं किया है कि भतिरोध 
कब उचित है और उसका रूप या उसकी सीमाएँ क्‍या हों । संभव है उन्हें यह 
आशंका रही हो कि इस विपय पर खुलकर चर्चा करने से अराजकता को 
उत्तेजन मिले । 

परंतु हमारे शास्त्रकार एक छण को भी यह कल्पना नहीं करते कि प्रजा 
चुपचाप अत्याचार सहन कर लेगी । वे कहते हैं कि जनता अत्याचारी राजा को 
चेतावनी दे कि यदि ठुम अपना व्यवहार नहीं बदलते तो हम तुम्हारा राज्य छोड़ 
कर दूसरे सुशासित राज्य में चले जायँगे' । उन्हें आशा थी कि प्रजा के राज्य- 
त्याग द्वारा कर की हानि के डर से राजा के होश ठिकाने आ जायेंगे | पर यदि 
वह इस पर भी न सुधरे तो प्रजा उसे गद्दी से उतार कर उसके कुल के किसी 
गुणवान व्यक्ति को उसके पद पर ब्रिठा दे सकती थी* | इतना ही नहीं यदि 
ओर कोई उपाय न रह जाय तो महाभारत ने स्पष्ट शब्दों में श्रत्याचारी राजा के 
वध की भी अनुमति दी है? | राज्य-शास्त्र के ग्रंथों में इस प्रकार मारे जानेवाले 
राजाओं के नाम भी दर्ज हैं | वेण राजा इनमें ये एक था जिसे ऋषियों ने देवत्व 





4 अधमेशीलों नृपतियंदां तं भीषयेज्जनः | 
घसमंशीलांतिबल्वद्रिपोराश्रयतः सदा || झुक, ४. १.३ | 
२ गणनीतिबल्द पी कुलभूतोप्यधामिकः । 
नपो यदि भवेत्तं तु त्यजेद्राष्ट्विनाशकम || 
तत्पदे तस्य कुछजं गुणयुक्त' पुरोहितः | 
प्रकृत्यनुमत छृत्वा स्थापयेद्वाज्यगप्तये || छुक्र, २. २७४-५ 
३ अरक्षितारं हतांरं पिलोप्तारमनायकम | 
तं वे राजकलिं हन्युः प्रजा; संनह्मनिश्णम्‌ || म. भा. १३. ८६. ३५-६ 


अ० ५ ] प्रजा को विद्रोह का अधिकार 


की दुह्ाई देने पर भी मार डाला । जनता की रोषाग्नि में भस्म होनेवाले राजाश्रों 
में नहुष, सुदास, सुमुख और निमि भी हैं । यह उल्लेखनीय है कि राजा के देवत्व 
का समर्थन करनेवाले मनु ने राजाओं को उपयुक्त अत्याचारियों के दृष्टांत से 
शिक्षा लेने की सलाह दी है। जातकों में भी प्रजा द्वारा अत्याचारी राजाओं के 
वध की अनेक कथाएं हैं' । 

प्रजा को अत्याचारी राजा के वध का अधिकारी मानने से स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि प्राचीन शास्त्रकार प्रभुता या सावभौमता का खोत जनता को ही मानते थे । 
पर विद्रोह के सिव्रा इसके उपयोग का कोई शांतिमय उपाय न था । अतः इसे 
वैधानिक अधिकार न कहकर विधानातीत ही कहना पड़ेगा। यह भी मानना होगा 
कि यह उपाय काम में लाना कठिन था । 

अत्याचारी राजा के नियमन का अधिक सुलभ और व्यावहारिक उपाय होना 
चाहिये था, पर हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि प्राचीनकाल में किसी 
अत्याचारी राजा को गद्दी से उतारना या मारना बहुत कठिन भी न था। जातकों में 
इस प्रकार की घटनाओं के बहुत उल्लेख मिलते हैं। प्राचीनकाल में एक ओर 
स्थायी और वेतनभोगी सेना का भी बहुत रिवाज न था दूसरी ओर ग्रामों और 
नगरों में लोकसेनाएँ भी रहती थीं जिनके शबस्त्रासत्र राजकीय हथियारों से किसी 
निम्नकोटि के न होते थे। अ्रतः विद्रोह की सफलता की रांभावना सबंधा 
असंभव न थी। देश में सामन्तों और सरदारों की मरमार थी। इनमें से या राज्य के 
मंत्रियों और उच्चपदाधिकारियों में से अत्याचारी राजा के प्रतिरोध के लिए नेता 
निकल ही आते थे । मौय॑ और शुंग वंश के अंतिम शासकों और राष्ट्रकूट चत॒र्थ 
गोविंद का अ्रंत अ्रत्याचारपीड़ित जनता, मंत्रियों श्र सामंतों के विद्रोह द्वारा ही 
हुआ । प्राचीनकाल में अ्रत्याचारी राजा के स्थान पर अच्छे शासक को बैठाना 
जनता के लिए. उतना दुष्कर न था जितना आजकल है, जन्न राज्य के पास टेंक, 
विमान और अशु-बम का बल है और जनता को अपने हाथ में अधिक से अधिक 
लाठी और तलवार का ही सहारा है। 

अस्तु राजशक्ति के साधारण प्रतिबंध, नरक झोर लोकमत की परवाह न करने 
वाले राजा को, न्‍्याय-पथ पर रखने में असमर्थ थे। व्यावहारिकता और उपयोगिता 
की दृष्टि से वे आधुनिक लोक-तंत्र और प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों के विधान 
की भी बराबरी न कर सकते थे | पर यह न भूलना चाहिये कि अ्रति प्राचीन 





१ देखिये 'सच्चंकिर' और “पदकुसरू-मानव” जातक | 
डे 


नपतत्र [ भ० ५ 
वैद्ककाल में जत्र राज्य ग्रीक नगर-राज्यों की भाँति छोटे होते थे, समिति जैसी 
लोकप्रिय संस्थ|एँ राजाओं का उसी प्रकार नियंत्रण करती थीं जैसी कोई आधुनिक 
प्रतिनिधि समा कर सकती है| उस काल में राजा के लिए इससे बड़ी कोई विपत्ति 
कल्पित न की जा सकती थी कि समिति से उसका विरोध हो जाय * | परंतु जन्न 
भज्य अधिकाधिक विस्तृत हो गये तब्र यातायातों के जल्द और घुलभ साधनों के 
अभाव से समिति के सभासदों का एकत्र होना दुष्कर हो गया | हमें यह भी न 
भूलना चाहिये कि प्रतिनिधि-मूलक लोकतंत्र की कल्पना, जिसमें जनता का 
प्रतिनिधित्व केंद्रीय प्रतिनिधि-सभा द्वारा होता है, ३०० वर्ष से अधिक पुरानी 
नहीं है। अतः प्राचीन ग्रीस और रोम की भाँति यदि प्राचीन भारत में भी उसका 
अभाव हो तो कुछ आश्चय की बात नहीं है । 

यह भी न समभना चाहिये कि आचीन भारतीय विचारकों ने सब-कुछ नरक 
के भय, लोकमत के प्रभाव या विद्रोह की सम्भावना पर ही छोड़ दिया था । उन्होंने 
ग्राम, नगर और प्रादेशिक पंचायतों और सभाथ्रों को शासन के व्यापक अधिकार 
देकर और विविध काये सौंप कर शासन के विकेंद्रीकरण का प्रतिपादन मात्र 
ही नहीं उसे व्यावहारिक रूप भी दे दिया था*। इन संस्थाओं में जनता का पूरा 
हाथ रहता था ओर इनके माध्यम से ही राज्य प्रजा के संपर्क में आता था । राजा 
चाहे कितने ही कर लगा दे पर प्रायः वसूली केवल उन्हीं की हो सकती थी जिसे 
ग्रामन्‍सभा वसूल करने को तैयार होती थी। इन स्थानीय संस्थाओं को न्याय के 
भी पर्याप्त अधिकार थे, जिससे राजा के हाथ से एक ओर विभाग निकल जाता 
था जो अत्याचार का प्रमुख साधन बन सकता था । स्थानीय संस्थाओं को अपनी 
सीमा में उगाहे जानेवाले भूमिकर तथा श्रन्य करों के पर्यात्र श्रंश पर भी 
अधिकार रहता था । इनका उपयोग जनता की इच्छानुसार सावंजनिक हित के कार्यों 
में किया जाता था | गाँव के अधिकारी भी अधिकतर राज्य से तनख्वाह लेनेवाले 
कमचारी न थे, प्रायः उनका पद और अधिकार आनुवंशिक होता था । केंद्रीय 
सत्ता से संघर्ष उपस्थित होने पर वे स्थानीय संस्था का ही साथ प्रायः देते थे | 
अस्त, ग्राम और नगर संस्थाएँ बहुंंश में छोटे-छोटे प्रजातन्त्र ही थे जिनमें जनता 
वी ही चलती थी | अतः अत्याचारी राजा का शासन साधारणतः राजधानी के 
परे न चल पाता था | 





१ नास्मे समितिः कब्पते | श्र. वे. , ५, १९, १५ 
२ नवम शअ्ध्याय देखो 


४ 


अ० ५ ] राजपद की प्रतिष्ठा व महत्ता 


अस्तु, राजा की शक्ति पर सबसे बड़ी रोक प्राचीन भारत में प्रचलित व्यापक 
विकेंद्रीकरण की ही थी । आधुनिक प्रकार के प्रतिबन्ध इसलिए, न लगाये जा सके 
कि प्रतिनिधि-तन्त्र की कल्नना १६वीं शताब्दी के पहले पूर्व और पश्चिम दोनों 
में अज्ञात थी | 

राजपद की प्रतिष्ठा व महत्ता 
( ६० पू० ४०० के पहले ) 

राजपद की प्रतिष्ठा व महत्ता किस प्रकार की थी, इस विपय पर हम अभी 
विचार करेंगे। 

अलग-अलग काल-खंड में राजा की प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की थी । प्रागैति- 
हासिककाल में राजा का आसन अस्थिर था व उसकी सत्ता नियन्त्रित थी। उस 
समय राजा अमीर-सभा का केवल अध्यक्ष था। औपचारिक या अनोपचारिक 
निर्वाचन से ही उसे अध्यक्षुत्व मिलता था और समिति राज्य-शासन पर काफी 
नियंत्रण रखती थी। वेदिककाल के दुष्टतु, दीर्घश्रवस, सिंधुसित्‌ इत्यादि राजा 
सिंहासन से निकाले गये थे। ऐसी आपत्ति न उत्पन्न हो, इसलिए राजा का पुरोहित 
हमेशा प्रार्थना करता रहता था | राजा को प्रजा से कर भी निश्चित समय या रूप 
में नहीं मिलता था* । राज्याभिषेक के समय, इन्द्रदेव प्रजा को नियमित कर 
भार देने के लिए बाध्य करें, ऐसी प्रार्थना की जाती थी । 

जत्च तक राज्य का क्षेत्र छोटा था, तन्न तक सभा या समिति आसानी से राज- 
धानी में बैठकर राज्यसंचालन कर सकती थी; किन्तु जब्च राज्य का विस्तार विशाल 
हुआ, तब समिति का बार-बार मिलना कठिन होने लगा और विश्पति व कुल- 
पतियों के अधिकार भी कम होने लगे। फलस्वरूप राजा के अधिकार व ऐश्वये 
बढ़ने लगे; एकराट, अधिराट, सम्राट्‌ इत्यादि शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में आता 
है | इसमें संदेह नहीं है कि इन शब्दों से निर्दिष्ट राजाओं की प्रतिष्ठा मामूली 


राजा से अधिक थी। ५ 
उत्तर वैेदिककाल में राजा की प्रतिष्ठा व ऐश्व्य बढ़ने लगे । राजास्तुति के 


सूत्रों से मालूम होता है कि राजा धनी और सम्पन्न थे। उनका पशुधन विशाल 
था; उनकी निजी जमीन भी विस्तृत थी और प्रजा उनको कर भी प्रायः नियमित 





१ यत्र शुल्कों न क्रियते अबलेन बलीयसे । अ. वे.. ३.२९. 
२ अथा ते इन्द्र केवलीविंशो बलिहृतस्करत्‌ | अ. वे. १०१७३.६ 
३ #ऋ. वे. २.९८.१; ७.३७.३; १०.१२८,९; १.३५-१० 
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रूप से देती थी। अथब॑वेद के अनुसार राजा अतुल्य योद्धा था, भजा में उसका 
स्थान सर्वश्रेष्ठ था व उसकी संपत्ति विप्रल थी । वहाँ राष्ट्र पर राजा के प्रभुत्व के 
जमने के लिए प्रार्थना की गयी है! | एक यज्ञ के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य व 
शूद्र राजा को एक-एक गाय अर्पित करते हैं? | इससे यह प्रतीत होगा कि संपूर्ण 
प्रजा पर राजा का स्वामित्व प्रस्थापित हो चुका था। उसके अधिकार अधिकाधिक 
विस्तृत होने के कारण उसके क्रोध से लोग डरने लगे थेरं | 

समाज में शांति व सुव्यवस्था बनाये रखना व विदेशी हमलों से राज्य को 
सुरक्षित रखना राजा का सर्वप्रथम कत्त व्य था । प्रजा के द्वारा परंपरागत आचारों 
व विधियों का पालन कराना भी उसका कार्य था। राजधानी के वरिष्ठ न्यायालय 
का वह अध्यक्ष रहता था| किन्तु मामूली मुकदमों का निर्णय ग्रामपंचायतें करती 
थीं | राज्य-का्य के संचालन में सेनापति, ग्रामणी, संग्रहीता इत्यादि अधिकारी 
उसे सहायता प्रदान करते थे | 

राजपद की प्रतिष्ठा व महत्ता 
( इं० पू० ५०० से आगे ) 

ई० पू० ४०० से श्रागे बड़े विस्तार के राज्य अस्तित्व में आने लगे और 
फलस्वरूप राजा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । समिति के नष्ट होने के कारण राजा के 
अधिकार अधिक विस्तृत होने लगे | स्वेच्छाचारी व जुलमी राजाश्रों की संख्या 
धीरे-धीरे बढ़ने लगी । 

राजा के सरंक्षण के लिए विशेष खबरदारी ली जाने लगी। शिकार आदि 
के कारण बाहर जाने के समय रास्ते केसे रक्खे जाते थे व राजा से भेंट करने के 
लिए आने वालों की कैसी छानब्रीन की जाती थी इसका वर्णुन अर्थशास्त्र १-२१ 
में मिलता है | शरीर-संरचक्षकों का शस्त्रों से सुसज्जित दल आस्थानमण्डप में हमेशा 
राजा की रहा के लिए. तैयार रहता था । राजा के सोने व रहने के कमरे बारबार 
बदले जाते थे जिसमें उसे मार डालने का पडयन्त्र सफल न होने पावे । विषप्रयोग 
की आशंका के कारण उसके अन्न की पहले ठीक-ठीक परीक्षा की जाती थी । 

शुक्रनीति, मानसोल्लास इत्यादि ग्रंथों में राजद्रबार का विस्तृत वर्णन आता 
है | दरबार-भवन के मध्य में राजा का र््नविभूषित सिंहासन रखा जाता था, 
१ आ. वे., ४.२२ 
२ ते, सं.. ८.१६; ते. श्रा., १.७.१० 
३ अन्यन्न राज्षाममियातु मन्यु: | अ., वे., ६.४०.२ 
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उसके एक ओर छुत्रधारी व दूसरे ओर चौरीधारी चपरासी खड़े रहते ये! शरीर रक्षकों 
का दल समीप ही तैयार रहता था। राजा के पीछे उसके पुत्र, पौत्र, व भागिनेय 
बैठते थे। उसकी बायीं ओर चचा के व लड़की के पुत्र, सेनापति इत्यादि अधिकारी 
व दाहिनी ओर नाना, जामाता व मन्त्रिगण इत्यादि अधिकारी अपने-अपने 
आसनों पर विराजमान होते थे। राजवैद्य, राजकवि व राजज्योतिषियों को भी 
उचित आसन दिये जाते ये । 
राजा का पराक्रम व गौरव वर्णन करने वाले श्लोकों के गाने वाले चारणगण 

राजा के प्रवेश की घोषणा करते थे । जुलूस के आगे राजा रहता था; उसके पीछे 
रानियाँ, राजकुमार, मन्त्री व उच्चाधिकारी; उनके पीछे वे सामंत राजा व 
प्राताधिपति जो राजधानी में राजा से मिलने के लिए, आये हुए थे । जब सब लोग 
आसन पर बैठ जाते थे, तब पराजित राजाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी 
जाती थी | वे आकर पहले सापष्टांग नमस्कार करते थे और पीछे निर्दिष्ट आसनों 
पर बैठते थे । 

सम्भव है कि राजपुत्र, सामन्त, अ्रधिकारी इत्यादि के जो स्थान शुक्रनीति व 
मनसोल्लास में दिये गये हैं उनके अनुसार सर्वत्र आयोजन नहीं किया जाता 
हो । किन्तु ऊपर के बर्णंन से राजदरबार की काफी स्पष्ट कल्पना पाठकों को 
मिलेगी । 

इस काल-खंड में समिति या लोकसभा लुप्त हो गयी व राजा ही राज्य-कार्य॑ 
का मुख्य बन गया | सेनापति व कोषाध्यक्ष अ्रलग होते थे, किन्तु सेना व कोष 
पर राजा का ही प्रमावकारी नियन्त्रण रहता था। दूसरे देशों से किस प्रकार के 
सम्बन्ध रहें, किनके साथ शांति रखनी है, किनके खिलाफ युद्ध शुरू करना है 
इत्यादि प्रश्नों पर राजा ही श्राखिरी निर्णय करता था । मन्त्रियों की नियुक्ति राजा 
ही करता था। यदि उनका कार्य राजा को पसन्द न होता था, तो उनको पद- 
त्याग करना पड़ता था । मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रायः राजा की अध्यक्षता में होती 
थी। यदि राजा उसमें भाग लेने में अ्रसमर्थ होता, तो मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव 
उसके सामने अनुमति के लिए रखे जाते थे । परंपरा के अनुसार अनेक कर वसूले 
जाते थे; कितु करों के बारे में राजा अदल-बदल भी कर सकता था| कानून 
बनाने का अधिकार राजा को नहीं था | किंतु परम्परागत विधि-नियमों के माफिक 
उसके आदेशों का भी पालन करना प्रजा को आवश्यक था । मौर्य सम्राट्‌ अशोक, 
चौलुक्य राजा कुमारपाल इत्यादि के आदेश-लेख सुप्रसिद्ध ही हैं, जिनका अपने 
धर्मंविहित झ्राचारों के खिलाफ रहते हुए भी हिन्दू प्रजा को पालन करना पड़ता 
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था | राजा समय-समय पर दौरा करते थे, जब् वे प्रजा की परिस्थिति देखकर, 
उनकी कठिनाइयों के दूर करने की चेष्टा करते थे और सामंतों से कर इकट्ठा करते 
थे। राजधानी में राजा को गुप्तचरों के द्वारा राज्य की विविध घटनाओं का शान 
होता था । सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की हैसियत से अपीलों को सुनकर राजा निर्णय देता 
था | अपने जन्मदिन या विजय के उपलक्ष में अपराधियों को माफो देकर वह 
छोड़ भी सकता था। राजा के अधिकार इस प्रकार विशाल थे व कत्त व्यक्षेत्र 
विस्ती्ण । किन्तु हर एक राजा अपनी-अपनी योग्यता व व्यक्तिगत भ्ुकाव के 
अनसार अपना कार्यक्षेत्र निश्चित करता था | 

समिति या लोकसभा के लुप्त होने के कारण राज्याधिकार-ज्त्षेत्र राजा व 
मन्त्रिमण्डल में विमाजित रहता था | “राजायत्त-तन्त्र! में प्रायः सब सत्ता राजा 
के हाथों में रहती थी, 'सचिवायत्त-तन्‍्त्रों' में मन्त्रियों के हाथों में । किन्तु प्रायः 
बहुसंख्य राज्यों में राजा व मन्त्री इन दोनों के हाथों में राज्यसत्ता विभाजित 
रहती थी, व ऐसे राज्यों को “उभयायत्त-तन्त्र! कहते थे | इनमें राजा व उसके 
मन्त्री सब समस्याओ्रों पर विचार करके अन्तिम निर्ण॑य संयुक्त जिम्मेदारी के आधार 
पर करते थे । किन्तु मनन्‍्त्री लोकसभा के बजाय राजा के प्रति जिम्मेदार थे अतः 
राजसत्ता ही अधिकाधिक प्रभावशाली हो रही थी । 


अध्याय ६ 
गणराज्य या प्रजातन्त्र 
७ 


पिछले अध्याय में हमने हपतंत्र का विवेचन किया है। अ्रत्र हम राज्य के दूसरे 
प्रकारों का जिसमें लोकतंत्र और उच्चवर्गतंत्र या अमिजनतंत्र आदि आते हैं 
विवेचन करेंगे। 

कुछ लेखकों का मत है कि प्राचीन भारत में केवल ऋृपतन्त्र का ही प्रचलन 
था ; जिन राज्यों को प्रजातन्त्र समभा जाता है वे वास्तव में जन-राज्य या ज्ञाति- 
राज्य थे | इस मत के अनुसार मालव गण और यौधेय गण का अर्थ मालव 
ओर यौधेय प्रजातन्त्र नहीं वरन्‌ मालव और यौधेय (ज्ञाति) राज्य है। परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है। यदि हम मान भी लें कि मालव और यौधेय गण या शातियाँ थीं 
तो भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इनकी राज्य-व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक 
थी । यह निर्विवाद सिद्ध है कि गण का अथ एक विशिष्ट राज्य-व्यवस्था है जो 
नपतन्त्र से नितांत भिन्न है। मध्यप्रदेश के कुछ व्यापारियों से दक्षिण के एक राजा 
ने पूछा कि आपके देश में कौन राजा राज्य करते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
महाराज हम में से कुछ ऐसे देश के हैं जहाँ राजा का राज्य है पर ओरों के देश 
में गणतंत्र की व्यवस्था है? | एक जैन ग्रन्थ में कहा गया है कि जैन साधु ऐसे 
देश में न जायें जहाँ राजा न हो, या जहाँ युवराज का राज्य हो या जहाँ आपस 
में लड़ने वाले दो राजाओं ( द्वराज्य ) का राज्य हो या जहाँ गणराज्य हो । 
इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि गण का एक निश्चित वैधानिक अर्थ है और 
इससे ऐसे राज्य का बोध होता है जहाँ अ्रधिकार एक आदमी के हाथ में न 
होकर गण अथवा अनेक व्यक्तियों के हाथ में होता था। ठीक इसी अर्थ में 
“संघ? शब्द का भी प्रयोग किया जाता था | अ्रतः जब्न सैकड़ों मुद्राएँ हमारे सामने 
हैं जिन पर के छोटे लेखों में यौपेय, मालव और अज॑नायन राजाओं का नहीं 





१ देव केचिद्ेेशा गणाधीनाः केचिद्राजाधीनाः। अवदानशतक, २. एू. १०३ 
२ अरायणि वा गगरायणि वा जुवरायणि वा दोरज्जणि वा बेरज्जणि वा 
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वरन्‌ उनके गण का उल्लेख है तो उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उनका तात्पयें 
जन या ज्ञाति से नहीं वरन्‌ गण या लोकतंत्र राज्यव्यवस्था से है जिसकी ओर से 
उक्त मुद्राएँ जारी की गयी थीं | 
मुद्रा-लेखों और पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में राज्यतंत्र 
से भिन्न प्रकार के प्रजातंत्रों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए हमारे पास सम- 
सामयिक यूनानी लेखकों के विवरणों का बहुमूल्य प्रमाण भी है। कुछ लोग 
इन प्रमाणों को संदिग्ध समझते हैं' | वे कहते हैं कि यूनानी इतिहासकारों ने 
जबद॒स्ती भारतीय राज्यव्यवस्था को अपने देश में प्रचलित व्यवस्था से मिलाने 
की चेष्टा की है। यह तक विचित्र है। प्राचीन यूनान में जितनी राजनीतिक 
सिद्धांतों और मूलतत्वों की चर्चा और विवेचन और शासन-व्यवस्था का अध्ययन 
ओर विश्लेषण हुआ था उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ था । यूनानी इतिहास- 
लेखकों ने प्राचीन भारत में हृपतंत्र और अनेक प्रकार के प्रजातंत्र दोनीं देखे 
थे। वे स्वयं लोकतंत्र के समर्थक थे और कोई कारण नहीं कि वे भ्रूठ-मूठ अपने 
शत्रुओं में ऐसी राज्यव्यवस्था का अस्तित्व सिद्ध करना चाहें जिसे वे अपने गौरव 
का विषय मानते थे | उनके लेखों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि उन्होंने मिन्न 
प्रकार के राज्यों की विभिन्नता का बड़ी यूक्ष्मता से अध्ययन किया था। आंभी 
ओर पुरु दोनों सिकन्दर के समकालीन राजा ये । यूनानी लेखकों का कथन है 
कि जब पुरु ने सिकन्दर की ग्रधीनता स्वीकार कर ली तो सिकन्दर ने अपना 
जीता हुआ बहुत बड़ा भूमिमाग उसको प्रदान कर दिया; यूनानी इतिहासकार 
बड़ी सावधानी से कहते हैं कि उस प्रदेश में प्रजातंत्रात्मक राज्यव्यवस्था थी । 
यूनानी लेखकों ने लिखा है कि न्‍्यासा के नगर-राज्य में उच्चवर्गंतंत्र प्रचलित 
थार | वे आगे जाकर कहते हैं कि सबरक नामक प्रबल भारतोय शाति में प्रजा- 
तंत्र था, उपतंत्र नहीं। व्यास नदी के पूर्व एक शक्तिशाली राज्य अवस्थित था 
जिसका शासन उच्चवर्ग के हाथ में था, जो जनता पर न्याय से और सौम्यता से 
शासन करता था। सिंधु नदी की घाटी में बहुत से प्रजातंत्रीय राज्य थे मगर उनका 
वर्णन करने से यूनानी इतिद्वासकार जो वहाँ इनेगिने उृपतंत्रात्मक राज्य थे उनका 
उल्लेख करना नहीं भूले हैं। वे लिखते हैं. कि मुसिक राज्य पर एक राजा का 
राज्य है ओर पाटल में भिन्न कुल के दो राजाओं वा राज्य है जो लोक-समिति 


१ वेणीप्रसाद, स्टेट | १६८-५ | मेक्रक्रिंडल, अरकेक्जेंडर्स हनवेजन, 
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की सलाह से एक साथ राज्य करते हैं। जन्न हम देखते हैं कि यूनानी लेखकों ने 
शासनपद्धति और राज्य-व्यवस्था की विभिन्नता का किस सूक्मता से वर्णन 
किया है तब हमें उनके वर्णनों की प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही पड़ती है और 
थह विचित्र तर्क अ्रस्वीकार करना पड़ता है कि उन्होंने केवल यूनान से समता 
दिखाने के लिए अपने मन से मारत में प्रजातंत्र राज्यों का वर्णन दिया है। 
मैकक्रिंडल का यह मत भी निस्सार है कि यूनानी लेखकों द्वारा वर्णित प्रजा- 
तंत्रात्मक राज्य वास्तव में ग्राम-संस्थाएँ थीं'। यूनानी लेखकों ने तो ग्राम-जीवन 
या ग्राम-शासन का उल्लेख भी नहीं किया है । फिक्र का यह मत है कि ग्रीक 
लेखकों द्वारा वर्णित प्रजातंत्र या स्वयंशासित राज्य छोटी-छोटी रियासतें या 
एक्के-दुक्‍्के नगर थे जो मगध जैसे बड़े-बड़े साम्राज्यों के अ्रड़ोस-पड़ोस में रहते 
हुए. और किसी प्रकार अपनी स्वायत्तता को बनाये रख सके थे | परन्तु यह 
मत भी ठीक नहीं है | एक तो सिकन्दर के समय में पंजाब में कोई बड़ा साम्राज्य 
भी न था दूसरे उस समय के प्रजातंत्रात्मक राज्य राजाओं द्वारा शासित राज्यों से 
कहीं अधिक विस्तृत और शक्तिवान थे । 

अभी तक हमने इन राज्यों के लिए प्रजातंत्र शब्द का सामान्य प्रयोग किया 
है। अ्रत्र हमें इनका प्रकृत स्वरूप निश्चित करना है | कुछ लेखक इनकी शासन- 
संस्था को केवल शाति या जन की पंचायत बताते हैं। कुछ दूसरे उसको उच्च- 
जनतंत्र समभते हैं, कुछ ऐसे मी लेखक हैं जो इनमें विशुद्ध प्रजातंत्र देखते हैं । 
अब हमें देखना है कि इनमें से कौन-सा शब्द इनके विधान का ठीक-ठीक 
वर्णन कर सकता है। 

$छ लेखकों का कहना है नि इन राज्यों को प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहना 
ठीक नहीं क्योंकि इनमें सारे ग्रधिकार साधारण जनता के हाथ में नहीं वरन एक 
छोटे से उच्चवर्ग के लोगों के हाथों में ही रहते थे । हम जानते हैं कि यौधेयों में 
शासन-सूत्र ५००० व्यक्तियों की परिषद के हाथ में था जिनमें से प्रत्येक के लिए 
राज्य को एक हाथी देना जरूरी थार । अस्त, यह स्पष्ट है कि इस राज्य के 
अप्रीर या उच्चवर्ग के सदस्य ही होते थे, जिनमें एक-एक हाथी दे सकने की 
सामथ्य थी। जनसाधारण का राज्य के शासन में कोई हाथ न था । शाक्यों और 
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कोलियों के राज्य में यही स्थिति थी । समस्त जनता के जीवन से घनिष्ठ संबंध 
रखनेवाले संधि-विग्रह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय भी थोड़े से शाक्य और 
कोलिय राजाओं अर्थात्‌ सरदारों के हाथ में था। साधारण किसान और मजदूर 
का काम केवल अधिकारीवर्ग के निश्चय को मानना और पूरा करना था । 

इसमें संदेह नहीं कि आजकल प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो अ्र्थ है उस 
अर्थ में तो प्राचीन मारत के यौधेय, शाक्य, मालव और लिच्छुवि गणराज्य लोक- 
तंत्र नहीं कहे जा सकते। आधुनिककाल के अधिकांश उन्नतिशील लोकतंत्र- 
राज्यों की भाँति प्राचीन भारत के इन गण-राज्यों में शासन की बागडोर सामान्य 
जनता के हाथ में नहीं थी। फिर भी हम इन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र कह सकते 
हैं । राजनीति के प्रमाणभूत ग्रंथों के अनुसार प्रजातंत्र राज्य वह है जिसमें सर्वोच्च 
शासनअधिकार राज़तंत्र की भाँति एक व्यक्ति के हाथों में न होकर एक समूह, 
गण या परिषद के हाथ में हो जिसके सदस्यों की संख्या चाहे कम हो या अधिक | 
इस प्रकार सरदारतंत्र, उच्चजनतंत्र और प्रजातंत्र सभी लोकतंत्र की श्रेणी में आते 
हैं । इसी प्रकार प्राचीन रोम, एथेंस, स्पार्ट, कार्थेज, मध्यकालीन वेनिस, संयुक्त 
नेदरलेंड और पोलेंड सभी प्रजातंत्र माने गये हैं यद्यपि इनमें से किसी में भी 
आधुनिक लोकतंत्र के सच्॒ लक्षण वर्तमान न थे। प्राचीन यूनान और इटली के 
प्रजातंत्र राज्यों में मतदान का अधिकार बहुत छोटे से अल्पसंख्यक समूह के हाथ 
में था जो स्वतंत्र मगर अधिकाररहित नागरिक और बहुसंख्यक दास वर्ग पर 
शासन करता था। मध्ययुग में वेनिस के प्रजातंत्र में कौसिल की समाप्ति के बाद 
मताधिकार थोड़े से रईसों के हाथ में रह गया था और इन पर भी एक छोटे से 
गुट का बड़ा प्रमाव रहता था। संयुक्त नेद्रलैंड के सात राज्यों का शासक निर्वाचित 
'स्टैयोल्डर? होता था परंतु उसे चुनने का अधिकार भी बहुत थोड़े लोगों को 
ही था। आधुनिककाल में भी संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में लाखों निग्रों चिरकाल 
तक मताधिकार से वंचित रहे हैं, इंगलेंड में भी श्धवीं सदी के मध्य तक 
“पाकेट बारो? पाये जाते थे जिनके सहारे सरदार लोग जिसे चाहे उसे निर्वाचित 
कर सकते थे | और अभी हाल तक स्विदजरलैंड में स्त्रियाँ मताधिकार से वंचित 


थीं जिससे उस देश की श्राधी जनता चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी । 
अस्तु, शास्त्रीय ओर ऐतिहासिक दोनों आधारों से प्राचीन भारतीय गणराज्य 


प्रजातंत्र कहे जायेंगे उसी प्रकार जैसे प्राचीन इटली ओर यूनान के राज्य प्रजातंत्र 
कहे जाते थे। इन राज्यों में शासनाधिकार एक ही व्यक्ति अथवा मुदट्ठीमर आदमियों 
के हाथ में नहीं वरन काफी बड़े वर्ग के हाथ में था। वैशाज्ञी का लिब्छुबि 
&€२ 
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गणराज्य आजकल के दो जिलों से बड़ा न था फिर भी उसके शासकवर्ग में 
७७०७ आदमी थे, जो राज्य के संस्थापकों के वंशज थे और जिनको राजा की 
पदवी का अधिकार था । उत्तरी भारत के बहुसंख्यक गणों में शासकों के बारे में 
(राजा पदवी का व्यवहार करते थे* व प्रायः मूल संस्थापक वंशों के वंशज थे । 
धीरे-धीरे पूरे ज्षत्रिय वर्गों को राज्यसंचालन का अधिकार मिल गया। तब दो 
प्रकार के गणतंत्र अस्तित्व में आये । जहाँ केवल राज्य-्संस्थापक क्षत्रिय वंशजों 
के हाथों में सत्ता थी उस गणतंत्र को राजक गणतंत्र कहने लगे; जहाँ सब ज्ञत्रिय 
वर्ग के हाथों में, उसको राजन्यक* ; जब सब ज्षत्रियों के हाथों में सत्ता चली 
गयी, तब हर एक को “राजा? कहने लगे । शांति पव॑ में एक जगह गगणातंत्रों में 
सत्र अधिकारी एक जाति के व एक वंश के रहते हैं, ऐसा क्‍यों विधान किया 
गया है यह समझना अब कठिन नहीं होगा । 

शाक्य, लिच्छवि इत्यादि ज्षत्रिय गणुतंत्रों में ब्राह्मणों के हाथों में अधिकार 
थे या नहीं, यह कहना कठिन है। ब्राह्मणों का वर्गव्यवस्था में ऊँचा स्थान 
था। वे सेनिक व सेनापति भी होते थे, और उनके गणतंत्र अलेग्जंडर के 
अभियान के समय सिंध में थे। (अर्थात्‌ वहाँ उनके ही अधीन सब अ्रधिकार रहते 
थे। ) अर्थशास्त्र ११, १ में गणतंत्र के लोग वाणिज्य व युद्धकला में प्रवीण रहते 
थे, ऐसा जो विधान मिलता है उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कुछ 
गणुतंत्रों में वैश्यों का स्थान भी काफी ऊँचा रहता था । 


किंतु प्रायः बहुसंख्यक गणतंत्र क्षत्रियप्रधान थे और यहाँ राजसत्ता ज्षत्रिय 
उच्चजनों ( अमीरों ) के हाथों में रहती थी । भाषा में भी उनको निर्दिष्ट करने 
के लिए विशिष्ट शब्द रूढ़ हुए थे। मालव व क्ुद्रक गणतंत्रों में सत्ताधारी 
क्षत्रियवर्ग के व्यक्ति को मालव व क्लुद्रक नाम से संबोधित करते थे; जो छत्रिये- 
तर व ब्रह्मणेतर सत्ताधारी नहीं थे उनके लिए मालव्य व क्ुद्रक्य शन्दों का 





$ शाबर भाधष्य (यू. भी. ६.७.३. ) में लिखां है कि राजा व क्षत्रिय ये शब्द 
पर्यायवाची हैं | 

२ अथराजकम्‌ | रॉजन्यकंचनूपतिक्षत्रियाणां गण क्रमांत्‌ | २.८.९.३ 
बुष्णियों के सिक्‍कों पर “बुष्णि राजन्य गणर्य जयः । 
यह अभिलेख मिलता है । 

३ जांत्यो च सदशा:सर्व कुछन सब्शांस्तथा | १२. १०७. २५९ 
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उपयोग किया जाता था । ब्राह्मणें को मालव्य व क्लुद्रक्य नहीं कद्दते थे। संभव है 
कि उनके हाथों में भी कुछ शासनसत्ता थी, किंतु निश्चित रूप से हम इस विषय 
में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । 

अ्रस्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुसंख्यक प्राचीन भारतीय गणराज्यों में शासक- 
वर्ग प्रायः क्षत्रिय होता था और संख्या में प्राचीन ग्रीस या इटली के प्रजातंत्र- 
राज्यों के शासकवर्ग से अधिक नहीं तो कम भी न था | अतः जिस अअ्थ में 
प्रामाणिक राजनीति ग्रंथों में प्राचीन यूनान या रोम के राज्य प्रजातंत्र कहे गये 
हैं उसी श्रर्थ में ये गणराज्य भी प्रजातंत्र थे । साथ ही यह याद रखना चाहिये कि 
ये आजकल के लोकतंत्रराज्यों की कोटि के नहीं थे, जिनमें अधिक से अधिक 
लोगों को मताधिकार दिया जाता है । प्राचीन गण्राज्यों में राजनीतिक अ्रधिकार 
अधिकतर क्षत्रियों के हाथ में ही था। अस्तु इस प्रकार के राज्यों को प्राचीन 
वाडमय और लेखों में गशराज्य कहा गया है, ओर आगे चलकर हम भी उनको 
उसी संज्ञा से निर्दिष्ट करेंगे | 


अब हम अपने गणतंत्र राज्यों के विकास-क्रम का अध्ययन करेंगे | हम देख 
चुके हैं कि वैदिककाल में उपतंत्र ही सबंत्र प्रचलित था। इस काल में आये 
लोग नये-नये प्रदेश पादाक्रांत कर रहे ये इसलिए उनको एकमुखी नेतृत्व की बड़ी 
आवश्यकता थी। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि ४थी शताब्दी ई० पू० में भारत 
में एक परंपरा प्रचलित थी जिसके अनुसार प्रजातंत्र का विकास राजतंत्र के बाद 
माना जाता था" | पुराणों में बुद्ध के पूवे की जो राज-वंशावली है उनसे प्रकट 
होता है कि ६ठीं शताब्दी के मद्र, कुर, पांचाल, शिवि और विदेह गण-तंत्र 
पहले नपतंत्र ही थे । 

ऋग्वेद के अंतिम यूक्त में प्रार्थना की गयी है कि समिति की मंत्रणा एक- 
मुखी हो, सदस्यों के मन भी परम्परानुकूल हों श्रौर नियंय भी स्वंसम्मत हों? | 
इस यूक्त का संकेत गणतंत्र की समिति की ओर भी हो सकता है पर साधारणतः 
समिति का सम्बन्ध राजा से ही रहता था | अ्रतः इस बात में संदेह है कि इसका 





१ पाणिनिं ५.३, ११४ पर काशिका देखिए | 

२ इस भ्रकार कई पीद़ियाँ बीतने पर नपतन्त्र समाप्त हुआ और उसका स्थान 
प्रजातन्त्रात्मक शासन ने लिया | एरियन, अध्याय ९। 

३ समानो मंत्र: समिति: समानो समान' मनः सह चित्तमेषाम | १०.१९९.३ 
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अ० ६ ] समिति का स्वरूप 


तात्पये गणतंत्र की केंद्रीय समिति से रहा हो । केवल इस से ऋग्वेदकाल 
में गणतंत्र का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होगा । 

एक अन्य स्थल पर राजाओं के समिति में एकत्र होने का वर्शन किया गया 
है! | दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि राजा वही हो सकता है जिसे अन्य 
राजा लोग स्वीकार करें* | यहाँ पर अन्य राजाओं का अ्रथ सम्भवतः विशपति 
है, और यह राज्य भी बाद के प्रजातन्त्र राज्य के प्रकार का था। राजशक्ति 
सवंसाधास्ण जनता के हाथ में न हो कर विशों के मुखियों के हाथ में थी | यदि 
इनके द्वारा स्वीकृत अध्यक्ष या अधिपति का पद आनुवंशिक हो जाता था तो 
राज्य दपतंत्र में परिवर्तित हो जाता था | पर यदि बिशपति या सरदारों द्वाय 
स्वीकृत अधिपति के अधिकार की कालमर्यादा सीमित होती थी और उसका पद 


आनुवंशिक न होने पाता था तो बाद में चलकर यही राज्य परवतींकाल के ज्ञत्रिय 
गणराज्य के रूप में विकसित हो सकता था। 


ब्राह्मण वाज्ञ मय के एक प्रसिद्ध उद्धरण में कहा गया है कि प्राच्यों के राजा 
धसम्नाट” कद्टे जात थे, सात्वतों के राजा भोज”, तथा नीच्यों और आपाच्यों के 


राजा “स्वराट? कहे जाते थे ; और उत्तर-मद्र तथा उत्तर-कुर आदि हिमालय के 
उत्तर के प्रदेशों में 'वेराज्य' व्यवस्था थी और वहाँ के लोग “विराट? * शब्द से 
संत्रोधित किये जाते थे । 'स्वराट! और “भोज” उपाधियों के अर्थ के विषय में 
कुछ मतभेद है४ । पर इसमें कःई संदेह नहीं है कि उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र के 
“राज्य” गणतंत्र ही थे क्योंकि “विराट” संबोधन उनके राजाओं का नहीं वरन्‌ 
कल्षागरिकों! का है और श्रमिषेक राजा का नहीं जनता का होता था।। यह भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि उत्तर-कुरओं और उत्तर-मद्रों के देश में ४थी सदी 
ईंसवी तक गणतंत्र-व्यवस्था ही प्रचलित थी। 





$ यजतज्नौ५धी; समग्मत राजानः समिताविंव || ऋ. चे., १०. ९७. ६ 


२ यस्मै वे राजानो राज्यमजुमन्यन्ते स राजा भवति नस यस्मे न । 
थे. प. का, ९, ३े. २. ५ 


३ ये के च प्राच्यानं साम्राज्यायंव तेडमिषिच्यन्ते...ये के च परेण हिसवन्त 
जनपदा उत्त रकुरवः उत्तरमद्गा इति वेराज्येव ते$भिषिच्यन्ते विराडित्येतान- 
भिषिक्तानाचक्षते | ऐ. बरा., ७, ३. १४ कि 

४ ढडा० जायसवाल का मत है कि ये प्रजतान्त्र राज्य थे, पर यह संभव नहीं 
प्रतीत होता । दिन्‍्दु पॉलिटी, १. <०--१ 

५. साथण प्रजातन्त्र राज्यों के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे अतः उन्होंने वराज्य 
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ऐतिहासिककाल में भारत के उत्तरी-पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी भूभागों में 
गणतंत्र राज्य कायम थे । पर दक्षिण में किसी गणतंत्र राज्य का पता नहीं चलता 
' यद्यपि उत्तर भारत की अपेक्षा वहाँ स्थानीय शासन में जनता का हाथ कहीं 
अधिक था। अ्रब हम ऐतिहासिककाल के विविध गयणातंत्र राज्यों पर दृष्टिपात 
करेंगे और उत्तर-पश्चिम से शुरू करेंगे' | 

५०० ई० पू७ से ४०० ई० तक पंजाब और सिंधु की घाटी में गणतंत्र« 
राज्यों का ही बोलबाला था| उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके केवल नाम ही 
वैयाकरणों के ग्रंथों में हमें मिल जाते हैं पर उनके बारे में दुर्भाग्यवश हम और 
कुछ नहीं जानते | इस श्रेणी में ढक, दामणि पाश्वं और कंत्रोज हैं । पाणिनि 
के समय में त्रिगतं-शष्ठ छ गणतन्त्रों का राज्यसंघ था, काशिका ( १००० वर्ष 
बाद रचित) के अनुसार ये छ राज्य कौडोपरथ, दंडकि, कौष्ठकि, जालमानि, 
ब्राह्मगुत और जानकि थे। संभवतः उन्होंने अपनी मुद्रा भी चलायी थी जिस 
पर “तरकत (त्रिगते) जनपदस्य” “त्रिगतं देश की मुद्रा” ऐसा लेख पाया जाता है? । 





( क्रमशः ) 
का अथ “हतरेभ्यो भूपतिभ्यः श्रेष्ठयम्र”! किया है। महाभारत ( १२.६७. 
७५४ ) में 'विराट्‌! राजा का एक पर्याय माना गया है। पर यदि विराट का 
अथ “विशेषेण राजा! हो सकता है तो वि ( बिना ) राजा भी हो सकता 
है । 'वेदिक इंडेक्स” में वेराज्य भी राजशक्ति का एक प्रकार कहा गया है 
पर वराज्य में यदि पूरी जनता का अभिषेक होता था तो स्पष्ट है कि 


राजशक्ति अनेक आदमियों के हाथ में थी । 
१ प्राचीन भारत के गणतन्त्र राज्यों का बृत्तान्त उत्तर-पश्चिम में मुख्यतः ग्रीक 


लेखकों और उत्तर पूव में बौद्ध ग्रन्थों से शात होता है। पाणिनि, 
कात्यायन, पंतजलि, जयादित्य और वामन आदि वेयाकरणों से भी बहुत 
सहायता मिलती है क्‍योंकि इनके ग्रन्थों में राजनीतिक-विधान सम्बन्धी 
बहुत से शब्दों की व्युत्पत्ति सिद्ध की गयी है। महाभारत में भी दो अध्यायों 
में इन राज्यों के विधान और उनके गुण-दोषों की सहाजुभूति-पूर्मक 
चर्चा की गयी है (१२. ८4१, १०७ ) अथंशास्त्र ने मुख्यतः गणों 
और संघों की शक्ति भंग करने के उपायों पर विचार किया है, पर इसी 
सिलसिले में इनके विषय की बढुत सी बातें मालूम हो जाती हैं । 

२ एलन, कॉइन्स आफ एऐंशिएट इंडिया, चित्रफलक ३९, १०, इन मुद्राओं के 

___लेखों से गणतन्त्र का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
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संभवतः यह गणसंघ जलंधर दोआाब में स्थित था और बाद में उसका “कुरिद! 
नामांतर हुआ | कुणिदों की मुद्राएँ बड़ी संख्या में मिली हैं। कुरणिद राज्य 
दूसरी सदी ईसबवी तक वतमान था और कुशाण साम्राज्य” को नष्ट करने में 
इससे यौघेयों को बहुत सहायता मिली | 

आधुनिक आगरा-जयपुर प्रदेश में लगभग २०० ई० पू० से ४०० ई० 
तक अजुनायन गणतन्त्र कायम था । इसकी मुद्राएँ भी मिली हैं | इन पर किसी 
राजा का नाम नहीं है केवल इतना ही लिखा है “अश्रजुंनायनानाम्‌ जयः? 'अजु- 
नायनों की जय हो? | मुद्राओ्रों का समय अनुमानतः १०० ई० पू० है पर गणु- 
तन्त्र इससे कहीं पुराना रहा होगा क्योंकि उसका शासक-वर्ग अपनी उत्पत्ति 
महाभारत के प्रख्यात योद्धा 'अजुन” से मानता था। इनका यौधेयों से, जो अपने 
को धमराज युधिष्ठिर के वंशज मानते थे, बहुत सहयोग रहा करता था | 

यौधेय गणतन्त्र काफी बड़ा राज्य था। इसकी मुद्राओं के प्रास्ति-स्थानों से 
शात होता है कि इसका विस्तार पूब में सहारनपुर से पश्चिम में भावलपुर तक 
और उत्तर-पश्चिम में लुधियाना से दक्षिण-पू्व में दिल्‍ली तक रहा होगा | यह 
तीन गणतन्त्रों का राज्यसंघ था । इनमें से एक की राजधानी पंजाब में रोहतक 
थी। दूसरे के शासन में उत्तर-पांचाल का उपजाऊ “बहुधान्यक' प्रदेश था और 
तीसरे की सीमा में संभवतः राजपूताना का उत्तरी भूभाग था। सिकन्दर के 
वृत्तलेखकों ने 'लिखा है कि व्यास पार एक उपजाऊ देश था जिसमें वीर लोग 
रहते थे श्रोर जिसके शासन की बागडोर उच्चवर्ग के हाथ थी। यह गणतन्त्र 
निस्संदेह 'योधेय गणुतन्त्र ही था और उसका प्रभाव उस समय सवेविख्यात 
था । योधेय श्रपनी अप्रतिम बीरता के लिए. प्रख्यात थे। वे देवसेना के सेनानी 
कार्तिकय को अपना कुलदेवता मानते थे और ,इसीलिए उनके वाहन के नाम 
पर “'मत्तमयूरक”.विशेषण धारण करते थे* । इनके पराक्रम और शक्तिका वर्णन 
सुनकर ही सिकन्दर के सैनिक दहल गये थे और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार 
कर दिया था। प्रथम शताब्दी ईंसबी में कुशाण सम्राट्‌ कनिष्क ने इनका 
पराभव किया पर अधिक समय तक कुशाण इन्हें अपने काबू में नहीं रख सके | 
र्धदामा के शिलालेख के शब्दों में “अपने पराक्रम के लिए समस्त ज्षत्रियों में 
अग्रगण्य” इन अभिमानी वीरों ने शीघ्र सिर उठायार और २२५ ई० तक न 





$ मसजुमदार और अल्तेकर--दिं एज ऑफ वाकाटक एंड गप्ताज़, अध्याय २ 
बे महाभारत, च्क ५. ३-४७ | 
है जूनागढद का शिलालेख | 
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केवल इन्होंने अपनी खोयी हुई स्वतन्त्रता ही पुनः प्राप्त कर ली वरन्‌ कुशाण 
साम्राज्य को ऐसा धक्का दिया जिससे वह फिर सँभल न सका* | ३१०६० तक 
यह गणतन्त्र वर्तमान था, पर इसका बाद का इतिहास शात नहीं है । 


मध्यपंजाब के मद्रों का मी एक गणराज्य था। मद्र लोग संभवतः कठों से 
मिन्‍न न थे जिनके प्रजासत्तात्मक राज्य का उल्लेख सिकंदर के वृत्त लेखकों ने 
किया है । इनकी राजधानी स्थालकोट थी | शत्रु के सम्मुख सिर भ्ुकाकर प्राण 
बचाने से इन्होंने अन्त तक सिकन्दर के विरुद्ध लड़ते-लड़ते मर जाना ही अच्छा 
सममा । इनका गणराज्य ४थी सदी ईसवी तक वत॑मान था | 


मालव और क्षुद्रक उन गयणुतंत्रों में अग्रगश्य हैं जिन्होंने सिकंदर के 
अभियान का प्रबलतम प्रतिरोध किया था | इस समय मालव चेनाब और रावी 
के बीच वाले तथा उससे कुछ दक्षिण के प्रदेश में बसे थे और क्षुद्रक उनके 
दक्षिणी पड़ोसी थे*। सिकन्दर का सामना करने के लिए उन्होंने संयुक्त 
योजना बनायी थी पर दोनों सेनाओं के मिलने के पहले ही सिकन्दर मालवों 
पर टूट पड़ा | मालवों के पास १ लाख लड़ाके थे और उन्होंने जमकर यूनानियों 
से लोहा लिया, यहाँ तक कि मालवों के ,एक गढ़ पर हमला करते समय 
सिकंदर के प्राण जाते-जाते बचे। अ्रन्त में मालवों और क्षुद्रकों को संधि-प्रार्थना 
करनी पड़ी | पर इस संकट से सबक सीखकर दोनों राज्यों ने जो राज्यसंघ स्थापित 
किया वह कई शताब्दियों तक कायम रहा। महाभारत में चनेक बार मालब 
और क्षुद्रकों का उल्लेख साथ-साथ पाया जाता है । और वैयाकरणों ने इन 
दोनों नामों से बने हुए एक विशेष रूप के 'इंद्व समास” का उल्लेख किया है। 
आगे चलकर कुद्रक पूर्ण रूप से मालवों में मिल गये। १०० ई० पू० के आस- 
पास मालव अजमेर-चित्तौड़-टोंक प्रदेश में जाकर बसे और आगे बढ़ते हुए 
४०० वर्ष बाद मध्य हिंदुस्थान के प्रदेश में गये जिसे अब मालवा कहा जाता 
है। १३० ई० के करीब शकों ने उन्हें पराजित किया पर २२५ ई० तक वे फिर 
स्वतन्त्र हो गये | मालब भी रामचन्द्र के प्रख्यात इच्च्ाकु वंशज होने का दावा 





१ मसजुमदार और अल्तेकर--दि एज ऑफ वाकाटकाज एंड गुप्ताज, 


ए० २८-३२ 
२ मैकक्रिडल, इम्न्देजन ऑफ अलेग्जंडर, ए० १३८ 
हे २, ७९, ९०, ७५, ५७. १८ 
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करते हैं | उनकी ताँबे की मुद्राएँ भी बहुतायत से मिलती हैं। इन पर किसी 
राजा का नाम न होकर 'मालवों की जय? लिखा है । 

सिकंदर के बृत्तलेखकों द्वारा वर्णित मालवों के पड़ोसी गणतन्त्र “अंगेसि- 
नाइ! ओर सिब्ियों का ठीक स्थान निश्चित नहीं है । सिवियों का राज्य पहले 
नपतंत्र था बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हुआ | १०० ई० पू० तक वे राजपृताने 
में, चित्तोीर के पास मध्यामिका में जाकर बस गये थे। यहाँ उनके गयखणातंत्र का 
स्पष्ट निदेश करनेवाली मुद्राएँ बहुत बड़ी संख्या में मिली है । 

क्षुद्रकों के पड़ोस में अ्रम्बध्ट गणतन्त्र मी था। यूनानी इतिहासकार कर्टियस 
ने स्पष्टतः उनके राज्य को प्रजातंत्र (80.0५१0) कहा है । इनकी सेना में ६० 
हजार पदाति, ६ हजार घुड़सवार और ४०० रथ थे, सिकंदर का सामना करने 
के लिए, इन्होंने तीन सेनानी चुने थे, पर श्रन्त में अपने इद्धां की सलाह मानकर 
उन्होंने सिर कुका दिया | इनके भी।बाद के इतिहास का कुछ पता नहीं । 

द्वारिका- ( काठियाबाड़ ) के अश्रंधक-वृष्णियों का राज्य भी गणतंत्र था। 
इसका अस्तित्व प्रागैतिहासिककाल से ही था, महाभारत में इसका उल्लेख 
किया गया है । अर्थशास्त्र में काठियावाड़ के 'संघ्र! माने गणराज्यों के उल्लेख 
से पता चलता है कि इस प्रदेश में गणतंत्र की परंपरा कायम रही । 

बौद्धों के त्रेपिटक और भाष्यों से पता चलता है कि वर्तमान युक्तप्रांत के 
गोरखपुर और उत्तरी बिहार के प्रदेशों में भी अनेक गणतंत्र वर्तमान थे । इनमें 
से मग्ग, बुली, कोलिय और मोरिय राज्य तो आधुनिक तहसीलों से बड़े न 
थे | शाक्य, मल्ल, लिच्छुवि और विदेह राज्य कुछ बढ़े थे पर सब मिलाकर 
भी इनका विस्तार लंबाई में २०० और चौड़ाई में १०० मील से अधिक न 
था । पश्चिम में गोरखपुर से पूर्व में दरमज्ञा तक और उत्तर में हिमालय से । 
दक्षिण में गंगा तक इन गणराज्यों का विस्तार था। इन चारों में शाकयों का 
राज्य सबसे छोटा था। यह गोरखपुर जिले में स्थित था। इसके पूर्व में मल्लराज्य 
स्थित था | इसका विस्तार पटना जिले तक था। इसके बाद लिच्छुवि और 
बिदेह राज्य थे? | 





$ इन मुद्राओं पर यह लेख है 'ममिसिकाय सिब्िजनपद्स ।! एलन-- कॉइंस 
ऑफ एंशंट इंडिया, ए० १२४ 

२ अस्तु, यह प्रकट हो जाता है कि ये गणतन्त्र-राज्य ग्रीस के नगर-राज्यों से 
बढ़े न थे। सबसे बढ़े नगर-राज्य स्पार्टा का क्षेत्रफल ३३६० वर्ग मील 
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शाक्य-राज्य की शासन-व्यवस्था के बारे में कुछ संदेह है। बौद्ध-प्रंथों के 
कुछ उल्लेखों से जान पड़ता है कि यहाँ नपतंत्र था। बुद्ध के समय में भद्दीय 
यहाँ का राजा था, उसने जब संघ में प्रवेश करने का निश्चय किया तो अपने 
राज्य के उत्तराधिकारी की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का समय माँगा ! 
पर हम देख चुके हैं कि पूर्वी भारत के इन क्षत्रिय गणतन्त्रों का प्रत्येक सदस्य 
“राजा? कहलाने का अधिकारी था। भद्दिय भी संभवतः इसी अर्थ में राजा 
हुआ होगा । जातकों में शाक्यों के संथागार का वर्णन है जहाँ एकत्र होकर 
वे सन्धि, विग्रह आदि महत्वपूर्ण विषयों पर बिचार किया करते थे। इनमें 
संपूर्ण शाक्य-प्रदेश पर राज्य करनेवाले किसी आनुवंशिक राजा का उल्लेख 
नहीं है | 

इसमें तो कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध के जीवन-काल में मल्‍्ल, लिच्छवि 
ओर विदेह राज्य गणतंत्र थे ; उनके पड़ोसी मगध और कोशल के थाजा उन्हें 
जीतने का बार-बार प्रयत्न करते थे इसलिए अपनी रक्ला के लिए ये गणतंत्र 
अपना एक संयुक्त राज्यसंघ बीच-बीच में बनाते थे। कभी लिच्छुवि मल्लों से 
मिल जाते थे तो कभी विदेहों से । पर ४०० ई० पू० में मगध ने मलल्‍ल और 
विदेह राज्यों को जीत लिया | लिच्छुवियों को भी मगध-साम्राज्य के आगे नत- 
मस्तक होना पड़ा पर २०० ई० पृ० तक वे पुनः स्वतन्त्र हो गये। ४थी सदी ईसवी 
में लिच्छुवि-राज्य अत्यन्त शक्तिशाली था और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक 
चन्द्रगुष्त को उनसे वेवाहिक सम्बन्ध करने से अपने उत्थान में बहुत मदद हुई । 


अब हम प्राचीन भारतीय गणतन्त्रों के विधान और उनकी शासन-व्यवस्था 
का विवेचन करेंगे। हमारी कठिनाई यह है कि इस विषय पर सामग्री बहुत 
कम है | अतः विभिन्‍न काल के और विभिन्‍न प्रदेशों के अनेक गणातंत्रों के 
सम्बन्ध की ब्रिखरी बातें जोड़कर हमें उनके विधान की एक रूपरेखा बतानी है । 
यद्यपि यह तरीका बहुत अच्छा नहीं पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है । 


यह तो स्पष्ट ही है कि मोरिय, कोलिय, शाक्य आदि छोटे-छोटे थोड़े से 


(क्रमशः) 
था, लिच्छवि-राज्य का विस्तार भी प्रायः इतना ही था। अपने चरम उत्कष 
के समय एथेंस का विस्तार लगभग १०६० वर्ग मीऊ था, शाक्य-राज्य का 
विस्तार भी प्रायः इतना ही था। 
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गाँवोंवाले गणतन्त्रों की शासन-व्यवस्था यौधेय, मालबव आदि सैकड़ों ग्रामों और 
दर्जनों नगरों वाले विशाल गगणातंत्र-राज्यों से बहुत भिन्न होगी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उत्तर-पूर्व के इन छोटे-छोटे गणतंत्रों की केंद्रीय-समिति के सदस्य 
अधिकतर राजधानी में ही रहते थे ओर वहीं संथागार याने सभा-भवन में 
एकत्र होकर राजकाज के विपष्रयों पर निश्चय किया करते थे | वे उच्चवर्ग के थे 
और उनमें से प्रत्येक सदस्य को राजा और उसके पुत्र को उपराजा की उपाधि 
दी जाती थी* | संभवतः इन “राजा” लोगों की देहातों में कुछ जमींदारी हुआ 
करती थी जिसका प्रबन्ध उनके कार्रिदे करते थे। शासक वर्ग के अतिरिक्त 
साधारण प्रजा में कृषक, भ्त्य, दास, कारीगर आदि सम्मिलित थे जो बहुसंख्यक 
होने पर भी सत्ताहीन रहते थे । जब्र रोहिणी नदी के जल के ऊपर कोलियों 
ओर शाक्यों के किसानों और भ्त्यों में कगड़ा हुआ तो उन्होंने अपने अपने 
राज्य के कमंचारियों को खबर दी और इन्होंने अपने “राजाओं को समाचार 
पहुँचाया । इससे प्रकट होता है कि संधि, विग्रह आदि महत्वपूर्ण सावजनिक 
विषयों पर निर्णय देने का अधिकार उच्चवर्गीय “राजाओं” को था, जन-साधारण 
को नहीं । परन्तु शाक्य-राज्य में छोटे-छोटे कस्मों और ग्रामों में भी पंचायतें 
होती थीं जिनके सभा-भमवन ( संथागार ) का उल्लेख बौद्ध वाइममय में मिलता 
है' । सम्मवतः इन ग्राम-पंचायतों में सब वर्गों के लोगों को प्रवेश और 
शासनाघिकार मिलता था। 

यौघेय, मालव आदि विशाल गयराज्यों की व्यवस्था स्वमावतः बहुत 





4१ तत्थ निश्चकालं रज्वं कारेत्वा वंसंतानं येव॑ राजून॑ सत्तसहसानि सत्तसतानि 
सत्त च राजानो होंति तत्तका येव उपराजानो तत्तका सेनापतिनो 
तत्तका भंडागारिका | जा. १. पु० ५०४ | इस वाक्य का अथ जो ऊपर 
किया गया है वही ठीक मालूम पड़ता है। डा० भांडारकर का कहना है 
कि ऊपर उद्छत वाक्य एक ऐसे राज्य-संध का संकेत करता है जिसके 
घटक ७७०७ राज्य थे, जिसमें हरेक राज्य का पथक राजा, युवराज इत्यादि 
रहते थे । कारमायकल लेक्चसे, १९१८, पु० १३५ | इस वाक्य पर डा० 
मजमदार के भाष्य के लिए देखिये, कॉर्पोरेट छाइफ, १० ९३---४ (अथम 
संस्करण ) 

२ चतुमा गाँव के संथागार का उल्लेख बौद्ध वाइमय में मिलता है। 

. म. नि., १. प, ४५७ 





१०१ 


गणराज्य या प्रजातंत्र [ आ० ६ 


मिन्‍न थी । विस्तृत होने के कारण ये अ्रनेक प्रांतों में विभाजित रहते थे जिनके 
शासक संभवतः उच्चवर्ग से ही चुने जाते थे। राज्य के बहुसंख्यक नगरों का 
एक अलग शासन-विभाग था| उनको स्थानीय विषयों में पूरा अधिकार था 
ओर इनका शासन प्रबन्ध स्थानीय नेताश्रों के ही हाथ में था। दुर्भाग्यवश 
यह पता नहीं कि नगर-परिषदों का संघटन किस प्रकार का था। संभव है कि 
इनमें भी उच्च वर्ग की ही प्रधानता रही हो, पर दृपतन्त्र-राज्यों की नगर-परिषदों 
के बारे में जो विश्वसनीय वृत्तांत उपलब्ध हैं उनसे शात होता है कि इनमें 
साधारण वर्ग के व्यापारियों, कारीगरों और किसानों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
रहता होगा । राज्यों में फैले हुए सैकड़ों गाँवों की पंचायतों में तो सामान्य 
जनता के हाथ में ही प्रायः सबंसत्ता रहती थी | संभव है कि गाँव का मुखिया 
शासक वर्ग का ही होता हो, राजकर्मचारी भी अधिकतर इसी वर्ग के होते रहे 
हों पर ग्राम-पंचायतों के अत्यधिक सदस्य साधारण श्रेणी के और हर जाति तथा 
बग के होते थे । 

इन गणतंत्रों में शासन का सर्वोच्च अधिकार केन्द्रीय-समिति के ही हाथों 
में था जिसके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। यौधेयों की समिति में 
५,००० और लिच्छुवियोंकी समिति में ७७०७ सदस्य थे *। क्षुद्रकों ने अपने १४० 
प्रमुख नेताश्रों को सिकंदर से संधिवार्ता के लिए भेजा था, उनकी समिति की 
सदस्य-संख्या इसकी कई गुनी रही दहोगी। ये संख्याएं बहुत बड़ी जान पड़ती 
हैं पर स्मरण रखना चाहिये कि इसी समय यूनान में एयथेनियन अ्रसबली में 
४२००० नागरिक थे और हरएक को उसकी बैठक में शामिल होने का श्रधिकार 
था। पर वास्तविक व्यवहार में वहाँ ऐसा नहां होता था | देहात के सदस्य 
हरेक मामूली बैठक में शामिल होने के लिए. समय और धन का व्यय करना 
न पसन्द करते थे | साधारणतः दो-तीन हजार सदस्य उपस्थित होते थे जो पूरी 
संख्या के ७-८ प्रतिशत से अधिक न थे। लिच्छुवि और यौोधेय समिति के 
सदस्य संभवतः गणतंत्र के मूल संस्थापकों के वंशज थे, वे सब “राजा? कहलाने 
के अधिकारी थे, इनमें से कुछ राजधानी में रहते थे, कुछ राज्य के विभिन्न पदों 
पर थे ओर शेष राज्य के देहातों में रहते थे, इन सबको समिति में शामिल होने 
का अधिकार था पर मुश्किल से एथेंस की भाँति १० प्रतिशत ही उपत्थित होते 





$ वशाली की पुरी जनसंख्या लगभग १, ६८,००० थी, ऐसा मालम होता 
है | जातक, १. १. २७१ 


९०२ 


अ० ६ ] बड़े गणतस्‍्त्रों की शासनपद्धति 


रहे होंगे | जब कि न्यासा जैसे छोटे से नगर-राज्य की परिषद्‌ में ३० सदस्य थे 
तब योघेय-ऐसे विशाल गणतंत्र की केन्द्रीय-समिति में ५००० सदस्य रहे हों तो 
आश्रय ही क्या । हमें यह भूलना न चाहिये कि शासक-वर्ग का प्रत्येक सदस्य 
अपनी वंश-परम्परा से समिति की सदस्यता का अधिकारी था, हरेक को अपने 
आमभिजात्य और ऊँचे पद का इतना अ्रभिमान था कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 
उन्हें ज्ञात भी होता तो भी, प्रतिनिधि नियुक्त करने का विचार उनके मन में 
आ ही न सकता था। 

डा० जायसवाल का मत है कि कुछ गयतंत्रों में व्यवस्थापिका-सभा के 
अमीर-सभा! और सामान्य-समा ऐसे दो माग होते थेर। पर यह बहुत असंभव 
प्रतीत होता है । हम देख चुके हैं कि केंद्रीय-समिति में केवल उच्चवर्ग के लोग 
रहते थे । उनको अपने कुल और हैसियत का बड़ा गव॑ था, अपने से श्रेष्ठ सभा 
की कल्पना भी कदापि सहन न करते | सामान्य श्रेणियों के लोगों की समा ही 
अस्तित्व में न थी। जिन “बृद्धों' या अ्रगुओं की सलाह पर अम्बष्ठों ने सिकन्दर 
की अ्धीनता स्वीकार करने का.निश्चय किया वे किसी अमीर-समा के सदस्य 
नहीं वरन्‌ अपने वर्ग के वयोव्ृद्ध और अनुभवी लोग थे । 


अस्तु, गणतंत्रों में सबंशासनाधिकार केन्द्रीय-समितियों में निहित थे। इन्हें 
अपने अधिकारों और शक्ति का बड़ा ध्यान रहता था। ये केवल मन्त्रिमण्डल 
के सदस्यों का ही नहीं बरन्‌ सेना के नायकों का भी निर्वाचन करती थीं। 
सिकन्दर के अभियान की खबर मिलने पर अम्बष्ठों ने तीन प्रख्यात योद्धाओं को 
अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए. चुना। रोमन सीनेट की भाँति ये समितियाँ 
भी हरक युद्ध के लिए श्रलग-अलग सेनापति नियुक्त करती थीं। कम-से-कम 
शुरू में तो सेनापति युद्ध के समय उसी युद्ध के लिए, नियुक्त किये जाते थे, इससे 
किसी एक सेनापति द्वारा राज्य पर कब्जा करने की आशंका न रह सकती थी। 


१ अमीर सभा ८ ति008९ 06 ॥,0068 07 ए779७ म0780. 

२ हिन्दू पालिटी, पृ. ८४--संघे चानुत्तराधें! ( पाणिनि ३. ३. ४२ ) 
इस सूत्र का तात्पये व्यवस्थापिका-समिति के दो खंडों से नहीं है न 
इसका राज्य विधान से ही संबंध है, बल्कि इसमें तो ब्राह्मण और श्रमणों 
के समुह तथा झूकरों के यूथ का उल्लेख करके बताया गया है कि एक के 
सदस्पों की स्थिति में अंतर है दूसरे में नहीं । 


९०३ 


गणराज्य या प्रजातन्त्र [ श्र० ६ 


जो परिपाटी अम्बष्ठों में ४०० ई० पू० में थी वही यौधेयों में ई० चौथी सदी में 
भी थी, क्‍योंकि गुतकाल के एक लेख में यौधेय-गण द्वारा एक सेनापति के 
पुरस्कृत ( निर्वाचित ) किये जाने का उल्लेख है* | पर धीरे-धीरे यह पद भी 
आनुवंशिक हो गया। २२५ ई० में जिस मालव सेनापति ने अपने राज्य की 
खोयी हुई स्वतन्त्रता पुनः प्रात्त की थी उसके वंश में लोग तीन पीढ़ियों से 
सेनापति होते आये थे * | पर ये सेनापति कभी भी राजा या महाराजा जैसी 
राजत्व-सूचच उपाधि धारण न कर पाते थे । 


बौद्ध-प्रंथों से ज्ञात होता है कि गणतंत्रों की केन्द्रीय-समितियाँ परराष्ट्र-नीति 
पर पूरा अधिकार रखती थीं। विदेशी राज्यों से आनेवाले शजदूतों से मिलकर 
उनके प्रस्तावों पर विचार करती थीं और संघधि-विग्रह के प्रश्न का निपटारा 
करती थीं३ | संकट के समय यह अधिकार समिति के प्रमुख नेताश्रों को दे दिया 
जाता था, कुद्रकों ने सिकन्‍्दर के पास अपने जो डेढ़ सौ दूत भेजे थे वे वास्तव 
में उनकी केंद्रीय-समिति के प्रमुख सदस्य थे और उन्हें चर्चा करके संधि करने 
का पूरा अधिकार दिया गया थाई | कुछ शास्त्रकारों का मत है कि राज्य के 
लिए केंद्रीय-समिति में संधि-विअह ऐसे नाजुक प्रश्नों पर प्रकट चर्चा होनी 
अहितकर है। इन प्रश्नों का निर्ययगण-मुख्यों पर ही छोड़ देना चाहिये । संभव 
है कि कुछ गणातंत्रों ने अपनी मंत्रणा गुप्त रखने के विचार से यह प्रथा अपनाई 
हो, पर उनकी संख्या अधिक न" थी क्योंकि विधान-शास्त्रियों ने गणतंत्र-राज्यों 
का यह बहुत बड़ा द.प बताया है कि वें श्रपनी मंत्रणा गुत्त न रख सकते थे । 

साधारण तौर पर गणतन्त्र-राज्यों की सरकार पर केंद्रीय-समिति का पूरा 
नियंत्रण रहता था। अ्ंधकवृष्णि-संघ के प्रधान श्रीकृष्ण नारद से शिकायत 
करते हैं कि--में जश्ञाति का (समिति का) दास हूँ स्वामी नहीं ओर मुके आलोचकों 


फीट , कॉ. इ. इ. प्र. २५२ 

सम्भवतः एपि, इ. भा. २७ में यह लेख प्रकाशित होगा | 

जातक ,भाग ४, १४५ (नं ४६७५) रॉकदिरक--लछाइफ आफ बुद्ध, ए. ११८-५९ 
मेक॒क्रि डल, असे. इन., ए. १५४ । 


न गणाः कृत्स्नशो मंत्र' श्रोतुमहन्ति भारत | 
गणमुख्येस्तु संभूय कार्य गणहितं मिथः || म. भा, १२. १०७. २४ 


ह 222७ पा जो 
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न. ७ 0 0७ «० 


ञझ० ६ ] सरकार पर समिति का नियन्त्रण 
के कटु वचन सुनने और सहने पड़ते हैं! ! अर्थशास्त्र ( एकादश भाग ) से 
पता चलता है कि संघ-मुख्य (अध्यक्ष) या शासन-परिषद के सदस्य सावंजनिक 
धन का दुरुपयोग या नियम का उल्लेंघन करने पर राज्य के न्यायालय 
द्वारा दंडित और पदच्युत किये जा सकते थे । यह भी प्रायः निश्चित है कि ऊँचे 
पदाधिकारियों और प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति भी केंद्रीय-समिति द्वारा ही की 
जाती थी, यद्यपि इस विषय का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता । इसी कारण 
इस संस्था के सदस्यों में बड़ी लाग-डाँट रहा करती थी । 

संधागार ( समाण्ह ) केवल राजकाज करने का ही स्थल नहीं था; उसमें 
बीच-बीच में गोष्ठी भी जुड़ती थी जिसमें सामाजिक और धार्मिक विषयों पर 
चर्चा होती थी। कुशीनार के मल्‍लों ने अपने संथागार में ही एकत्र होकर भगवान्‌ 
बुद्ध के अंत्येष्ठिसस्कार के विषय पर विचार किया था। इन्हीं मल्‍्लों और 
लिच्छुबियों ने भगवान्‌ बुद्ध से अपने नवनिर्मित संथागारों में उपदेश देकर उसके 
उद्घाटन करने की प्रार्थना अनेक समय पर की थी | 


इस प्रकार के सामाजिक या धार्मिक अवसरों पर संथागार में सभा के समय 
भले ही शांति रहती हो पर महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों के विचार के समय यह 
शांति न रहती थी । आजकल की म्युनिसपलटियों और पालेमेंटों की भाँति इन 
समितियों में मी दलबन्दी का बहुत जोर रहता था। यहाँ तक कि बोद्ध-प्ंथों, 
अथ्थंशास्त्र ओर महाभारत में गयणुतंत्रों में आपस का ईष्यद्रिष और दलबन्दी 
की प्रबलता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बतलाई गयी है। बुद्ध और नारद, 
जो गणतन्त्र-व्यवस्था के समर्थक थे इन्हें आपस के झगड़ों से बचने का उपदेश 
देते हैं और उसका उपाय भी बताते हैं? । कौटिल्य इस व्यवस्था के विरोधी ये 
अतः उन्होंने बहुत से ऐसे अनुचित उपाय बताये हैं जिनसे गणततन्त्रों में फूट 
डालकर उदका विनाश किया जा सके । ( अर्थशास्त्र ११ ) 

दलबंदी का कारण प्रायः सदस्यों की आपसी ईष्पा और अधिकार-लोलुपता 
थी | आजकल की भाँति उस प्राचीनकाल में भी संघ्र के सदस्य अधिकार-प्रापति 
के लिए गुट्ट बनाया करते थे | दौड़-धूप करनेवाले, गुटबंदी में निपुण और 


$ दास्यमैश्वयभावेन ज्ञातीनों व॑ करोम्यहम | 
अधभोक्तास्मि भोगानां वर्दुरुक्तानि च क्षमे || मे. भा., १२. <4१. ७ 
२ डायछॉग्ज ऑफ बुद्ध, भा. २, प्‌. ८०; म. भा., १२. ८१ 
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भाषण पट व्यक्ति अधिकार-प्राप्ति में सफल सिद्ध होते थे* | जब दलों की शक्ति 
बराचर-बराबर रहती थी तो छोटे-छोटे गुट्टों को सरकार को बनाने और बिगाड़ने 
का अवसर मिल जाता था । कुछ लोग अपनी दुष्टता क॑ कारण ही प्रभावशाली 
बन जाते थे, पक्ष ओर विपक्ष ।सभी उनसे धबड़ाते थे। अंधकबृष्णि-संघर में 
अहूक और अक्रूर इसी प्रकार के महानुभाव ये*। आज-कल की भाँति उस 
समय भी अधिकारारूढ़ दल को खिसकाना कठिन काम था? ॥। समिति में दल- 
बंदी तीत्र होने पर बेचारे संघ-मुख्य की स्थिति बहुत नाजुक और दयनीय होती 
थी | वह स्वार्थ के लिए भगड़नेवाले दोनों पक्षों के रोप का लक्ष्य बनता था। 
परंतु राज्य के हित से प्रेरित होने के कारण वह किसी की तरफदारी न कर 
सकता ओर उसकी दशा उस माता की तरह हो जाती थी जिसके दो पुत्र जुआ 
खेलते समय आपस में झूगड़ रहे हों, और किसी की भी विजय उसके हर्ष का 
कारण नहीं हो सकती हो । 

किंतु आदश्श गणराज्य में मत लेने की नौबत न आती थी। समिति में 
मित्रता का वातावरण रहता था और निशय बृद्धों की सलाह से होते थे, बहुमत 
के संख्यात्रल से नहीं । लिच्छुवि-संघ्र के स्वरण॑युग में यही अवस्था थी* | अंबष्ठों 
ने पहले सिकदर से लड़ने के लिए. सेनापति चुने, फिर दृद्धों की सलाइ मानकर 
संधि का निश्चय किया | 


शांतिपब के १०७वें अध्याय में आदर्श गणतंत्र का वर्णन मिलता है। 
नयी पीढ़ी को टीक प्रकार की शिक्षा दी जाती थी | विशेषतः युवकों को सच्चरित्र 
व सदाचारी होने के लिए. सचेत किया जाता था । बुद्धि, शौय॑ व कायेक्षमत्व के 
कारण प्रसिद्ध नेताओं के हाथों म॑ राज्याधिकार सौंपे जाते थे और वे प्रायः गण- 
तंत्र को आपत्तियों से बचा सकते थे | शासन-काये की गंभीर समस्याओं पर 





१ भन्ये हि समहाभागा बलवन्तों दुरासदाः । 

नित्योत्थानेन संपनञ्ना नारदान्धकवृष्णय: |। 

यस्य न स्थुने ये स स्थायस्य स्यथुः कृरसनमेव तत्‌ ।। म. भा., १२. ८१. ८-९ 
२ स्यातां यस्याहुकाक्र् री कि न दुःखतरं ततः | 

यस्य चापि न तौ स्थातां किंनु दुःखतर दल: || म. भा, १२. 4१, १०. 
३ बप्रग्रसेनतों राज्यं नाप्तुं शक्यं कथचन। 

शातिभेदभयात्‌ कृष्ण त्वया चापि विशेपतः || मे. भा. १२. <१, १७ 
४. रिज़ डेविड्स - डायलॉग्स ऑफ बुद्ध, भा. २ ए. 4०. 
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लोकसभा में बादविवाद नहीं किया जाता था | उनको हल करने का अधिकार 
कार्यक्षम व अनुभवी नेताओं को “दिया जाता था। देश-हित के लिए मंत्रि- 
मन्डल के सदस्थ मिल-जुलकर राज्य-कार्य चलाते थे । राजदूतों की नियुक्ति पूर्ण 
विचार करके की जाती थी और देश की प्रगति के लिए. आर्थिक उन्नति पर 
काफी ध्यान दिया जाता था । 
गणराज्यों में आजकल के गगणतंत्रों के समान भिन्न-भिन्न दल रहते थे, 
और उनको निर्दिष्ट करने के लिए जो शब्द व्यवहार में आते थे, उनका उल्लेख 
वैयाकरणों ने भी किया है। सत्ताकांक्षी दलों का निर्देश इन्द्र” शब्द से किया 
जाता था और उनकी स्पर्धा का “ब्युत्क्रम' शब्द से। लोकसमा-भवन में आजकल 
के समान विभिन्न दलों के सदस्य भिन्न-भिन्न गुटों में बैठते थे । दलों के सदस्यों 
को निर्देश करने के लिए “बाये!, “यह्य/ “त्रपक््य' शब्दों का उपयोग करते थे | 
अ्रक्रर के दल के सदस्यों को 'अक्ररवाय या “अक्रूरपक््य! या अक्र्रयह्म! ऐसे 
5 थे। भिन्न-मिन्न दल अपने नेताओं के नामों से ही प्रायः निर्दिष्ट किये 
जाते थे | 
समिति के संचालन और वादविवाद के नियंत्रण संबंधी कुछ नियम तो 
अवश्य ही बने होंगे पर किसी राज्यशास्त्र के लेखक ने उनका वर्णन नहीं किया 
है । यदि हम यह मान लें कि “बौद्ध संघ” के नियम तत्कालीन “गण! या “संघ? 
राज्यों के आधार ,पर बनाये गये हैं तो हमें इस विपय की कुछ जानकारी मिल 
जाती है। बौद्ध-संघ्र की गणपूर्ति ( कोरम ) के लिए. २० सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक थी, इसी प्रकार का कोई नियम गणतंत्र की समिति में भी अवश्य रहा 
होगा, खासकर जब विभिन्न दलों में अधिकार-प्राप्ति के लिए. इतनी होड़ रहती 
थी। पाणिन के अनुसार जिस सभासद के आने से गणपूर्ति होती थी, उसको 
“गणतिथ” या “संघतिथ” कहते थे | गणपूर्ति के लिए जो आवश्यक कारवाई करता 
था, उसे गणपूरक कहते थे (महावग्ग ३. ३. ६)। सदस्यों के बैठने का स्थान- 
निर्धाण करने लिए भी एक कर्मचारी नियुक्त था; संभवतः गण-प्रमुख मंच पर 
नंठते थे और शेष सदस्य दलों के अनुसार उनके सामने रहते थे। गणमुख्य 
अधिवेशन का अध्यक्ष होता था और मंत्रणा का नियंत्रण करता था । जरा भी 
पक्षपात करने पर उसकी कठ्ठ आलोचना होती थी । पहले प्रस्तावक औपचारिक 
रूप से प्रस्ताव उपस्थित करता था, तत्पश्चात्‌ उस पर वादविवाद होता था। बौद्ध- 
संघ में यह प्रथा थी कि जो लोग प्रस्ताव के पक्त में रहते थे वे चुप रहते थे केवल 
विरोधी ही ग्रसहमति प्रकट करते थे | परंतु गणतंत्र की रुमितियों में तो जोरों का 
५५८७ 
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विवाद बराबर होता रहा होगा | आज-कल की भाँति बौद्ध-संघ में प्रस्ताव तीन 
बार उपस्थित और स्वीकृत किया जाता था, गणतंत्रों की समितियों में शायद यह 
परिपाटी न बरती जाती थी । जत्र मतभेद दिखाई देता था तब मत लिये जाते थे 
ओर बहुमत का निश्चय मान्य होता था| जब शाक्यों को कोशल की सेना द्वारा 
अपनी राजधानी पिर जाने पर कोशल-नरेश की आखिरी चेतावनी या अतिमेत्य॑ 
( 0॥प॥7४४४॥ ) मिला तब्र उनकी समिति यह निश्चय करने के लिए बुलायी 
गयी कि दुर्ग के फाटक खोल दिये जायेँ या नहीं। कुछ लोग इसके पक्ष 
में थे कुछ विपक्त में। श्रंत में मत-संग्रह करने पर मालूम हुआ कि बहुमत आत्म- 
समर्पण की ही ओर है, वैसा ही किया भी गया *। यही परिपाटी सर्वत्र प्रचलित रही 
होगी । मतदान कमी-कमी अ्रप्रकट रूप से किया जाता था तब उसे “गृह्मक 
मतदान कहते थे | कभी-कभी सदस्य मतसंग्रह करने वाले के कान में अपना मत 
कहते थे, तब्र उसे 'सकर्ण॑जपक? मतदान कहते थे | कमी-कभी प्रकट रूप से मत- 
दान होता था, तब उसे “विवतक' मतदान कहते थे* । प्रत्येक सदस्य को अनेक 
रंगों की शलाकाएँ दी जाती थीं व पूर्॑संकेत के अनुसार विशिष्ट रंग की शलाका 
विशिष्ट प्रकार के मत के लिए, “शलाका ग्राहक' के पास दी जाती थी। मत के 
लिए छुंद! शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ अपना-अपना निजी 
अभिप्राय था। ऐसी मतदान-पद्धति बौद्ध-संघ में थी, और वैसी ही गणतंत्रों में 
भी अवश्य रही होगी । 

समिति की कारबाई का व्योया रखने के लिए लेखक भी अवश्य रहते होंगे । 
एक बार निश्चय हो जाने पर फिर पुनर्विचार कुछ समय तक न होने पाता था । 

अब हम गणराज्यों के मंत्रिमंडल पर विचार करेंगे । राज्य के आकार और 
परपरा के अनुसार मंत्रियों की संख्या में अंतर रहता था। मल्ल-राज्य के मंत्रि- 
मंडल में केवल चार सदस्य थे, इन सत्र ने भगवान बुद्ध की अंत्येष्ट में प्रमुख 
भाग लिया था | इससे बड़े लिछ्छुवि-राज्य में नौ मंत्री थे यद्यपि इनकी समिति 
में ७७०७ सदस्य थे। लिच्छुवि-विदेह-राज्यसंघ्र की मंत्रि-परिषद नें १८ सदस्य 
थे | यौधेय, मालब और क्षुद्रक आदि बड़े राज्यों के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री 
रहते थे यह हमें मालूम नहीं | सिकंदर से संधिवार्ता के लिए छुद्गरकों ने १४० 
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अ० ६ ] मन्त्रियों के कायविभाग 


भव्य और प्रभावकारी आकृति के प्रतिनिधि भेजे थे | कहा जा सकता है कि वे ही 
उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे | मगर मंत्रिमंडल कितना ही बड़ा क्यों न हो इसमें 
१४५० तक सदस्य शायद ही हो सकेंगे । पातंजल-महामाष्य से भी मंत्रियों की 
संख्या के बारे में कुछ शान प्रात्त होता है। पतंजलि ने 'पंचक' “दशक”, “विंशक' 
इत्यादि शब्दों से संघों का वर्णन किया है | संभव है कि पंचक-संघर”! शब्द से 
उस गण का उल्लेख किया होगा जिसके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या पाँच 
थी, 'दशक-संघ्र! से उस संघ का, जिसके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या दस 
थी। “अतगदसशआओ)' में समुद्रविजय प्रमुख दस दशार[ं का व बलभद्र व उनके चार 
सहायकों का उल्लेख आता है*। ये सब अपने-अपने मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे । 
महावग्ग (६. ४) में चार, पाँच, दस व बीस सदस्यों के “वग्गों' के कारण संघों 
का विभाजन किया है। ये “बग्ग? मंत्रिमंडल ही होंगे, जिनके सदस्यों की संख्या 
कमी चार, कभी पाँच, कभी दस या कभी बीस रहती थी । 

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मंत्रिमंडल की संख्य गणतंत्रों 
में प्रायः चार से बीस तक रहती थी । 

केंद्रीय-समिति ही संभवतः मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त करती थी। मंत्रियों 
का चुनाव कुछ प्रतिष्ठत कुलों के प्रमुखों से ही होता था या कोई भी इस पद के 
लिए खड़ा हो सकता था, इसका ठीक पता नहीं । धीरे-धीरे मंत्रिपद भी आनु- 
वंशिक हो गया, यद्यपि पिताके स्थान पर काम करने से पहले पुत्र का औपचारिक 
निर्वाचन होता रहा हो। मालवों की स्वतंत्रता के उद्धारक श्रीसोम का वंश कम से 
कम तीन पीढ़ियों से गणमुख्य होता आ रहा था? । अथशास्त्र से शात होता है 
कि पिता का पद न मिलने पर कुछ मंत्रि-पुत्र अक्सर शत्रु से मिलकर राज्य नष्ट 
करने की भी कुचेष्टा करते थे | लिच्छुवि और यौघेय आदि कुछ गणराज्यों में 
तो ।मंत्रिपरिषद के सदस्यों को “शजा” की उपाधि दी जाती थी। परंतु मालव इस 
प्रकार उपाधि देने के विरुद्ध थे, २२५ ६० में उनकी स्वतंत्रता का उद्धार करनेवाले 
महान नेता के लिए. भी, विजय की घोषणा में भी ऐसी किसी उपाधि का प्रयोग 
नहीं किया गया । 

गणराज्य अपनी समर-शूरता के लिए प्रख्यात थे। उनके मंत्रिमंडल के 
सभासद अवश्य ही संकट से अपने गण के उद्धार की शक्ति रखने वाले धीर वीर 





$ समुद्रविजयपमोखाणं दसण्हु' दसार्णाणं पर. ४. (वेद्य संपादित अ्र'थ) 
२ संभवतः एपि. इृ. २७ में यह लेख प्रकाशित हो जायगा | 
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सेनानी रहे होंगे । गण-नेता के लिए प्रश्ञा, पौरुष, उत्साह, अनुभव, शास्त्र और 
गणपरंपरा का ज्ञान आदि गुणों की अत्यंत आवश्यकता थी*। 

गणाध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का प्रधान और समिति का अध्यक्ष हुआ करता 
था। शासन-कार्य की देखरेख के साथ ही उसका मुख्य कार्य गण की एकता बनाये 
रखना और भगढ़े तथा फूट का निवारण करना था जो बहुधा गणराज्यों के नाश 
के कारण होते थे | एक मंत्री के जिम्मे परराष्ट्र-विभाग रहता था जो मुप्तचरों के 
विवरण सुनता था और अपने तथा दूसरे राज्यों के छिद्रादि पर आँख रखता 
थार | कोष-विभाग एक अन्य मंत्री के हाथ में रहता था, उसे राज्य के धन को 
बाजार में लगाने और राज्य का ऋण वसूल करने का अधिकार थार । तीसरा 
विभाग न्याय का था, इसके अध्यक्ष का काम संभवतः मातहत न्यायालयों के 
विचारों की अपील सुनकर व्यवहार और धर्म के नियमानुसार श्रंतिम निर्णय 
करना था£। अभथर्थशास्त्र ने गणतंत्र का नाश चाहनेवाले राजा को सलाह दी है 
कि युवती विधवाओं की फरियाद लेकर इस विभाग के अध्यक्ष के पास भेजना 
ओर उसे पथश्रष्ट कराकर गणु-शासन की बदनामी करानी चाहिये। अन्य विभागों 
में दंड ( पुलिस ), कर, व्यापार और उद्योग भी थे | कुछ गणतंत्र व्यापार में भी 
उतने ही उन्नत थे जितने वे युद्ध में विख्यात्‌ थे। । 

आधुनिककाल के मन्त्रिमंडलों की भाँति प्राचीन मन्त्रिमणडल के मिन्न-मभिन्न 
सदस्यों के पदों और अधिकारों में सम्भवतः कुछ अंतर थाः | 





$ आज्ञात् श्रान्महोत्साहास्कमंसु स्थिरपौरुषान्‌ | 
मानयन्तः सदा युक्तान्विवर्धन्ते गणा नूप | 
द्रब्यवनस्तरच झूराश्च शस्त्रज्ञा: शास्त्रपारगा: | 
कृच्छास्वापत्सु संमूटानगणान्सन्तारयन्ति ते || म. भा., १२. १०७. २०-२१ 
२ चारमंत्रविधानेषु कोपसंनियमेष च | 
नित्यथुक्ता महाबाहो वध्धन्ते सबंतो गणाः || म. भा. १२. १०७.१५९ 
३ धन लगाने के विवरण के लिए अथंशासत्र, अ. १२ देखिये | 
७ धघमिष्ठान्थ्यवहारांइच स्थापयन्तश्च शास्त्रतः । 
यथावत्मतिपश्यन्तो विवधन्ते गणोत्तमाः || वही, १७ 
५ वाताशस्त्रोपजीविनः । अथशास्त्र, अ. ११ 
६ इससे शत्रु को अक्सर गणतन्त्रों में फूट डालने का अकसर मिल जाता था | 
अथश्ञास्त्र, ११ 
१९० 


आअ० ६ |] गणराज्यों में स्वायत्त संस्थाएँ 


प्रत्येक विभाग के श्रध्यक्ष के अधीन विभन्न श्रेणी के अधिकारी काम करते 
थे। शाक्य, बोलिय आदि छोटे-छोटे राज्यों के मातहत अधिकारी सीधे विभागा- 
ध्यक्ष से संबंध रखते थे, बड़े राज्यों में बीच की कई श्रेशियाँ होती थीं । 

यौधेय और क्षुद्रक आदि विशाल गणराज्यों में बहुसंख्यक नगरों की अपनी 
स्वायत्त-परिषदें होती थीं। इनमें शासक उच्च श्रेणी के अतिरिवत जन-साधारण 
श्रेणी के विविध वर्गों का भी प्रतिनिधित्व रहता था, जैसा दृप-तंत्र द्वारा शासित 
नगरों में होता था' | इन परिषदों के निर्वाचन और कार्य-प्रणाली का हमें श्ञान 
नहीं है इसलिए अभी यह जानना संभव नहीं है कि इन परिषदों पर केंद्रीय- 
शक्ति का नियंत्रण कैसे और किस रूप में रहता था और केंद्रीय-समिति में 
इनके प्रतिनिधि जाते थे या नहीं । 

गणराज्यों के अंतर्गत आमों में भी पंचायतें अवश्य रही होंगी, उनके 
अधिकार भी दप तंत्रान्तगंत ग्राम-पंचायतों से कम न रहे होगे। यह भी संभव नहीं 
प्रतीत होता कि इनकी सदस्यता केवल उच्च या शासक-वर्ग तक ही सीमित रही 
हो क्योंकि इस वर्ग के लोग अधिकतर राजधानी और अन्य नगरों में ही रहते 
होंगे | अन्य राज्यों के समान किसान, व्यायगारी, कारीगर आदि सभी आमीण- 
वर्गों के प्रतिनिधि पंचायत में रहते थे। यह भी अनुमान ही है पर संभवतः 
वस्तुस्थिति भी यही थी। 

समुचित सामग्री का अ्रभाव गणतंत्रों के संत्रन्ध में जितना खलता है उतना 
अन्य कहीं नहीं खलता । उनके विधान और कार्यप्रणाली का जो चित्र हमारे 
सामने है वह अ्रत्यन्त घुंधता और अस्पष्ट है । पर जो भी जानकारी मिली है 
उससे ज्ञात होता है कि ये राज्य बड़े ही समृद्ध ओर सुव्यवस्थित थे | सिकन्दर का 
जैसा प्रबल प्रतिरोध इन्होंने किया वैसा तत्कालीन दृपतंत्र-राज्य न कर सके | 
इन राज्यों के नागरिकों में जो उत्कट देशभक्ति और ज्वलंत स्वातंत्र्यप्रेम था वह 
नृप-तंत्र की प्रजा में दुलंम था। इस व्यवस्था में व्यापार और उद्योग की भी 
बहुत उन्नति हुईं थी । पंजाब और सिंधु के गशराज्यों में सुखी और समृद्ध नगरों 
की बहुतायत थी । इनमें विचार-स्वातंत्र्य को प्रश्रय दिया जाता था श्रतः यहाँ 
दाशंनिक-चिंतन की भी खूब प्रगति हुई । पूर्वी गशराज्यों की तो यह विशेषता 
थी | उपनिषद, बौद्ध और जैन दर्शन के विकास में इनके नागरिकों का महत्व- 





१ गुप्तसाम्नाज्य की अवस्था के लिए दामोदरपुर ताम्रपत्र गि रे » 
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पूर्ण भाग रहा | सिंधुनद की घाटी के दाशंनिकों से मी यूनानी बहुत प्रभावित 
हुए थे। 
अधिकांश गणतंत्र एक ही शाति के रहते थे। इनका शासकवर्ग समझता 
था कि उसके सब व्यक्ति एक ही ऐतिहासिक या पौराशिक मूल-पुरुष के वंशज 
हैं । केंद्रीय-समिति की सदस्यता का अधिकार प्रायः उन्हीं तक सीमित था । 

नगर और ग्राम संस्थाओं में सभी वर्गों और बवृत्तियों को उचित प्रतिनिधित्व 
और स्थान मिलता था। विशेषाधिकारी उच्चचग ओर शेष जनता में किसी 
संघर्ष का प्रमाण नहीं मिला है। यह भूलना न चाहिये कि छुठवीं सदी तक 
अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा थी अ्रतः क्षत्रियों की श्रलग और स्वयंपूर्ण जाति 
न बन सकी थी | सेना में उच्च पद प्राप्त करनेवाले वैश्य या शुद्र को क्षत्रिय- 
पद से वंचित करना संभव न था । पारिनि के एक सूत्र से यह ध्वनि निकलती 
है कि ब्राह्मण का पद क्षत्रिय के ही समान था | 

गणतन्तों की स्थापना या विकास में वंशेक्य की भावना का बड़ा हाथ रहा। 
जहाँ यह भावना वर्तमान न थी वहाँ गणराज्यों की स्थापना प्रायः न हो सकी | 
यह भी प्रतीत होता है कि गणराज्यों के अधिकार का विस्तार या प्रभाव ऐसे 
प्रदेशों में न हो पाता था जहाँ उनके वंश के लोग पर्याप्त संख्या में नहीं रहते 
थे। यह सत्य है कि गणराज्य समान-शत्रु से मोर्चा लेने के लिए. आपस में 
भिल जाते थे परन्तु मौर्य या गुप्त साम्राज्यों की भाँति कोई शक्तिशाली और 
विशाल साम्राज्य वे स्थापित न कर सके । उनकी दृष्टि अपने निवास -प्रदेश के 
परे न जाती थी। अपनी स्वतन्त्रता पर संकट आने पर वे प्राण होम करने को 
तैयार रहते थे पर विदेशी आक्रमण के निवारण के लिए पंजाब, राजपूताना 
आर सिंध के गणराज्यों को मिलाकर एक विशाल उत्तर-पश्चिमी राज्यसंघ 
बनाने की कल्पना उनके मन में न आ सकी । कुलाभिमान, आपसी भरगडढ़े और 
अत्यधिक स्वातंत्र्पप्रेम के कारण गणतन्त्रों में सुदृढ़ केंद्रीय-शासन का विकार 
भी न हो सका क्योंकि इसके लिए विशेषाधिकारी वर्ग और स्थानीय संस्थाश्रों के 
बहुत से अधिकार केंद्रीय-सरकार को सौंपने पड़ते हैं । 

अब हमें इस बात का विचार करना है भके किन कारणों से ४०० ई० के 
बाद इन गणतन्त्रों का अस्तित्व नष्ट हो गया | डा० जायसवाल इनके पतन का 





१ आयुधजीविसंघाश्‌ ण्यड्वाहीकेषु अग्राह्मणराजन्यात्‌ | पाणिनि, ७.३।११७ 
यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ रखे गये हैं । 
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अ० ६ ] गणों का साम्राज्य क्यों नहीं बना ? 


कारण गुस्त वंशी हृूपों के साम्राज्यवाद को मानते हैं। उनका कथन है कि 
“सिकंदर की भाँति समुद्रगुप्त ने देश की स्वातंन्यमावना को कुचल डाला, उसने 
यौधेय, मालबव तथा उन अन्य गशराज्यों का नाश किया जिनके उससंग में 
स्वतंत्रता का पालन, पोषण ओर संवर्धन होता था|” परन्तु यह कथन ठीक 
नहीं । मालव, अजुनायन, यौधेय और मद्र आदि गयणों ने समुद्रगुप्त की 
अधीनता केवल कुछ कर भर देने तक स्वीकार की थी। गुप्त सम्राट को कर देते 
हुए. भी उनकी अन्तर्गत स्वतन्त्रता सुरक्षित रही, उनके प्रदेशों पर गुप्त राजाओं 
का प्रत्यक्ष शासन न था| अतः उनकी गणतंत्रात्मक शासन-व्यवस्था पर गुप्त 
साम्राज्यवाद का विशेष प्रभाव पड़ना संभव न था। पहले भी मौय और कुपाश 
साम्नाज्यों ने उन्हें आत्मसात्‌ कर लिया था, पर इन साम्राज्यों के कमजोर पड़ते ही 
गणराज्य पुनः स्वतंत्र है) गये | गुप्त साम्राज्यवाद ने उनकी अ्रन्तगंत स्वाधीनता 
में हस्तक्षेप न किया था अतः यह समभना मुश्किल है कि वह उनकी प्रजातंत्र- 
व्यवस्था के लिए कैसे घातक सिद्ध हुआ । 
नंदसा गाँव के यूप पर के लेख से पता चलता है कि तीसरी शताब्दी में 
ही मालव-गणराज्य की सत्ता पैतृक परंपरागत होकर ऐसे कुलों के हाथ में जा 
रही थी जो अपना उद्भव इच्ष्चाकु राजर्षियों से बताते थे । चौथी शताब्दी में 
यौधेय और सनकानिक गयणों के नेता महाराज और महासेनापति जैसी राजसी 
उपाधियाँ धारण कर रहे थ | यही दशा लिच्छुवि-गणराज्य की भी रही होगी 
योंकि 'राजपुत्रीः कुमारदेवी लिच्छुवि-प्रदेश की उत्तराधिकारिंगी थी। अस्लु, 
जब गशणाराज्यों की सत्ता (आनुवंशिक) अध्यक्षों के हाथ में सीमित हो गई, जो 
सेनापति रहते थे और जो राजसी उपाधियाँ भी धारण करते थे, वो गणराज्य 
और वपतंत्र में अन्तर ही क्या रहा ? गणततन्त्रों के सदस्यों ने इस नई प्रवत्ति 
का विरोध क्‍यों नहीं किया और गणा-व्यवस्था कैसे कमजोर होती गई, इसका 
टीक कारण ज्ञात नहीं । राजा के देवत्व की भावना के जोर पकड़ने से प्रभावित 
होकर ही गणराज्यों ने सम्भवतः अध्यक्ष-पद्‌ के आनुवंशिक होने का विरोध 
नहीं किया | सम्भव है उन्होंने यह भी सोचा हो कि गणतन्त्र की अपेक्षा तपतन्त्र 
द्वारा विदेशी आक्रमण से अधिक मुरक्ता हो सकती है | 
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अध्याय ५ 
केंद्रीय लोकसभा 
के 


आधुनिक राज्यों के केंद्रीय-शासन मं, राज्याध्यक्ष, राजा या राष्ट्रपति, उसकी 
परिषद्‌ या मंत्रिमंडल, तथा सरकार पर नियंत्रण रखने और विधि-नियम या 
कानून बनाने के लिए, पूर्णतः या मुख्यतः लोकमतानुवर्ती प्रतिनिधिसमा या धारा- 
समा का समावेश होता है। इस सभा को केंद्रीय लोकसभा कहना उचित होगा । 
पिछले दो अध्यायों में उपतंत्र और गणतंत्र के अध्यक्षों के संबध में विचार किया 
जा चुका है। अब हम केंद्रीय लोकसभा के विषय पर विचार करेंगे | क्या प्राचीन 
भारत में आजकल की पालंमेंट की भाँति कोई केंद्रीय लोकसभा थी ? यह किसी 
विशेष युग या विशेष प्रकार के राज्य में ही थी या सब काल में और सब्न प्रकार 
के राज्यों में थी! इसके सदस्य किस प्रकार चुने जाते थे ! सरकार पर इसका 
नियंत्रण था या नहीं श्रौर यदि था तो किस सीमा तक था ? कानून या विधिनियम 
बनाने का अधिकार सभा को ही था या सरकार बिना इसकी स्वीकृति के विधि या 
कानून बना सकती थी । इन्हीं प्रश्नों पर हमें इस अध्याय में विचार करना है। 


पिछले अ्रध्याय में दिखाया गया है कि प्राचीन गणराज्यों में आधुनिक पालंमेंट 
से मिलती-जुलती केंद्रीय लोकसभा वर्तेमान थी। यह भी बताया जा चुका है 
कि उनमें किन वर्गों का प्रतिनिधित्व था और शासन पर उनका क्या प्रभाव था। 
अब हमें यह देखना है कि इसी प्रकार की संस्थाएँ ज्॒पतंत्रात्मक शासन-पद्धित में 
भी होती थीं या नहीं । 
वैदिक वाडमय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन प्रायः से राज्यों 
म॑ लोकसभाएँ होती थीं जो राजाओं का नियंत्रण करती थीं। ऋग्वेदकाल का 
ओसत राज्य ग्रीस के नगर-राज्यों की भाँति विस्तार में कुछ वगग मील से अधिक 
न थे | इनकी राजधानी इनमें अ्रंतमंत ग्रामों से कुछ विशेष बड़ी न होती थी। 
हर आम में जनता की “सभा” होती थी और राजधानी में संपूर्ण राज्य की केंद्रीय 
लोकसभा होती थी जिसका नाम “समिति' था | 
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अआ० ७ ] वे दिक-सभा का स्वरूप 


“समा? और “समिति” का वैदिककाल में बड़ा ऊँचा स्थान था। एक युक्त 
में उन्हें प्रजापति की जुड़वा “दुहिताएँ? कहा गया है" | इससे मालूम होता है कि 
लोग समभते थे कि ये सनातन ईश्वरनिर्मित संस्थाएँ हैं और यह मानने थे कि 
यदि समाज के आदिकाल से नहीं तो कम से कम राजनीतिक जीवन के प्रादुर्भाव 
के साथ ये भी अस्तित्व में आयीं। वैदिककाल के भारत के गाँव-गाँव में ये 
संस्थाएँ विद्यमान थीं और होनहार राजनीतिश या विद्वान्‌ की इससे बड़ी कोई 
आकांक्षा न थी कि समिति उसकी योग्यता स्वीकार करे* | यही नहीं, विवाह के 
समय यह मनाया जाता था कि नववधू भी अपने वक्तत्व से समिति को वश में 
कर सकेर | 


वेदिक वाइमय में तीन प्रकार की समाएँ. मिलती हैं, 'वदथ', “सभा? और 
'समिति! । इन शब्दों का ठीक श्र निश्चित करना कठिन है। संभव है कि देश- 
काल के अनुसार इनके श्रर्थ में वैदिक युग में भी परिवर्तन हुआ हो | आधुनिक 
विद्वान्‌ भी इस विषय में एकमत नहीं हैं। लुडविंग का मत है कि “सभा” में 
पुरोहित, धनिक आदि उच्चवर्ग के लोग सम्मिलित होते थे, और “समिति” में 
साधारण लोग रहते थे | मिमर का अनुमान है कि “सभा' ग्राम-संस्था थी और 
“समिति! पूरे “जन' की केंद्रीय परिषद थी । हिलेब्रांड का मत है कि समा और 
समिति एक ही थीं, सभा उस स्थान का नाम था जहाँ लोग एकत्र होते थे और 
समिति! एकत्रित समूह को कहते थे । 


इन विभिन्न मतों की विवेचना न तो यहाँ संभव है न आवश्यक ही | “विदथ' 
शब्द “विद? धातु से निकला है और इसका श्रर्थ संभवतः विद्वानों की सभा है । 
शासनव्यवस्था के संबंध में इसका प्रयोग शायद ही कहीं किया गया हो श्रतः 
इसे हम छोड़े देते हैं । हिलेब्रांड का यह मत भी ठीक नहीं कि सभा कोई अलग 
संस्था नहीं वस्न समिति के अधिवेशनस्थल ही का नाम था, क्योंकि ऊपर दिये 
गये श्रथव॑वेद के उद्धरण में समा और समिति दो बहने अर्थात्‌ दो अलग संस्थाएँ 





$ सभा चां मांसमितिश्चावतां प्रजापतेदुहितरो संविदाने | अ. वे., ७. १२. १ 
२ ये ग्रामा यद्रण्यं या: सभा अधि भूम्याम | 

ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदाम्यहम | अ. वे., १२. १. ५६ 
३ वंशिनी त्वं विद्थमावंदासि | ऋ. बवे.,१०. ८५. २६ 


कंद्रीय लोकसभा [ आ० ७ 


कही गयी हैं । एक अन्‍य स्थल में वर्शन है कि ब्रात्य का अनुसरण सभा, समिति 
आर सेना के सदस्यों ने किस प्रकार किया? । 

इससे स्पष्ट है कि “सभा? 'समिति! के अधिवेशन का स्थान नहीं वरन 
अलग संस्था थी। एक पुराने वेदिक मंत्र में वर्णन है कि “समा!” में बहुधा 
गउओं की ही चर्चा होती थी ओर उनके दूध के पौष्टिक गुण का बखान किया 
जाता था । 

एक अन्य स्थल पर वर्णन है कि जुआरी लोकसभा म॑ एकत्र होकर किसी 
प्रकार जुए में सब्न-कुछ खो बैठने पर बाद में अपनी स्त्री और अपने को भी 
लगा देते थेर॑ | ब्राह्मण-ग्रंथों मं भी (सभा? और जुए के इस संयोग का वर्शन 
है | इससे प्रकट होता है कि सभा” मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्टी ही थी 
परंतु आवश्यकता पड़ने पर ग्राम-व्यवस्था से संबंध रखने वाले छोटे-मोटे मामलों 
पर भी इसी में विचार कर लिया जाता था । आपसी भगड़े निपटाना और गाँव 
की रक्ता का प्रतन्ध करना ही मुख्य विपय थे, पुरुपममेध यज्ञ के वर्णन से पता 
चलता है कि सभा और समाचरों का न्याय-दान से घनिष्ठ संबन्ध था | 

संभव है कि कुछ राज्यों या प्रदेशों में सभा” का संबंध राजा से था और 
वह सामाजिक गोष्टी नहीं वरन्‌ राजनीतिक संस्था रही हो। अथवंबेद के एक 
मंत्र में यम के सभासदों को राजसोी पद दिया गया है और उन्हें यम को प्राप्त 
होनेवाले यक्-मभाग के १६वें हिस्से का अधिकारी बताया गया है। इसी आधार 
पर यह भी कहा जा सकता है कि मत्यंलोक के समासदों का पद भी स्वगलोक के 
सभारदों की भाँति राजसी श्रेणी का था और वे भी राजा को कर और शुल्क 
से होनेवाली आय में कुछ हिस्सा बटाने के हकदार ये। मगर यह संभव है कि 
उपरिनिर्दिष्ट स्थलों में “सभा? से यम या इस लोक के राजा के अमात्य-मंडल 
का संकेत रहा हो न कि किसी लोकसभा का। एक स्थल पर सभासद के प्रचुर घन 
(गोधन) का उल्लेख और उसके खून्न ठाट-बाट से बढ़िया घोड़ों के रथ पर सवार 





१ ते च सभा च समितिश्चानुव्यचरन्‌ | आ, वे., १५. ९ 
२ ययं गाबो मेदयथा कृशं चिद्‌ | ऋ. वे., ७, २८. ६. 
३ सभामेति कितवा पच्छमान: जेप्यामीति तन्‍्वा छोझुचानः | 
ऋ., वे,, १०. ३४.६ 
४ तैत्ति, बा., १. १. १०. ६; शत, ब्रा., ७, ३. १. १० | 
यद्ाजानों विभजन्त इप्टापृतंस्य पोडर्श यमस्यामी सभासद:ः || 
ऋ. वे. १, २९. १. 
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ग्र० ७ ] दिक समिति का स्वरूप 


होकर सभा में जाने का वर्णन किया गया है" । उससे भी यह यूचित हांता है 
कि वह बड़ा अधिकारी होता था। फिर भी अधिकतर प्रमाणों से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि 'सभा? प्रायः ग्राम संस्था थी और उसमें सामाजिक और 
राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था। 

ऋग्वेद के अंतिम मंत्र में समिति! का उल्लेख सामाजिक या विद्वदमण्डली 
के रूप में किया गया जान पड़ता है? | परंतु एक ओर पहले के मन्त्र में वर्णन 
हैं कि राजसत्ता को हस्तगत करने की इच्छा से एक नेता ने समिति को भी 
अपने वश में करने की योजना बनायी थी२ | ऋग्वेद म॑ एक स्थल पर आदर्श 
राजा के अपनी “समिति” में जाने का उल्लेग्व किया गया है। अ्थववेद में 
एक पदच्युत राजा ने पुनः सिंहासनारूद होने पर सबसे बड़ी आकांक्षा यही प्रकट 
की कि मेरी समिति सदा मेरी ओर रहे * | इसी प्रकार ब्राह्मण का धन अपहरण 
करने बाले राजा को सबसे बड़ा शाप यही दिया जाता था कि “तुम्हारी समिति 
तुम्हारा साथ न दे!" | 

उययु क्त उद्धरणों स प्रकट होता है कि एक-दो स्थानों पर 'समिति' का 
सामाजिक गोष्ठी के रूप में उल्लेख होने पर भी वह वास्तव में राजनीतिक 
संस्था थी ओर उसका रूप केंद्रीय-शासन की व्यवस्थापिका-सभा का सा था। 
यह संस्था अत्यन्त प्रभावशात्ती थी, बहघा इसी के समर्थन पर राजा का भविष्य 
निर्भर रहता था। “समिति! के विरुद्ध हो जाने पर राजा की स्थिति अत्यन्त 
संकटपूर्ण हो जाती थी। खोये हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने वाले राजा 
की स्थिति तब तक लुद्दद न मानी जाती थी जब तक समिति उससे सहयोग 
करने पर तैयार न हो जाय | यह स्पष्ट है कि राज्य के केंद्रीय-शासन और सेना 
पर “समिति? का बहुत अधिक प्रभाव था, पर व्यवहार में इसका उपयोग कैसे 
होता था ओर राजा के अधिकारों से इसका सामंजस्य किस प्रकार किया जाता 
था इसका हमें ज्ञान नहीं । 


१ अदवी रथो सरूप इद्गोमों इन्द्र ते सखा | ऋ. वे. ८. २. ९ 
२ संगच्छ्वं संवध्वं सं वो मनांस जानताम्‌ | 


समान मंत्र: समिति: समानी समान मन: सह चित्तमेपाम || 
१०, १९१, २-३ 


३ आ वश्चत्त आ वो श्वतं आ वो5हं समिति ददे | १०. १६६, ४ 
भुवाय ते समिति: कल्पतामिह | अ. वे., ६. ८८. 
५ नासपेः समिति: कल्पते न मित्र नयते वशम्‌। अ. वे ५, १९. १५ 
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समिति के संघटन के विपय में भी हम कुछ नहीं जानत । समिति सरकारी 
संस्था थी या गैर सरकारी ! यदि गैर सरकारी तो निर्वाचित थी या नहीं ? यदि 
निर्वाचित तो निर्वाचक एक विशेष वर्ग था या साधारण जनता ! निर्वाचन 
समस्त जीवन भर के लिए. थाया कुछ वर्षों के लिए ? इन सब प्रश्नों का 
समुचित उत्तर देने के लिए, हमारे पास कुछ भी साधन नहीं हैं| चूँ कि गणतंत्रों 
की समरितियाँ उच्चवर्ग की संस्थाएं थीं, अतः संभव है कि राजतन्त्र की समिति” 
भी उसी प्रकार की रही हो । वैेदिककाल के राज्य ग्रीस के नगर-राज्यों की भाँति 
छोटे-छोटे होते थे अतः सम्भव है कि समाज में प्रमुब स्थान रखनेवाले योद्धा 
या प्रतिष्ठित परिवारों के एहपति ही समिति के सदस्य रहे हों । उस युग में 
पुरोहित का कार्य युद्ध-क्षेत्र मं भी महत्व रखता था अतः समिति में इनके 
प्रतिनिधिरूप में और कोई नहीं तो राजा के पुरोहित तो अवश्य ही रहे होंगे । 

धमिति' के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति होते थे और 
शासन पर उनका बड़ा प्रभाव रहता था, सभा” के सदस्यों की भाँति वे भी पूरे 
ठाठ से 'समिति? के अधिवेशन में उपस्थित होने जाते रहे होंगे । 

समिति में गहरा वादविव्राद होता था, राजनीति में नाम करने के इच्छुक 
नये सदस्य अपनी भाषण-कला से समिति को प्रभावित करने के लिए उत्सुक 
रहते थे! । समिति में सफलता उसी को मिलती थी जो अपनी वाक्चातुरी श्रीर 
तक-बल से सदस्यों को अपनी ओर कर ले। कमी-कमी दलबन्दी की तीव्रता 
होने पर गरमा-गरम बहस हो जाती थी और हाथापाई की भी नौषत आ जाती 
रही होगी । इसी से ऋग्वेद में यह प्रार्थना की गई है कि समिति की कारबाई 
सौहाद्रपूर्ण हो, सदस्यों में मंल-जोल रहे और उसके निर्णय एम मत से हो? । 


यह खेद और आश्चर्य की बात है कि जो समिति! ऋग्वेद और अथवे- 
बेद के युग में इतनी प्रमुख और प्रभ,वशाली संस्था रही हो, वह संहिटदा और 
ब्राह्मण के युग आते-आते लुप्त सी हो जाय । 'सभा' का नाम तो शेप था पर 
स्वरूप एकदम बदल गया था। ग्राम-संस्था के बजाय श्रव वह राजा को 
परामर्शदायी परिषद या शाज-सभा बन गईं थी और अनेक शताब्दियों तक 
उसका यही अर्थ था। इसकी बैठक बारम्बार हुआ करती थी और इसका अ्रपना 





$ ये संग्रामाः समितयस्तेए चार वदाम्यहम्‌ | आ. वे., १२. १. ५६ 
२ देखिये पृ. ११७, नोट २ | 
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सभापति होता था | इसके सदस्यों ( सभासदों ) का पद पुरोहित या उच्च 
राज्याधिकारी के बराबर होता था* । इसमें करद सामन्त भी उपस्थित रहते 
थेर। इससे पता चलता है कि यह धीरे-धीरे लोकप्रिय संस्था से राजदरबार में 
परिवर्तित हो गई थी | केंद्रीय लोकसभा के रूप में इसका इतिहास यहीं समाप्त 
होता है । 

उपनिषदकाल में समिति पुनः प्रकट होती है। अपनी शिक्षा समाप्त करने 
के बाद श्वेतकेतु पाँचालों की समिति में जाते हैं। राजा भी इस समिति में 
उपस्थित थे और उन्होंने श्वेतकेतु की विद्या के परीक्षार्थ उनसे कुछ प्रश्न भी 
किये थे । इससे ज्ञात होता है कि उपनिषदकाल में समिति पंडित-सभा जैसी 
संस्था थी जिसके सभापति कभी-कभी राजा भी होते थे, खासकर किसी नये 
स्नातक की परीक्षा आदि के अवसर पर, जैसे आजकल विश्वविद्यालय के 
उपाधिवितरण समारोह के सभापति गवनंर हुआ करते हैं। यह तो निश्चित है 
कि धर्मयूत्नों के समय से पहले ही (ई० पू० ५००) 'समिति! और 'सभा? राज- 
नीतिक संस्था का रूप खो चुकी थीं, क्योंकि सूत्रों में राजा या शासन के कायों 
के वर्णन के प्रसंग में इन संस्थाओं का कभी नाम भी नहीं लिया गया है। 
समिति! के तो नाम से भी वे परिचित न थे। 'समासद”? शब्द का उल्लेख 
अवश्य हुआ है पर उससे न्यायसमा या राजसभा के सदस्य निर्दिप्ट होते थे न 
कि लोकसभा या ब्र्यवस्थापक-सभा के | 

परंतु गणराज्यों में केंद्रीय लोकसमाए बराबर काम करती रहीं यह हम पिछले 
अध्याय में देख चुक हैं | उपतन्त्र मे वे क्‍यों विलुप्त हो गई' यह बताना कठिन 
है। एक कारण यह हो सकता है कि गणराज्य बहुत बाद के समय तक भी 
विस्तार में बड़े न थे, जन्न कि ब्राह्मणकाल ( १५००-१००० ई० पू० ) में ही 
राजशासित राज्य बहुत विस्तृत हा गये थे | विस्तृत राज्यों में जहाँ ग्राम दूर- 
दूर पर बसे होते थे, “समिति” जेसी केंद्रीय लोकसभा का मिलना और काम 
करना कठिन हो जाता था। प्रतिनिधि-व्यवस्था उस समय न निकली थी इस- 
लिए. समिति का काम करना छोटे-छोटे राज्यों में ही सम्भव वा सुकर था जहाँ 
जनता राजधानी से अधिक दूर न रहती थी। अस्त, बड़े राज्यों में एक ओर 
सदस्प्रों के एकत्र होने और काम करने में कठिनाई थी, दूसरी ओर राजा 





१ वा. सं , १६. २४ 

२ ऐ,. ब्रा., ८. २१ 

३ छा, ज्रा., २. ३. ४७.१४ दा 
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सारी सत्ता अपनी छुट्टी में ही कर लेने का अवसर दइवंढ़ा करते थे। अतः 
'सभा? और "समिति! का इन परिस्थितियों में धीरे-बीरे समाप्त हो जाना 
स्वाभाविक ही था । 


पार-जानपद सभा 

श्री काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि वेदिककाल की 'समभा-समिति! 
एकदम विनष्ट नहीं हुई, बल्कि उनका स्थान 'पौर-जानपद” ने ले लिया, 
जिनका उल्लेख बाद के साहित्य और उत्कीर्ण लेखादि में कभी-कभी मिलता 
| श्री जायसवाल ने बड़े विस्तार से इस मत का प्रतिपादन किया है। आप 
कहते हैं कि साधारणतः पौर-जानपद का अर्थ किसी राज्य केग्राम और नगर की 
जनता है पर जब इसका उल्लेख नपुंसक एक वन में 'पौर-जानपद! के रूप 
मे हो तब इसका अर्थ राजधानी और देश के नागरिकों की प्रतिनिधि संस्था” 
होता है । रामायण में इस संस्था का उल्लेख है और दूसरी शताब्दी ई+ पृ० 
म॑ खारबेल के राज्य में यह काम कर रही थी। मनुस्म॒ति तथा अन्य स्मृतियों 
म॑ जानपदों के कानूनों के,वर्णन से भी इसका अस्तित्व सिद्ध होता है; इनके 
अध्यक्षों का भी उल्लेग्व स्मृतियों में पाया जाता है । इस संस्था की प्रतिष्टा 
इतनी अधिक थी कि इसके विरुद्ध श्राचरण करनेवाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 
किसी भी प्रकार की सुविधा देने का निपेध्र किया गया है ' । 

डा> जायसवाल ने अपने मत का प्रतिपादन बड़ी विहल्‍ता और चतुरता 
से किया है। पर उन्होंने जो प्रमाण दिये.हैं तथा इस विषय में जो अन्य सामग्री 
उपलब्ध है उन सबकी निष्पक्ष दृष्टि से समीक्षा करने पर यही निष्क्ष निकलता 
है कि ६०० ई० पू७ से ६०० ई० तक के काल में पौर जानपद” नामक कोई 
लोकसमा प्राचीन भारत में न थी। रामायण ( कांड दो, सगे १४, ५४ ) में 
उल्लिखित (पीर-जानपद? शब्द (एक वचन में याने 'पीरजानपदश्च के स्वरूप : 
में) मानने और तब उसका अर्थ “नागरिकों की एक संस्था' करने के पक्ष में 
व्याकरण के जो प्रमाण दिये जाते हैं, वे पृष्ठ और मान्य नहीं हैं* । रामायण में 





१. हिन्दू पॉलिटी, भाग दो, अध्याय २७-२८ | 

२ विवादभूत इलोक यद है :--- 
उपतिपष्ठति रामस्य समग्रमभिण्चनम्‌ | 
पौरजानपदश्चापि नैगमदरच कृतांललि: || कृ. ए. उ. 
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अधिकतर यह शब्द उहुबचन में (पौर-जानपद्ाः) ही प्रयुक्त हुआ है और इसका 
अर्थ कोई लोकसभा नहीं वरन जनसाधारण ही है। उदाहरणार्थ रामायण 
(कांड दो, सग्ग १४, श्लोक सं ४४) में* 'पौर-जानपद'” से प्रमुख व्यक्तियों को 
ओर ही संकेत है| अन्यत्र ( २, १११. १६ में ) भरत जिस पौर-जानपद का 
उल्लेग्व करते हैं उसका तात्पय उन हजारों लोगों से है जो श्रीराम को लौटाने 
के लिए भरत के साथ गये थे?] यदि यह मान भी लिया जाय कि पौर-जानपद 
का अर्थ जनता दी लोकसभा से है तो भी यह स्पष्ट है कि इसे कुछ विशेष 
अधिकार न थे। न तो यह श्रीराम के बन-गमन के दशरथ के आदेश का 
निषेध कर सकी न श्रीराम को अयोध्या लौटने को राजी कर सकी। यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि रामचन्द्र से आखिरी बार अयोध्या लौटने का अनुरोध 
करते हुए भरत अपनी और अमात्यों की प्रार्थना का तो उल्लेख करते हैं,पर पौर- 
जानपद या लोकसभा का नाम भी नहीं लेते । राम मी भरत को बिंदा करते 
समय उन्हें मित्रों, अमात्यों और मन्त्रियों की सलाह से राजकाज चलाने का 
उपदेश देते है| यहाँ भी पौर-जानपद का नाम नहीं है । यदि पौर जानपद 
वास्तत्र में जनता की प्रतिनिधि संस्था थी, तो यह उपेक्षा और भी आश्च्य- 
जनक हो जाती है । 





(क्रमशः) 
जायसवं,लजी का यह दावा है कि चूंकि 'उपतिष्ठति' क्रियापद एकवचन 
में है दुसलिणु उसका हरेक करता एकवचन होना चाहिए ; ऐसा होने से 
इलोक में का 'पौरजानपदः” पद एकवचन मानना पड़ेगा और उसका 
अथ 'पौरजानपद” सभा होगा | मगर व्याकरण -शास्त्र में ऐसा कोई नियम 
नहीं है। प्रत्युत वह कहता है कि कर्ताओं में से कुछ एकवचन कुछ 
द्विवचन कुछ बहुबचन हो सकते हैं, ऐसी अवस्था में क्रियापद बहुचचन 
होना चाहिये । 

$ पौरजानपदश्र प्ठा नगमाइच गण सह | २. १४. ७४ 

२ डवाच सवंतः प्रेधश्य किमायमनुशासथ || २. १४. ४० 
एमिश्व सचिवेः साध शिरसा याचितों मया । 
आातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतंमहंसि || २. १०४ १६ 

४ अमात्येइरच सुहद्निश्च बुद्धिमद्भिरच मंत्रिभि: । 
सवकार्याणि संमंन्य सुमहान्यपि कारय || 


«दि 
हि 
बच 
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खारवेल के हाथीगुंंफा लेख में भी केंद्रीय लोकसभा का उल्लेख नहीं है । 
लेख की ७वीं पंक्ति में कहा गया है कि खारवेल ने पौर-जानपद पर लाखों 
खनुग्रह” किये" । जायसवाल “अनुग्रह” का अ्रथ वैधानिक अधिकार मानते हैं, जो 
पौरसभा और जानपदसभा को दिये गये। पर वैधानिक अधिकारों की संख्या 
कभी लाखों नहीं हो सकती श्रतः अनुग्रह का अर्थ यहाँ विविध सुविधाएँ ही 
समभना चाहिये जो नगर और देहातों की जनता के लिए दी गयीं और जिनका 
मूल्य लाखों रुपये तक था। राज्य की ओर से सड़क, कुएँ, रुग्णालय और विश्राम- 
ग्रह आदि बनवाना और लगान आदि में छूट देना प्रजा पर लाखों के बरात्रर 
“अनुगअह” करना कहा जा सकता है | हाथीगंफा लेख के सूद्म विवेचन से भी 
स्पष्ट हो जाता है कि खारवेल की नीति या शासन पर किसी लोकसभा का कुछ 
भी नियंत्रण न था| लेख में उसके भारत के विभिन्न भागों पर अ्मियान और 
विजय का वर्णन है, परन्तु यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि पौर-जानपद से 
कभी इनके लिए. परामर्श या सहमति ली गयी थी। यदि पौर-जानपद की कोई 
वैधानिक सत्ता थी भी तो उसे संधि-विग्रह के समान महत्व के मामले में बोलने 
का हकन था। 

स्मृतियों म॑ं जानपद-घर्मों के उल्लेख से केंद्रीय व्यवस्थापिका या लोकसभा 
के रूप में जानपद का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। मनु द्वारा (अष्टम अध्याय ४१) 
उल्लिखित 'जानपद-धम! का अथ देश-धर्म अर्थात्‌ देशप्रथाएँ या लोकाचार 
है, कंद्रीय व्यवस्थापक-संस्था द्वारा बनाये गये विधि-नियम या कानून नहीं । 
इस श्लोक की प्रथम अध्याय के ११८वें श्लोक से तुलना करने? पर स्पष्ट हो 





$ अनुग्रहानेकानि सतसहसानि विसजति पौर जानपदम | ए. हूं,, २०. ७५९ 
२ दोनों छोक धर्म के आधार का वर्णन करते हैं श्रौर दोनों की तुलना से ज्ञात 
होगा कि ८. ४१ का 'जानपद धर्म' १. ११८ का 'देशधर्म' ही है | देशधम 
ओर जानपद-धर्म में कुछ भी फरक नहीं था | देखिये :--- 
जातिजानपदान्धर्मा श्र शीधर्माश्ल. धमंचित्‌ | 
समीक्ष्य कुल्धर्मा १ स्वचम प्रतिपालयेत्‌ ॥| ८. ४१ 
देशधर्माण्‌ जातिधमांज्‌ श्र णीधर्मा श्र शाश्वतान्‌ । 
पाषण्डगणधर्माइच शास्त्र स्मिन्लुत्तवान्मनुः ।। १. ११४ 
देशजातिकुलधर्मा आरम्नायरविरुद्धा: प्रमाणम्‌ |। गौतम थ. स्‌. ११. २० 
पचधा विशभ्रतिपत्ति; दक्षिगतस्तथात्तरतः: । 
तत्रतत्न॒ देशप्रामाप्यमेव स्थात्‌ | बौ. घ. सू. १. १. १७-३८ 


हच्र 
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जायगा कि जानपदधर्म और देशधर्म एक ही हैं । कात्यायन की परिमाषा के 
अनुसार “देशधर्म! किसी देश में प्रबृत्त वह सावलौकिक आचार है जो श्रति 
ओर स्म॒ृतियों के प्रतिकूल न हो' । कौटिल्य के अथशास्त्र में मी विभिन्न प्रदेश 
के आचार को ही देशधर्म कहा गया है | देश के विभिन्न भागों में दायभाग 
विवाह, खान-पान और वृत्ति संबंधी नियम अलग-अलग होते थे। कहीं विधवा 
दायभाग की हकदार थी तो कहीं नहीं । दक्षिण में मामा की लड़की के साथ 
विवाह होता था पर उत्तर में नहीं। उत्तर में मदिरा-पान पर रोक नहीं थी, 
दक्षिण में थी । इसीलिए, मनु तथा श्रन्य स्मृतिकार सलाह देते हैं कि न्याय करने 
समय उस देश के “जानपदधम” और “देशधर्म? का ध्यान रखना चाहिये । परंतु 
यह धर्म प्रचलित आचार ही था, “जानपद'” जैसी व्यवस्थापक-सभा द्वारा बनाये 
विधि-नियम या या कानून नहीं | 


मनु एक स्थल पर “ग्राम' और देश के “समयों? का उल्लंघन करनेवाले 
व्यक्तियों के लिए दंड का निर्दंश करते हैं। जायसवाल इन “समयों” का अ्रथ 
आम और देश की व्यवस्थापक-सभाओं द्वारा बनाये गये विधि-नियम या 
कानून समभते हैं, पर यह धारणा भी ठीक नहीं है। मनु श्रध्याय ८, श्लोक 
१६ में स्पष्ट कहते हैं कि 'समय' या 'संविद? राज्य के विधिनियम या कान 
नहीं थे, किन्तु आम और देश के अधिकारियों की राजी से किये समभीते मात्र थे * । 
यदि लोभवश कोई आदमी इनका डल्लंघन करे तो उस पर छुर्माना 
किया जाता था। अथशास्त्र, भाग ३, अ्रध्याव १० में जहाँ ग्राम. देश, जाति 
या कुटंब के समयों? के उल्लंघन पर विचार किया गया है, कोटिल्य ने इन 
समयों! का उदाहरण देकर सारी ज्रात और भी स्पष्ट कर दी है । कोडिल्य 





१ यसस्‍्थ देशस्य यो धमम: प्रवूस: सावलोकिक: | 
श्र तिस्भ त्यनुरोधेन देशदृप्टः स डचच्यते | 
२ देशस्य जात्या संघस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः | 
उचितस्तस्य तेनैव_दायधर्म प्रकल्पयेत |। अ्रथज्ञास्त्र, ३. ७ 
3 अल ऊध्द प्रवक्ष्यामि धर्म समयमेदिनाम्‌ 
यो ग्रामदेशसंचानां कृत्वा सत्येन संविदम | 
विसंबंदेसरों लोभात्तं राष्ट्राद्निप्रवासयेत || 
नियुज्ञ दापयेच्चन॑ ससमयन्यमिचारिणम्‌ । 
चतु: सुवर्णान्‌ पण निष्कान्‌ शतमःनं च राजतम्‌ || मनु, 4. १८-२ 


छ 
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कहते हैं, यद्‌ खेत-मजदूर ग्राम के लिए होनेवाले किसी कार्य में काम करने 
का इकरार करके पीछे उत्तसे इनकार करे, या कोई व्यक्ति किसी तमाशे के 
लिए चन्दा न दे और चोरी से उसे देखे, या कोई ग्रामबवासी आम के मुखिया 
के ग्राम के हितार्थ दिये गये किसी आदेश को न पूरा करे तो ऐसी बातों में 
गरम-समय! का उल्लंघन हो जायगा और दोषी दंड का भागी जरूर होगा। 
अंत में यह भी कहा गया है कि 'देश-समय” का डल्लंघन भी इसी प्रकार 
समभना चाहिये" | इसस स्पष्ट है कि 'देश-समय' केंद्रीय व्यवस्थापक-सभा 
की व्यवस्था नहीं वरन्‌ देश या प्रांत के प्रधान अधिकारी 'देशाध्यक्ष' से किये 
गये समझौते ही होते थे । जायसवाल की यह धारणा ( प्ृ० ४७ ) ठीक नहीं 
हैँ कि 'देशाध्यक्ष! या 'देशाधिप' देश की व्यवस्थापक-समा के '्रध्यक्ष'! को 
कहते थे | विष्णु-स्मति और शुक्र-नीति के नीचे लिखे उद्धरुणों से स्पष्ट हो 
जाता हैं कि जिले का प्रधान अधिकारी ही 'देशाध्यक्ष! या 'देशाधिप' कहा 
जाता था | इसका अधिक विवरण आगे दसवें अध्याय में मिलेगा । 
जायसवाल के इस मत का भी स्मृतियों से काई समथेन नहीं होता कि 
पीरजानपद के विरोधी की न्यायालयों में कोई सुनवाई नहीं होती थी। नीचे 
टिप्पणी मे उद्घुत वीरमित्रोदय के वचन को जायसवाल आधार मण्नते हैं, 
मगर वह कवल यही कहता है कि यदि वादी का दावा नगर या देश में 
सवसम्मत पुरातनी व्यवस्था के विरुद्ध हो तो उसे न्यायालय स्वीकार न करें | 





+ कपषकस्य आममभ्युपेत्पाकुबंतों ग्राम एवात्ययं हरेत्‌।....प्रेक्षायमनंशदः 
सस्वजनो न प्रेक्षेतर| प्रच्छन्नअवश्क्षण च सबंहिते च क्मंशि निम्रहेण 
द्विगुणसंशं दययाव्‌। स्वेहितमेकस्य ब्रवतः कुयराज्ञाम्‌। अकरणे द्वादशपणो 
दंडः [..,. ,.तेन देशजातिकुल पंघानां समयरयानपाकर्म व्याख्यातम | 

अथेशास्त्र, भाग ३, अध्याय १० | 

२ तजन्न स्वस्वप्रामधिपान्‌ कुर्यात्‌ । देशाध्यक्षान्‌ | शताध्यक्षान देशाध्यक्षांश्र । 

विष्णु ३. ७-१० || 

चतुर्दि_्वथवा देशाधिपान्‌ सदा कुयांत नृप: । छुक्र १. ३४७ | 

वोरमिन्नोदय का उल्लेख यह है--यश्न नगरे रादर च या व्यवस्था पुरातनी 

तद्विरोधापादकों व्यवहारों नादेयः पौरजानपरदक्षोभापादकत्वात्‌ | याज्ष- 

वल्क्‍्य स्मृति के अध्याय दो, इस्तोक ६ पर टीका करते हुए अपराक: 

“ररराष्टविरुद्ध” का श्र्थ स्पष्ट 'पौरराष्ट्राचारविरुद्ध:” बतलाते हैं | 


१७ 
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इस स्थल में न्याय के एक पुप्ट सिद्धांत का प्रतिपादन है, पर इससे यह अर्थ 
कभी नहीं निकलता कि 'पीर-जानपद' का विरोधी न्यायालयों से कोई सहायता 
न पा सकता था। 

पौरसभा का भूतपूर्व सदस्य शूद्र होने पर भी ब्राक्षण का सम्मानाहं हैं, 
यह धारणा भी मूल उल्लेख का ठीक अर्थ न समभने से ही हुई है। मूल में 
एक नगर के रहनेवालों के परस्पर शिष्टाचार का वर्णन है। गौतम का कथन 
है कि अपने से कमर उम्र के ऋत्विक्‌ और मामा आदि का भी उठकर अभिवादन 
करना चाहिये, ८० वर्ष की अवस्था से ऊपर शूद्व का भी इसी भाँति सम्मान 
करना चाहिये' । पौर यहाँ 'नगरनिवासी? का बोधक है नगर-लोकसभा के 
सदस्य का नहीं? | 

अब हम तथोक्त 'पौर-जानपद' संस्था के वेबानिक अधिकारों के विषय में 
जायसवाल जी के मत की समीक्षा करेंगे। रामायण में राम के यौवराज्याभिषेक 
के प्रसंग में पौरों का भी जो उल्लेख आ गया है उसी के आघार पर जायसवाल 
जी का यह निष्कर्ष है कि इस संस्था को युवराज चुनने का अधिकार था। 
परन्तु रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि राजा ने केवल अपने सचियों से राय 
करके श्रीराम को युवराज नियुक्त करने का निश्चय कियारँ | जिस श्लोक के 
बल पर कहा जाता है कि पौरों से भी राय ली गयी, उसमें “आमन्त्य”ः शब्द 
का अथ ही गलत समभा गया है | “आमन्त््यः का थश्रथ राय देना” नहीं बल्कि 
“विदा करना? है। अस्तु, विवादभूत श्लोक" का सही अर्थ है कि “शजा से 





१ ऋत्विक्श्वश्ुुरपितृकमातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थानममिवादनाथाः | 

यथाउन्यपू्वं: पौर: अशीतिकावर: शूद्रोप्प्यसमेन | गौ, ध. सू. ६. 
९-१० | 

देखिये थी. मि. सं. एू. ४६६, मनु के श्रध्याय दो के १३४ के दशाब्दाख्य॑ 

पौरसख्य॑ पंचाब्दाख्यं कलासताम्‌ की व्याख्या इस प्रकार स्पष्ट की गयी 

है--एुकपुरवासिनां अधिकतरविद्यादिगुणरदितानों दशाब्दपयन्त॑ ज्वेष्टे 

सत्यपि सस्त्येवमभिख्यायते न तु अभिवाद्य: ) पुरप्रहण्ण प्रदर्शनार्थ तेन 

एकग्रामबासेपि एवं भवति | 

३ निश्चित्य सचिवे: सार्थ युवराजममन्यत | २-६-४१ 

४ ते चापि पौरा नृपतेव॑चस्तच्छुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाछु । 

नरेन्द्रमाम न््य गृदयणि गत्वा देवान्समानचुरतिप्रहष्टा: || २.८.३४ 


“रैँ 
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बिदा लेकर राय देकर नहीं, पौरगण अपने घर गये | रामायण से थोड़ा भी 
परिचय रखनेत्ाले व्यक्ति जानते हैं कि श्रीराम के भविष्य का निपटारा जनता 
की राय ने नहीं, किन्तु अंतःपुर के षडयंत्रों से हुआ | 

इसी :फार मृच्छुकटिक नाटक के दशम अ्रंक के एक स्थल का कुछ और 
ही आ्रथ्थ नुगा जाने के कारण यह मत प्रतिपादित किया गया कि पौर-जानपद 
राजा को गशी से उतार सकता था। इस अंक में शवंलिक दुष्ट राजा पालक: 
का वध झूम अपने मित्र आयक को गद्दी पर बैठाता है। पौर-जानपद का इस 
कार्य में कुछ भी हाथ न था। शवेलिक शासन-परिवर्तन की घोषणा “जानपद 
संस्था? में नहीं, जनता के समूह में करता है, जो चारुदत्त का वध देखने को 
एकत्र हु थ । शवलिक अपने मित्र चारुदत्त को खोज रहा था, कि उसकी 
हप्टि जदसमृह पर पड़ती है, और वह अ्रनुमान करता है कि चारुदत्त का 
सत्युदंड देखने के लिए. ही भीड़ एकत्र हुई है' | मृच्छुकटिक नाटक के किसी 
ध्रंक ने कहीं भी पौर-जानपद संस्था का उल्लेख नहीं है । 

जायसवाल जी के मतानुसार पौर-जानपद संस्था का एक प्रधान कार्य 
संकट के समय श्रतिरिक्त कर लगाने की स्वीकृति देना था। महामारत से एक 
उद्धरण लेकर वे बताते हैं कि इससे राजा द्वारा पौर-जानपद से अतिरिक्त कर 
की यांचा की गयी है। परन्तु इस उद्धरण के श्रंतिम श्लोक में कहा गया है कि 
मौका पहचाननेवाला राजा इस प्रकार की मधुर, चतुर और आकर्षक बात 
लकर अपने दूतों को प्रजा में मेजेर | अस्तु, उपयुक्त उद्धर्ण में पौरजानपद- 
सभा में का राजा का भाषण नहीं वरन्‌ आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार चिकनी- 
चुपड़ी बातों द्वारा प्रजा को फुसला कर अतिर्क्ति कर देने पर राजी किया जाय 
इसका एक नमूना है | 

यह धारणा भी ठीक नहीं है कि राज्य में चोरी-डकैती द्वारा होने वाली 
हानि के लिए, राजा से क्षति-पूर्ति माँगने का पौरजानपद-सभा को अधिकार 
थारं। प्राचीन भारतीय राजनीति का यह सिद्धान्त था कि चोरी का माल 





१ अतु श्रत्न तेन भवितव्यं यत्रायं जनपदसमवायः | 
मृच्छकटिक, दशम अंक, इलोक संख्या ४७ के बाद | 
२ इति वाचा मधुरया छद्षणया सोपचारया। 
स्वरश्मीनभ्यवस्जेद्योगमाधाय कालबित्‌ || मं. भा. १२. ८७, ३४ 
३ हिंदू पॉलिटी, भाग दों, पु० ९८ | 
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बरामद न होने पर राज्य नागरिक की क्षति पूरी करे | याशवल्क्य आदेश देते हैं 
कि राजा “जानपद? ( नागरिक ) को “चोरहवत धन' दे। यहाँ “'जानपद” का अथ॑ 
लोकसभा नहीं, यह मनुस्मति के इसी विपय के निर्देश से स्पष्ट हो जाता है, 
जिससे यह कहा गया है कि चोरों द्वारा अ्रपहत धन पाने का अधिकार सब्र वर्गों 
क लोगों को है? । इससे स्पष्ट है कि मनुस्मति में 'जानपद” का अर्थ किसी भी 
वर्ण का नागरिक है “जानपद-सभा” नहीं । 

१०वें अध्याय में दिखाया जायगा कि नगर और आमों में गैरसरकारी 
लोकसना या पंचायतें होती थीं जिन्हें काफी अधिकार रहते थे। पर जायसवाल 
की यह धारणा गलत है कि जानपद ( देहात ) सभाओ्रों से प्रथक राजधानी की 
अपनी “पौर-सभा” थी | इसका कोई प्रमाण नहीं कि उत्तर-बौद्धकाल में जानपद- 
सभाए विद्यमान थीं। जायसवाल जी ने जितने प्रमाण दिये वे ऐतिहासिक स्वरूप 
के नहीं हैं, वे सब साहित्यिक ग्रंथों के उल्लेख मात्र हैं और इनसे पौरजानपद जैसी 
किसी भी युक्त संस्था का अस्तित्व नहीं सिद्ध होता जिसे राजा को गद्दी से उतारने, 
युवराज नियुक्त करने, नये कर स्वीकार या अस्वीकार करने या देश के लिए 
ओद्यो:गक, व्यापारिक और आधिक सुविधाएँ प्राप्त करने का अधिकार रहा हो । 
कहा जाता है कि ६०० ई० पू० से ६०० ईं० तक इस प्रकार की संस्था काम कर 
रही थी। यदि ऐसा है तो तत्कालीन किसी भी उत्कीर्ण लेख में इसका उल्लेख 
क्‍यों नहीं मिलता । मेगास्थेनीज के विवरणों और अशोक के धर्मलेखों में मौय॑- 
शासन का सविस्तर वर्णन है, पर ये दोनों ही पौरजानपद-सभा का कोई उल्लेख 
नहीं करतेर । न कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र में ऐसी किसी सभा का जिक्र है* | 





१ देय चौरहतं राज्षा द्वब्यं जानपदाय तु | याश०, २. ३६ 

२ दातब्यं स्ववर्णेभ्यों राजा चौरहतं घनम्‌ । मनु, ७. ४० 

३ दिव्यावदान १० ४०७-८ में डल्लिखित तक्षशिला के पौर नगर-निवासी 
हैं, नगर-सभा के सदस्य नहीं | राजा की अग॒वानी के लिए वे सड़कों की 
सफाई और मकानों की सजावट कर रहे हैं, यह काम साधारण नागरिकों 
का ही है; नगर की प्रतिनिधि संस्था के सदस्यों का नहीं | 'अत्वा च 
तक्षशिलापौरा अर्धाधिकानि याोजनानि मार्गशोभां नगरशोभां चझृत्वा 
पूणकुम्मैः प्रत्युदूगताः' । 

४ जायसवालूजी की यह धारणा ( भाग दो, ए. ८४ ) भी ठीक नहीं है कि 
अर्थशास्त्र में पौरसभा की उपसमितियों का उल्लेख है जिनके जिम्मे तीथों 
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गुप्तों के उत्कीर्ण लेखों में अनेक शासन अधिकारियों का उल्लेख है, पर पौर- 
जानपद-सभा का नाम भी नहीं लिया गया है। जानपदों की मोहरें नालन्दा में 
बहुतायत से मिली हैं पर वे विभिन्‍न ग्रामों की पंचायत की मोहरें हैं किसी केन्द्रीय 
संस्था की नहीं! | ५०० से १३०० ई० के बीच उत्तर और दक्षिण भारत में 
राज्य करनेवाले विभिन्न वंशों के राजाओं के सकड़ों ताम्रपन्न मिले हैं। इन ताम्रपत्रों 
में जहाँ भूमिदान का उल्लेख है वहाँ युवराज से लेकर गाँव के मुखिया तक समस्त 
शासनसंस्थाओं और अधिकारियों से, जिनसे कुछ बाधा की आशंका थी, दान 
पानेवाले व्यक्ति की अधिकार-रक्षा का अनुरोध किया गया है पर एक भी ताम्रपत्र 
में जायसवाल जी की पौरजानपद-सभा का उल्लेख नहीं है । यदि इस प्रकार की 
सभा उस सरूमय काये कर रही थी और राज्य के आय-व्यय पर उसका नियंत्रण थः 
तो ताम्रपत्रों में इनका उल्लेख सबसे प्रथम होना चाहिये था। जब राज्य के अन्य 
सब अधिकारियों से दान में बाधा न देने का अनुरोध किया जाता है तो पीर- 
जानपद से यह अनुरोध करना तो और भी आवश्यक था, क्योंकि राज्य के आय - 
व्यय पर इसका नियंत्रण बताया जाता है | हजारों ताम्रपत्रों में से जिनमें राज्य में 
तनिक भी अधिकार रखनेवाले एक-एक अधिकारी के नाम गिनाये गये हैं, एक 
में भी पौरजानपद-सभा का उल्लेख न मिलना हमारी समझ में इस बात का पक्‍का 
प्रमाण है कि ईसबी प्रथम सहस्त्राब्दी मं ऐसी कोई भी संस्था भारत में अस्तित्व 





( क्रमशः) 

साव॑जनिक भवनों और बाजार आदि की देखरेख का काम था। अथज्ञास्त्र 
के उक्त स्थल्ष में इस प्रकार का वर्णन है-- “राजा के चर ( खुफिया ) तीथों, 
सभा-शालाओं और पूण्ों ( बाजार ) में 'जनसमवाय? (भीड़) में जायें और 
बहस टेड्कर राजा के बारे में उनके विचार जानने की चेप्टा करे |” चर पौर- 
सभा की उपसभितियों में, जिसके वे सदस्य भी न थे, कसे जा सकते थे 
और बहस छेड़ सकते थे ? फिर समिति के वाद-विंवाद से ही सदस्यों के 
विचार मालूस हो सकते थे फिर चर भेजने की क्‍या जरूरत थी ? मूल इस 
प्रकार दै-- 
सचिणो दन्दिनस्तीथंसभाशालासमवायेषु विवाद कुझुः सबंगणसंपश्नोय॑ 
राजा श्र यते | न चारय कद्िचद्‌ गुणो दृदयते यः पीरजानपदान्‌ दण्डकराभ्या 
पीड्यति | ७, १३ 

१ पुरिकाग्रामजानपदस्य , वारकीयग्रामजानपदरय, श्रीनालंदा प्र तिबद्ध[मनयिका- 
ग्रामजानपदस्थय--में, अ, स. इईं,, नें, ६६.४, ४.५६ । 


श्ब्ट 


हद 


ञ्र० ७ | सरकार भौर विधिनियम बनाने के अ्रधिकार 


भें न थी। काश्मीर के जीवन ओर शासन व्यवस्था का सबिस्तर वर्णन करनेवाली 
राजतरंगिग[ में भी इस प्रकार की किसी लोक-संस्था का उल्लेख नहीं है । 

जैसा कि दसवें और ग्यारहवें अध्याय में दिखाया जायगा, १२वीं सदी के 
अंत तक भारत में ग्राम-पंचायतें और नगरों तथा पुरों की परिषद विद्यमान रहीं 
आर इन्हें शासन के काफी अधिकार भी थे । पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं 
कि जायसवाल जी द्वारा प्रतिपादित प्रकार की कोई केंद्रीय-सभा उत्तर-बीद्धकाल 
में रही हो | इस संस्था के विलोप हो जाने के कारण भी ऊपर इस अध्याय में 
बता दिये गये हैं । शासन पर लोकमत का प्रभाव डालने की विधि कुछ और ही 
थी जो पाँचवें अ्रध्याय में बतायी जा चुकी हैं । 


सरकार ओर विधि-नियम ( कानून ) बनाने के अधिकार 


इसी अ्रध्याय में यह भी समझ लेना चाहिये कि प्राचीन भारत के राज्यों को 
विधि-नियम बनाने के अधिकार कहाँ तक थे। आधुनिककाल मे ये श्रधिकार 
राज्य की केंद्रीय-सभा को रहता है । देखना है कि प्राचीन भारत में जब सभा और 
समितियाँ वर्तमान थीं, तब्च उन्हें ये अधिकार थे या नहीं । 
आजकल के लोगों को यह जानकर बड़ा आश्चयं होगा कि प्राचीन भारत 
में राज्य या समिति न तो विधि-नियम बनाती थी न उनको बनाने के अधिकार 
का दावा करती थी । आधुनिक युग में सर्वोच्च व्यवस्थापकन्सभा द्वारा बनाये गये 
विधि-नियम सवमान्य हो रहे हैं और सनातन रूद़िनियमों का ज्षेत्र अधिकाधिक 
संकुचित करते जा रहे हैं। पर प्राचीनकाल में यह स्थिति न थी। विधिनियम 
था कानून धार्मिक और लौकिक दोनों श्रेणी के होते थे | धार्मिक विधिनियमों के 
आधार शास्त्र ( श्रुति और स्मृति ), लौकिक प्रथाएँ और पुराने रीतिरिवाज 
थे।| सरकार या केंद्रीय-समिति का इस विष्रय में कोई अधिकार न सभभझा 
जाता. था | यदि सरकार ने परंपरागत विधिनियमों को बलात बदलने की चेष्टा 
की होती तो उसका श्रधिक दिन टिकना अ्रसंभव हो जाता । परंपरागत रिवाज 
भी धार्मिक नियमों की ही भाँति दिव्य समझे जाते थे। इनमें भी कालक्रम से 
परिवर्तन होता था | पर यह परिवतंन व्यवस्थापक-समा द्वारा प्रकाश्य और मुखर 
रूप में नहीं वरन्‌ धीरे-धीरे प्रथाओं के स्वयं परिवर्तित होने से चुपचाप अलक्ष्य 
गति से हो जाता था । व्यवस्थापक-समा के आदेश से हटातू परिवर्तन से समाज . 
में घोर दैवी आपत्तियों के विक्वोम की आशंका थी । 
पर. 
शा० १०७०-०६ 


कंद्रीय लोकसभा '. [ अ० ७ 


अतः वैदिककाल में राज्य या समिति कोई भी विधिनियम बनाने का 
दावा न करती थी और स्मृतिकाल तक यही स्थिति रही | 
प्राचीन यूनान के प्लेटो जैसे राज्यशास्त्रश भी विधिनियम बनाना सरकार के 
कार्यक्षेत्र का अंग न समझते थे | उनका यह मत था कि विधिनियम परंपरागत 
अनुभव पर ही अधिष्ठित होने चाहिये; किसी भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह में 
वह योग्यता नहीं हो सकती है जो प्रामाणिक अंथों में या परंपरागत विधिनियमों 
में रहती है । 
धर्मशास्त्रों में बहुत जोर देकर कहा गया है कि राजा का काम शास्त्र और 
प्रचलित प्रथाओं से अनुमोदित धर्म का पालन कराना और करना है, स्वयं या 
किसी राज्यन्संस्था द्वारा धर्म में परिवर्तन करने का उसे अधिकार नहीं है | धर्म 
ओर नीतिशास्त्र परमात्मा ने स्वयं रचे हैं और राजा का काये उनके निर्देशों को 
कार्यान्वित करना है, अपने अधिकार से उनमें कोई परिवर्तन वह नहीं कर सकता *। 
परन्तु समय बीतने पर ज्यों-ज्यों शासन का विकास होता गया और जीवन 
की पेचीदगी _बढ़ने “लगी, राज्य को विधिनियम बनाने का अ्रधिकार देने की 
आवश्यकता जान पड़ी । ऐसी अवस्थाएँ उपस्थित होने लगीं जिनके लिए धर्म 
आर नीतिशास्त्रों में कोई व्यवस्था न की गयी थी और राज्य तथा जनता दोनों 
के हितार्थ पुराने नियमों के संशोधन और नये की व्यवस्था की भी जरूरत 
जान पड़ी । मनुस्मृति ने राजा को शासन या आदेश जारी करने का अ्रधिकार 
दिया २, परन्तु वे शास्त्र और आचार के विरुद्ध न होने चाहिये* | याशवल्क्य भी 


$ देशजातिकुलधर्मान्सवनिवेतानजुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्‌ स्वधर्म प्रतिष्ठा 
पयेत्‌ | व॑. ध. सू. १९.४ 
जातिजानपदान्धर्मान्‌ श्रेणीधर्माश्र धर्मवित | 
समीक्षय कुलघर्माइच स्वघर्म प्रतिपारूयेत्‌ ॥ मनु, ८. ४१ 
२ यह्चापि धर्म इत्युक्तो दंडनीतिब्यपाश्रयः | 
तमशंकः करिष्यासि स्ववशों न कदाचन || मं. भा., १२. ५९, ११६ 
३ तस्माद्म यमिष्टेष स व्यवस्येन्नराधिपः । 
अनिष्ट चाप्यनिष्टेष त॑ धर्म न विचाल्ययेत्‌ | 
४ मेघातिथि की इस पर टीका है---यतः सर्वतेजोमयः स राजा तस्माद्धेतो- 
रिप्टेषु बब्लभेषु मंत्रिपुरोहितादिषु कार्यगत्या धर्मकायव्यवस्थां द्वास्त्रायारा- 
विरुद्धां धभ्यवस्येत्त न विचालयेत | 


१३० 


अ० ७ ] सरकार भर विधिनियम बनाने के अधिकार 


कहते हैं कि न्यायालय को भी राजा के बनाये नियमों को मानकर कार्यान्वित 
करना चाहिये' । 

परन्तु राज्यशास्त्र के ग्रंथ राजशासन को धमंशास्त्रों से भी अधिक मान्य 
और प्रामाणिक मानते हैं? । बृहस्पति का भो यही ,मत है (२, २७) । नारद का 
कथन है कि राजप्रवर्तित नियमों का पालन न करने वाला राजशासन की उपेक्षा 
के अपराध के लिए. दंड पावे । शुक्र कहते हैं कि प्रजा को सूचित करने के लिए 
राजशासन लिखकर चौमुहानी आदि साव॑जनिक स्थानों पर लगाये जाये ४ । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि साधारणतः सरकार का काम धर्मशास्त्रों और 
लोकाचार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था का परिपालन करना था पर बाद में तीसरी सदी 
ईं० पू० के लगभग विधिनियम बनाने के कुछ अधिकार दिये गये। इस समय तक 
सभा और समिति विलुप्त हो चुकी थीं अतः राजा अपने सचिवों से परामश-« 
पूवंक इस अधिकार का उपयोग करते थे । 

' परन्तु राजशासन जारी करने का अधिकार उतना व्यापक नहीं था जितना 
आधुनिक व्यवस्थापक-सभाओं के अधिकार व्यापक हैं। व्यवहार७०, दंड, ओर 
' उत्तराधिकार के नियमादि स्मृतियों और लोकाचार द्वारा निर्दिष्ट ये और 
राजशासन का इन पर विशेष प्रभाव न पड़ता था। पर शासन और कर-ग्रहण 
के क्षेत्र में राजा बहुत-कुछ संशोधन-परिवर्तन कर सकते थे। वे नये विभागों 
आौर पदों की सृष्टि कर सकते थे, नये कर लगा सकते थे और श्रशोक की भाँति 
अपनी नयी नीति निर्धारित कर सकते थे। इसके परिणामस्वरूप राजा के 
अधिकार काफी विस्तृत हों गये और प्रजा के अधिकार घटते गये क्योंकि जनता 


की कोई प्रतिनिधि-सभा राजा के इन नये अ्रधिकारों को नियंत्रित करने के 
लिए न थी। 





१ निजधमांध रोघेन यस्तु सामयिको भवेव | 
सो5पि बत्नेन संरद्यों धर्मो राजकृतअ यः || 
२ धर्मश्र ब्यवहारइ्रषप चरित्र राजशशासनम । 
विवादारथचतुष्पादः पश्चिमः पूवंबाघकः ।। अर्थशास्त्र, ३. १ 
३ राज्ञा प्रवतितान्धमान्यों नरो नानुपालयेत्‌। 
दण्डयः स पापो वध्यश्च क्लोपयश्नाजशासनम्‌ || १. १३ 
४ छिखित्या शासन राजा भधारयेत चतुष्पथे । 
इति प्रदोधयन्नित्यं प्रजाः शासनडिंडिमै; | १. ३१३ 
५ व्यवहार -- दीवानी झगड़े; 0!ए] 9फछ-. 


अध्याय 
मंत्रिमंडल 
कक 


आधुनिक गाज्य-व्यस्था में केंद्रीय-शासन के विभाग में राजा या राष्ट्रपति, 
केंद्रीय व्यवस्थापक-सभा, प्रजातंत्र, मंत्रिमंडल (प्रायः केंद्रीय-सभा द्वारा निर्वाचित) 
विभागों के अ्रध्यज्ष और केंद्रीय-शासन के कार्यालय का समावेश होता 
है । हम ने श्रमी तक इन में से राजा, प्रजातंत्र और केंद्रीय ब्यवस्थापक-समा 
के स्रूप और कार्यों का निरूपण कर लिया है। श्रव॒ हम मंत्रिमंडल, विभागों 
के अध्यक्ष श्र.र केंद्रीय शासनकार्यालब प्र विचार करके केंद्रीय-शासन विषय का 
अ्रध्ययन पूरां करेंगे । 


प्राचीन मारतीय आचारयों ने मंत्रिमंडल फो राज्य-व्यवस्था का अत्यंत 
महत्वपूर्ण अंग माना है। महाभारत में कहा गया है ( ५. ३७. ३८ ) कि राजा 
अपने मंत्रियों पर उतना ही निर्भर है जितना प्राणिमात्र प्जन्य पर, बआहक्षण वेदों 
पर और स्त्रियाँ अपने पतियाँ पर । अथेशास्त्र का कथन है? कि जिस प्रकार एक 
चक्र ( पहिये ) से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना मंत्रियों की सहायता 
के अकेले राजा से राज्य नहीं चल सकता | मनु का कथन है कि सुकर कार्य भी 
एक आदमी को अ्रकेले होने के बजद्द से दृष्कर हो जाता है फिर राज्य ऐसे 
महान्‌ कार्य की बिना मंत्रियों की सहायता के चलाना कैसे सम्भव है? | शुक्र का 
कथन है कि योग्य राजा भी सत्र बातें नहीं समक सकता, पुरुष पुरुष में बुद्धि- 
बैमव अलग-अलग द्वोता है, अतः राज्य की अ्रभिषद्धि चादने बाला शाजा योग्य 





१. सहायसाध्य राजत्वं चक्रमेक॑ न बतंते । 

कुर्वीत सचिवॉस्तस्मात्तपां च शणुयान्मतम || अर्थ ०, १. ३. १, अध्याय ६ 
२. अपि यससुकरं कमे तदष्येकेन दुष्करम्‌ | 

विशेषतो सद्ायेन किंनु राज्य महोद्यम्‌ | मनु, भाठ, ७३ 
१३१२ न 


अ० ८ | ही रत्नियं की सूची 


मंत्रियों को चुने श्रन्यथा राज्य का पतन निश्चित है | उपयक्त उडरणों से 
सिद्ध होता है कि हिन्दू विधानशास्त्री मंत्रिमंडल को' राज्य का अ्रत्रिच्छेद्य श्रंग 
प्रानते थे । 


अ्रत्र हमे देखना है कि व्यवहार भी ऐसा ही था या नहीं। ऋग्वेद और 
अ्रथवंवेद में राजा के मंत्रियों का उल्लेख नहीं है, न उल्लेख का कोई प्रयोजन 
ही है | हाँ यजुबंद की संहिताओं ओर ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्चाधि- 
कारियों का उल्लेख है; ये “रत्नी” कहे जाते थे और संभवतः राजपरिषद के सदस्य 
श्रेर | परंतु भिन-मिन्न ग्रंथों में इनके जो नाम दिये गये हैं उनमें अ्रंतर है और 
इन सबके कार्यों का ठीक-टीक वर्णन करना भी बहुत कठिन है। साधारणतः 
यह कहा जा सकता है कि रत्नियों की यूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागों 
के अध्यक्ष ओर दरबारीगण सम्मिलित थे। पहली श्रेणी में राजा की पद्दरानी 
और प्रिय रानी भी थीं क्योंकि इनका नाम सभी संहिताओं में मिलता है। 
इससे यह लक्षित होता है कि बैदिककाल में रानी की हैसियत केबल राजा की 
पत्नी ही की नहीं थी वरन्‌ शासनव्यवस्था में भी उसका एक स्थान था। 
गुवराज भी राजपरिषद में रहते होंगे यद्यपि रत्नियों की यूची में उनका नाम नहीं 
मिलता । इसका कारण संभवतः यह है कि राज्याभिषेक के समय ही रत्नियों 
का उल्लेख संहिताश्रों में आता है, ओर उस समय बहुत छोटा, और इसीलिए 
शासनकाय में सहयोग करने में अ्रसमर्थ होने के कारण, युवराज का अंतर्भाव 
रत्नियों में न किया होगा | 

पुरोहित का नाम सर्वत्र रत्नियों की सूचियों में मिलता है। उस युग के 


लोगों का विश्वास था कि जिस राजा के योग्य पुगेद्दित न हों उसका ह॒विर्भाग देवता 
अंगीकार न करते ये। श्रतः जिस युग में यश द्वारा देवता का प्रसाद प्रात 





१. पुरुषे पुरुषे भिन्न दश्यते बुद्धिवे भवम | 
आपह्तवाउधेरनुमवेरागमैरनुमानतः. ॥ 
न दि तत्सकर्ू ज्ञातुं नरेखकेन शक्‍्यते | 
अतः सदायान्वरयेद्राजा राज्यामिदृद्यये | 
विना प्रकृतिलंस न्याद्राज्यनाशो भवेद्‌ भुवम्‌। 
रोधन भवेर्स्माद्राशस्ते स्यथुः सुमंत्रिण: || छुक्र, २. ८१ 
२, पं० ब्रा०, १९, १. ४ में र॒त्नी को 'वीर' पदवी से संबोधित किया है | 


३३ 
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करने पर ही युद्ध्षेत्र में विजयप्राप्ति निमर मानी जाती थी उस युग में पुरोहित 
का नाम मंत्रियों की सूची में पहले रखा जाना अनिवाय ही था। 

रल्नियों की यूची में मिलने वाले विभागाध्यक्षों के नामों में सेनानी, सूत, 
ग्रामणी, संग्रहीता और भागधुक के नाम हैं। सेनानी सेनापति था। सूत संभवतः 
रथसेना का नायक था और सम्मान के लिए राजा के सारथी का पद वहन 
करता था | ग्रामणी गाँव के मुखियों में प्रधान होता होगा, जो रत्नी वर्ग की 
सदस्यता के लिए. संभवतः चुना जाता होगा । एक स्थल में उसे वैश्य कहा 
गया है, संभवत वह इसी वर्ण का होता था। भागधुक स्पष्ट ही कर वयूलने वाला 
था अ्रर्थमंत्री था और संग्रहीता कोषाध्यक्ष था | 

रत्नियों की सूची में उल्लिखित क्षत्ता, अक्षावाप ओर पालागल, दरबारी 
श्रेणी के जान पड़ते हैं। क्षत्ता संभवतः राजा का परिपाश्वंक था! । श्रन्ञावाप 
थूतक्रीड़ा में राजा का साथी और पालागल उसका अंतरंग मित्र था--बाद के 
युग के विदूषक की भाँति। कुछ लोगों का अनुमान है कि पालागल पड़ोसी 
राज्य के राजदूत को कहते ये पर यह ठीक नहीं जान पड़ता" । कुछ ग्रन्थों में 
गोविकतंन या गोव्यच्छु, तक्षा श्रोर रथकार के नामों का भी रत्नियों की सूची 
में उल्लेख किया है? । वैदिककाल में गौएँ ही धन समभी जाती थीं श्रतः 
गोविकतेन राजा के गोधन का अधिकारी रहा होगा । तक्षा का अर्थ बढ़ई है 
ओर रथकार रथ बनानेवाला था। आजकल के युद्ध में विमान का जो स्थान 
है वही वैदिककाल में रथ का था अतः यह असंभव नहीं कि बढई और 
रथकारों की श्रेणी के प्रमुख भी रत्नी वर्ग में शामिल किये गये हों | 

अतः वैदिककाल की रत्निपरिषद में पट्टरानी, युवराज, राजन्य आदि राजा 
के संबंधी, अ्रक्ञावाप, क्षत्ता आदि दरबारीऔर सेनानी, यूत, संग्रहीता और 
रथकार आदि प्रमुख अ्रधिकारी शामिल रहते थे | 

रतनी लोगों का पद बहुत ऊँचा समझा जाता था। वाजपेय यश के अवसर 
पर राजा 'रत्नि बलि? प्रदान के लिए स्वयं रल्नियों के घर जाता था, वे उसके 


१. बाद के साहित्य में इस शब्द का यही अथ है। परंतु डॉ० घोसाल का मत 
है कि क्षता भोजन बाटने वाले को कहते थे । हिस्ट्री ऑफ हिंदू पब्छिक 
लाइफ, भाग १, ए. १०९ | परंतु इस प्रकार का कोई विभाग वेद्किकार 
में था, इसमें संदेह है । 

२. आप. ओऔ. सू्‌., १४. १०. २६९ । 

है, हा, प. वा., ५, ३, १. १.३ का. सं., १७.४ 


हुए 
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घर नहीं आते थे । एक जगह राजा को राज्य देनेवाले रत्नी होते हैं ऐसा भी 
वर्णन मिलता है? । वेदिककाल की समिति बहुत शक्तिशाली संस्था थी | संभवतः 
रत्नी उसी के सदस्यों में से चुने जाते थे, परन्तु इस संभाव्य अ्रनुमान का कोई 
पर्याप्त प्रमाण नहीं है । हम यह भी नहीं कह सकते कि रत्नी किस प्रकार काये 
करते थे;'राजा को परामशं देने के लिए परिषद के रूप में उनकी कोई बैठक 
होती थी, अथवा राजा उनसे अलग-अलग परामश करता था | 


वैदिक यशों का प्रचार घटने से धीरे-धीरे रत्नी वर्ग का भी श्रंत हो गया । 
बाद के वाडममय में यदा-कदा शजा के “रत्नों! का उल्लेख मिल जाता है पर 
*रत्नी? का अर्थ राजा के परामशंदाता या सहायक ही नहीं रह गया था। यथा 
वायुपुराण में रत्नी दो श्रेणियों में विमाजित किये गये हैं, सनीब और निर्जीव | 
सजीष श्रेणी में रानी, पुरोहित, सेनानी, सूत, मंत्री आदि ही नहीं घोड़े और 
हाथी मी आ जाते हैं। दूसरी श्रेणी में मणि, तलवार, धनुष, भाला, रत्न, पताका 
आऔर कोष आदि रखे गये हैं? | इससे पता चलता है कि बाद के काल में 
रतनी शब्द का मूल अर्थ बदल गया था और रूनीगण का शासन में कोई 
प्रयोजन न रह गया था। 

परन्तु धर्मशास्त्रों और नीतिशास्त्रों से पता चलता है. कि रत्नी का स्थान 
एक और मी प्रभाव-शाली संस्था ने ले लिया था। यह मंत्री? या “अमात्य” 
अथवा “सचिव? परिषद थी। हम बता चुके हैं कि मंत्रिमंडल हमारी राज्य- 
व्यवस्था का अविच्छेय अंग समझा जाता था और ऐतिहासिककाल में भी 
अधिकतर राज्यों में यह संस्था काम कर रही थी। भारत के सबसे प्राचीन 
ऐतिहासिक राज्य मगध में राजा अजातशत्रु के महामात्य वस्सकार का उल्लेख 
है? । यह भी बताया गया है कि उसका समकालीन कोशल का राजा प्रसेनजित्‌ 
अपने मंत्री मृगधर और भीवृद्ध की सलाह लेकर ही किसी बड़े काम में हाथ 
लगाता था* | जातकों में भी मंत्रियों का उल्लेख बार-बार मिलता है? | उत्कीये 





१. एते वे राष्ट्रस्प प्रदातारः | सै. ब्रा., १. ८ .इ 
२, अध्याय ५७, ६८-७१ 

३. डायलॉग्स ऑफ बुद्ध, भा. २, ए. ७८ | 

४... डव॑सगदसओ, दो, परिशिष्ट, पृ. ५८ | 

५, साँ० ५२८, ज४े३ | 
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लेखों और साहित्य में' भी मौयों और शुंगों की मंत्रिपरिपद का* वर्णन है। 
पश्चिम भारत के शक राज्ञा भी एक परिषद की सहायता से राज्य करते थे, 
जिसमें 'मति सचिव” ( पराम्श दाता ) और “कम सचिव? ( शासन-विभागों 
के अध्यक्ष ) सदस्य होते थे* । गुप्त राजाश्रों के लेखों में भी मंत्रियों का उल्लेख 
बराबर होता है। 

मौखरिं राज्य के मंत्रियों के अधिकार तो बहुत ही अधिक थे। मीखरिविंश 
के अंतिम राजा का अचानक निस्संतान निधन हो जाने पर मंत्रियों ने ही 
हपवर्धन को मीखरि-राज्य का सिंहासन प्रदान किया था | मंत्रिमंडल मध्य- 
युगीन शासन-तंत्र का भी अविच्छेश अंग था। परमार राजा यशोवर्मा के एक 
लेख में उसके 'महाप्रधान! (प्रधानमंत्री ) पुरुषोत्तम देव का नाम है* | गुजरात 
के चीलुक्य और युक्तप्रांत के गाहड़वाल राजाओं के प्रायः सभी ताम्रपट्टों में 
उनके 'महामात्य” का उल्लेख पाया जाता है। नाडोल के चाहमान राजाओं के 
दानलेग्वों में महामात्य के नाम का उल्लेख सब शजकमचारियों में पहले किया गया 
है! | महोत्रा के चंदेलों के लेखों में अनेक मंत्रियों के बंश का उल्लेख है । 
राजतरंगियी से ज्ञात होडों हैं कि कश्मीर के शासन में मंत्रियों का स्थान कितना 
महत्त्व का था। दक्षिण के राष्ट्रकूट, चालुक्य और शिलाहार वंश के राजाओं 
के लेखों से भी यही स्थिवि लक्षित होती है। यादवबंश के एक दानपत्र में 
बताया गया है कि मंत्रियों की सहमति से ही उक्त दान दिया गया" | दक्षिण- 
भार के अनेक लेखों से पता चलता है ऋ बहुधा मंत्रियों की हैसियत सामंत 
राजाओं के समान उच्च थी और “महासामंत' तथा 'महामंइलेश्वरः जैसी ऊँची 
उपाधियों से वे विभूषित किये जाते थे । 





3... अथशास्त्र, भाग 3, अध्याय; अशोक करे चद्दनलेख, सं० ३ और ६, 
मालविकाग्निमित्र, अंक ५ | 

२. रुद्रदामा का जूनामढ़ शिलालेख, एपि. इईं. ८. १. ४२ 

३. वाटस. प्रथम भाग, प्‌. ३४३ । 

४. हइं. पूं.,, १९. पु. ३४९ 

५, पूपि, हूं. ११. ३०८ | 

६, » ७ १० १४७ तथा २०९ | रद 

७. श्री सेउणाझ्येन नृपेण प्रधानयुक्त न विचाय हरद्॒यं दत्तम | 


ई, थे, १२९, १०७ 
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सुशासन के लिए मंत्रियों का होना इतना आवश्यक समभा जाता था कि 
युवराज और प्रांतों के शासक भी अपनी मंत्रि-परिपद नियुक्त करते थे। मौये- 
साम्राज्य में तक्कशिला में एक प्रांताधिकारी की मंत्रिपरिषद्‌ थी ; पुष्यमित्र के 
युवराज और मालवा के प्रांताधिकारी अग्निमित्र की भी ( १५० ई० पू० ) 
मंत्रिपरिषद्‌ थी । गुप्त राज्य में युवराज के मंत्रियों को 'युवराजपदीय कुमारामात्य! 
कहते थे* । ,यादव-नरेश पंचम मिल्लम ( ११६०-१२१० ई० ) के युवराज के 
यहाँ भी मंत्रिमंडल था । यादव राजा रामचन्द्र के दक्षिण प्रदेश के शासक टिक्रम 
देवरस भी मत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था*। युवराज और 
प्रांताधिकारी सामंव राजाओं के समऋक्ष होते थे और सम्राट की भाँति उनके लिए. 
९ भी मंत्रिपरिषद्‌ का होना जरूरी समझा जाता था। 

अन्र हमें देखना है कि मंत्रिमडल में कितने सदस्य होते थे । मनु का मत 
हैं कि मंत्रियों की संख्या ७ या 5 होनी चाहिये । महाभारत ८ के पत्त में है । 
अथेशास्त्र इस विपय में विभिन्न मतों का उल्लेख करता हैं जिससे पता चलता 
है कि मानव संप्रदाय वाले १२, बाहँस्पत्य पंथवाले १६ ओर ओऔशनस पंथवाले 
+० मंत्रितों के पक्त में थे" | शुक्रतीति १० मंत्रियों की राय देती है* । नीति- 
वाक्याम्ृत के अनुसार मंत्रिसंख्या ३, ५ या ७ से अधिक न होनी चाहिये । 

यह श्रंतर इसलिए, है कि मंत्रियों की संख्या निर्द्ष्ट करते समय विभिन्न 
आचायों की दृष्टि विभिन्न राज्यों पर थी। इसीलिए, मनु» ओर कोटिल्य“ इस 
भात में एकमत हैं कि हरेक राज्य की श्रावश्यकतानुसार उसके मंत्रियों की संख्या 
निश्चित की जाय। यदि राज्य छोटा है और उसका कार्यक्षेत्र भी सीमित है 





. अ. स. रि., १९०३-४, पृ. १०७ 
सौ. हूं, ६., भाग ९, रा, ३६७ त. ३७८ 
सचिवान्सप्त चाप्टो वा कु्ोत सुपरीक्षितान्‌ । ७. ५४ 
मानसोत्लास (२. २. ५७) में यही इलोक उदधत किया है। किन्तु. 
सुपरीक्षितान्‌ की जगह मतिमान्नृपः यह पाठ दिया है । 
४. अप्टानां मंत्रियां मध्ये मंत्र राजोपधारयेत्‌॥ै. १२. ८७५ 
४, भाग एक, अध्याय $५।| 
६. ९२. ७० | 
७. मनु ७, ६१ | 
4... यथासामय्येमिति कौटिल्य: | १. १५ 
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तो ४-५ मंत्रियों से ही काम चल जायगा, जैसा कि शिलाहार-राज्य में था' । 
जातककाल में, जब कि राज्य का कायच्षेत्र व्यापक न होता था साधारणतः 
पाँच मंत्री होते थे | परन्तु बड़े-बड़े साम्राज्यों में मंत्रियों की संख्या अधिक 
होती थी । परराष्ट्र-विभाग में ही मिनन-मिन्‍न विषयों के लिए कई मंत्री भी 
होते थे। शिलाहार-राज्य में एक प्रधान परराष्ट्रमंत्री के अतिरिक्त कर्णाटक के 
परराष्ट्र-संबंध की व्यवस्था के लिए. एक प्रथक्‌ मंत्री भी रहता थार। यदि 
शिलाहार जैसे छोटे राज्य में परराष्ट्र-विमाग में दो मंत्री थे, तो मौये, गुप्त 
और राष्ट्रकूट जैसे विशाल साम्राज्यों में तो अनेक रहे होंगे । परन्तु मंत्रिमंडल 
की संख्या सर्वंसम्मत परुपरा के अनुसार प्रायः आठ ही रहती थी। और 
आवश्यकता पड़ने पर शुक्र” के मतानुसार उपमंत्री नियुक्त किये जाते रहे 
होंगे । 


भरत को उपदेश करते समय राम ने उसे तीन-चार मंत्रियों के साथ मंत्रणा 
करने के लिए कहा है। कौटिल्य ने भी चार मंत्रियों के साथ चर्चा करने की 
आवश्यकता प्रतिपादित की है? । संभव है कि ये तीन या चार मंत्री मंत्रिमंडल 
के वयोवृद्ध, विशेषानुमवी वरिष्ठ समासद्‌ हों जो अंतस्थ मंत्रिमंडल (॥7767 
(907९४) के सभासद्‌ हों और जिनके उपदेश पर राजा विशेष तरह से 
विचार करता हो | 


ऐसा प्रतीत होता है कि ७ या ८ मंत्रियों के मंत्रिमएडल के अतिरिक्त आज- 
कल की प्रिवी कौंसिल की भाँति एक बड़ी परामशंदात्री संस्था भी होती थी 
जिसके सदस्य “अमात्य” कहे जाते थे5,| महाभारत में डल्लिखित ३६ अमात्यों 
की परिषद्‌ इसी प्रकार की संस्था थी। अर्थशास्त्र से भी ज्ञात होता है कि श्रमात्य 
विभागों के अध्यक्ष-जैसे उच्चपदस्थ अधिकारी होने पर भी मंत्रियों से पद में 





ईं. ए. जिल्द पाँच, प. २७८, जिल्द ५९., पर. ३५ 
जातक सं. ५२८ 

हूं. ए., ५, २७७ 

२. १०९-११० 

मंत्रिभिष्वतुसियां सह मंत्रयेत । 


है रे छ ८ ष्जु । । हे < 
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नीचे थे इसीलिए संख्या में भी अधिक थे! | उनका वेतन भी मंत्रियों से कम 
था | परन्तु गंभीर स्थिति उपस्थित होने पर सलाह के लिए वे भी मंत्रियों के 
साथ ही आमंत्रित किये जाते थे। बाद में सातवाहन और पल्लब राज्य में 
प्रादेशिक शासकों और विभागों के अ्रध्यक्षों को श्रमात्य कहने लगे; मंत्रिपरिषद्‌ 
या किसी परामशंदात्नी परिषद्‌ से उनका कोई संबंध न रह गया था । 

मंत्रियों के कार्यक्षेत्र में शासन का पूरा क्षेत्र आ जाता था। उनका काय॑ 
नयी नीति का निर्धारण करना, उसे सफलतापूंक कार्यान्वित करना, इसमें 
उठनेवाली कठिनाइयों को दूर करना, राज्य के आय-व्यय के संबंध में नीति- 
निर्धारण और उनका निरीक्षण करना, राजकुमारों की शिक्षा-दीक्ञा का समुचित 
प्रबंध करना, उनके राज्याभिषेक में भाग लेना ओर परराष्ट्रनीति का संचालन 
करके पड़ोसी स्वतंत्र राजाओं की और .साम्राज्यांतगत करद सामंतों की नीति पर 
विचार करना था? । 

यह स्वाभाविक ही था कि मंत्रिगण काम बाँट लें और एक-एक विभाग का 
जिम्मा ले लें। पर हमारे प्राचीन आचायों ने विभागों के विमाजन पर कुछ 
विचार नहीं प्रकट किये हैं। ८वीं सदी ईसवी के आचाये शुक्र से ही 
हमें विभागों का कुछ परिचय मिलता है। उनके मतानुसार मंत्रिपरिषद्‌ में 
निम्नलिखित १० मन्त्री होने चाहिये*; १--पुरोहित, २-- प्रतिनिधि, ३--प्रधान, 





१, मन्श्रियों का सालाना बेसन ४८००० पण था, मगर अमात्यों का केवल 
१२००० ही पर था। अमास्यपद के लिए योग्य पुरुष मन्सत्रिपद के 
लिए भी योग्य नहीं माना जाता था ; देखिये अर्थशास्त्र १. ८ 
विभज्यामात्य विभव॑ देशकालो च कमंच | 
अमात्या: सर्व एवते कार्याः स्युन तु संत्रिणः || 
२, गोवधेन जिल्हाघिकारी अमात्य विण्दुपालित का उल्लेख नासिक शिलालेख 
सं, ३-४ में आया है | ए. हं., ५, ; प्‌. हूं. १. ५ में पतलवों के अमात्यों 
का उल्लेख मिलता है। 
३, मंत्री मंत्रफश्लावाप्ति:ः कर्मानुष्ठानमायब्ययकर्म कुमाररक्षणममिषेकदच 
कुमाराणां आयक्षममात्येतु । अरथशास्त्र, ८. ७; ९. ६.) जातक से 
२०७ से ज्ञात होता है कि अक्सर मंत्रिगण ही इस बात का निणय करते 
थे कि युवराज को राज्याधिकार कब दिया जाय । 
३. २७०.७२ 
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४--सचिव, ४--मन्‍्त्री, ६--प्राड विवाक, ७--पंडित, ८--सुमंत्र, ६---अश्रमात्य 
ओर १०--दूत | वे यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से पुरोहित और 
वृत की गणना मन्त्रिपों में नहीं की जाती । 

यद्यपि पूतं आचायों ने विभागों का वर्णन नहीं किया है फिर भी हम मान 
सकते हैं कि विभागों का विभाजन शुक्राचार्य द्वारा वर्शित ढंग पर ही होता था, 
क्योंकि उत्कीर्ण लेखों में इन मन्त्रियों के उल्लेख इसी या इसके पर्यायवाचक 
नामों में मिलते हैं | अन्न हम इन मन्त्रियों के कार्यों पर विचार करेंगे | 

पुरोहित का वैदिककाल के रत्नियों में भी प्रमुख स्थान था और कई 
शताब्दियों तक उसका स्थान मंत्रिपरिपद्‌ में कायम रहा। वह राजा का गुरु 
था | उसका काम शत्रु के अनिष्टठकारक अनुष्ठानों का प्रतीकार करना और 
अथंशास्त्र में वर्णित पुरोहितकरम द्वारा राष्ट्र का अमभ्युदय करना था* । वह 
राजमेना के हाथी और घोड़ों को मंत्रपूत करता था* और बैदिककाल में राजा 
के साथ युद्धक्षेत्र में जाकर अपने मंत्रों और स्तुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न 
करके विजय श्री प्राप्त करने का प्रयत्न करता थार | वह शस्त्र, शास्त्र ब विशेषतः 
नीतिशास्त्र में निष्णात होता था । ज३ राजा किसी दीघंकालीन यज्ञ की दीछाः 
ले लेता था तब पुरोहित ही उसकी ओर से शासन चलाता था*। रामायण में 
वर्णन है कि राजकुमारों की अ्नुपस्थिति से सिहासन खाली रहने पर राजगुरु 
वशिष्ठ ही आवश्यक समय तक राज्य का संचालन करने लगे। मंत्रियों में 
केवल पुरोहित ही ऐसा था जिसके पद-ग्रहणु के समय एक वैदिक विधि विहित 
था । उसका नाम बृहस्पतिसव था और वह वैदिककाल में रूढ़ था। ' 

वैदिक कर्मों के पूर्ण प्रचार के युग में पुरोहित का प्रभाव बहुत रहा होगा । 
आओपनिषदिक, बाद्धू ओर जैन दर्शन के विकास के फलस्वरूप यज्ञों का प्रचार 





१. पुरोदितं पडंगे वेदे देवे निमिसे'' 'अभिविनीतमापदा देवमानुपीणामथवे- 
भिरुपायेदत प्रतिकार॑ कुर्वीत | तमाचाय शिप्यः पितरं पुत्रों भ्ृत्यः 
स्वामिनभिवानुवर्तेत | अथ., १. ९ 

३२. सेसीमजातक | ह 

३ दस राजाओं की लड़ाई में विश्वामिन्न बराबर राजा सदास के साथ थे। 

उनके मंत्रों से प्रसक्ष होकर ही विपाश और झुतुत्रु नदियों का जल उतर 
गया और स्‌ दास की सेना सगमता से पार उतर सकी | 

४. आप, श्री. सू., २०. २-१२, ३. १-३, वो. श्री. सू , १८ ४ 
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कम होने पर पुरोहित के प्रभाव को भी धक्का लगा होगा | फिर भी जातकों के 
समय म॑ भी वह काफी पर्शिमकारक था, . उसे जातककथाओं में सब्वाथक- 
मंत्री अर्थात्‌ रुर्बाधिकारप्राप्त मंत्री का नाम दिया गया है | 'परंतु बाद में उसका 
प्रभाव अवश्य द्दी कम हो गया। गुप्तकाल के बाद के लेखों में उसका उल्लेख 
मंत्रियों से श्लग 5िया गया«६* जिससे प्रकट होता है कि वह मंत्रिमंडल का 
सदस्य न रद्द गया था। अस्तु, शुक्रनीति में उसका मंत्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित 
किया जाना संभवत: पुरानी परपरा का द्योतक है. न कि तत्कालीन प्रथा का । 
साथ ही शुक्रनांति ( २, ७२ ) यह भी स्वीकार करती है कि अ्रन्य लोगों के 
मतानुसार मत्रेमंडल में पुरोद्देत को स्थान नहीं है| श्रस्तु, लगभग २०० ई० से 
पुरोद्चित की गय॒ना मंत्रियों में न होती थी; फिर भी राजा पर उसका नैतिक प्रभाव 
काफी था | आदर्श पुरोहित की घुड़की ही राजा को सत्पथ पर ला देने के लिए 
काफी समभग जाती थी* | 

शुक्र की मंत्री-यूची में दूसरा स्थान प्रतिनिधि का है। इसका काम राजा की 
अनुपस्थिति में उसके नाम से कार्य करना था | वयस्यक होने पर संभवत; युवराज 
को ही यह पद मिलता था । जातकों में उल्लिखित “उपराजा' शुक्र द्वारा वर्णित 
प्रतिनिधि के द्वी समान था । परंतु ऐसा जान पड़ता है कि प्रतिनिधि की गणना 
मंत्रिपरिषद्‌ में न होती थी । क्योंकि उत्कीर्ण लेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, 
आर मनु भी प्रतिनिधि को नहीं प्रधानमंत्री को ही राजा का स्थान ग्रहण करने 
को कहते हैं २ । 

प्रधान या प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिघद का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य था। 
शुक्र के मत में वह “स्ंदर्शी४” पूरी शासन-व्यवस्था पर 'आँख सखनेवाला, 
होता था । उत्कीर्ण लेखों में भी अनेक प्रधानमंत्रियों के नाम मिलते हैं। छुटवीं 
सदी के एक कदंबबंश के लेख में “स्वस्थ अनुष्ठाता”ः उपाधि से संबोधित 





१, राजराज्ञीयुवराजमंत्रिपुरोहितप्रतीदारसेनापति'**। गहडुवाल्लों के लेख | 
शिलादहारवंश के छेखों में भी वह मंत्री और अमात्यों से पृथक रखा जाता 
है | एपि, इंडिका, जिल्द ९, प० २४ | 

२.  यत्कोपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेत्‌ । छुक्र, २. ९९ 

8, ७, १४१ | 

४. सवंदर्शी प्रधानस्तु । 
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जियंत*, गुजरात की राष्ट्रकूट शाखा के राजा दंतिवर्मन, (प्झ्ू० ई० ) का 
महामात्य कृष्णभट्ट*, ११वीं सदी के एक यादव लेख में वर्णित 'महाप्रधान' 
बभीयक २ , चंदेल राजा कृष्णवमंन्‌ ( १०६० ई० ) का मंत्रीन्द्र! वत्सराज,४ 
चाहमान राजा विशालदेव ( ११६० ई० ) का "महामंत्री! सललक्षपाल", और 
अनेक परमार ओर प्रायः सभी चोलुक्य लेखों में वर्रित “महामात्य”--ये सब 
अधिकारी प्रधानमत्री ही थे इसमें त्रिलकुल संदेह नहीं। इनका पद बड़ा ही ऊँचा 
था । उत्कीर्ण लेखों में सामंतों की मुकुट-मणियों की प्रभा स महामात्य के चरणों 
के नखों के प्रकाशित होने का वर्णन किया है। श्राधुनिककाल की भाँति प्राचीन 
भास्त में भी प्रधानमत्री के जिम्मे शासन का एक विभाग 'रहता था; शिलाहार- 
राजा अनंतदेव ( १०८५ ई० ) का प्रधानमंत्री प्रधानकोषाध्यक्ष भी था: | 


प्रधान के बाद युद्धमंत्री का स्थान है। शुक्र ने उसे सचिव का नाम दिया 
है | परंतु यह नाम साधारणतः उसके लिए प्रयुक्त न होता था। मौय॑-राज्य में 
उसे सेनापति कहा जाता था, यग़ुप्त-राज्य में 'हाब्रलाधिकृतः!*, कश्मीर में 
“कंपन'< ओर यादव-राज्य में “भहाप्रच॑ं डदंडनायक' । नितिवाक्यामृत में सेनापति 
को मंत्रिपरिषद्‌ में स्थान नहीं दिया गया है* पर साधारणतः उसकी गणना 
मंत्रियों में ही की जाती थी। युद्धमंत्री का युद्धकशल, शस्त्रसंचालन और 
सैन्यसंगठन में निष्णात होना आवश्यक था । उसका कार्य राज्य के सब दुर्गों में 
यथोचित सेना रखना और सेना के सब विभागों की व्यवस्था करना था, ताकि 
उनकी युद्धशक्ति बरात्र बनी रहे"? | 





१... इंड, एंटि, ६. २४ । 
२. एपि, इंडि. ६, २८७ | 


३, एपि. इंडि. २. २२५ | 

४. इंडि, एंटि. १८. २३६ | 

७, इडि, एटि, १९. २१८ | 

६. वही, १२. १२७। 

७.  एपि. इंडि, १०, ७ १ | 

४. राजतरंगिणी, सर्ग ७. ३६५ | 
९ अ्रध्याय १०, १०१-२ | 

१०, छुकनीति, २. ९५५। 
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इसके बाद परराष्ट्रमंत्री का स्थान है शुक्र ने इस “मंत्री! का नाम दिया 
है पर उत्कीण लेखों में इसे अधिक साथक “महासंधिविग्राहिक” * नाम से संनोधित 
किया गया है। प्राचीन भारत में छोठे-मोटे राज्यों का बाहुल्‍व था। इनमें 
से कुछ स्वतन्त्रथे ओर कुछ किसी बड़े राज्य के करद 'थे। पर सभी 
साम्राज्यपद के आकांकछ्ी होते थ । इसलिए परराष्ट्रमंत्री का कार्य कठिन और 
भारी होता था। प्रायः हर राज्य का अलग-अलग खाता होता था। शिलाहार 
जैसे छोटे राज्य में भी प्रधान परराष्ट्रमंत्री के अतिरिक्त कर्णाटक संबंधी समस्याश्रों 
के लिए एक मंत्री अलग था* जिसे कर्णाटक-संधिविग्राहिक कहते थे। मौय, 
गुप्त, यष्ट्कूट ओर गुजर-प्रतिहार जैसे बड़े-बड़े साम्राज्यों म॑ तो एक परराष्ट्र 
मंत्री के नीचे अनेक सचिव रहे होंगे | 


परराष्ट्रमंत्री के लिए साम, दाम, दंड और भेद की चत॒मुंखी नीति में 
पढुता अत्यावश्यक थीरं | बहुत से लेखों से पता चलता है कि उसके जिम्मे 
बाह्मणों, मंदिरों श्रोर मठों के ।लिए भूदान की व्यवस्था करना और ताम्रपट्ट 
तैयार करने का भी काम था । परराष्ट्रमंत्री को यह काम सौंपना कुछ विलक्षण॒- 
सा जान पड़ता है। पर स्मरण रखना चाहिये कि दानपत्रों में दान देनेवाले राजा 
की वंशावली और हरेक की वीरता और विजयों का बचान रहता था और यह 
काव्य परराष्ट्रमन्त्री ही अच्छी तरह कर सकता था। मिताक्षरा में किसी भ्रशात 
श्राचाय॑ के मत का हवाला दिया गया है कि “संधिविग्रहकारी, ही दानपत्र का 
लेखक हो ४ | 

धप्राइविवाक! के जिम्मे न्‍्याय-विभाग था 'और वह प्रधानन्यायाधीश होता 
था" | स्मृति और लोकाचार के पूरा शान के अतिरिक्त इसे दोनों पक्षों द्वारा 
पेश किये गये प्रमाणों और साक्ष्यों को ठीक-ठीक परख सकने की योग्यता भी 
होनी जरूरी थी। राजा की अ्नुपस्थिति में अंतिम निर्णय देने का अधिकार इसको 
दोता था । उत्कीर्ण लेखों में इसका उल्लेख बहुत ही कम मिलता है | 





१. इस पदवी का अथ लड़ाई ओर संधि कराने वाला बड़ा अधिकारी है। 
२. हंडि, एंटि, ५. २७७ | 
३. छुक्र, २. ९५. | 
संधिविप्रहकारी तु भवेद्यस्तस्थ लेखकः | याज्ञ. १. ३१९-२० | 
७५, शिवाजी के अष्टप्रधानों में भी उसे न्यायाधीश कहते थे । 
६. प्रथम अमोघवष के संजन दानपत्र का छेखक 'वाडविवाक' था | 
पूपि, इंडि., १८, २३५ । 
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“धंडित? के हाथ में धर्म श्रौर सदाचार संबंधी विषय रहते थे। इसका काम 
राज्य की धार्मिक-नीति निर्धाग्ति करना था। धर्मशास्त्रों में पारंगत होने के 
साथ ही यह लोकाचार पर भी सूछ्म दृष्टि रखता था और देखता था कि कौन 
से धार्मिक विचार और आचार सामाज में प्रचलित और मान्य हैं और कौन 
से लोककाल-विरुद्ध दोकर अनुपयोगी हो गये हैं। इन सब बातों का उदारता- 
पूर्वक यथासांग विचार करके यह राज्य की धामिक-नीति का स्वरूप निश्चित 
करता था । हम बता चुके हैं राज्य धर्म का संरक्षक माना जाता था | पर इसका 
अर्थ यह भी न था कि एकदम पुराने पड़ गये भ्रंथों में भी जो कुछ भी लिखा 
हो उसे आँख मूँद कर कार्यान्वित किया जाता था। मंत्री पंडित का यह काम था 
कि जो धार्मिक निर्देश पुराने और अनुपयोगी हो गये हों उनका पता लगा कर, 
उन्हें प्रोत्साहन न दे ओर उनका पालन न करे। वह राज्य को यह भी सलाह 
देता था कि धर्म और संस्कृति के अनुकूल पुरानी व्यवस्था में क्‍या संशोधन किये 
जायँर। अशोक! के “धर्ममहामात्य', सातबाहनों के 'श्रमणमहामात्र',' शुत्त- 
राज्य के “विनयस्थितिस्थापक,”४ राष्ट्रकूटों के 'धर्माकुश!" और चेदि-राज्य के 
'र्मप्रधानः सत्र इसी श्रेणी के अधिकारी थे। इसी विभाग के अंतर्गत मठ, 
मंदिर, पाठशाला और विद्यालयों को दान देने का कार्य भी रहा होगा | 


शुक्र की सूची में अगला स्थान कोषाध्यक्ष का है जिसे “सुमंत्र” का नाम दिया 
गया है । पर इससे अच्छा शब्द वेदिककाल का भसंग्रहीता! या कौटिल्य का 
समाहर्ता? है। उत्की्ण लेखों में इसे अधिकतर “भांडागारिक' ( कोष और 
भांडार का अधिकारी ) कहा गया है६ | इस शब्द से इस पद के कर्तव्य का 





१, वत॑मानाइच प्राचीना धर्मा: के लोकसंश्रिताः | 
शास्त्र प के समुद्दिप्टा विरुध्यन्ते च केडघुना | 
लोकशास्त्रविरुद्धा: के पण्डितस्तान्विजित्य व | 
नुपं॑ संबोधयेत्तरच परत्रेदस्‌ खप्दे: || झुक २, १९-१०० 

२.  एपि., इंडि. ८. १९१ । 

३. अ. स. रिं., १९०३-४७, १०९; झुक्र २, १०० 

४ इंडि. एंटि, १८, २३० | 

७ इंडि. एुंटि, ५. ६३ | 

९६ हयज्र संचित॑ व्॒ष्यं वत्सरेस्मिस्त॒णादिकम्‌ | 

पम्प 
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ठीक-ठीक शान होता है । साल भर में राजभांडार में कितना आया और गया और 
अ्रंत में क्या बचा इसका पता रखना इसका काम था! । राज्य को शुल्क या कर 
अधिकतर अनाज ओर पदार्थों में मिलता था। श्रतः भांडागारिक का काम बड़े 
मंकभट का था। पुराने अनाज को बेचना ताकि वह सड़ न जाय और नया 
अनाज खरीद कर भांडार में रखना भी इसका काम था । 

कोषाध्यक्ष का पद बड़े महत्व का था। १०६४ ३६० में शिलाहार राजा अनंत- 
देव के केवल ३ मंत्री थे, फिर भी कोषाध्यक्ष उनमें से एक था। महामारत ( १२. 
१३०, ३४. ) कामंदक नीतिसार (३१, ३३) और नीतिवाक्याम्त ( २१, ५ ) 
में कहा गया है कि कोष राज्य की जड़ है और इसकी देखरेख यत्नपूषक होनी 
चाहिये | गाहडवाल ताम्रपत्रों में “कोषाध्यक्ष' का नाम बरात्रर मिलता है। अ्रन्य 
लेखों में यदि इसका नाम न हो तो संयोगवश ही । 

अब मालमंत्री का नंतरर आता है। शुक्र के सूची में इसे “अ्मात्य” का नाम दिया 

गया है। इसका काम राज्य भर के, नगरों ग्रामों और जंगलों तथा उनसे होने 
वाली आ्राय का ठीक-ठीक ब्यौरा रखना था । इसके अतिरिक्त कृषियोग्य और परती 
भूमि तथा खानों की श्रनुभानित श्राय का भी ब्यौरा इसके पास रहता था उत्कीर्ण 
लेखों में इसका उल्लेख बहुत कम हुआ है।रं 

यह खेद का विषय है कि राज्यशास्त्र के ग्रंथों या उत्कीर्ण.लेखों से “मंत्रिपरिषद” 
की कार्यप्रणाली का पूरा-पूरा शान नहीं प्रात होता । साधारणतः मंत्रिपरिषद्‌ की 
बैठक गाजा की अ्रध्यक्षता में होती थी। कहा भी गया है कि मन्त्रियों की राय 
अपनी राय से भिन्न होने पर राजा क्रोध न करें४ | मनु की सलाह है (८. ४७) 
कि राजा मन्त्रियों से सामूहिक और अलग-अलग दोनों प्रकार से मन्त्रणा करे | 
संम्भव है कि अन्य मन्त्रियों के सामने कोई मन्त्री अपनी स्पष्ट राय देने में संकोच 


१ इयच्च संचितं द्रन्यं वत्सरेस्मिस्तणादिकम | 
व्ययीभूतमियच्चंव शेष स्थावरजंगमम्‌ | 
इयदस्तीति थे राक्षो सुमंत्रो विनिवेदयेत्‌ || झुक्र, २. १०१ 

२ शुक्र, २, १०३०५ | 

३ ्यारहवीं शताब्दी के एक यादव छेख में इसका उल्छेख मिलता है; एपि, 
१. ए० २२५ | चाडक्य छेज़ों में ठल्लिखित “महामात्य' प्रधानमंत्री का 
बोधक है मासमंत्री का नहीं | 

४ मंत्रकाछे न कोपयेत । बाहस्पत्य अर्थशास्त्र, २. ५३ | 
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करे | इसलिए अलग-अलग मन्त्रणा करने की भी राय दी गयी है । शुक्र यह 
शंका करते हैं कि राजा की उपस्थिति से मन्नत्री बहुधा सश्ची और राजा को बुरी लगने 
घाली राय प्रकट करने में हिचक सकते हैं. इसलिए थे यह राय देते हैं कि मन्त्री 
झपना-अपना मत सम्रमाण लिखकर राजा के पास भेज दें? । कौटिल्य उपस्थित 
विषयों से सबद्ध ३-४ मन्त्रियों से एक साथ मन्त्रणा करने के पन्ष में हैं? 
राजतरंगियां से पता चलता है कि कश्मीर में ये सभी प्रथाएँ प्रचलित थीं २ | 
फिर भी हम मान सकते हैं कि साधारणतः मंत्रिपरिषद्‌ एक होकर कार्य करती 
थी और संयुक्त रूप से राजा को मन्त्रणा देती थी | सम्यक विचार के बाद 
मन्त्रिपरिषद्‌ ० कमत होकर जो शात्म-सम्मत राय देती थी वह “उत्तम मन्त्र! समझा 
जाता था और उसका बहुत महत्व होता था* | कौोटिल्य का कथन है कि गंभीर 
स्थितियों में भी राजा को साधारणतः मन्त्रिपरिपद्‌ के बहुमव की राय माननी चाहिये, 
यद्यपि उचित समझने पर उसे इस राय से अलग जाने का भी पूरा अधिकार था५ | 
अशोक के स्तंमशासन के तीसरे और छुठे लेखों से मंत्रिपरिषद्‌ की कार्य- 
प्रणाली के विषय में और शान प्राप्त होता है| दीसरे लेख में कहा गया है कि 
“मंत्रिपरिषद! के निश्चय लेखबद्ध करके स्थानीय कर्मचारियों द्वारा प्रजा को 
सममाये जायें । छुठं लेख से पता चलता है कि सम्राट्‌ के मौखिक आदेशों और 
अ्रावश्यक विषयों पर शीघम्रता से किये गये विभागाध्यक्षों ( श्रमात्यों ) के निर्णयों 
पर “मंत्रिपरिपद्‌? पुनविचार कर सकती थी | मंत्रिपरिषद्‌ सम्राट के आदेशों पर 
केवल सही नहीं कर देती थी वरन्‌ अक्सर उसमें संशोधन करती थी और कमी- 





3 रागाल्छोभादुभयादाज्ञः स्युमूंका इव मंत्रिणः । 

न ताननुमतान्विय्यान्नूपति: स्वाथसिद्धये | 
प्ृथकप्रथछ_ मं तेषां केखयित्वा ससाधनम्‌ | 
विरशेत्स्वमतेनेव॑ यत्कुयाद्वहुसंमतम्‌ || १. १६३-४ | 

२ भाग १, अ्रध्याय १५ । 

३ राजा दष अपने सब मंत्रियों से एक साथ मंत्रणा करते वर्णित किये गये हैं 
(अध्याय ७, १०४३ ओर १४१७, राजा जयसिह थोड़े से मंत्रियों से ही 
मंत्रणा करते थे ( ८, ३०८२-३ ) 

४ पेकमत्यमुपागम्य शास्त्रदष्टेन चक्कुपा । 
मंत्रियों यत्र निरतास्तमाहुमेत्रमुत्तमम्‌ || रामायण ६-१२ 

५ तत्रयदुभूयिष्ठाः कायसिद्धिकरं वा श्र युस्तस्कुदु;। अथंशास्त्र, भाग १, अ. ६ 


शहद 
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कभी राजा;कों अपना विचार बदलने की सलाह भी देती थी । अशोक का आदेश 
था कि जत्र ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो या जब परिषद्‌ में मतभेद हो, तब्र मुझे 
सूचना दी जाय | अवश्य ही अंतिम निर्णय सम्राट्‌ का ही होता था फिर भी 
मंत्रिपरिपद्‌ के अविकारों की व्यापक्ता और वास्तविकता इसी से सिद्ध हो जाती है 
कि उसके कहने से राजा अपने आदेशों पर पुनविचार करने को बाध्य होते थे! । 


शुंगों के समय में राजा के समान युवराज यी भी मंत्रिपरिषद्‌ होती थी। 
युवराज अम्निमित्र की भी प्रांतीय राजधानी में मंत्रिपरिपद्‌ थी जो प्रांतीय शासन 
में उनकी सहायता करती थी | युवराज की अनुपस्थिति में भी मंत्रिपरिषद की 
बैठक होती थी और उसके निर्णय स्वीकृति के लिए बाद में युवराज के पास भेज 
दिये जाते थे १ | 


पश्चिम-भारत के शक राजाओं के समय में भी मंत्रिपरिपद्‌ कायम थी। 
रुद्दामा के शिलालेख से पता चलता है कि गिरिनारबाँध-ऐसी बड़ी आर्थिक 
योजनाओं पर मंत्रिपरिषद्‌ से पहले राय ली जाती थी | खेद है कि हमें उत्तर- 
भारत में गुप्तकाल या उसके बाद मंत्रिपरिपद्‌ के कार्यों के विषय में कुछ 
जानकारी नहां प्राप्त होती; यद्यपि हम देख चुके हैं कि वह इन राज्यों की अ्रंगभूत 
संस्था थी | अस्तु यह मान लेना अनुचित न होगा कि मौयं, शृंग, और शक 
राज्यों की माँति गुप्तसाम्राज्य में भी “मंत्रिपरिपद्‌! एक संस्था की भाँति काम करती 
रही । १:वीं शताब्दी के चोल-राज्य से जो कुछ शान होता है उससे इस 
धारणा की पुष्टि होती है | इस वंश के लेखों से शात होता है कि दक्षिण-भारत 
के घोल-राज्य में भी मंत्रिपरिषद्‌ उसी भाँति काम कर रही थी जिस प्रकार वह 
१३०० वर्ष पूर्व श्रशोक के राज्य में करती थी | अशोक की ही भाँति चोल राजाओं 
के मौखिक आदेशों पर भी इसे पुनरविचार करने का अधिकार थार | इसकी 
सहमति के बाद ही राजकीय श्रादेश सरकारी पुस्तकों में लिपिबद्ध किये जाते थे | 
$ य॑ किंच मुखतों आभाणयाम्रि अहं दयक्‌ श्रवक व येन पन महामंग्रेण 

अर्वायक॑ आरोपितं होति ताये अथाये चिचदे निझकति का संतं परिपयं 

अंतरियेण परिवेदितदों ये। शिलालेख ६। . 


२ मालविकाज्निमिन्र, पंचम अंक | 
३. सी, इं. इूं, ३ सं., २१; एु.क., १०, कोछार रा. १५११ | 
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मंत्रिपरिषद के दैनंदिन कार्य का विवरण शुक्रनीति से ही कुछ प्राप्त होता 
है | यद्यपि इसका रचनाकाल बहुत बाद में है फिर भी हम मान सकते हैं कि 
इसका वित्ररण पहले के समय का भी परिचायक है। शुक्र एक मंत्री को दो 
<दशं ऊ' या सहायक ( सेक्रेटरी ) देने की सिफारिश करते हैं, पर काम अधिक 
होने पर दशकों” की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, उधर यदि विभाग बहुत 
छोटा दो तो “दर्शक” के बिना भी काम चलाया जा सकता है। अ्रपनी योग्यता 
प्रदर्शित करने पर “दशक! बहुधा मंत्रि-पद प्राप्त कर लेता था। शुक्र मंत्रियों 
को एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलने की भी सलाह देते हैं। इससे योग्य 
मंत्री को अधिक महत्व के विभाभों में जाने का अवसर मिलता था । इस प्रकार 
के परिवर्तन का प्रमाण प्रथ्वीषेण के बारे में मिलता है, जो गुप्तकाल में साधारण 
मंत्री के पद से उठकर श्रंत में सेनापति ओर युद्धमंत्री के पद पर पहुँच गये 
थे | 
योग्य और महत््वाकांक्ी मंत्री अक्सर एक से अधिक विभागों को सँमालते 
थे, यथा कश्मीर-नरेश जयापीड़ के राज्य में सुज्जी न्याय और युद्ध दोनों विभागों 
के मंत्री थे। थोड़े ही समय बाद अलंकार प्रधानन्यायाधीश और प्रधान सेनापति 
पद पर नियुक्त किये गये । पर बिरले ही व्यक्तियों की दो पद एक साथ दिये 
जाते थे; साधारणतः एक मंत्री को एक ही विभाग मिलता था। आजकल भी 
कभी-कभी एक मंत्री के जिम्मे एक से अधिक विभाग दिये जाते हैं । 
जब किसी विषय में कोई निश्चय होता था तो उस विभाग का मंत्री उसे 
लिपिबद्ध करता था और अंत में यह लिखता था कि इस निश्चय पर उसकी 
पूर्ण स्वीकृति है। इसके बाद वह लिपि मुहर्बंद करके राजा के पास मंजूरी के 


१. एकस्मिन्रधिकारे तु पुरुषाणां श्र्यं सदा। 
नियुश्जीत प्राश्तर्म॑ मुख्यमेक तु तेषु वे ॥। 
द्वी दर्शकी तु तत्कायें दायनैस्तान्निवतंयेत्‌। 
ब्रिशिव। पंचमिवपि सप्तभिदंशनिद्रच वा ॥ 
झधिकारवर्ल दष्ट्वा थोजयेइशंकान्वहून। 
अधिकारिणमेक वा योजयेदरशकंबिना || शुक्र, अध्याय. २, १०९-११७ 


२. एपि, इंडि., १०, ७१ 
राजतरंगिणी, ८, १९८२-४; २९२५ । 


न्ध्ण 


द्ध्चट 
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लिए भेजी जाती थी । राजा स्वीकृति के लिए उस पर स्त्रयं हस्ताक्षर करता था 
या युवराज को अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए. कह देता था | इसके 
बाद वह आदेश प्रकाशित किया जाता था या संबंधित विमाग या अधिकारियों 
के पास कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया जाता था । 

अन्न हमें यह देखना है कि मंत्रिपरिषद के लिए क्‍या योग्यता अपेक्तित थी । 
श्रथंशास्त्र तथा अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि इस विषय में एकमत नहीं था । 
कुछ शास्त्रज्ञ योग्यता को महत्व देते थे कुछ राजमक्ति को | कुछ की राय थी कि 
मंत्रियों की नियुक्ति राजा के सहपाठियों से होनी चाहिये | औरों का मत था कि 
विशिष्ट स्वामिमक्त और जाँचे हुए, परिवारों से ही मंत्री लिये जाने चाहिये । 
कौटिल्य इन सब मतों को उपयोगी मानते ये और ऐसे व्यक्ति को चुनने की सलाह 
देते हैं जिनमें उपयुक्त अधिकांश गुणों का योग हो | उनके अनुसार आदश मंत्री 
देश का ही निवासी, ऊँचे कुल का, प्रतिष्ठित, कलाकुशल, दूरदर्शी, प्राश, 
मेघावी, निर्मीक, वाग्मी, चतुर, तीत्रमति, उत्साही, मनस्त्री, धीर, शुद्ध-चरित्र, 
मृदु, सस्‍्नेही, अटल स्वामिभक्त, बल, पराक्रम ओर स्वास्थ्य से युक्त, अस्थिर- 
चित्तता और दीघं-सूत्रता से मुक्त और द्वेष तथा शत्रुता उत्पादक दुगणों से 
रहित होता है | अन्य ग्रंथकारों का भी यही आदश है? । अवश्य ही इन सब 
गुणों का एक व्यक्ति में उपस्थित होना असंभवप्राय ही है। अस्तु, इनकी गिनती 
कराने का तात्पर्य यही था कि मंत्री का चुनाव करते समय उपयुक्त श्रादश्श ध्यान 
में रखा जाय । 

अन्र हमें देखना है कि वास्तव में मंत्रीगण इस आरदश के कितने निकट तक 
पहुँच पाते ये । यदि राजा अयोग्य, ठुष्ट-प्रकृति और अस्थिर चित्त होता था 





१. मंत्री च आ्राइविवाकदच पंडितों इनसंक्षकः । 
स्वाविरुद्ध' लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथम त्विमे | 
स्वम॒दाचिद्वितं व लेख्यांते कुयुरेव हि। 
अक्लोकृतमिति लिखेन्मुदयेश्च ततो नृूपः || 
शक्र, २, २६३, ६७ 
२. अश्रथ., भाग १, अ्रध्याय ५ | 
३. मे. भा. द्वादश पवे, अध्याय ८२-७५ | काम, नीतिसार ४. २५-३१ 


और झुक्रनीति २. ५२-६४ । 
दछ्ह . 
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तो उसके चुने हुए मंत्री भी निकम्मे खुशामदी ही होते थे | यथा कश्मीर के राजा 
उन्मत्तावंति ने गानेबालों को ओर चक्रतघेन ने अपनी नयी प्रेमिका के रिश्तेदार 
डोमों को अपना मंत्री बनाया था। मौर्यवंश के राजा बृहस्पतिमित्र,शुंगबंश के 
देवभूमि, राप्ट्ररूट चतुर्थ गोबिंद तथा इसी प्रकार के अन्य दुबू त और निकम्मे 
शासकों का भी यही हाल रहा होगा | पर इतिहास को कलंकित करनेवाले ऐसे 
राजा अ्रधिक न थे। पुरातत्व और साहित्य की सामग्री का अ्रध्ययन करने से 
यही प्रकट होता हैं कि योग्य और शास्त्रज्ञ मंत्रियों की प्राप्ति के लिए बड़ी चेष्या 
की जाती थी। द्वितीय चंद्रगुप्त का मंत्री शात्र नीतिश और कवि बखाना गया 
है! | राष्ट्रकूट तृतीय कृष्ण का मंत्री नारायण राजविद्या का पारंगत कहा गया 
है | यादव राजा कृष्ण के मंत्री नागर॒स के |वषय में कहा गया है कि राजनीति- 
शास्त्रों के गहन अध्ययन से उसका बुद्धिकोशल बहुत बढ़ा-चढ़ा थार । अ्रतः 
यह मानना गलत न होगा कि प्रायः अच्छी शासन-व्यवस्था में वे ही व्यक्ति मंत्रि 
पद पर नियुक्त किये जाते थे जो राजनीविशास्त्र के पांडित्य और शासन के 
व्यावहारिक ज्ञान के लिए प्रख्यात होते थे। 

स्मृतिकारों के मतानुसार यथासंभव मंत्रियों के पुत्र या वंश के अन्य लोगों 
को मंत्रियों की नियुक्त के समय प्रधानता दी जाती थी। गुप्त राज्य के मंत्री शात् 
ओर प्रथ्वीपणु के वंश में मंत्रि पद कई पींढ़ियों से चला आता था| परित्राजक 
शज्य में ४ ८ २ ई० में सूयद्त नामक व्यक्ति मंत्रिपद पर था, २८ वर्ष बाद 
उसका पुत्र विभुदत्त भी उस पद पर वतमान था? | उच्छुकल्प वंश के शासन में 
सन्‌ ४ ६६ ई०७ में गल्लु परराष्ट्रमंत्री था, और सन ५१२ ई. में उसका भाई 
मनोरथ उसी पद पर प्रतिष्ठित हुआ * । 

चंदेल राज्य में एक ही वंश की ५ पीढ़ियों ने, जिसमें प्रभास, उसके पुत्र 
शिवनाग, उसके पुत्र महीपाल, उसके पुत्र अनंत और उसके पुत्र गदाघर थे, 





4.  शाब्दाथन्यायनीतिज्ञ: कवि: पाटलियुश्नकः | कॉ. ईं. इं. ३, ३७ 

२. पारणगो राजविद्यानां कचिमुख्य: प्रियंबदः | एपि. इंडि., ४७. ६० 

२. अनेकराजनीतिशास्त्रोक्तविवेकवधितजुद्धकौशल; । ईं. एं., १२. १२६ 
४. शाब का विशेषण है “अन्वयप्राप्तताचि७ब्य: | पएथ्वीवंण, प्रथम कुमार- 
गुप्त का मंत्री था और उसका पिता शिखरस्वामी द्वितीय चंद्रगुप्त का मन्त्र 
था।ए. हू डिका, १०, ए० ७१ | 

को. इ . इ'. ३. पू० १०४, १०८. 

वदी, एव १२८ । 


श्र 2० # 
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अ० ८ ] मंत्रियों में संनिक योग्यता की शग्रावश्यकत॥ 


चदेल वंश की सात पीढ़ियों की सेवा को, जिसमें धंग, उसके पुत्र गंड, उसके ५१ 
विद्याघर, उसके पुत्र विजयपाल, उसके पृत्र देववर्मन्‌ , उसके भाई कीर्तिवर्भन्‌ , 
उसके दो पत्र सल्लक्षणवर्मन और प्रथ्वीवर्मन्‌ और सल्लक्षणवर्भन्‌ का पुत्र ज4- 
बर्मन्‌ ये ७ राजा थे! | इसी बंश में राजा मदनवर्मन्‌ का मंत्री लाहडढ़ था, ओर 
मदनवर्मन्‌ के पौन्न परमर्दिदेव के मंत्री ऊमशः लाहड़ के पुत्र और पौत्र सल्‍ल- 
कण और पुरुषोत्तम हुए* | इससे पता चलता है कि मंत्री की नियुक्ति में 
वंशपरपरा का ध्यान रखने का स्मृतियों का आदेश यभासंभव व्यवहार में लाया 
जाता था | 

कभी-कभी राजवंश के सदस्य भी मनन्‍्त्री बनाये जाते थे । यथा कश्मीर के 
राजा दृ्ष ने एक पूर्ववर्तों राजा के दो पुत्रों को अपने मन्त्रियों के पद पर नियुक्त 
किया रे , और चाहमान राजा ब्रीसलदेव ने अपने पुत्र सललक्षुणपाल को ही 
अपना प्रधान मंत्री बनाया< | पर राजवंश के दुृखवर्ती सदस्यों को भी मन्त्री 
भनाने में यह खतरा भी था कि वे सिंहासन पर ही कब्जा करने का धषड्यंत्र न 
करने लगें; भ्रतः यह प्रथा बहुत प्रचलित न थी । 

स्मृति और नीतिकार मन्त्री में सेनिक योग्यता होना आवश्यक नहीं 
मानते । पर पुरातत्व क लेखों से पता चलता है कि साधारणतः मंत्री सैनिक 
नेता भी हुआ करते थे | समुद्रगुत का संधिविग्रहिक हरिषेण “महाबलाधिकृत? 
या महासनापति भी था। इच्चाकु ओर वाकराटक राजाओं के प्रांताधिपति सेना- 
पति भी होत थे, और यही बात संभवतः मन्स्रियों के संबंध में भी थी। गंगवंशी 
राजा मारसिह के मन्त्री चामुण्डराय ने गोनूर की लड़ाई जीती थी*। सन्‌ 
१०२४ ई० में उत्तर चालुक्य वंशी राजा का मन्त्री, महाप्रचंड-दंइनायक शअ्रर्थात्‌ 
उच्च सनिक अधिकारी भी था। कलचुरिवंशी राजा बत्रिज्जलदेव के सब मन्त्री 
दंडनायक या सेनापति भी थे? । आश्चय की बात तो यह है कि देमाद्रि जैसा 
व्यक्ति भी, जिसने ब्रत ओर धामिक अनुष्ठानों पर इतना अधिक लिखा है, न 





१, एुपि, इंडिका, भाग १ पृ. १९७ | २. यही, 0० २०८-२११ | 
३. राजतरं, ८.<७४ | ४. इंडि, पूटि, भाग १९ पृ. २१८ | 
५, कौटिल्य, कामंदक र सोमदेव केवल योंही कह देते हैं कि मंत्री बीर भी 
होना चाहिये पर सोनिक योग्यता पर कोई विशेष जोर नहीं देते | 
६. पएपि. इंडिका, भाग ५ प्‌. १७३ | 
टूंडि. एूँटि, भाग १४ प. २६ , 


मंभिमंदल [ आू८ध 4 
केवल युद्धगजों की शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का ही ज्ञाता था वरन उसने 
स्वयं भन्‍्डी ( छिंदवाड़ा ) जिले के एक विद्रोही सरदार का दमन भी किया 
था | यादव राजा कृष्ण का प्रधानमन्त्री नागरस जितना बड़ा विद्वान था 
उतना ही प्रसिद्ध योद्धा भी था । 

स्‍्मृतियाँ मन्त्रियों के चुनाव में ब्राह्मण को प्रधानता देती हैं। व्यवहार में 
इस पर कहाँ तक अमल किया जाता था यह ज्ञात नहीं। उत्कीरण लेखों में 
उल्लिखित मन्त्रियों की जाति प्रायः नहीं दी गयी है। पर अधिक संभावना है कि 
मन्त्रियों में समी जातियों और वर्गों के सदस्य होते ये । महाभारत के अनुसार 
राजकीय परिषद्‌ में ब्राह्मण केवल ४ होते थे जब कि ज्ञत्रियों की संख्या ८, 
वैश्यों की 7१ और शुद्रों की ३ होती थीरे | शुक्र का कथन है कि जाति और 
कुल विवाह के समय ही पूछना चाहिये, मन्त्रियों का चुनाव करते समय नहीं । 
सोमदेव का मत है कि तीनों द्विज वर्गों से मंत्रियों को लेना चाहिये५ | शुक्र को 
तो सेनाघिय का पद शूद्र को भी देने में आपत्ति नहीं है यदि वह उसके योग्य 
झौर विश्वासपात्र हो*। प्राचीन मारत के अ्रधिकांश राजा अब्राह्मण थे और 
संभवतः उनके मन्त्री भी अधिकांश अत्राक्ण होते थे, खास कर इसलिए कि उनमें 
सैनिक योग्यता भी अपेक्षित थी । 


,.  जनस, रा. ए. सो. भाग ७ पृ, १८३ | 
२. इंडि. एंटि , भाग १४ प.,७० | 
३- चतुरो ब्राह्मणान्वेश्यान्प्रगल्भान्स्नातकाण शुचीन्‌ । 
क्षत्रियान्‌ दश चापष्टौ च बलिनः शस्त्रपागिनः || 
घश्यान्वित्तेन संपन्नानेकविंशतिसंख्यया । 
श्रींचच शूद्वान्विनीताइच शझुचीन्कर्मशि पूवके || १२, ८७. ७-७ 
४. नैव जाति न च कुल केवल लक्षयेदपि | 
कमशीक्षगुणाः पृज्यास्तथा जातिकुलेन व | 
न जात्या न कुलनैव श्र एत्वं प्रतिप्रयते । 
विवाहे भोजने नित्यं कुलनातिविवेधचनम्‌ ।| झुक्र, ३. ५४-५ 
७, पू, ए७ | 
६. स्वधमनिरता नित्यं स्वामिभक्ता रिपुद्धिपः । 
झादा वा क्षत्रिया वइया स्लेच्छा: संकरसंभवाः | 
सेनाथिपाः सैनिकाइच काया राज्ञा जयाथिना || शुक्र २. १३९ | 


झआ० ८ ] नृपमंत्रिसंबंध 


मन्त्रियों की नियुक्ति राजा करते थे। प्राचीन भारत में ऐसी कोई केंद्रिय 
प्रतिनिधि सभा न थी जिसके प्रति मनन्‍्त्री जिम्मेदार होते। अतः प्रत्यक्षुरूप से 
भी मन्त्री राजा के प्रति जिम्मेदार थे और अप्रत्यक्ष रूप से ही जनमत के प्रति। 
अतः मन्त्रियों का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर ही निर्मर था, उन्हें किसी लोक 
प्रतिनिधि संस्था के समर्थन के वैधानिक बल का सहारा न था। विम्बिसार- 
ऐसे शक्तिशाली और स्वेच्छाधीन राजा ठीक सलाह न देने पर मन्त्रियों को 
निकाल सकते ये, अयोग्यता के कारण नीचे पद पर उतार सकते थे और 
अच्छी राय देने पर पदव॒द्धि भी कर सकते थे* | ऐसे राजाओं के मंत्रियों की 
स्थिति बड़ी कठिन होती थी। रावण की भाँति वह अपने मन्त्रियों से सदा 
अपनी हाँ में हों मिलाने की श्राशा करते थे ओर उनके प्रतिकूल हित की बाठ 
कहने पर मी मन्त्री को अपने पद से हाथ धोने के लिए. तैयार रहना पड़ता 
थार | कभी-कभी तो अप्रिय राय देने के कारण उन्हें निर्वाशन और संपत्ति- 
हरण का भी दंड भोगना पड़ता था । परन्तु इस चित्र का दूसरा पहलू त्रह भी 
है जब राजा के दुबल होने पर मन्त्री सिंहासन पर कब्जा करने की ताक में रहते 
थे | राजा और मन्त्री में बराबर तनातनी और परस्पर श्रविश्वाख रहता था और 
मन्‍्त्री राजा के सर्नाश का परड्यंत्र रचा करते थे४ । सावित्री के पति सत्यवान्‌ के 
पिता का राज्य मन्त्रियों के षड़यंत्र से ही गया था और ऐतिहासिक युग में मौर्य 
और शुंग वंश के अंतिम राजाओं का भी यही हाल हुआ । 

परन्तु उपरिनिर्दिष्ट दोनों प्रकार की भी स्थिति असाधारण थी। साधारणतः 
राजा अपने मन्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और मन्त्री भी स्वामिमक्त होते थे 





चल्ऊूवग्ग ५, १. 

रंपृष्टन तु वंक॒ब्यं सचिवेन विपकश्चिता | 

वाक्यमप्रतिकूल तु रुदुपर्व हित॑ शुभम्‌ ॥ 

सावम॒दे तु यद्दाक्‍्यं मारीच हितमुच्यते । 

नाभिनंदति तद्बाजा मानाहों मानवर्जितम ॥ 

एतव्‌ कर्ममवद्यं में बस्थाद॒पि करिप्यसि || रामायण, कांड ३. 

अध्याय ४०, ९-१५; रथ 

३. राजतरंगिणी २. ६८; ६.३४२। 
४. स्देवापद्गतो राजा भोग्यो भवति मंत्रिणाम्‌, 

झत पथ हि वाहठन्ति मंश्रिणः सापदं नूपम्‌ ।  पंचतम्न पृ. ५९ 


हर 


>त्रिमंडल | [ ञ्र० ८ 


वथा अपने को प्रजा के हितों का संरक्षक सममते थे। मन्त्री राज्य के स्तंभ माने 
जाते थे* और राजा साधारणुतः उनकी राय पर ही चलते थे, यत्रपि सब्र बात 
को पूरी जिम्मेदारी राजा पर ही होती थी* | मन्‍्त्री का सबसे बढ़ा और पहला 
कतंव्य यहां था कि राजा को कुमार्ग पर जाने से रोके और उस पर नियंत्रण 
रखेर। कामंदक का कथन है कि वे ही मन्त्री राजा के सुद्दद हैँ जो उसे उत्पथ पर 
जाने से रोकत हैं: । मन्त्री वही है जो एकमात्र राज्य-काय-भार की ही चिंता 
करे, राजा के मन की ही करने के फेर में न रहे ओर राजा भी जिसका अदब 
करे५ । राज्यव्यवस्था में मंत्रियों का स्थान इतने महत्त्व का था कि कुछ आच,र्याँ 
के मतानुसार किसी भी राज्य के लिए. इससे बड़ा संकट कोई न हो सकता था 
कि उसके मन्‍्त्रो नादान निकले या शत्र से मिल जायें * | 

मन्त्रियों की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर ही निर्भर 
थी। हमार विधानशाब्तियों ने कहा है कि जब्च राजा शक्तिशाली होते थे तद्र 
ग्धिकार उन्हीं में केंद्रेत रहता था और शासन “राजायत्त-तंत्र' कहा जाता था 
ओर जब राजा दुबंल और मन्‍्त्री शक्तिशाली होते थे तब अधिकार मन्त्रियों में 
कंद्रित रहते थे भर शासन “सचिवायत्त-तंत्र कहा जाता था। साधारण स्थिति 
म॑ अधिकार दोनों मे विभाजित रहते थे ओर शासन “उमयायत्त?* -- दोनों पर 
समान रूप से टिका हुआ समभा जाता था। 

इस बात के प्राप्ति प्रमाण हैं कि साधासणतः राजा मन्त्रियों का बहुत मान 
करते थे और उनकी राय पर चलते थे । राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण ( ६५: ) 





3. अंतः सारेरकुटिलेरच्छिद्रं: सुररीक्षितः । 

मंत्रिभिघायते राज्य सुस्त॑भैरिव मंदिरम्‌ | पंचरंत्र ४. ६६ 
२. तद्दुभूयिष्ठा: कायसिद्धिकरं वा बयुः तत्कुयांव्‌। 

अथशास्त्र, भाग १, अध्याय १५ 

३. ये एपनमपायस्थानेम्यो वारयेयु: | वही, भाग १, भ्रध्याय ३ | 
४. नपस्यथ त एवं सुहृदस्त एवं गरवों मताः । 

य एनमुत्पथगतं वारयंत्यनिवारितम्‌ || ४. ४१ 
५. सा मंत्रिता च यद्वाज्यकायभारकचितनम । 

चित्तानुवतनं यत्तदुपजीवकल श्षणम्‌ || कथासरिव्सागर, १८. ७६ | 
६. आारद्दाज भी इसी मत के थे | अर्थ, भाग ८, अध्याय $ | 
७. मुद्राराक्षतर, तृतीय अंक | कथासरिस्सागर १, ५८ ९ ! 
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का संधिविग्रहिक मन्‍्त्री नारायण उसका 'दक्षिण हस्त” कहा गया है? । पथरी 
के उपति पर्बल ( ८३६ ई० ) अपने मंत्री को 'शिरसा वंदनीय” मानता थार | 
यादवनरेश कृष्ण के लेख में उसके प्रधानमंत्री की उपमा उसकी जिह्या और 
दक्षिण कर से की गयी है । इसी वंश के एक अन्य लेख में राष्ट्र का पुष्टि, 
प्रजाजन की तुष्टि, धर्म की वृद्धि और सकल अर्थों की सिद्धि सब्र कुछ मन्त्रियों 
की कार्यकुशलता और कर्तव्य-भावना पर निर्भर बतायी गयी है । 

हम देख चुके हैं कि राजायत्त शातन में मन्‍्त्री त्रिलकुल राजा के हाथ में 
रहते थे पर जब मन्त्री प्रभावशाली होते थे और मिलकर काम करते थे तो राजा 
का कुछ न चलता था। परंपरा से यह बात घुनी जाती है कि चंद्रगुप्त मौय॑ 
अपने मनन्‍्त्री कोटिल्य के वश में थे। अशोक के मन्त्रियों ने सफलतापूर्वक उसके 
अंधाधुंध दान-प्रद्ृति का विरोध किया था और उस कारण एक अवसर पर 
अशोक केवल आधा आँवला मात्र ही संघ को दे सके थे*। इस ऐतिहासिक 
दान की स्मृति सुरक्षित करने के लिए. उस पर एक स्तृूप बनाया गया जिसे 
युआन च्वांग ने ७वीं सदी में देखा था। युश्रान च्वांग यह भी बताते हैं कि 
श्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन ५ लाख मुद्राएँ दान देना चाहते थे पर 
प्न्त्रियों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि इससे शीघ्र ही खजाना खाली 
हो जायगा और नये कर लगाने पड़े गे। राजा के दान की प्रशंसा होगी मगर 
मन्त्रियों को प्रजा की गाली सुननी पड़ेगी" | 

पादंजलि जातक ( सं० २४७ ) में कथा हैं कि मन्त्रियों ने पादंजलि को 
इसलिए युवराज न बनने दिया कि वह बुद्धिहीन था। यह तो केवल कथा है 





१. तस्य य; प्रतिहस्तो5भूत्‌ प्रियो दाक्षिणहस्तवत्‌ | 
एुपि, इंडिका, भाग ४७, प.६० 
२. परबलनृपतेमूध्नि बंध: | वही, भाग ९, ए. २७४७. 
. यो जिंहवा परथिवीशस्त यो राक्षो दक्षिणः करः | इं. ऐ'.; ४, ७० 

४. राप्ट्स्य पुष्टि: स्वजनस्थ तुप्टि: धंमंस्य दृद्धि सकलार्थसिद्धिः । 

नंदति संत; प्रसरंति छत्ष्म्य: श्रीचंगदेवे सति सत्प्रधाने ॥ 
इ. ऐे, ८, ४.. 
५, भत्यः स भूमिपतिरेष हताधिकारः 

दान॑ प्रयच्छति किलामलकाधमेतत्‌ || दिज्यावदान ए० ४३२ 
६.वॉटर्स, भाग १, 9० २११ । 
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'पर राजतरंगिणी मन्त्रिपों के महान्‌ प्रभाव के ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करती 
है। राजा अजययीड़ मम्म ओर अन्य मन्त्रियों के नि्ंय से ही राज्यच्युत किया 
गया ( ४, ७०७ ) | मन्त्रियों ने ही राजपद के सब उम्मेदवारों में शुर को सबसे 
योग्य निश्चय करके उसे राजगद्दी दी (४, ७१५४ )। राजा कलश अपनी 
मृत्युशय्या से अपने पुत्र हर को युवराज बनाना चाहता था पर मन्त्रियों के 
हृढ़ विरोध के कारण उसकी अंतिम इच्छा सफलन हो सकी (७, ७०२ )। 
अनेक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजा के निस्संतान मर जाने पर मन्‍त्री ही 
उत्तराधिकारी का निरणंय करते थे । सिंहल के राजा विजय की मृत्यु पर उसके 
मन्त्रियों ने एक वर्ष तक राज्य सँमाला, ओर उसके भतीजे के भारत से लौटने 
पर उसे शासनसूत्र सौंपा' | हुं को कन्नौज का राज्य मौखरि-राज्य के मन्त्रियों 
ने ही प्रदान किया | 

फिर भी साधारण स्थिति में मन्त्रियों की मन्त्रणा पर अंतिम निर्णय करने का 
काम राजा का ही था३१ | पर वह साधारणुतः मन्त्रियों की सलाह का सहारा 
लेता था। राजा और मन्त्रियों में सोहादं रहता था | राजा अपने मन्त्रियों को 
बहुत मानते थे और अपने हृदय के समान समझ कर उनपर विश्वास करते 
ये? | वे उन्हें अपने दाहिने हाथ के समान मानते थे और उनकी आजा को 
अपनी आज्ञा समझते थे* | कल्हणु ने वर्णन किया है कि राजा जयर्सिह अपने 
रग्णु मन्‍त्री के अंतिम क्षण तक उसकी शय्या के पास बैठे रहे (८, ३३२९) | 
यह उदाहरण अपवादात्मक मानने का कोई कारण नहीं है | 

बहुधा ललितादित्य ऐसे शक्तिशाली राजा भी अपने मन्त्रियों को इस बात 
की स्वतंत्रता देते थे कि यदि उनकी कोई आशा अनुचित जान पड़े या ऐसे 
समय की गयी हो जब वे पूरी तरह होश में न हों तो मनन्‍्त्री उसका पालन न करें, 
और ऐसा करने पर अपने मन्त्रियों को धन्यवाद देने से भी वेन चुकते थे" । 





महावंश अध्याय ९ | 

२. छते5पि मंभे मंत्रज्ष : स्वयं भूयो विचारयेत्‌ | 
तथा वरततेंत तत्वज्ञो यथा स्वार्थ न पीडयेत्‌ || कामंदक ११-६० । 

३; विदवासे हृदयोपमम । ज. बॉ. ब. रो. ए. सो,, १७. ५ 

४. यो जिह्ा पृथिवीशस्य यो राशो दक्षिण: करः | हू. एँ. १७. ७० 

५, कार्य न जातु ठद्दाक्यं यसक्षीबेण मयोच्यते | 
तान्युक्तकारिणो5मात्यान्प्रशंसन्निति सोइश्रवीत ।। राजतरंगिणी; ७, ३२०) 
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पन्‍्त्री मी बराचर राजा और प्रजा दोनों के हिंत का ध्यान रखते थे । राजा 
जयापीड़ के बन्दी हो जाने पर उसके मन्त्री ने अपने प्राण दे दिये ताकि उसके 
फूल हुए शव के सहारे राजा नदी पार कर शत्रुथ्रों के प॑जे से मुक्त पा सकें! | 
दक्षिण के इतिहास में इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब मन्त्रियों ने राजा 
की मृत्यु के समय प्राण दे देने की प्रतिश की और अवसर आने पर उसका 
पालन भी किया | होयसल राजा द्वितीय बल्लाल के मन्त्री ने यह प्रतिशा की थी 
और राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी के साथ मन्त्री ने मी एक ऊँचे स्तंभ पर 
से कूदकर अपने प्राण दे दिये* | कर्नाटक के इतिहास में ऐसे और भी अनेक 
उदाहरण मिलते हैं? । 


इसमें तो संदेह नहीं कि गुणग्राही और कत त्वशाली राजा और मक्तिमान्‌ 
ओर कुशल मन्‍्त्री इनका संयोग बारंबार नहीं होता था* । परन्तु यह भी मानना 
पड़ेगा कि दप-मन्त्रियों का स्वृहणीय सहकाये इतना अपवादात्मक भी नहीं था 
जितना आजकल के लोग मानते हैं। अनेक प्रकार के प्रमाणों से यह प्रतीत 
होता है कि मन्त्रिमंदल का राज्यकायेभार पर प्रायः अच्छा श्रसर पड़ता था 
और वैधानिक तौर से जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी मन्न्रिमंलड 
ग्र८नी शक्तिभर प्रजा के हितसाधन का प्रयत्न करता था। 





१, राजतरंगिणी ७, ५७५ ३--ए. क., ५, बलूर नं० १२ | 
-:., ए. क., ५, बेलूर नं? १२ । 
३. ए. क., ५ भकलगढ़, सा. ५, २७; ६, काहुर सं, १४६; १०, कोछार 
सं, १८९ मुलबागल से. ७७--७८ 
४. कृतज्ञः क्षांतिमान्क्मार्ट मंत्री भक्त: स्मयोगज्कित: 
क्रभंगुरोयं संयोग: सुकृतैजातु दृश्यते ॥ 
परस्परमनुत्पश्नमन्युकालुष्यवूषणो | 
न दष्टौ न भ्र्‌ तौ वान्यौ ताइशो राजमंत्रिणों | राजत., ५. ४६३-४ 


अध्याय ६ 
केंद्रीय शासन-कार्यालय ओर शासन-बिभाग 
श् 


पिछले अ्रध्यायों में हमने शासनव्यवस्था के शान-बेंद्र राजा और मंत्रि- 
परिषद्‌ के अधिकारों और कार्यों की विवेचना की है। पर जिस प्रकार शान-केंद्र 
फो मस्तिष्क के आदेशों को पूरा करने के लिए. शरीर के विविध श्रंगों और 
इन्द्रियों की आ्रवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार सपरिषद्‌ राजा के लिए भी केंद्रीय 
शासनकार्यालय वथा अनेक कार्याष्यक्ञों की आवश्यकता है। इस अध्याय में 
हम केंद्रीय सरकार के शासनालय तथा विभिन्न विभागों की व्यवस्था की समीक्षा 
करेंगे | यहाँ भी हमें याद रखना चाहिए. कि हमारे पास सामग्री बहुत थोड़ी 
है और हमें विभिन्न प्रांतों और कालों के विविध राजवंशों के शासन से विखरे 
तथ्यों को जोड़-बाड़कर एक रूपरेखा बनानी है । 


वैदिककाल में लेखनकला का या तो आविष्कार न हुआ था, या उसका 
अधिक उपयोग न किया जाता था। इसलिए इस युग में शासनकार्यालय के 
विश्वत्ध की आशा नहीं की जा सकती। शासनआदेश राजा या समिति द्वारा 
मीखिक रूप से दिये जाते थे और गाँवों में संदेश-बाहकों द्वारा घोषित किये 
जाते थे। राज्य छोटे होते थे इसलिए इस प्रणाली में कोई असुविधा भी न 
डहोती थी और /सरा उपाय मी न था। 


उत्तर वेदिककाल में शासनकार्यालय का क्रमशः जिस प्रकार विकास हुआ 
इसका इतिहास जानने का कोई साधन नहीं है। लेखनकला का प्रचार बढ़ता 
जा रहा था, साम्राज्यों का विकास हो रहा था, शासनकाय का भी विस्तार हो रहा 
था, अतः युधिष्ठिर और जरासंब जैसे पौराणिक और अ्रजातशत्रु और महापद्म 
नंद जेसे ऐतिहासिक सम्राटों के शासन में भी किसी प्रकार का केंद्रीय शासन- 


शश्द् 
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कार्यालय अवश्य विद्यमान रहा होगा । पर इसका स्वरूप जानने के कोई साधन 
नहीं हें ६ | 

अथशास्त्र से शात होता है कि मौ्यकाल में शासनकार्यालय का पूरा 
विकास और संघटन हो चुका था । विबिध विभागों के बड़े अभ्रधिकारी लेखक कहें 
जाते थे। ये 'लेखक' साधारण “क्लक' न ये | क्योंकि कौटिल्य का कथन है कि 
“बलेखक? का पद “अमात्य? के बराबर होना चाहिये*, जिसका पद ओर वेतन 
केवल मन्त्री से ही नीचा होता था। सातवाहनों के शासनकाल में भी “लेखकों” 
का यही पद बना था। उनके संपत्ति का अनुमान इसी से हो सकता है 
कि उनके द्वारा बौद्ध मिक्तुओं के लिए, बहुमूल्य मुफाएं निर्माण कराने के उल्लेख 
बहुत मिलते दूँ रे , 

शासन की उत्तमता बहुत कुछ सचिवालय के कर्मचारियों की कार्यपढुता 
ओर केन्द्रेयशासन के आदेशों के ठीक-ठीक लेखबद्ध करने की योग्यता पर 
निर्भर करती थी। कौटिल्य कहते हैं कि “शासन ( सरकारी आदेश ) ही 
सरकार है?” | शुक्र का कथन है कि “राजसत्ता राजा के शरीर में नहीं, उसके 
हस्ताकज्षरित और मुद्रांकित शासन में रहती है ।!” यह दिखाया जा चुका है 
कि आजकल को भाँति प्राचीनकाल में भी बहुधा मंतजिपद अनुभवी और ऊँचे 
पदाधिकारी या अमात्यों को ही प्रदान किया जाता था। इसलिए अ्रमात्यों के 
चुनाव में बड़ी सावधानी बर्ती जाती थी । मंत्रियों की माँति उनमें भी ऊँचे दर्ज 
की शिक्षा, कार्यपठुता और स्वामिमक्ति की अ्रपेज्ञा की जाती थी | सबसे बड़ी 
झावश्यकता लेखनपढ्ुता की थी, क्योंकि उनका मुख्य काय राजा या मंत्री के 
मौखिक आदेशों को शीघ्रातिशीघ्र ठीक-टीक लेखबद्ध करना था। वे पहले के लेखों 
की भी देख लेवे थे ताकि पहले के आदेशों या सिद्धांतों का नये आदेश से 
१. स्मरण रखना चाहिये कि शासनकायःश्षय का विकास प्राचीन रोम में भी 

हेडियन के समय ( २री सदी इईंसवी ) में ही हो पाया था; जब कि 

भारत में यद कम से कम श्री सदी इंसवी पूव तक तो अवश्य हों 

गाया था | 
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विरोध न हो । इसके पश्चात्‌ वे नये आदेश की शब्दयोजना करते थे जो संगति, 
पूर्गता, चारुता, गंभोरता ओर स्पष्टता आदि गुणों से युक्त होती थी। शब्दा- 
डंचर बचाते हुए, प्रमातशाली शैली में सरकारी आदेश की आवश्यकता सममाते 
हुए, समयक्रम से या महत्व के क्रम से तत्थ्यों को रखते हुए लेख लिखा जाता 
था । लेख तैयार होने पर विभाग के अध्यक्ष या मंत्री को दिखाया जाता था 
और तत्पश्चात्‌ राजा की स्वीकृति ओर हस्ताक्षर के लिए पेश किया जाता था। 
ईस्‍्ताक्षर के बाद, मुहर लगाकर आदेश संबंधित कर्मचारियों के पास उपयुक्त 
काररवाई के लिए भेज दिया जाता था | 

यूनानी इतिहासकारों ने सावंजनिक कर्मचारियों ( कौंसिलर और असेसर ) 
की जिस सातवी जाति का वर्णन किया है संभवतः उसका तात्पयं सचिवालय के 
उक्त कर्मचारियों से ही था। इस जाति के ही लोग उक्त सरकारी पदों पर थे 
झोर सावंजनिक शासनकाय में प्रमुख भाग लेते थे । यह जाति संख्या में अधिक 
न थी पर अपने बुद्धिबल ओर न्यायग्रियता के लिए प्रख्यात थी। यूनानी लेखकों 
ने यह भी लिखा है कि प्रांतीय शासकों ओर उचद्चाधिकारियों, कोष और कृषि 
बिमाग के अध्यक्षों के नायकों को भी इसी जाति में से चुना जाता था। इससे 
स्पष्ट है कि केंद्रीय शासनालय के उक्त अधिकारी ही इन पदों पर नियुक्त 
किये जाते थे । 

दुर्भाग्यवश शुंग, सातवाहन और गुप्त काल में केन्द्रीय शासनालय की कार्य- 
प्रथाली के विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं है। परन्तु यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इस सप्य पूवंबत्‌ कार्य होता रहा होगा, क्योंकि मध्ययुग तक 
कश्मीर में भी, जदाँ शासनकाय में अंधाधुंधी चीच-त्रीच बहुत हुआ करती थी, 
केन्द्रीय शा|सनालय शासनव्यवस्था का नियमित अ्रंग था। राजतरंगिणी 
में केन्द्रीय शासनालय के कर्मच्नारियों द्वारा राजाशाओं के लेखबद्ध किये जाने के 
उल्लेख हैं । २२वीं सदी में चाहमान* ओर चोलुक्य रे शासन में सचिवालय 
श्री-करण? कहा जाता था | 

अन्य विषयों की भाँति इस विषय में भी सबसे अधिक जानकारी चोल 
राज्य के लेखों से प्राप्त होती है। जत्र राजा किसी विषय पर आशा देते ये तो 
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उससे संबंधित सत्र अधिकारी उस समय उपस्थित रहते थे | एक लेखक उसे मल 
लेख के अनुसार लिखता था ओर श्रन्य दो-तीन व्यक्ति उसे मूल से मिलाकर 
उस पर सही करते थ । तत्पश्चात्‌ विभागों की प्रमाण-पुस्तकों में दर्ज करने के 
बाद आशा जिलों मं कर्मचारियों को भेज दी जाती थी* | 

केंद्रीय शासनालय में लेखों को मुरक्षित रखने की भी व्यवस्था थी। साधा- 
रण आदेश अधिक दिन न रखे जाते थे परन्तु भूमिदान और अग्रहार आदि के 
ताम्रपट्ट भविष्य में छानत्रीन के लिए मुरक्षित रखे जाते थे। कभी-कभी दान 
पानेवाले व्यक्ति अपने गाँवों को परस्पर बदलना चाहते थे ऐसे अवसर पर पढ़ों 
मं भी परिवर्तन करना पड़ता था | भूमिदान की लिखापढ़ी केन्द्रीय शासनालय 
में यथासंभव शीघ्रता से की जाती थी और विलंब होने पर अधिकारियों से 
जवाब तलब होता था*। केन्रीय शासनालय के लेखों में संपत्ति के क्रय-विक्रय 
या हस्तांतर दज कराने के लिए शुल्क देना पड़ता था| कश्मीर के राजा 
यशस्कर ने शासनालय में दिये गये बहुत अधिक शुल्क से शंकित होकर एक 
मामले में जालसाजी पकड़ी थी* | 

गहड़वाल: और चालुक्य * राज्य में सरकारी लेखों के प्रधान निरीक्षक को 
अक्षपटलिक या महाक्षपटलिक कहा जाता था। कमी-कभी वह पाम्रपत्र भी 
लिखता था* | 

अउने दोरे में कमी-कमी राजा स्वयं अपने मुख से आशाएँ देते थे | उनके 
वयक्तिक सेक्रेटरी उनको उस समय लिपिब्रद्ध कर के राजधानी को भेजते थे | 


सौ. इं. ए. रि.; १९१५ सं० १८७ 
२. परमार राज्य में एक ऐसी घटना का पता एपि०. इंडिका, २, ए. १८२ 
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३. देखो राजतरंगिगी, ७, ३९७-८. सौ. इं. इ'., भाग ३ पृ. १४२ में एक 
उदाहरण मिलता है जहाँ मूल आज्ञा के पश्चात्‌ बारा साल के बाद ताम्र- 
पट्ट बनाया गया था | मगर तत्कालीन अज्ञांति से यह विलंब हुआ था 
इसलिए यह उदाहरण अपवादात्मक समझना चाहिये | 
राजतरंगिणी ६. ३८. 
एपि, हडि.. १४. ए. १९३ 
है. एं., ६ पृ. ५९४ 


हू ऐं., ११. पृ. ७ 


6. 6० हं थ्ड 


न्ट्किजो 
कच्यि 


शा० १०-११ 


केंद्रीय शासनकार्याछझय और शासनविभाग ( आ० ९ 


तमिल भाषा में इस सेक्र टरी का नाम तिख्वायक्केल्वी (सा, इं. ई. ९. ५. १२५, 
२७६ ) था । इस शब्द का अर्थ था “राजा के आदरणीय मुख से निकलने वाले 
शब्दों का सुननेवाला? । मंत्रिमंडल की सलाह से संमत हुई आशाओं को लिखने: 
वाले अधिकारी को तमिल में “तिदमंदिर ओलइ' कहते थे | इस पदवी का अर्थ. 
अजशात है। 

केन्द्रीय सरकार और शासनालय का एक प्रभुख काय प्रान्तीय, प्रादेशिक और 
स्थानीय शासन का निरीक्षण और नियंत्रण होता है । अब हमें यह देखना 
चाहिये कि प्राचीन भारत में इसकी क्‍या व्यवस्था थी। 

कई ग्रंथकारों ने राजा और अन्य अधिकारियों को निरीक्षण के लिए दारा 
करने की सलाह दी है। मनु का कथन है कि राजकमचारी स्वभावतः अत्याचारी 
और घूसम्ोर होते हैं अतः राजा का कर्तव्य है कि राज्य में भ्रमण करके प्रजा के 
दुःख-दर्द का ज्ञान प्राप्त करे* । शुक्र का कथन है कि प्रजा के दुःखों और राजा 
के प्रांत उनकी भावनाओं का परिचय प्राप्त करने के लिए स्वयं राजा या अ्रन्य 
उच्चाधिकारी वार्षिक दौरे का कायक्रम बनावें* | इन सलाहों पर राजा चलते 
भी थे क्‍योंकि दौरे के समय राजा के द्वारा की गयी अनेक घोषणाएँ या दिये 
गये दानपत्र प्राप्त हुए हैं । 

प्रांतों की स्थिति से अवगत कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के अपने चर 
या बृत्त-लेखक रहते धर | ये लोग स्थानीय श्रधिकारियों से स्वतन्त्र अपना कार्य 
करते थे । इनके द्वारा प्रांतीय कमचारियों के विरुद्ध विवरण मिलने पर कर्म- 
चारियों को राजधानी बुलाकर उनसे जवाब तलब्र किया जाता था। और सब 
सरकारों के समान प्राचीन भारतीय सरकारें भी अपने गृतचर दल ( 8768 ) 
ख्खतीं थीं, जिनका वर्णन अ्रथंशास्त्र ( १. ११-१२ ) में आया है। कुछ चर 
विद्यार्थियों के वेश में कुछ व्यापारियों के वेश में व कुछ तपस्वियों के वेष में 
रहकर अपना-अपना काम गुप्त रूप से करते थे । स्त्रियों में काम करने के लिए 
भिछुणियाँ व नतंकियाँ नियुक्त की जाती थीं। गुप्तचर जैसे अधिकारियों के बारे 
में रिपोर्ट भेजते थे, बैसे ही सामान्य जनता के बारे में भी । यदि रिपोर्ट गलत 
सिद्ध हो जाती, तो मुप्तचरों को दण्ड दिया जाता था। एक गुप्तचर को दूसरे 
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गुततचर प्रायः मालूम नहीं रहदे थे | प्रायः जब ए% गुप्तचर की रिपोर्ट दूसरे की 
रिपोर्ट से पुष्ट हो जाती थी, तत्र सरकार द्वारा कास्वाई की जाती थी । 

बहुत से राज्यों में विशेष निरीक्षक नियुक्त करने की प्रथा थी। कर्णाढक में 
कलचुरि शासन में इस प्रकार के ४ अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। इन्हें 
“करणुम' कद्वते थे । इन्हे कन्द्रीय शासन की ५ जानेंद्रियाँ कहा गया है। उनका 
काम यह देखना था कि साव॑जनिक धन का दुरुपयोग न हो, न्याय की व्यवस्था 
झीक हो और राजद्रोहियों और उपद्रवियों का तुरन्त दण्ड भिले* । 

चोलन्राज्य में स्थानीय संस्थाश्रों ओर देवालयों का हिसाब-किताब जाँचने 
के लिए प्रतिवे केन्द्रीय शासनालय से विशेष कर्मचारी भेज जाते थे | प्रतिहार- 
राज्य के एक लेख से ज्ञात होता है कि राजा के आदेश पर कुछ विषयों की जाँच 
के लिए ऐसा एक अधिकारी उज्जयिनी गया था* | अन्‍य राज्यों म॑ं भी कलचुरि, 
प्रतिहार आर चोल शासन के अनुसार ही प्र था रही होगी। 

स्थानीय कर्मचारियों को केन्द्रीय शासन की आशाश्रों की सूचना देने के 
लिए, केन्द्रीय कार्यालय के द्वारा विशेष संवाददाता मेजे जाते थे। यह काम 
जिम्मेदारी का था और उच्चपदस्थ अधिकारियों को ही सौंपा जाता था। दक्षिण 
के वाकाठक लेखों में राजसंदेश-वाहकों को “'कुलपुत्र” (ऊँचे घराने के ) कहा 
गया हैं | पल्‍लव लेखों में इन्हें “भमहाप्रधान ( मंत्री ) के संदेशवाहक” बताया 
गया है४ । आपसाम से प्राप्त एक लेख में इस श्रेणी का अधिकारी बड़े गव॑ से 
कहता है कि मैं सैकड़ों राशाओं का वहन कर चुका हूँ" । 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार और कार्यालय 
किस प्रकार प्रांतीय और स्थानीय शासन के निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था 
करते थे 

अब हमें विभिन्न विभागों, उनके अ्रधिकारियों ओर कार्यों पर विचार 
करना है। विभागों के प्रधान अधिकारियों को मौय्यंकाल में अ्रध्यक्ष और शक 
शासन में कर्मसचिव कहते थे। आश्चय की बात है कि स्मृतियों में इनका 
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उल्लेख बड़े ही अ्रस्पष्ट रूप में किया गया है! । हाँ अ्थशास्त्र में इस विषय का 
विस्तृत विवरण है और इसकी पुष्टि उत्की् लेखों से भी होती है । 

आधुनिक शासन-व्यवस्था में विभागाध्यक्ष और विभाग-मंत्री प्रथक_ होते 
हैं | इसका कारण यह है कि श्राधुनिक मंत्री प्रायः जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिष्टित 
नेता होते हैं | पर प्राचीनकाल में यह स्थिति न थी, और अधिकांश देशों में 
विभागका अध्यक्ष ही मंत्री होता था | प्राचीन भारत में अक्सर मंत्री सेनापति 
का भी पद प्राप्त कर लेते थे । प्रथम कुमारणुप्त के राज्य में पृथ्वीषेण साधारण 
मंत्री के पद से उन्नति करके सेनापति के पद पर पहुँचे थे? | साधारणतः न्यायमंत्री 
ओर  प्रधानन्यायाधीश, तथा युद्धमंत्री और प्रधानसेनापति एक ही व्यक्ति हुआ 
करता था । 

प्रारंभिककाल में और छोटे राज्यों में विभागों की संख्या बहुत अधिक न 
थी । विष्ुस्मृति में, खान, चुंगी, नौका ( [0779 ) और हाथी, केवल इन्हीं 
चार विभागों का उल्लेख हैर | प्रागैेतिहासिक कश्मीर राज्य में केवल ७ विभाग 
थे, अशोक के पुत्र जलौक ने इनकी संख्या बढ़ाकर १८ कर दी थी । लगभग नवम 
शतान्दां बाद ललितादित्य ने इनकी संख्या २३ कर दी | रामायण और महा- 
भारत में १८ विभागों या 'तीर्थों' का ही उल्लेख बराबर किया गया है," पर 
इनके नाम नहीं दिये गये हैं। टीकाकारों ने ये नाम दिये हैं मगर उनकी 
टीकाएँ अ्ंथ-र्चना के सेकड़ों वर्ष बाद लिखे जाने के कारण उनके विधान 
संपूर्णतया विश्वसनीय न होंगे | अर्थशास्त्र में भी विमागों की इस परंपरागत 
संख्या का उल्लेख है*, पर इसमें ४-६ अधिक विभाग भी जोढ़े गये हैं। शुक्र 
के अनुसार विमागों की संख्या २० जान पड़ती है? | 

उत्कीर्ण लेखों से कुछ ओर विभागों का पता चलता है जिनका उल्लेख 
स्मृति या नीतिकारों ने नहीं किया है। अब इन विभागों को आधुनिक वर्गीकरण 
के क्रम से नीचे दिया जायगा। 





4. मनु, ७-८१, याज्ञ. १-३२२ | 

२. एपि. इंडिका, १० प. ७१ | 

"के इ, थ ६ |। 

४. राज, १-११८-२०, ४-१४१ और आगे । 

श्र रासायग २, ध्‌ हि ०, ६ | महा, था, ३, के ३८ 
६. १. भ्रध्याय ८ | 

७. हे, ११७ | 


आअ० ९ ] राजमहलविभाग 


भारतवष में अधिकतर नृपतंत्र ही प्रचलित था इसलिए राजमहल- विभाग का 
उल्लेख सबसे पहले करना अनुचित न होगा | महल और उसका अहाता एक 
विश्वासपात्र अधिकारी के जिम्मे रहता था जिसे बंगाल में आवसशिक' कहा जाता 
था । शुक्रनीति में उसके पद का नाम 'सीधगेहाधिप”? कहा गयाथ)। | राजमहल 
ओर शिविर में आवागमन का नियंत्रण 'द्वाराराल” नामक अधिकारी बड़ी 
सतकता से करता था | इस काम के लिए भमुद्राधिप' नामक अधिकारी से 
अनुमति-पत्र लेने की आवश्यकता पड़ती थी | राजा के सम्मुख दूतों और मिलने 
वालों को पेश करने का काम “प्रतीहार' या “'महाप्रतिहार' का था । राजा का एक 
अंगरक्षक-दल * होता था जिसे-कहीं-कहीं 'शिरोस्त्ञक' ४ भी कहा गया है | इस 
दल का नायक चालुक्य-काल में अंगनिगृहक' कहा जाता था" | महल का 
संपूर्ण अंतर्गत प्रबन्ध 'संभारप” के जिम्मे होता था । राजा के खजाने, पाकशाला, 
संग्रहालय और चिड़िया और जानवरखाना: ( 7008267१० ) के प्रबंधक इसी 
के अधीन होते थे। पाकशाला का प्रबन्ध बड़ी जिम्मेदारी का काम था, 
पाकाधिप को बराबर सतक रहना पड़ता था कि कहीं कोई विपरप्रयोग द्वारा राजा 
के प्राणहरण 'की कु्नेप्टा न करे | 

आजकल की भाँति उस समय भी राजा के लिए राजवंद्य होता था। 
गहडवाल लेखों में इसका उल्लेख है? । शुक्रनीति में इसे संभवतः “आरामाधिप? 
कहा गया है८ | सन्‌ ६०० ई> के बाद जब फल-ज्योतिष का प्रचार बढ़ा तब 
राज-समा में राज-ज्योतिषी भी रखे जाने लगे, ओर युद्ध-यात्रा के पूर्व इनसे 
सलाह ली जाती थी | गहड़वाल, यादव, चाहमान ओर चालुक्य” लेखों में 
इनका उल्लेख मिलता है। बहुत श्राचीन काल से ही सभा में “राज कवि' 
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होते आते ये । संस्कृत के अधिकांश प्रख्यात कवि किसी न किसी राजसभा से 
संबद्ध थे | इसके अतिरिक्त राजा या सरकार द्वारा बहुत से पंडितों को कुछ 
न कुछ सहायता मिलती थी । 

अ्रंतःपुर का प्रबंध 'कंचुकिन! के जिम्मे रहता था | यह अवस्था में बृद्ध 
और राजा का परम विश्वासपात्र होता था। 

सेना-विमाग निःसंदेह सबसे महत्वपूर्ण विमाग था। अक्सर राज्य की 
आय का ५० प्रतिशत सेना पर खर्च कर दिया जाता था* | इस विभाग के 
अध्यक्ष के 'सिनापति', “'महासेनापति', महाबलाधिकृत' या महाप्रचंडद ड- 
नायक आदि विभिन्न नाम विभिन्न राज्यों और काल में थे। इसके अधीन 
अहान्यूहपति” नामक अधिकारी काम करता था जो आजकल के ( चीफ ऑफ 
दि जेनरल स्टाफ ) के सदर फौजी दफ्तर के प्रधान की भाँति का अधिकारी 
था४ | सेना की पदातिदल, अश्वदल, गजदल और रथदल ऐसी चार शाखाएँ 
होती थीं। इनके प्रधान अधिकारी क्रमशः पत्यध्यक्ष, अश्वपति ( भदाश्वपति 
और महाश्वपति भी ', हस्त्यध्यक्ष ( गुप्तकाल में 'महापीलुपति” ) और रथाधि- 
पति+ कऋद्दे जाते थे | “अश्वपति? और “रथाधिपति? के मातहत अश्वशालाधिकारी 
भी होते थे जिन्हें चाहमान-काल में राजस्थान में 'साहणीय” कहा जाता था । 
गुप्तकालीन लेखों में अनेक बार उल्लिखित 'दंडनायक' आजकल के “कनल' की 
कोटि के होते थे और विभिन्न प्रदेशों में तैनात सेना की ढ्ुकड़ियों के नायक 
होते ये+ | श्राजकल जिस भाँति “कामि सरियठ' का प्रत्ंध करनेवाला कार्टर 
मास्टर जेनरल' होते हैं उसी भाँति प्राचीन भारत में भी सना के लिए, सामग्री 
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जुटाने के लिए एक अधिकारी हाता था और गुप्तकाल भें इस विभाग को 
4<णुभाण्डागाराघिकरण” यह अन्वर्थक नाम दिया गया था | इसके मातहत 
कई अफसर होते थे, जिनमें “आयुधगाराध्यक्ष! भी था जो सेना के अखास्त्रों 
की देग्व-भाल करता था । सेना के लिए. हाथी एकत्र करनेवाला अ्रधिक्रारी भी 
इसी के श्रधीन काम करता था। राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्था में दुर्गों का बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक दुर्ग *कोटपाल? या “दुर्गाध्यज्ष” नामक अधिकारी 
के जिम्मे रहता था | दुर्गां की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए संभवतः राज्य 
की ओर से एक विशेष अधिकारी भी रहता था | सीमांत और उस ओर के 
मार्ग और दुगों की रक्षा द्वारपाल! करता था, जो अपने क्षेत्र के “दुर्गपाल' से 
निकट संपर्क रखता था ! बहुधा दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिये जाते थे, 
यथा प्रतिहार साम्राज्य में व्वालियर दुर्ग का कोटपाल ही सीमांत का रक्त 
“्रयदाधुय” भी थार | 

१६वीं सदी में भारत की सेना प्रदेश क अनुसार संघटित की जाती और 
रूबी जाती थी जैसे बंच्नई की सेना, मद्रास की सेना और उत्तर की सेना | रेल 
लाइन चालू होने के पहले इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक थी | प्राचीन भारत 
के बड़े-बड़े राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी | प्रतिहार-साम्राज्य भ॑ राष्ट्रकूटोंपर 
ध्यान रुखने के लिए एक दक्षिणी सेना थी, पालों को रोकने क लिए पृत्तीं 
सेना और मुसलमानों का प्रतिरोध करने के लिए. पश्चिमी सेना थी। गाष्ट्रकृट 
राज्य में भी यही व्यवस्था थी | मौ्य और गुप्त साम्राज्य में भी इसी प्रकार की 
व्यवस्था रही होगी यद्यपि इस संबंध में हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहां मिले हैं । 

एक राष्ट्रकूट लेख में एक सेनिक अधिकारी के घोड़ों की शिक्षा के अद्भुत 
कौशल का बख्ान किया गया है” । यह स्पष्ट है कि सेना की विभिन्न शाखाओं 
को सामरिक शिक्षा देने के लिए विशेष विमाग था। “मौल” अर्थात्‌ आनुवंशिक 
सेना को शिक्षा देने की विशेष ग्रावश्यकता न थी और यही सेना की सर्वोत्तम 
शाखा भी होती थी। युद्ध करना ही इनका वंशगत काये था ओर इन्हें मांव 
या जागीर के रूप में वृत्ति मिलती थी । 
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२. एपि. इंडि., १ ए. १०५४-६० 

४. राष्ट्रकूटों का इतिहास ( राष्ट्रकूटाज ऐंड देअर टाइम्स ) (ए, २४७-८) 
४. वही प. २५२ 
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सैन्य के अपने खास गुप्तचर थे, जो प्राय: अश्वारूढ़ होकर शत्रु के देश में 
जाकर उसके सैन्य व उसकी संख्या व युद्ध की नीति के बारे में जो कुछ मालूम हो 
सके वह सब्र अपने सेनापति को विदित करते थे | 

सेना में घायलों को उठानेवालों का भी दल रहता था । सेना के चिकित्सक 
ओर शुश्रषक्र भी होते थे जो विविध ओजारों, ओषधों, मरहमों और पढ्टियों से 
भलीमाँति लैस रहते थे । चिकित्सक-दल का उल्लेख उत्कीर्ण लेखों में बहुत ही 
कम मिलता है पर श्रर्थशास्त्र में* इसका वर्णन है ओर कश्मीर की सेना में भी 
यह विद्यमान था* | विष्णुधर्मात्तर पुराण में सेना के पशुचिकित्सकों का भी 
उल्लेख है । 

चिकित्सक-दल की भाँति खनक और परिसारकों का ( 5909[0785 शा्तें 
7॥7078 ) दल भी आवश्यक था । कौटिल्य ने इसी प्रकार के एक विभाग का 
उल्लेख किया है ( भा, १०--अ्रध्याय ४ ) जिसका कार्य शिविरों, सड़कों, सेतुओं 
आओरर कृपों का निर्माण और मरम्मत करना था। इसके भी अ्रपने अध्यक्ष और 
अन्य अधिकारी रहे होंगे । 

अब हम सैन्य के शास्त्रों के बार में विचार करेंगे। धनुष्य बाण, गदा, 
त्रिशुल, तलवार व भाला ऐसे शशबस्त्रों का उपयोग प्रायः किया जाता था। 
ग्यारहवीं सदी के सोमेश्वर ने यंत्रों से चलनेवाले शस्त्रों ( यंत्र युक्तायुध ) का निर्देश 
किया है किन्तु उनका कैसा स्वरूप था, यह अभी तक मालूम नहीं हुआ है | 
आघात से जलनेवाले बाणों का उल्लेख बार-बार रामायण व महाभारत में आता 
है। शुक्रनीति के प्रद्षधित भाग में दारू बंदूक व तापों का उल्लेख आता है। बारूद 
के उपयोग का निस्संदेह उल्लेख विजयनगर के एक चौदहवीं सदी के शिला- 
लेख में आता है, वही सबसे प्राचीन है । 

भारत के अधिकांश राज्य समुद्र से दूर थे और उन्हें केवल स्थलगामी शत्रु 
से ही काम पड़ता था, इसलिए, नौसेना का उल्लेख स्मृतियों और उत्कीण 
लेखो में बहुत ही कम मिलता है | पर मौयं-राज्य में नौसेना थी जिसके प्रबंध 
के लिए. एक अलग समिति थी। कालिदास नेरें बंगाल के वंगो के नौशक्ति 
का उल्लेख किया है | पाल राजाओं के पास भी प्रइल नौसेना थी | तामिल- 





१. अर्थ, १०. अध्याय ३; देखिये म. भा. १२-९५, १२। 

२. रॉज, ८, ७४१ | 

है. रघुवंश ४-२६ | हि 

४... मजूमदार, बंगाल का इतिहास (हिस्ट्री ऑफ बंगाल) | भा $ १. २4६ । 
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आ० ९ ] कोषविभावग 


राज्य में बहुत प्राचीनकाल से ही नौसेना रहती थी जो पूब-पश्चिम के देशों के 
साथ होने वाले समुद्री व्यापार की रच्चा के लिए पर्यात्र थी। ११वीं सदी में 
चोल राजाओं ने अपने प्रबल नौसेना की सहायता से कई द्वीपों पर कब्जा किया 
था | पश्चिमी-भारत के शिलाहार-राज्य की भी नौसेना थी। पर नौसेना के 
संघटन ओर व्यवस्था के संत्रंध में हमें कुछु मी जानकारी नहीं मिलती । 

परराष्ट्र विवय एक अलग मंत्री के जिम्मे था जिसे लेखो में “महासंधि- 
धिग्राहिक' और स्मृतियों में 'दृत” कहा गया है | साधारणतः इसे बहुत से सामंत 
ओर स्वतंत्र राज्यों स संत्रंध रतना पड़ता था अतः इसके मातहत कई अधिकारी 
होते थे । परराष्ट्र-विभाग में गुप्तचरों की भी ठुकड़ी होती थी जो छुदम वेश में 
घूृम-घूम कर भेद लगाया करते थे और अपने अ्रध्यक्ष को सब्र हाल बताया 
करते थे । इसी विभाग के अंतर्गत 'महामद्राध्यक्ष! का भी विभाग था जो राज्य में 
प्रवेश के लिए. विदेशियों को अनुमति-पत्र देता था ओर इसके अधिकारी 
पाटलिपुत्र आदि प्रमुख नगरों में रहने वाले विदेशियों की गतिविधि पर नजर 
रखते थे । 

माल-विभाग भी एक मंत्री के जिम्मे था और इसके मातहत भी बहुत से 
अध्यक्ष थे । सरकारी खेतों की व्यवस्था “सीताध्यक्ष! के जिम्मे थी, जिसका काम 
इसमें मजदूरों और पढ़ें दारों और इजारेदारो द्वारा खेती कराना था' । राज्य 
के जंगल भी एक अधिकारी के सिपुद थे, इसे पल्‍लव लेखों में “आरण्याधिक्ृषत'* 
और स्मृतियों में आरण्याध्यक्ष' कहा गया है, इसका काम जंगलों से होने 
वाली आय को बढ़ाना था | गोध्यक्षुरं, जिसके जिम्मे राजकीय गौओं-मेंसों और 
हाथियों के कूंड रहते थे, आरण्याध्यक्ष से मिलकर कार्य करते थे, क्योंकि इन 
पशुओं के चरने के लिए जंगल में ही भूमि सुरक्षित की जाती थी । प्रागेतिहासिक- 
काल में तो पशुधन ही राज्य का प्रमुख धन था, ऐतिहासिककाल में भी इसकी 
एकदम उपेक्षा न की जाती थी। १स्‍वीं सदी तक परमार और गहड़वाल लेखों में 
धोकुलिक' का उल्लेख मिलता है*। परती या ऊसर भूमि के लिए. भी एक 
अधिकारी “विवीताध्यक्!/” रहता था। इसका काम इस प्रकार की भूमि को 
4. अ्शास्त्र २, अध्याय २४ | 
२. एुपि. इडिका, $ प, ७ | 
३. वही ,, पृ. २५। 
४... एपि. इडिका, १९ प. ७१; १४ 7. १९३ । 
५. अधभेशास्त्र २, अध्याय ३४ | 
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मुधारना और बेचना तथा अवांछनीय लोगों का उस पर रहने भे और अपने 
पडयंत्र वहाँ चलाने से रोकना था। भूमि संबंधी कागज-पत्रों को रखने का काम 
“#महाक्षपटलिक का था, जो खेतों ओर उनकी सीमाओ्रों का ठीक-टीक विवरण 
रखता था, ओर राज्यकर-विभाग के मातहत काम करता था। इस अधिकारी के 
नीचे काम करनेवाले कई अधिकार थे, ये बिहार में 'सीमाकर्मकर* बंगाल में 
'प्रमात?* और आसाम में 'सीमाप्रदाता' * कहे जाते थे। भूमिकर ही राज्य ४ वंगे 
आय,का मुख्य साधन था, इसे वसूल करने वाले कमंचारी कहीं “षष्ठाधिकृत' 
ओर कहीं “ओ्रौद्वंगिक'” कह्टे जाते थे | यह कर वास्तविक उपज के अंश रूप 
में अर्थात्‌ अन्न या सामग्री रूप में ।|लिया जाता था इसलिए. इसकी वसूली की 
देख-रेख के लिए. कर्मचारियों की एक पूरी सेना की आवश्यकता पड़ती थी । 
“गुजरात में इन्हें 'भ्र्‌ब/* कहा जाता था। कुछ कर नकद मुद्रात्रों में लिया जाता 
था, इसे एकत्र करने वाले कर्मचारी बंगाल में हिरण्यसामुदायिक” कहे जाते थे। 


जहाँ माल-विभाग का काय समाप्त होता था वहीं कोष-विमाग का कार्य 
आरंभ द्वोता था। प्राचीन भारत में इस विभाग का कार्य बड़े संकट का 
था। इनका काम केवल हिंसाव-किताब करना और चाँदी-सोने को सुरक्षित रखना 
नहीं था। राज्य को कर के रूप में अन्न, इंघन, तेल आदि सामग्रियाँ मिलती 
थीं। इन्हे टीक से रखना पढ़ता था और पुरानी सामग्री बेचकर नयी रसनी 
पड़ती थी । इस विभाग का प्रधान “कोपाध्यक्ष!? कहा जाता था और इसके 
मातद्त अनेक अधिकारी काम करते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अन्न 

की खत्तियों का निरीक्षक काप्टागाराध्यक्ष* था। 





3. कौ इ, इ, भाग. ३ १. २१६ 

२. बंगाल का इतिहास प्‌. २८६। 

३. एपि. दृंड्डि ९ पू, १००। 

४. बंगाल का इतिहास प्‌. २७८ | 

५, यंगाल्ल का इतिहास एप. २८४ | 

« को. इ'. हूं., साग ३, प्‌. १६८ । 

७. शुकूवोति में इसे वित्ताथिप कहा गया है ( २-११५ )। 
अर्थशास्त्र २, अध्याय ३४ । झुक्रनीति में ( २-३१७, $२० ) इसे 
धान्याध्यक्ष ओर लेखों में “'भांडागाराधिकृर' कहां गया है ( एपि. 
इंडिका, १९, प्‌..१०७ )। 
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अ० ९ ] वाशिज्य विभाग 


प्राचीन भारत में सभी राज्य अपना कोष भरा-पूरा रखने में विश्वास रखते 
श्रे, इसीलिए, प्रतिवर्ष आय का एक बड़ा अ्रंश स्थायी कोष या मुरक्षित मद में 
डाल दिया जाता था| फलतः राज्य-कोप में सोना, चाँदी और रत्नों की बड़ी 
राशि संबचित रहती थी । 

आयबव्यय-विभाग ( फायनान्स ) के अधिकारियों का उल्लेख स्मृतियों या 
उत्कीर्ण लेखों में बहुत कम मिलता है। महाभारत के टीकाकार ने इन्हें 
“ययाधिकारी” या “कृत्याबृत्येषु अशथंनियोजक!? कह कर निर्दिष्ट किया हैं। 
ऐसा प्रतीव होता है कि आय-क्यय विभाग का कार्य राजा, प्रधान-मंत्री और 
दानाधिपति मिलकर करते थे। परन्तु चालुक्य-राज्य में इसके लिए. अलग 
अधिकारी “व्ययकरणु-महामात्य” होता था* | 

प्राचीन भारत के राज्य उद्योग ओर व्यवस्था के ज्षेत्र में भी बढ़ सक्रिय रहते 
थ; इस विषय की देखरेख करने वाल विभाग में बहुत से कर्मचारी रहते थे । देश 
का सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र-उत्पादन था और राज्य के अपने वस्नर बुनने के 
कारखाने थे जिनका उद्देश्य गरीबों की मदद और राज्य की आय बढ़ाना दोनों 
था। इस विभाग द्वारा दीन-दुबंल लोगों के घर उई मेजी जाती थी और उनये 
निश्चित पारिभ्रमिक देकर सूत कतवाया जाता था | इनके अतिर्क्ति और भी 
मजदूर कारखानों में अवश्य काम करते थे | इस विभाग के अधिकारी अ्रर्थशास्त्र 
में सूनाध्यक्ष और शुक्रनीत में ( ०. ११६ ) वस्त्राध्यक्ष कहे गये हैं। सुराध्यक्षा 
के निरीक्षण में सरकार के मदिरा बनाने के भी कारखाने थे४। निश्चित शुल्क 
देने पर नागरिकों का भी सुरा बनाने की अनुमति थी । इस विभाग के अधिकारी 
मुरापान या विक्रव का समय निर्धारित करते थे और इसकी देग्वरेख रखते थे कि 
मुरालयों में बेईमानी या टंटा न होने पावे | गणशिकाध्यक्षों द्वारा सरकार वेश्यावृत्ति 
का भी नियंत्रण करने की चेप्ठा करती थी | वश्याओं को अपने यहाँ आने- 
जाने वाले लोगों के बारे में पूरा ब्योरा देना पड़ता था, जिससे पुलिस-विभाग 
को अ्रपराधों की जाँच में भो सहायता मिलती थी। वेश्याओं से गुप्तचरों का 





१. ३, ५, ३८ । 

२. जा. या. हें. रॉ. ए. सो, २०-३२२ 
३. अयशास्त्र २, अध्याय २३ 

४. यही २--अध्याय २८ 

४, एपि., इंडिका, १०२ । 
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कार्य भी लिया जाता था और उन्हें इस कार्य के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा 
जाता था। बहुधा सामंतगण प्रभुराज्य की गणिकाओं को अपनी सभाओं में 
स्थान देने पर बाध्य होते थे । बड़े नगरों में सरकार के कसाईखाने भी होते थे 
जहाँ शुल्क देकर जानबर कटाये जा सकते थे | गाय, बैल और बछुवों के वध 
का पूर्ण निषेध था | इस संबंध की व्यवस्था सताध्यक्ष के हाथ में रहती थी। 
उनका काम राजकीय वनों में अ्रन्य लोगों को आराखेट से रोकना भी था* । 

राज्य की सन्र खानों पर सरकार का ही स्वामित्व होता था। इसके लिए 
भी एक विभाग था जिसमें भूस्तरशात्रज्ञ ( 7००02750/5 ) रखे जाते थे जो 
खान आदि का पता लगाया करते थ । सरकार कुछ खानों को स्वयं खुदवाती 
थी और कुछ का अधिकार व्यवसायियों को दे देती थे, जिन्हें खान से निकलने- 
वाले पदार्थ का एक निश्चित अंश सरकार को देना पड़ता था* । बारहवीं सदी 
में गहड़वाल राज्य में भी यह विभाग विद्यमान थार | 

मोती, जेवर इत्यादि जिन वस्तुओं के व्यापार से विशेष धनलाभ होता था 
व सरकार के श्रधीन रहनी चाहिए. , ऐसा कोटिल्य का मत था। नमक, मद्य,, 
कपड़ा इत्यादि के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण *था। जो उद्योगधंघे व्यापारियों 
द्वारा चलाये जाते थे, उन पर भी सरकार काफी नियंत्रण रखती थी, जिसमें कि 
जनता को योग्य कीमत पर माल मिले । 

कभी-कमी सोने-चाँदी का सामान बनाने के लिए स्वणंकारों को सरकार से 
अनुमति-पत्र लेने की आवश्यकता पड़ती थी । सरकारी मुद्रा बनाने का ठेका भी 
स्व॒णंकारों को दिया जाता था | इस विभाग का प्रधान 'सुवर्णाष्यक्ष' कहा जाता 
था | 

वाणिज्य-विभाग में भी बहुत से कमचारी रहते थे। प्रथमतः बाजार 
राजकमचारियों के निरीक्षण में रहते थ जिन्हें अर्थशासतत्र में पस्याध्यक्ष", बंगाल 
में हृद्पति, ओर काठियावाड़ में द्रांगिक कहा जाता था। इनका काम राज्य की 





4. अथश्ञास्त्र २ अध्याय २६ 
२. अधथशज्ञास्त्र २, अध्याय १२ | 
, 'एपि. इंडिका, १७ पं. १९३ 
४. अथज्ञास्त्र २--अ्ध्याय १३। बंगाल का इॉंतहास, ए. २८२ । ' 7 
हंडि. १३ प. २३९ | 
७. अथ., २--अध्याय १६ | 
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सामग्री को लाभ पर बेचने की व्यवस्था करना और स्थानीय जनता के उपभोग 
की सामग्री बाहर से आयात ओर उचित दाम पर विक्रय का प्रत्रंध करना और 
स्थानीय उत्पादित सामग्री को मुनाफे पर बाहर निर्यात करने की व्यवस्था करना 
था | ये लोग वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित करते थे और अनुचित संचय 
ओर मुनाफाखोरी को रोकते थे । 

इस विभाग द्वारा चंंगी वसूल करने के लिए शुल्क्राध्यक्ष भी नियुक्त किये 
जाते थे । इनका दफ्तर नगर के फाठकों पर रहता था, जहाँ नगर में विक्रयाथ 
जानेवाली सब बस्तुओं पर चुंगी निर्धारित की जाती थी । कभी-कभी इसी स्थान 
'पर विक्रय भी होता था । शुल्काध्यक्ष को चुंगी का चरका देनेवाले व्यापारियों को 
दण्ड देने का पूरा अधिकार दिया जाता था। माप और तौल की देख-रेख के लिए, 
भी अधिकारी नियुक्त ये । ये तौल में काम आने वाले बटखरों की परीक्षा करके 
उन पर म॒ृहर या छाप लगा देते थे* | संभवतः छोटे नगरों में बाजार, चुंगी और 
मापतौल आदि का निरीक्षण एक ही व्यक्ति करता रहा हा । आमों में ये कार्य 
संभवतः मुखिया करता था। 

अब हमें न्याय विभाग की व्यवस्था पर विचार करना है। राजा ही सर्वोच्च 
ज्यायाधिकारी था और अपने सामने उपस्थित किये गये अमियोग या अधीनस्थ 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सब प्रकार के मुकदमों का विचार करने 
की उससे श्राशा की जाती थी। राजा यथासंभव स्वयं न्यायदान करता था पर 
कार्याधिक्य होने पर 'प्राइविवाक' या प्रधानन्यायाधीश उसका काय सँभालते 
थे । सरकार की नीति न्याय-व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की थी और ग्राम तथा 
नगर पंचायत को सब स्थानीय व्यवहार ( दीवानी मुकदमे ) का विचार और 
निर्णय करने का भार सौंपा जाता था। कोई भी अर्थी प्रारंभ में सीधे सरकारी 
न्यायालय में अमियोग उपस्थित न करने पाता था। इससे सरकारी न्यायालयों 
का काम बहुत हलका हो जाता था | इसीलिए उत्की् लेखों में सरकारी न्यायालय 
का उल्लेख यदा-कदा ही मिलता है पर बड़े-बड़े नगरों और पुरों में सरकारी 
न्यायालय रहते थे और नारदररं तथा बृहस्पति दोंनों इनका उल्लेख करते हैं । 





४. वही २--अध्याय २३। पाल और परमार छेखों में इन्हें “शौल्किक' 
कहा गया है। एपि. हृडि. १३ प्‌. ७१ | 
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गुप्तकाल में इन्हें “धर्मासनाधिकरणु?? कहा जाता था और ये केवल बड़े-बड़े 
नगरों में ही स्थित होते थे। न्यायाधीश “घर्माध्यक्ष! या 'न्यायकरणिक' कहे 
जाते थे । घंदेल लेखों में 'धर्-लेखी” का उल्लेख हुआ है पर यह ठीक पता 
नहीं कि ये न्यायाधीश थे या अभियोग लिखने वाले वकील | 


प्रधागन्यायाधीश को स्मृतियों का पुरा शान होना आवश्यक था अतः 
कभी-कमी धमंशात््र के पूर्ण शाता होने के कारण पुरोहित ही इस पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिये जाते थे | सन्‌ १००३ में चंदेल राजा धँग के शासन में ऐसा 
ही किया गया था* | छोटेनमोठे फीजदारी के मामले स्थानीय पंचायतों मे ही 
निपटाये जाते थे पर बड़े मुकदमे सरकारी न्यायालय में ही निर्णीत होते थे। फौजदारी 
अदालत के न्यायाधीश संभवतः “दंडाध्यद्! कहे जाते थे | एक बात आश्चर्य 
की है कि स्मृतियों और लेखों में काराणह के ।अधिकारियों का उल्लेख अत्यन्त 
दुलभ है। इसका कारण संभवतः यह था कि कारावास की सजा बहुत ही कम दी 
जाती थी | साधारणतः जुर्माने ही किय जाते थे। जुर्माना वसूल करने वाले 
कर्मचारियों को राजाओं के लेखों में “दशापराधिक' नाम दिया गया है? | 


पुलिस-विभाग के कमचारियों का उल्लेख उत्की लेखों में '्चोरोद्धरणिको 
( चोर पकड़नेवाले ) ओर “दंडपाशिक' ( चोरों को पकड़ने का फंदा धारण 
करनेवाले ) नामों से किया गया है। पाल, परमार और प्रतीहार लेखों में यही 
नाम मिलता है४ । इस विभाग के उच्च अधिकारियों का उल्लेख उत्कीर्ण लेखों 
में नहीं मिलता, संभवतः इनका काम राज्य के विभिन्न भागों में तैनात सेनिक 
अधिकारी करते थे। हमें यह न भूलना चाहिये कि उस समय चोरियाँ बहुत 
कम होती थीं। केवल साहसिक व्यक्ति ही डकैती या पशु और संपत्ति अपहरण 
करने का दुःसाहस करते थे और इनका दमन सेना की सहायता से ही हों 
सकता था। ग्राम का मुखिया ही गाँव का प्रधान पुलिस-अधिकारी होता था 





१9. अ., सं. रि., १९९३-४७, ५. १०७ झौर आगे | 

२. एपि, हंडि,, ५ प. १४० और आगे । 

३. हिस्टरी ऑफ जंगारू, (बंगारू का इतिहास', भा. १ प्‌. २८५ | 
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अर 3।मीण स्वयंसवक सेनिक दल उसी के अधीन रहता था। स्थानीय 
आअधिकाएियों के डकैतों के दमन में असमर्थ होने पर राजकीय दंडपाशिक और 
सनिक अधिकारी भेजे जात थे । ग्राम और नगरवासियों को इनके भोजन और 
निवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी। “अग्रहार! भोगने वाले इस भार से मुक्त 
होते थे । अंततोगत्वा चोर द्वारा अपदृत धन की हानि सरकार को ही भरनी 
पड़ती थी। मगर वह इस जिम्मेदारी को दूसरे पर लादने की कोशिश करती 
थ्ं--यदि ग्रामवासी यह न सिद्ध कर पाते थे कि चोर ग्राम से निकल गये तो 
सरकार उन्हें हरजाना देने का बाध्य करती थी। यदि यह सिद्ध हो जाता था 
+% चोर किसी दूसरे ग्राम में छिपे हैं तो उस ग्राम को हरजाना देना पड़ता था । 
यदि चोर उजाड़ या वन्य प्रांत मं शरण लेते थे तो विवीताध्यक्ष ओर अरण्या- 
थ्यक्षु को उन्हें पकड़ना या हरजाना देना पड़ता था । 

धर्-विभाग या धार्मिक विषय पुरोहित और “पंडितों के अधीन थे 
प्राचीन भारत में राज्य धमे और नीति का संरक्षक था और इस विपय की 
सारी कारवाई पुरोहित और पंडितों के निदशानुसार ही की जाती थीं। यदि 
कोई सामाजिक-धामिक प्रथा या रीति पुरानी पड़ जाती थी तो उसके पालन पर 
जार नहीं दिया जाता था। यदि नये सुधार जरूरी समझे जाते थे तो विद्वान 
आहाणों से नयी स्मृतियाँ, भाष्य या प्रबंध तैयार कराये जाते थे जिनमें नये-नये 
सुधारों का प्रतिपादन किया जाता था और इस प्रकार धीरे-धीरे नयी रीतियाँ 
जारी की जाती थीं | 

इस विभाग के अधिकारी मौयंकाल में “धम-महामात्र” सातवाहनकाल में 
“अ्रवण-महामात्र', गुप्त शासन में “विनयस्थितिस्थापक' और राष्ट्रकूटकाल में 
“वर्मा कुश” कहे जाते थे । इनका काम सब धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहन देना 
था; सरकार की ओरसे सहायता देते समय हिन्दू, बौद्ध, जैन आदि का भेद-माव 
प्रायः न रखा जाता था। धार्मिक कार्य के लिए राजकीय सहायता देने का कार्य 
जिस अधिकारी के जिम्मे था शुक्रनीति में उसे “दानपति! का नाम दिया गया 
है। दान विद्वान्‌ ब्राह्मणों बौद्ध विहारों और मठों तथा मन्दिरों को दिया जाता 
था जिसका उपयोग वे शिक्षालय, चिकित्सालय और अनाथालय आदि चलाने 
में भी करते थे । अतः धार्मिक कार्य के लिए जो दान दिया जाता था उसका 
बहुत बड़ा भाग वास्तव में शिक्षा, चिकित्सा और गरीत्रों की सहायतार्थ ही होता 





१, यह एक मन्‍्त्री का नाम है। 


१७४. 





केंद्रीय शासनकाय,लय और शासनविभाग [ आ० ९ 


था | सन्‌ ४०० ई० से मठ, मन्दिर ओर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दान किये गये 
गाँवों की संख्या काफी बढ़ गयी थी | क्योंकि इनकी व्यवस्था के लिए. विशेष 
अधिकारी नियुक्त होने लगे थे, जिन्हें गुप्त श्र पाल कालीन लेखों में “श्रग्रहारिक! 
कहा गया है । इनका काम यह देखना था कि दान पानेवालों को दान भोगने 
में कोई बाधा नहीं होती । यदि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण दान पाने 
वाले अपने अधिकार से वंचित हो गये हों तो उन्हें पुनः कब्जा दिलाया जाता 
था? | दान के समय अ्रक्सर कुछ शर्तं भी लगायी जाती थी । कहीं-कहीं यह शर्ते 
लगायी जाती थी कि दानका उपयोग तभी तक हो जब्न तक पानेवाले के उत्तरा- 
थिकारी विद्वान और सदाचारी हों। अ्रग्रहारिक अधिकारी इन शर्तों को 
कार्यान्वित करने की ओर ध्यान रखता था। कमी-कभी ब्राह्मण जाली दानपत्र 
भी बना लेते थे; अग्रहारिक का काम इनका पता लगाना ओर दंड देना थार | 
दक्षिण भारत के चोल-राज्य में यह देखने के लिए विशेष अधिकारी भेजे जाते 
थे कि देवोत्तर संपत्ति का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं । 


अस्तु; हमने विभिन्न विभागों और उनके कार्यों की समीक्षा कर ली। यह 
कहना ठीक न होगा कि ये सब्र विभाग छोटे-छोटे सामंत राज्यों में भी थे | पर 
प्राप्त प्रमाणों से प्रकट होता है कि औसत दरें के राज्यों में उपयुक्त अधिकांश 
विमाग थे। अथंशास्त्र के विवरणों की पृष्टि बहुत हद तक उत्कीण लेखों से 


होती है । 
विभिन्न उच्च अधिकारियों की तनखाह के बारे में अर्थशास्त्र से काफी 


ज्ञान मिलता है। युवराज, रानियाँ व सेनापति ऐसे महत्त्व के अधिकारी सालाना 
४८,००० पण पाते थे, कोषाध्यक्ष, मालमन्त्री व प्रतीहारी २४,००० पण शेप 





१. को. इ इ' , भाग ३ प्‌. ४९, बंगाल का इतिहास ४. २२४ | अग्नह्यरिक 
का अथ दान लेनेवाला नहीं है क्योंकि विहार शिलालेख में ( कॉ. हइ. 
हूं ३-४९ ) यह शब्द अधिकारियों की सूची में आया है । 

२. प्रतीहार राज्य में ऐसी एक घटना हुईं थी | एपि. इंडि, १५५ प 
१७-१७ | चाहसान के काल के छिए देखिये, एपि. इंडि, ११ पृ. ३०८ । 

३, गहड़वालकाल के इस प्रकार के जाछो दांनपत्र के लिए देखिये ज. ए. सो . 
बं., ६ प.. ५४७-८ । 
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मन्त्री १२,००० पण , अ्श्वाध्यक्षा, रक्ाध्यक्षा व हस्तिदलाध्यक्ष ८,००० पण तथा 
सैन्य के वैद्य व अ्रश्वशिनज्षक २,००० | किन्तु ये पण चाँदी के थे या पीतल के 
इसका ठीफ पता नहीं है । इसलिए इन तनखाहों का यथार्थ मूल्य विदित नहीं 
है।ता | राज्य की आमदनी के अनुसार भी तनखाहों में जरूर फक रहता होगा । 
शुक्र के अनुसार एक लाख आमदनी के राज्य के सारे मंत्री मिलकर महीने 
में केवल ३०० पण पाते थे। ये पण चाँदी के थे, व एक पणु ६ आने 
के बराबर था | सारे मंत्री मिलकर महीने में १२ रुपये भी न पाते थे । किन्तु यह 
नहीं भूलना चाहिये कि राज्य की मासिक आमदनी भी ८,००० पणु ही थी । 


श्रंत में हम इन विभागों के अधिकारियों की भर्ती के तरीके पर दृष्टिपात 
करेंगे। वाणिज्य, खान आदि बहुत से विभागों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता 
पड़ती थी और स्मृतियों में इस बात पर जोर दिया है कि उपयुक्त योग्यतावाले 
ही व्यक्ति पूरी जाँच के बाद इन पदों पर नियुक्त किये जाय । शुक्र ने तो 
यहाँ तक कहा है कि होनहार नवयुवकों को वृत्ति देकर इन पदों के उपयुक्त 
विशेष शिक्षा दी जाय* | साधारण पदों के लिए ऊँचे कुल और प्रमावशाली 
रिश्तेदारी की आजकल की भाँति उस समय भी पूछ रही होगी, पर बाद में 
उन्नति कमंचारी की योग्यता और परिश्रम पर ही निर्भर थी । 

यह नहीं कहा जा सकता कि आ्राजकल के अ्रखिल भारतीय, प्रांतीय और 
मातहत आदि भेदों की भाँति उस समय के सरकारीकमंचारियों में भी ऊँची- 
नीची भ्रेणियाँ होती थीं या नहीं | संभव है कि आजकल के आय० ए.० एस० की 
भाँति मौयंकाल के “महामात्र' और गुप्तकाल के “कुमारामात्य” रहे हों; इस 
श्रेणी के कर्मचारी ही उस समय जिले या प्रादेशिक अधिकारी होते थे और 
कभी-कभी केंद्रीय शासनालय में उच्च पदों तथा कभी मन्त्रिपद पर भी पहुँच 
जाते ये | इस श्रेणी के सदस्य साधारणतः उच्च कुल के और कभी-कभी पुराने 
राजवंशों के सदस्य होते थे। मन्त्रिपद की माँति ये पद भी बहुधा बंशानुगत या 
आनुवंशिक हो जाया करते थे । 





१. यो यहुस्तु विजानाति त॑ं तन्न विनियोजयेत्‌ | कामंदक ७, ७६ | 
२, सर्वविद्याऊडाभ्यासे शिक्षयेद्भ्टतिपोषितान। 
समाप्तविद्य॑ तं दृप्टुवा तत्कायें त॑ं नियोजयेत्‌ || १-३१७ | 
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प्रांतीय (270४श70० 9] ) और मातहत अधिकारी संभवतः स्थानीय व्यक्ति 
बनाये जाते थे | यातायात की सुविधा न होने के कारण संमवतः इनका तबादला 
भी बार-बार न होता था। इन अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय प्रायः 
सरकारी जमीन ओर स्थानीय चुंगी की आय का कुछ भाग दिया जाता था, 
जिससे उनका पद स्वाभा|वक ही वंशानुगत बन जाता था। 


अध्याय १० 


प्रांतीय, प्रादेशिक, जिला ओर नगर शासन-व्यवस्था 
फ् 


प्रांतीय, प्रादेशिक और जिला शासन-व्यवस्था का अध्ययन करने के पूब 
प्राचीनकाल के राज्यों के प्रादेशिक विभाजन की व्यवस्था समझ लेना 
आवश्यक है । इस विषय में सब्यसे पहली बात यह स्मरण रखनी चाहिये कि 
सबंत्र एक सी व्यवस्था न थी। आजकल की भाँति प्राचीन भारत में भी कुछ 
जिले छोटे थे ओर कुछ बढ़े । इसका कारण जनसंख्या और उत्पादनशक्ति 
की विभिन्नता ओर राजनीतिक परिस्थितियाँ दोनों थीं। ;यदि कोई छोटा सामंत- 
राज्य साम्राज्य में मिलाया जाता था तो एक छोटा जिला बन जाता था। दूसरी 
ओर नये-नये प्रदेश हस्तगत करते-करते सीमांत के जिले विस्तृत भी होते जाते 
थे | कभी-कभी किसी प्रदेश का महत्त्व बढ़ने पर आसपास के अनेक गाँव 
उसमें शामिल हो जाते थे, यथा महाराष्ट्र के कहाटक विषय (जिल ) में सन्‌ 
७६८ ई० में चार हजार गाँव थे, पर १०५४४ ई> में इनकी संख्या बढ़ कर 
दस हजार हो गयी थी । 

पल्‍लव, वाकाटक, गहड़वाल आदि छोटे राज्यों में प्रादेशिक विभागों की 
बहुलता न होती थी । ये राज्य केबल जिलों में विभाजित रहते थे, जिसे राष्ट्र 
या विषय कहा जाता था । पर मौयंसाप्राज्य-जैसे बड़े राज्य का प्रादेशिक 
विभाजन प्रायः आधुनिक काल के भारत के समान ही था । मौयंसाम्नाज्य भी 
अनेक प्रांतों में विभाजित था जो विस्तार में आधुनिक भारतीय प्रांतों के बराबर 
थे। प्रांत प्रदेश में विभाजित थे, जिनके शासक आजकल के डिवीजनल कमिश्नः 
की भाँति लाखों व्यक्तियों पर शासन करते थे। प्रदेश जिलों या विषयों में, 
ओर विषय भुक्तियों पेठों या पाठकों में विभाजित थे । ये भी १० से लेकर 
४० ग्रामों तक के समूहों में बाँटे जाते थे । 

प्राचीन भारत का इतिहास कई सदियों तक चला जाता है अ्रतः प्रादेशिक 
विभागों के नामों में विभिन्नता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यथा मध्य 


4... यथा एपि. इडिका २४ 0. २६०; १५ छू. २५७; और ९ पृ. ३०४ । 
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प्रांत और दक्तिण में भुक्तियाँ आधुनिक तालुका या तहसीलों से भी छोटी होती 
थीं, पर उत्तरभारत में गुप्त और प्रतीहार शासन में यही भुक्तियाँ आधुनिक 
कमिश्नरियों के बराबर होती थीं। यथा राष्ट्रकूट राज्य में' महाराष्ट्र में प्रति- 
ध्ठानक भुक्ति में केवल १२ और कोप्पारक-भुक्ति में ५० ग्राम थे, जब कि 
गुप्तसाम्राज्य फे बंगाल की पुण्द्रवर्धन भुक्ति में आधुनिक दीनाजपुर, बोगरा 
आर राजशाही के जिले श्र बिहार की मगध भुक्ति में गया और पाठलिपूत्र 
जिले सम्मिलित थ* | प्रतीहार राज्य की श्रावस्ती भुक्ति में वतमान युक्तप्रांत के 
कई जिले शामिल थे। राष्ट्र का अर्थ साहित्य में प्रायः राज्य होता है पर 
राष्ट्रकूट शासन र॑ में यह एक कमिश्नरी का बोधक था। पर दक्षिण में पल्‍लव, 
कर्दंत्र और सालंक्यायन राज्यों में राष्ट्र का अर्थ तहसील या अधिक से अधिक 
जिला था* | इन नामों का प्रयोग भी निश्चित अर्थ मेंन होता था। जैसे 
एक राष्ट्रकूट लेख में नासिक को एक बार विषय का नाम दिया गया और 
केवल २६ व बाद के दूसरे लेख में इसी को देश" कहा गया । अ्रतः केवल 
नाम से हो विस्तार का निश्चित अनुमान करना टीक नहीं । 


प्रांतीय शासन 

आजकल के अ्रथं में प्रांतीय शासन-व्यवस्था केवल बड़े राज्यों में ही 
पायी जाती थी। मीय॑ साम्राज्य कई प्रातों में विभाजित था | उनमें से पाँच 
उत्तरापथ, अवंतिराष्ट्र, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राच्य तथा उनकी राजधानी 
तक्षशिला, उज्जयिनी सुबणंगिरि, तोंसली और पाटलिपुत्र के नाम हमें विदित 
हैं। संभव है कि उत्तरापय और दक्षिणापथ स्वयं कई प्रांतों में विभाजित 
रहे हों | शुंग राज्य के प्रारम्म में मालवा का पद एकग्रांत के बराबर था। 
करण्व राज्य रंभवतः इतना बड़ा न था कि उसे प्रातों में विभाजन की आवश्यकता 
पढ़े । सातवाहन साम्राज्य पूरे दक्षिण में फेला हुआ था पर इसके प्रांतीय 
शासन-व्यवस्था के बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं | कनिष्क साम्राज्य में बनारस, 
मथुरा, ओर उज्जयिनी के महाक्ञत्रप अवश्य ही प्रांतीय शासक का पद रखते 





राष्ट्रकूटों का इतिहास, ए. १३७, तथा एपि. इंडिका २५, ५. २६५ 
एपि. इंडि., १५ पृ. १२९ से आगे | 

राष्ट्रकूटों का इति. प्‌. १३६ । 

एपि. इंडि. १७ पृ. २०७ ; १६९ पु. २७१ ; इंडि, एंटि. ५ पु. १७५ | 
५. राष्ट्रकूटों कां इतिहास प. १३७ | 
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थे | शुप्त साम्राज्य में काठियावाड़, मालवा और गुजरात के प्रदेश प्रांतों का पद 
रखते थे । राष्ट्रकूटराज्य के मूल प्रदेश तो प्रांतों में नहीं विभाजित ये, पर बाद 
में जीते हुए गुजरात, बनवासी और गंगवाड़ी प्रदेशों में प्रांतीय शासक नियुक्त 
किये गये थे । प्रतीहारराज्य की भुक्तियाँ प्रांत नहीं कमिश्नरियाँ थीं। पाल, 
परमार, चालुक्य, चंदेल, गहड़वाल और चोल राज्य अपेक्षाकृत छोटे थे । 
इनमें से कुछ बड़े जेसे, चोलराज्य में दो प्रकार के विभाग थे; मंडल जो 
आजकल के।दो-तीन जिलों के बराबर थे और दूसरे नाड्ू, जो प्रायः आधुनिक 
दो तहसीलों के,बराबर थे । छोटे राज्य जिले और तहसीलों में ही विभाजित थे । 


प्रांतीय शासक बड़े ऊँचे पद के अधिकारी होते थे । बहुधा राजवंश के कुमार 
ही इन पदों पर थतिष्ठित किये जाते थे | यथा, मौयसाम्राज्य में विदुसार, अशोक 
और कुणाल सत्र प्रांतीय शासकों के पद पर कार्य कर चुके थे । शृंग शासन में 
युवराज अग्निमित्र मालवा प्रांत के प्रांताघिकारी थे। गुतकाल में सन्‌ ४३४ ई० में 
इसी मालवा प्रांत में गुत राजकुमार घटोत्कच-गुप्त प्रांतीय शासक पद पर स्थत 
था| चालुक्य और राष्ट्रकूट शासन में गुजरात प्रांत में राजवंश के कुमार ही 
शासक बनाकर भेजे गये *और बाद में इन्होंने इस प्रांत में प्रायः स्वतंत्र राज्य 
स्थापित किये । सन्‌ ७६० ई० में राष्ट्रकूटराज्य के गंगवाडी प्रांत में सम्राट का 
ज्येष्ठ पुत्र शासक पद पर नियुक्त था। राजकुमारों के न रहने पर प्रांतीय शासक 
का पड राज्य के सबसे ऊँचे और अनुमवी अधिकारियों को दिया जाता था जो 
बहुधा प्रस्यात सनानायक भी होते थे। यथा कुषाणराज्य में “दक्षिण! प्रांत के 
शासक नहपाण और चष्टन कुशल सेनापति थे ; इसी प्रकार राष्ट्रकूट सम्राट 
प्रथण अमोघबर्ष का बनवासी प्रांत का शासक बंकेय भी था। सैनिक योग्यता 
मंत्रिपद के ही लिए. नहीं वरन्‌ प्रांतीय शासक पद के लिए, भी महत्वपूर्ण समभी 
जाती थी | प्रांतीय शासकों के श्रधिकार विस्तृत और उच्च थे । उनका काम 
अपने प्रांत में पूण शांति बनाये रखना तथा साम्राज्य को सीमावर्ती राज्यों के 
आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। इसलिए, सैन्यसंचालन की योग्यता उनके लिए 
अनिवाय थी | 


तहुधा राजकुमार होने के नाते प्रांतीय शासकों के भी अपने मंत्री और 
राजसभा रहती थी | तक्षशिला की जनता ने प्रांतीय मंत्रियों के श्रत्याचारों से ही 
पीड़ित होकर विद्रोह किया था* । मालवा के शृंग शासक अम्निमित्र का अपना 





१, दिव्यावर्दान पृ, ३७१ | 
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मंत्रिमंडल था' | इसी प्रकार राष्ट्रकूट और यादव राज्य के प्रांतीय शाक्षकों के 
भी थे। इन शासकों को महासामंत का पद प्रदान किया गया था, जो करद 
राजा के समकक्ष था | ये शासक सात्राज्य की साधारण नीति का हां अवलंबन 
करते थे जिसका निर्देश समय-समय पर विशेष संवाद-वाहकों अथवा राजा द्वारा 
किया जाता था | फिर भी यातायात की कठिनाई के कारण इन्हें पर्याप्त शासन- 
स्वतंत्रता रहती थी । कभी-कभी ये अपने ही मत से संधि-विग्नह भी किया करते 
थे जेता अग्निमित्र ने विदर्भराज्य से किया था । कुछ 'अंश तक यह स्वाभाविक 
था ओझोर केन्द्रीय सरकार को इसमें आपत्ति भी न होती थी, कारण इनका 
उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार ही था | प्राँतों की अलग सेना भी रहती थी और 
बहुधा अन्य प्रांतों में विद्रोह्ादि होने पर केन्द्रीय सरकार इन्हें उक्त स्थानों पर 
जाने की आज्ञा देती थी। यथा, उत्तरी राजस्थान में यौधेयों के विद्रोह का दमन 
करने के लिए कुषाण सम्राट ने अपने दक्षिण प्रांत के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ को 
भेजा था, और गुजरात के विद्रोह का अकेले दमन करने में असमर्थ होकर 
राष्ट्रकूट सम्राट प्रथम अमोघवर्ष ने बनवासी के शासक बंकेय को बुलाया था। 
प्रांत की अंतव्यंस्था में प्रांतीय शासक का कितना हाथ था, इसका हमें 
टीक शान नहीं । अवश्य ही केन्द्रीय शासन के निर्देशानुसार वे इसका निरीक्षण 
ओर नियंत्रण करते रहे होंगे | प्रादेशिक शासक ( डिविजनल कमिश्नर ) इन्हीं 
के अधीन काम करते रहे होंगे। परन्तु गुप्त शासन में प्रादेशिक अधिकारी सीधे 
।सम्नाट से संबंध रखते थे । यथा, पुण्ड्रव्धन भुक्ति के शासक की नियुक्ति स्वयं 
प्रथम कुमारगुत्त ने की थी और वह सीधे उनके आदेशानुसार काय करता 
था | परन्तु यह निश्चित नहीं है कि सम्राट्‌ और उसके बीच में कोई प्रांतीय 
शासक था या नहीं, अर्थात्‌ पुण्ट्रव्धन भुक्ति किसी प्रांत का अंग थीया 
सीधे केन्द्रीय शासन से संबद्ध थी । 
शांतिरक्षा और मालव्यवस्था के साथ-साथ प्रांतीय शासक का प्रमुख कार्य 
सिंचाई के लिए बाँध और नहर तथा अन्य सावजनिक हित के काम ( 7?00]0 
७४07778) के कर प्रांत की समृद्धि बढ़ाना ओर सुशासन द्वारा जनता में राजनिश 





१ मालविकांग्निमित्र, पंचम अंक | 
२ सौ. इ. इ'., ९ टां. ३६७ और ३८७ | 
३ मालविकाग्निमिन्र, प्रथम अंक । 
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उत्पन्न करके साम्राज्य का आधार सुदृढ़ करना भी था। पिछले अध्याय में 
केंद्रीय शासन या सरकार के जिन विविध विभागों का उल्लेख किया गया वे 
सब प्रांतीय सरकार या शासन में भी अवश्य विद्यमान रहे होंगे । 

भूमिकर तथा अन्य राज्यकर पहले प्रांतीय राजधानी में एकत्र किये जाते 
होंगे ओर प्रांतीय शासन का खर्च बाद करने के पश्चात्‌ शेप केंद्रीय सरकार 
को भेज दिया जाता था | 

प्रादेशिक सरकार 

प्रांत के बाद का प्रादेशिक विभाग आजकल की कमिश्नरी के बराबर 
होता था जिममें दो-तीन जिले शामिल रहते थे | गुप्त शासन में इसे भुक्ति, 
प्रतीहारकाल में राष्ट्र और चोल तथा चालुक्य शासन में मंडल कहा जाता 
था | कभी-कभी इसके लिए देश शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। लाखों 
आदमियों पर शासन करनेवाले मौय्ये शासन के रज्जुक अवश्य ही आधुनिक 
कमिश्नरों के समकद्या थे, पर उनके द्वारा शासित प्रदेश का नाम बिदित 
नहीं है । 

अशोक की नीति विकेंद्रीकरण की थी ओर उनके शासन में रज्जुकों को 
व्यापक अधिकार दिये गये थे । साम्राज्य की साधारणनीति के अनुसार उन्हें 
दीवानी, फोजदारी और माल आदि विषयों में पूरे अधिकार प्राप्त थे | वे 
आवश्यकतानुसार पुरस्कार और दंड दे सकते थे ' । पर राष्ट्रकूट राज्य में प्रादेशिक 
शासक के अधिकार सीमित हो गये थे, प्रथम अमोघवर्ष के कृपापात्र बंकेय को 
भी एक जैन देवालय को एक गाँव प्रदान करने के लिए सम्राट की अनुमति 
की आवश्यकता पड़ी थी* । प्रतीहारकाल में भुक्ति के अधिकारियों के अधिकारों 
का ज्ञान प्राप्त करने के साधन हमारे पास नहीं | 

प्रादेशिक शासक का अपने मातहत कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण था। 
राजद्रोह या असावधानी करने पर इन्हें वह तुरंत कैद करता था और योग्य 
दंड दिलाने के लिए. राजधानी को भेजता था। जिले के कर्मचारियों के पास 
छोटी सेनिक डुकड़ियाँ भी रहती थीं अतः इनके विरुद्ध काररवाई करने का 
अर्थ छोटा-मोटा सेनिक अमियान करना ही था। इसीलिए मातहत कर्मचारियों 
तथा उक्त प्रदेश के साम॑ंतों के नियंत्रण के लिए प्रादेशिक शासक को पर्याप्त 


१ स्तंभ लेख रा. ४ | 
२ राष्ट्रकूटों का इतिहास ए्‌ू. १७७ | 
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सैन्य बल भी रखना पड़ता था*। युद्ध या बड़े अमियान के समय इसका 
अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार की सहायता के लिए. भेज दिया जाता था | 

प्रादेशिक शासक या रज्जुक ही माल-विभाग के भी श्रध्यक्ष होते थे। 
टानपत्रों में जिन अधिकारियों से दान की रक्षा का अनुरोध किया जाता था 
उनमें इसका भी नाम रहता था। मौथण्यं शासन में इन्हें जो रज्जुक नाम दिया 
गया था, इससे भी इनका भूमि की पैमाइश या नाप-जोख से संबंध प्रकट 
होता है। गाँवों की पैमाइश और भूमिकर का निर्धारण नहर आदद के सूरत 
जाने पर या अन्य कारणों से उसके संशोधन का काय इन्हीं के पय्यवेद्धण में 
होता था । 

साप्राट अशोक ने अपने रज्जुकों को दंड-समता के लिए जो आदेश 
दिया था* उससे विदित होता है कि इन्हें न्‍्यायदान का भी अधिकार था। 
संभवतः अपने प्रदेश के ये सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते थे | 

विभिन्‍न काल और शासन में विषयपति के मातहत कर्मचारियों की नियुक्ति 
के अधिकार भी कम या अधिक होते थे। मौय्यंकाल में अधिकार अधिक थे । 
गुप्त शासन में इन्हें कभी-कभी जिले के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार 
रहता थार पर कमी-कभी यह कार स्वयं सम्राट भी करते पाये जाते हैं। 
राष्ट्रकूटराज्य में तो जिले के कर्मचारी ही नहीं तहसीलदार तक की नियुक्ति भी 
सम्राट ही करने थे * | 

हम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक युग में केंद्रीय सरकार की राजधानी में 
कोई केंद्रीय-समिति या लोकसभा |न होती थी। आगे १२वें अ्रध्याय में 
दिखाया जायगा कि प्राचीन युग में ग्राम-पंचायतें बराबर कार्य करती रहीं 
और इन्हें काफी अधिकार भी प्राप्त थे । यह कहना बड़ा कठिन है कि भुक्तियों 
या कमिश्नरियों के केन्द्र में भी इस प्रकार की पंचायतें थीं या नहीं । ग्रामपंचायत 
के सदस्यों की पदवी “महत्तर' थी। दानपत्रों में उल्लिखित अधिकारियों में 
'राष्ट्रनहत्तर' का भी नाम है/, कमी-कमी इनके अधिकारियों का भी उल्लेख 
किया गया है* | 
जााााए्एएएणएणणणशाममामाााााााा“आ अल लुलल_ लक आप 
१. राष्ट्रकूटों का इतिहास पृ, १७४--० | 
२ स्तंभ लेख सं, ४| दे एपि, इंडि, १५ पृ, १३०। 
४. राष्ट्रकूटों का इतिहास, पृ. १७६ । 
७५ एपि, इंढि, २७ पृ, ११६ ( खानदेश में राष्ट्रकूटों के शासन में ) 
९२ ,) »9 '२ प. १३० ( मालवा में कलूचरि शासन में ) 
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आ० १० ] जिले का शासन 


फिर भी निश्चय नहीं कि भुक्तिपति या राष्ट्रपति को परामश या सहायता 
देने के लिए राष्ट्रमहत्तरों की कोई नियमित परिषद होती थी या नहीं। इनका 
उल्लेख केवल दो दानपत्रों में मिलता है श्रतः इनके बल पर कोई धारणा नहीं 
कायम की जा सकती। संभव है कि राष्ट्रमहत्तर किसी लोकसभा के सदस्य न 
होकर प्रदेश के प्रमुल॒ नागरिक ही रहे हों पर त्रिना अधिक प्रमाण मिले इस 
संत्रंध में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता | 

जिले का शासन 

प्राचीनकाल के विपय साधारणतः आजकल के जिलों के बराबर होते थे, 
इनमें एक हजार से दो हजार ग्राम तक रहते थे । ईसवी सन्‌ की प्रारम्भिक 
सदियों में काठियावाड़ में इसे आहरणी१ तथा मध्यप्रांत, आंध्र और तामिल 
देश में राष्ट्र कहते थे। 'विषय का शासक मौसय्यंकाल में विषयपति या विषया- 
ध्यक्ष कहा जाता था, इसका उल्लेख अशोक के लेखों में रज्जुक के बाद ही 
हुआ है और उसकी भाँति इसे भी दौरे पर जाने को कहा गया है। स्मतियों 
में उल्लिलित सहस्लाधिप* अर्थात्‌ सहस्त ग्रामों का शासक भी संभवतः यहीं 
अधिकारी है। तामिल देश का नाड्ू जिले से कुछ छोटा होता था पर इसके 
शासक का पद और अधिकार संभवत; विषयपति के ही बराबर थे । 

आधुनिक कलेक्टर की भाँति विषयपति का काम जिले में शांति, सुव्यवस्था 
रखना और मालगुजारी तथा अन्य करों की वसूली कराना था। इनके मातहतः 
बहुत से कमंचारी रहते थे। बहुसंख्यक दानपत्रों में जिन युक्त आयुक्त, नियुक्त 
ओर व्यापएतरं नामधारी कमचारियों से दान में बाधा न डालने का अनुरोध 
किया गया है, वे सब्र संभवत: मालविमाग के ही मातहत करमचारीये । मौरय- 
काल में इनमें से कुछ गोप* ओर गुप्त युग के बाद के गुजरात में श्र्‌व नाम से 
संबोधित किये जाते थे५। 

शांति और सुव्यवस्था स्थापनार्थ विषय-पति के अ्रधीन छोटा सैन्यदल' 
भी रहता था। दंडनायक, जिनका नाम लेखों और म॒द्राओं में बहुत आया है, 
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संभवतः जिलों में स्थित इन टुकड़ियों के नायक होते थे । दंडपाशिक और 
चोरोडरखिक आदि पुलिस अधिकारी भी संभवतः विषयपतियों के अधीन काम 
करते थे। वाणिज्य, उद्योग, जंगल आदि अन्य विभागों के जिले के कर्मचारी 
विपय्रपति के अनुशासन में थे या नहीं इसका पता नहीं | बिप्रयपतियों को न्याय 
का अधिकार था या नहीं यह भी विदित नहीं। सम्भव है कि ये जिले की 
अदालतों के अध्यक्ष रहे हों । 

कम से कम गुप्तकाल में तो अवश्य ही जिलों के शासन भें जनता का 
काफी हाथ रहता था। प्रथम (मुख्य) महाजन, प्रथम व्यत्रसायी, प्रथम शिल्पकार 
ओर प्रथम कायस्थ या लेखक उस परिषद्‌ के प्रमुख सदस्य थे जो ५वीं सदी ई० 
में बंगाल के कोटिवर्ष” के विपयपति को शासनकाय में सहायता देती थी। 
परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि जिले के शासन में घनपतियों की 
ही प्रधानता रहती थी | ये तो केवल परिषद्‌ के प्रमुख सदस्य थे, इनके अतिरिक्त 
और भी बहुत से सदस्य इसमें थे | फरीदपुर ताभप्रतत्र* से विदित होता है कि 
परिषद्‌ में २० सदस्य थे इनमें से कुछ कुलस्वामी और शुभदेव जैसे ब्राह्मण थे 
ओर कुछ घोषचंद्र और गुणचन्ध श्रादि क्षत्रिय वेश्य आदि अन्य जातियों के 
थे। यह परिषद्‌ केवल जिले के केन्द्र के ही शासन में योग देती थी अथवा 
जिले के अन्तर्गत सभी इलाकों के शासन में, इसका ठीक पता नहीं । संभवत; 
पूरा जिला इसके काये-न्षेत्र में था। 

दुर्भाग्यवश हमें यह विदित नहीं कि जिले की परिपद्‌ के सदस्यों का चुनाव 
या नियुक्ति किस प्रकार होती थी । व्यापारी, महाजन या लेखक वर्ग के सदस्य 
तो जैता उनके नाम प्रथम श्रेष्ठिन्‌ , प्रथम कायस्थ आदि से विदित है उनके 
व्यवसाय-संघ या निगम के अध्यक्ष ही होते थे। शेप सदस्य भी अवश्य ही 
अपने- अपने वर्ग या पेशे के प्रमुख वयोबृद्ध, उदात्तचरित और लोकप्रिय व्यक्ति 
होते रहे होंगे, जिनका जिलासमा में अन्तर्भाव करना उचित समभती थी। 
संभवतः इस परिपद्‌ में नगरवालों का ही प्राधान्य रहता था यद्यपि दो-चार 
सदस्य देहाती ज्षेत्रों के भी रहते होंगे । 

गुप्काल के पूव या बाद के लेखों से जिला-पंचायत का विशेष विवरण नहीं 
मिलता । पर आंभदेश के ६ठीं शताब्दी के विप्णुकृरी लेखर और ६वीं 





१. इंडि, एंटि, १९५१२ पृ. १९५ सं. । 
२ ज आं. हि. रि. सो , भाग ६, एू. १७ । 


. १८६ 


आ० १० ] तहसील-शासन 


सदी के एक गुजरात के राष्ट्रकूट लेख में" विषयमहत्तर या जिला-पंचायत के 
सदस्यों का उल्लेख किया गया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
गुप्तकालीन कोटिवर्ष विषय परिषद्‌ की भाँति बाद में भी जिला-पंचायतें कार्य 
कर रहीं थीं | 

गुप्त-काल म॑ जिले का शासन बड़ा सुसंघटित था। एस्तपाल की अ्रध्यक्षुता 
में इसके लेख-पत्र कार्यालय में सुरक्षित रहते थे, इनमें जिले की सब्र भूमि-खेत 
परती और ऊसर तथा मकान की जमीन का पूरा और टीक विवरण दर्ज रहता 
था । ऊसर-भूमि के, जिसका स्वामी राज्य होता था, क्रय-विक्रव में भी जिला- 
पंचायत की सहमति जरूरी थी | कुछ भूमिदानपत्रों पर जिले के शासन की 
मुद्राएँ भी अंकित पायी गयी हैं* | नालंदा में प्राप्त रागणह ओर गया विपयों 
की मुद्राओं से ज्ञात होता है कि जिले से बाहर के व्यक्तियों से जो पत्र-व्यवहार 
होता था, उस पर जिले की सरकारी मुहर लगती थी । सत्र काम नियमित ढंग 
पर किया जाता था । यहाँ तक कि धार्मिक काये में दान देने के लिए. भूमि 
खरीदने की आवश्यकता पड़ने पर स्वयं विषयपति को भी जिला-पंचायत के 
सामने उपस्थित होकर उसको अ्रनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी* | 


तहसील-शासन 

जिला या विषय और ग्राम के बीच में भी कुछ शासन-विभाग रहते थे 
जिनका स्वरूप और शआ्राकार समय के अ्रनुसार बदलता रहता था। मनु" का मत 
है कि शासनसुविधा के लिए १० गाँवों का एक दृन्द या गुट ( छोटा शासन- 
विभाग ) होना चाहिये और ऐसे १० बृन्दों या १०० आमों का एक मंडल, जो 
आजकल के तहसील या तालुके के बराबर होता है | जिले में ! हजार गाँव 
अर्थात १० तहसीलें होनी चाहिये। महामारत ग्रामों के रमृहीकरण की इस 
शशमिक प्रणाली को बदलकर २० और ३० आ्रामों का समूह बनाता है? | 
उत्कीर्ण लेखों से भी ज्ञात होता है कि कुछ प्रांतों में इसी प्रकार की प्रणाली का 
अनुकरण किया जाता था | आठवीं ओर नवीं सदी में हैदरात्राद रियासत में 
पैठाण जिले में बब्बुआल ओर रुइद्ध १० आ्आमों के, गुजरात में कापंटवारिज्य 
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आर वटपद्रक विषयों में सिहरि और सारकच्छु १२ आमों के, और कर्माटक में 
पुरिगेरि विषय में सेवली ३० ग्रामों के समूह-शासन-केन्द्र थे' । ५वीं शताब्दी 
में वाकाठकराज्य में प्रवरेश्वर मंडल २६ ग्रामों का समूह था*। ११वीं और 
१२वीं शताब्दी में राजपृताना, गुजरात और बुंदेलखंड में क्रमशः तनुकूप, 
धडहडिका और खत्तरड १२ ग्रामों के समूह थे | इसी काल में मालवा में 
न्यायपद्रक समूह में १७, मरकाला समूह में ४२ और बरखेटक समूह में ६३४ 
ग्राम ये। ८४ और १२६ ग्रामों के समूहों के भी उल्लेख प्राप्त हैं” | इनका 
नामकरण प्रायः उसी क्षेत्र में स्थित किसी प्रमुख कस्बे के नाम पर होता था । 
इनको जिला-विभाग कहना उचित होगा । 

उपरि-निर्दिप्ट प्रकार के कई ग्राम-समूहों को मिलाकर आधुनिक तहसील या 
तालुका के बराबर का शासनघटक बनता था जिसे विभिन्‍न प्रान्तों में पाठक, 
पेट, स्थली, भक्ति आदि विविध नामों से सम्बीधित किया जाता था। २०० 
ग्रामों के खर्वांटक और ४०० आमों के द्रोणमुख* भी विषय के ही उपविभाग 
थे, जो आधुनिक तहसीलों के करीब-करीब बरात्रर होते थे | केंद्रीय सरकार की 
ओर से इनके शासन के लिए आधुनिक तहसीलदार या मामलतदार जैसा कोई 
अधिकारी नियुक्त किया जाता था। अपनी हृद में उसके अधिकार भी विषय- 
पति के ही समान होते थे । 


केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये तहसीलदार आनुवंशिक करगहकों 
( मालगुजारों ) की सहायता से कार्य करते थे । कम से कम दक्षिण में तो ऐसी 
ही स्थिति थी | ये कर्णाटक में नाडगाबुंड» और महाराष्ट्र में देशग्रामकूट कहे 
जाते थे । मराठा युग के देशपांडे, सरदेशपांडे और देशमुख इन्हीं की परम्परा में 
थे | उत्तरभारत में इस प्रकार के आनुवंशिक कम॑चारी होते थे या नहीं, यह 
जात नहीं । 
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इन आमसमूहों के श्रधिकारियों के साथ लोकप्रिय संस्थाएँ या पंचायवें 
रहती थीं या नहीं इसका अभी विचार करना है। यह दिखाया जा चुका है कि 
जिले में इस प्रकार की संस्थाएँ होती थीं, और श्रगले श्रध्याय में यह भी 
दिखाया ज्ञायमा कि ऐसी संस्थाएँ ग्राम शासन-व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण श्रंग थीं । 
इसलिए, यह असंभव नहीं कि तालुकों श्रादि छोटे शासन-विभागों में भी इस 
अकार की संस्थाएँ रही हों । किन्तु चोलकाल में केवल तामिल देश में इस 
संस्था के अस्तित्व के निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं| इनके संघटन की प्रणाली 
यूरी तरह विदित नहीं है, फिर भी ([,070७४) '“लेडेन” के दानपत्र से ऐसा 
अनुमान होता है कि नाड्ू के श्रंतगंत रहने वाले ग्रामों के प्रतिनिधि इस संस्था 
में उपस्थित रहते थे। नाइ्ू-पंचायतें मालगुजारी के बंदोबस्त और भूमि के 
वर्गोकरण में सक्रिय भाग लेती थीं। दानपत्नों में शासक-गणु इन संस्थाओं 
से अनुरोध करते थे कि वे भविष्य में उनके भूमि या ग्रामदान में हस्ताक्षेप न 
करे * | अकालादि के अवसरों पर नाइ्ट-पंचायतें लगान में छूट प्राप्त करने की 
भी व्यवस्था करती थीं? | 

ग्रम-पंचायतों की भाँति नाइु-पंचायतें अपनी ओर से दान भी देती थीं 
और जनता द्वारा प्रदत्त संपत्ति अथवा निधि की व्यवस्था भी करती थीं। ऐसे 
भी बहुत से उदाहरण मिले हैं जब्र संयोगवश किसी के द्वारा किसी की म॒त्यु 
हो जाने पर नाछु-पंचायतों ने निणंण किया है कि उक्त घटना हत्या नहीं 
दुघंटना है, और अभियुक्त को प्रायश्चित्त-स्वरूप स्थानीय देवालय में नन्दादीप 
जलाने की व्यवस्था करने का आदेश दियारे | 

शासन का अन्तिम और सन्नसे महत्त्वपूर्ण सोपान आम था । इस विषय 
पर अ्रगलें अध्याय में विचार किया जायगा | पुर या नगर की शासन-व्यवस्था 
पर विचार करके प्रस्तुत अध्याय पूरा किया जायगा । 

पुरुशासन 

आधुनिककाल के बम्बई-ऐसे महानगरों की शासन-व्यवस्था और प्रांतों के 
छोटे-छोटे नगरों की व्यवस्था में महान अंतर रहता है। यद्यपि बंबई-कारपोरेशन 
आर किसी छोटे शहर के म्युनिसिपल संघटन में कुछ समान सिद्धांत भी अवश्य 
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प्रांतीय, आदेशिक, जिला और नगर शासन-व्यवस्था [ अ० १० 


हैं फिर भी पहिली संस्था का कार्यक्षेत्र दूसरी से कहीं अ्रधिक विस्तृत है और 
उसके लिए अधिक उपसमितियों की भी आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन भारत 
में भी ऐसी ही स्थिति थी । 

वेदिककाल के नगरों और उनकी व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी 
उपलब्ध है | वैदिक सम्यता मुख्यतः ग्रामीण थी और पुर या नगर का उसमें 
कोई अ्रधिक महत्व नहीं था | परवर्ती संहिता और ब्राह्मण-ग्रंथों के काल के भी 
नगरों के बारे में बहुत ही कम शात है । 

पर ऐतिहासिककाल में आने पर सिकन्रर के आक्रमण के समय पंजाब 
नगरों और पुरों से परिपूर्ण दिखायी देता है। इनमें से अधिकांश शासन में 
स्वायत्त थे और अपनी नगर-परिषदों द्वारा अपना शासन-प्रबन्ध करते थे । इन 
परिषदों के संत्रटन का वर्णन नहीं प्राप्त होता है, संभवतः नगरों के वयोबृद्ध 
और प्रतिष्ठित नेताओ्ों का एक प्रकार के सबसम्मति से उसमें अन्तर्भाव हो 
जाता था । 

गुप्तकाल से साधारण नगर और पुरों की शासन-व्यवस्था का विस्तृत विवरण 
उपलब्ध होने लगता है । केंद्रीय सरकार (द्वारा नियुक्त पुरपाल पुर-शासन का 
प्रधान होता था | यदि पुर जिले का केंद्र हुआ तो यही जिले के शासक का भी 
कार्य करता था | यदि पुर दुर्ग हुआ तो इसमें कोटपाल नामक केंदीय सरकार 
का एक और अधिकारी रहता था, जिसके मातहत कई नायक रहते थे* | प्रायः 
पुरपाल स्वयं ही सेनानायक होते थे, जैसे मन्‍्त्री और जिले के शासक हुआ 
करते थे | यथा, कर्नाटक के सर्बंहुर नामक कस्बे का पुरपाल रुद्रेया राष्ट्रकूट 
सम्राट तृतीय कृष्ण के अ्रंगरक्षकों में से थार । जगदेकमलल के शासनकाल में 
बादामी के संयुक्त पुरपाल महादेव और पातालदेव दोनों ही दण्डनायक थे। 
कमी-कभी ऐसे विद्वानों की श्रेणी में से भी जो षडदर्शन-ऐसे कठिन विषयों 
में भी दिलचस्पी रखते थे पुरपाल चुने जाते थे* | संभव है कि वे उन दुलेभ 
व्यक्तियों की कोटि के रहे हों जिनमें श्र और शास्त्र दोनों का संगम होता है । 


पुरपाल को शासन-कार्य में मदद देने के लिए गोष्ठी पंचकुल या चौकड़ि*९ 
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अच०ध १०७० ] जिले का शासन 


आदि विभिन्न नामों से निर्दिष्ट एक गेरसरकारी समिति भी रहती थी। इसमें 
सभी श्रेणी और वृत्तियों के प्रतिनिधि रहते थे | कभी-कभी पुर विभिन्न हलकों 
में बाँट दिया जाता था और हलके या वाड से इसमें प्रतिनिधि भेजे जाते थे । 
यथा, राजपृताने के धलोप नगर में आठ “ाड़ा? ( आधुनिक वाड ) थे, ओर 
प्रत्येक से दो प्रतिनिधि लिये जाते थे | प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली 
विदित नहीं । संभवतः लोक-प्रतिप्ठित व्यक्ति इनमें लिये जाते थे । 

पंचकुल में पाँच ही नहीं अधिक सदस्य भी रहते थे जो नगर के विभिन्न 
धवाड़ों' का प्रतिनिधित्व करते थे । इस संस्था की कार्य-कारिणी समिति भी होती 
थी, जिसके सदस्य प्रतीहारकालीन राजपूताना ओर मध्यमारत में “वार” नाम से 
संब्रोधित किये जाते थे*े | यों तो यह नाम विचित्र-सा जान पड़ता है, पर यह 
इस बात का सूचक है कि कायंकारिणी-समिति के सदस्य बारी-बारी से बदला 
करते थे | गुजरात में भीनमाल से प्राप्त ११वीं सदी के एक लेख में वर्तमान 
वर्ष के वारिक' का उल्लेख हैं | इससे प्रतीत होता है कि उक्त पुर में 
प्रतिवर्ष कार्यकारिंणी-समिति का चुनाव होता था। राजपृताना के सियदोनि 
पुरी में जो व्यक्ति सन्‌ ६६७ ६० में वारिक' थे वही सन्‌ ६६९ में भी थे* | 
इससे प्रतीत होता है कि कायकारिणी की कार्य-अवधि यहाँ अधिक थी | 

बारिकों की संख्या प्रत्येक नगर में भिन्न-भिन्न रहा करती थी। सियदोनि 
में दो वारिक थे और ग्वालियर में तीन। इनका काम करों की वसूली, सावंजनिक 
धन का लेन-देन, धर्मार्थ निधियों और साबंजनिक कार्यों की ध्यवस्था आदि 
नगर-जीवन सम्बन्धी सभी विषयों का प्रबंध करना था । 

धवारिकों? का कार्यालय रहता था; और उनको मदद देने के लिये स्थायी 
वेतनधारी कमंचारी रहते थे। कार्यालय राजपूताना में स्थान” कहा जाता था 
आर यहाँ महत्व के सब लेख-पत्र सुरक्षित रहते थे | यथा जन्न पेहोआ नगरी 
के अश्वव्यवसायियों ने एक धर्म-काय के लिए स्वेच्छा से चंदा देने का निश्चय 
किया, तो इस निश्चय की एक प्रति नगर के 'स्थान” में रख दी गयी; ताकि 
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अभ्रांतीय, प्रादेशिक, जिला और नगर शासान-थ्य वस्था [ झा, १० 


भविष्य में इसी के अ्रनुसार चंदा एकत्र किया जाय | नगर-समिति के लेग्व-पत्रों 
की देखरेख और पत्रव्यवहार के लिए “करणिक? नामक एक स्थायी कमंचारी 
डहोता था। समिति के निर्देशानुसार यही महत्व के पत्रादि लिखता था। इसके 
मातहत अ्रनेक कारकुन रहे होंगे | (कौप्तिक' नामक कमंचारी बाजार से कर 
उगाहता था, जो पुर-समिति की आय का मुख्य भाग होता था। कभी-कभी 
केन्द्रीय सरकार का कर भी उसकी शोर से समिति उगाह देती थी; यथा गुजरात 
में 'बाहुलोदा? पुरी का यात्रा-कर जिसकी रकम लाखों तक पहुँचती थी, 
केन्द्रीय सरकार की ओर से नगर-समिति ही उगाहा करती थी* । 

अभी तक जो उदाहरण दिये गये हैं वे सब गुजरात और राजपृताना के 
ही पुरों के हैं, इससे यह न सममभ लेना चाहिये कि अन्यत्र इस प्रकार की 
व्यवस्था थी ही नहीं। ररी शताब्दी ई० में महाराष्ट्र में नासिक की भी 
“निगमसभा” ( नगर सभा ) थी, भूमि के क्रमविक्रय-संबंधी सब व्यवहार ओर 
लेखपत्र इसके कार्यालय में दर्ज किये जाते थे* । जिले के शासन संबंधी प्रकरण 
में बंगाल के कोटिवर्ष की समिति का उल्लेख किया जा चुका है। कोकण के 
गुणपुर में पुरपाल की सहायता के लिए, एक समिति थी जिसमें १ ब्राह्मण, १ 
व्यापारी ओर २ महाजन सदस्य थे | राष्ट्रकूट ओर चालुक्य शासनकाल में 
कर्नाटक की ऐहोल पुरी में बराबर एक समिति वर्तमान रही । इसी प्रांत में 
मुलुंद पुरी ५ वाड़ों में तरिभाजित थी, राजपूताने की श्वलोप पुरी की भाँति यह 
विभाजन भी संभव॒तः समिति के प्रतिनिधि चुनने के हेतु था, यद्यपि इस संबंध 
का उत्कीयं लेख अपूर्ण होने के कारण हम निश्चय-पू्वंक कुछ नहीं कह 
सकते । अ्रस्तु, प्राचीन भारत की शासन-व्यवस्था में नगर-समितियों का भी 
निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था । 

३री और ४थी शताब्दी ई० पू० के पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था का 
वर्णन करके यह अध्याय समाप्त किया जायगा । साम्राज्य की राजधानी होने 
ओर देश-विदेश के व्यक्तियों से परिपूर्ण रहने के कारण इसकी व्यवस्था 
साधारण से कछ भिन्‍न थी, पर इसका सामान्य स्वरूप वही था जो साधारण - 
नगर-समितियों का था। पाटलिपुत्र नगर-समिति में ३०सदस्य थे, और यह ६-६ 
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आ० १० ] प्रादेशिक सरकार 


सदस्यों की ५ उपसमितियों में विभाजित थी। इनमें से एक उपसमित जो 
विदेशियों की देखरंख ओर उनकी गतिविधि पर दृष्टि र्वती थी, अन्य बढ़े 
नगरों और पत्तनों ( बंदरगाहों ) में भी, जहाँ विदेशी अधिक संख्या में बसते 
थे, रही होगी | दूसरी समिति का उल्लेख, जो जन्म और मरण का टठीकन्टीक 
विवरण रखती थी, स्मृतियों या उत्कीर्ण लेखों म॑ कहीं भी नहीं पाया जाता है। 
संभवतः यह मौय॑ शासन की ही मौलिक योजना थी, जो बाद में लोकप्रिय 
न हो सकी | वस्तुश्नों क उत्पादन की देखरेख करनेवाली तीसरी उपसभिर्ति 
केबल औद्योगिक नगरियों और पुरियों में ही रही होगी । चोथी और पाँचवबीं 
उपसमितियाँ उचित मजदूरी तय करती, बाजारों का निरीक्षण करती, शुद्ध और 
बिना मिलावट के वस्तुओं के ही विक्रय की व्यवस्था करती तथा व्यापास्थिं 
से कर आदि वसूल करती थीं। ये काय तो प्राचीन-काल की अधिकांश पुर 
ओर ग्राम समितियाँ करती रहीं | सावजनिक निर्माण समिति? का, जिसे तामिल 
देश में उद्यान या सरोवर समिति कहा जाता था, यहाँ उल्लेख नहीं किया गया 
है | इसका कारण संभवतः यह था कि साम्राज्य की राजधानी होने के कारण 
पाटलिपुत्र में इस विषय की व्यवस्था केंद्रीय राजकीय अधिकारी ही करते थे। 
उपयुक्त उपसमितियों में से किसी के द्वारा धर्मार्थ निधियों की व्यवस्था का 
उल्लेख भी नहीं मिलता, जो कार्य बाद में सभी पुर और ग्राम समितियाँ करती 
थीं। जैसा कि अरथशास्त्र मं कहा गया है संभवत: इस कार्य के लिए अलग ही 
कोई गैर सरकारी संस्था थी | यूनानी लेखक यह भी नहीं बताते कि पाटलिपूत्र 
की नगर-समिति और उपसमितियों का संगटन कैसा था, व सरकारी थीं या 
गेस्सरकारी, निर्वाचित या नियोजित ! साम्राज्य की राजधानी होने के कारण 
संभव है. कि पाटलिपुत्र नगरी की विभिन्न समितियों में अर्थशास्त्र में वर्शित, 
पण्य, शुल्क, नाप-तोल आदि करने के अध्यक्ष आदि अनेक राजकर्मचारी भी 
रहे हों | परंतु इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रांतों और 
जिले के पुरों की समितियों में अधिकांश गेरसरकारी सदस्य रहते थे, यह पहले 
ही बताया जा चुका है । 
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बिका 


अति प्राचीनकाल से ही भारत के ग्राम, शासन-व्यवस्था की घुदी रहे 
हैं | इनका महत्व ऐसे युग में और भी अधिक था जब यातायात के साधन 
मंदगामी थे और कारखानों या यंत्रों का नाम भी न था। प्राचीन भारत के 
जीवन में नगरों का स्थान नगण्य था। वैदिक मन्त्रों में आमों की समृद्धि की 
प्राथना बहुत की गयी है, पर नगरों या पुरों का शायद ही कभी नाम लिया 
गया हो* | जातक कथाओं में भी किसी प्रदेश की समृद्धि के वर्शन के प्रसंग 
में उसके समृद्ध ग्रामों की संख्या का तो बड़े गव॑ से उल्लेख किया जाता है पर 
नगरों या पुरों का नाम भी नहीं लिया जाता | वैदिककाल के राज्य छोटे होते 
थे, इससे ग्रामों का महत्व और भी बढ़ गया था। बाद में राज्यों का विस्तार 
बढ़ने पर भी स्थिति में परिवर्तन न हुआ | कारण बहुजन समाज प्रायः ग्राम 
निवासी होने के कारण ग्रामों का ही सर्वोपरि महत्व होना स्वाभाविक है। 
आधुनिककाल में गवर्नर शासन संबंधी प्रश्नों पर विचार करने के लिये कलक्टरों 
का सम्मेलन बुलाते हैं; प्राचीन काल में इसी काय के लिए. बिविसार जैसे शासक 
ग्राम के मुखियों को बुलाते थे* | इसमें कोई संदेह नहीं कि आम ही देश के 
महत्व पूर्ण अंग और सामाजिक जीवन के केंद्र थे । राष्ट्र की संस्कृति, समृद्धि 
ओर शासन उन्हीं पर निर्भर ये । 


ग्राम का झुखिया 


ग्राम का शासन आम के मुखिया के ही निरीक्षण और निदंश में चलता 
था। वेदों में इसे आरमणी” कहा गया है और जातक कथाओं में भी बराबर 
इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र शासन-व्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण 
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स्थान का साक्षी है और ईसा की प्रथम सहस्त्राब्दी के प्रायः सभी उत्कीण लेखों 
में इसका उल्लेख पाया जाता है। ईसवी सन्‌ की प्रारंभिक सदियों में इसे 
उत्तर भारत में! 'ग्रामिक? या अ्रमेयक' और तैलंगदेश* में “मुनुन्द' कहा जाता 
था और ६०० से १२०० ई० के बीच महाराष्ट्र में 'प्रामकूट” या (पहद्चकील?, 
कनाटिक मेंर € गावुन्दः और युक्तप्रांत में* 'महत्तक' या “महंतक” कहा 
जाता था५ | 
साधारणुतः एक ग्राम के लिए एक ही मुखिया रहता था* | उनका पद 
आनुवंशिक था, पर सरकार को अधिकार था कि यदि उत्तराधिकारी अ्रयोग्य 
हो तो उसी वंश के किसी अन्य व्यक्ति को मुखिया बना दे | साधारणतः यह 
ब्राह्ययेतर जाति का ही होता था। वैदिककाल से ही वह आमसेना का 
नायकत्व करता आया था अतः वह संभवतः क्षत्रिय ही होता था, पर कभी-कमी 
वैश्य भी इस पद का आकांक्ी होता था और इसे प्राप्त भी कर लेता था» ।! 
मुखिया ही ग्राम-शासन में सबसे महत्व का पद रखता था । उसके वर्ग 
के प्रतिनिधि को वैदिककाल के “रत्नियों' में स्थान मिलता था और जातक 


एपि हूं., $ पृ. ३८७; ईं. ऐूं, ५ पृ, १७५०; कॉ. हूं. हूं., ३ पृ. २५६ 

एपि. हूं. ५ पृ. ५८; इं. एं, १८ पृ, १५; एपि, है, २ ए. ३५९ 

राष्.कूटों का इतिहास, प्‌. १८५९ 

इं, एं., १८ पू. १५; १४ पं, १०३-४ 

सश्कार द्वारा जिन आह्वाणों या सेना के कप्तानों को ग्रामकर पाने का 

अधिकार मिलता था वे कभी-कभी 'ग्राममोक्त? या भप्रामपति कहे जाते थे | 

मगर आम का मुखिया उनसे अछग होता था| 

६ कभी-कभी एक से अधिक मुख्ियों का भी उल्लेख मिलता है। कर्नाटक 
के कुछ आरों में ६ ओर १२ मुखिया तक होते थे ( राष्ट्रकूट इतिहास, ए. 
१८५९-९० ) | संभवतः मुखिया-वंश की सभी शाखाओं को संतुष्ट करने 
के लिए ऐसा किया जाता था ; किंतु प्रायः हर शाखा को बारी-बारी से 
मुखिया होने का अवसर देकर सब शाखाओं के अधिकारों की रक्षा की 
जाती थी । 

७ बैत्ति. सं. २, ५, ४४ से ज्ञात होता है कि महत्वाकांक्षी हर बेइ्य का 

झक्ष्य पप्रामणी' पद ही होता था । 
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कथाओं में तो उसका वर्शन प्रायः ग्राम के राजा के अनुरूप ही हुआ है । ईसा 
की प्रथम सहतस्त्राब्दी के उत्कीर्ण लेखों में वर्शित ग्राम अधिकारियों म॑ उसका 
स्थान सब-प्रथम है। गहडवाल राजा किसी गाँव में भूमिदान करने के पहले 
उसके मुखिया से बहुधा राय लेते थ* | 

मुखिया का सबसे मुख्य कत्त व्य ग्राम की रक्षा करना था, वह ग्राम के 
स्वयंसेवक दल ओर पहरेदारों का नायक था* | आजकल की अपेक्षा प्राचीन- 
काल में जीवन कहीं अधिक संकटपूर्ण था और यातायात की कठिनाई के 
कारण डाकुओं के अचानक आक्रमण आदि से समय सरकार से शीघ्र सहायता 
भी न मिल सकती थी। अतः आमवासियों को अपनी रक्षा 'स्वयं करनी पड़ती 
थी” । ग्राम की रचा में ग्राम के मुखिया और स्वयंसेवक दल के सदस्यों के प्राण 
तक दे देने के उदाहरण बहुत मिलते हैं। | 


मुखिया का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकारी करों को उगाहना था | जरूरी 
लेख-पत्र उसी के संरक्षण में रहते थे और ग्राम-पंचायत की मदद से वह वसूली 
का काम करता था | मुखिया ग्राम-पंचायत का पदसिद्ध अध्यक्ष भी होता था 
ओर ग्राम संत्रंधी प्रश्नों पर विचार ओर कार्यवाही उसी के निर्देश में होती 
थी | उसे अपने काम के पारिश्रमिक स्वरूप करमृक्त ( माफी ) जमीन और 
अनाज आदि के रूप में उगाहे जाने वाले कुछ छोटे-मोटे करों की आमदनी 
मिलती थी । 

मुखिया गाँव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था। शुक्रनीति का यह 
कथन बहुत यथार्थ है कि वह आ्मवासियों के माता-पिता के समान था* | 
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२ प्रारंभिककाल के लिए कुलावक और खरस्सज जातक देखिये; बाद के 
लिए देखिये---०था स्वसेन्येन सह गआ्रामाध्यक्षादिसेन्यं सर्वाध्यक्षस्थ 
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सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी वह जनता क' ही आदमी था और 
उनके हित की रक्ता के लिए सदा तत्पर रहता था | जनता के लिए भी वह 
उतना ही आवश्यक था जितना राज्य के लिए. था। 


ग्राम के कार्यालय में राज्य-कर की वसूली और भूमि के क्रय-विक्रय या 
स्वामित्व संबंधी सत्र लेख-पत्र रखे जाते थे | सरकार और जिले के अधिकारियों 
से होनेवाले पत्र-व्यवहार और ग्राम-पंचायत के निश्चयों की भी प्रतिलिपि 
रखना जरूरी था| यह सब काम गाँव का मुनीम करता था। उसका पद भी 
आनुवंशिक था और पारिश्रमिक में उसे भी करमुक्त जमीन मिलती थी। वामिल 
देश में उसकी नियुक्ति ग्रामपंचायत द्वारा हाती थी? | 


ग्राम के प्रायः सभी सदृगहस्थ ग्रामसभा की सदस्यता के अधिकारी थे। 
इस संत्रंघ म॑ उत्तर भारत और प्रारंमिककाल के लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं 
मिलत | फिर भी ऐसा लक्षित होता है कि महाराष्ट्र मं ग्रामसभा में गाँव के 
सब गहस्थ रहते ध* | इसमें भी संदेह नहीं कि कर्माटक में और ६०० ई० 
से तामिल देश में भी यही अवस्था थी | कनटिक के बहुत से लेखों से विदित 
होता है कि ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या,--जिनकों वहाँ महाजन कहते 
ध--कमी २०० कमी ४२०, कभी ५०० और कमी “००२ तक होती थी । 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि इनमें गाँव के सब गर्हस्थ शामिल थे४। तामिल 
देश मे डुग्गी पीट कर सब ग्रामवासी सभा के लिए आमन्त्रित किये जाते थे । 


अस्तु, ग्राम के सब जिम्मेदार ग्रहस्थ ग्रामसभा के प्रारंभिक सदस्य होने 
के अधिकारी थे | यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न ग्रांतों में ग्रामसमा के सभासदों 
के लिए प्रयुक्त सब शब्दों का एक ही त्र्थ 'गाँव के बड़े आदमी” होता है-- 
यथा, युक्त प्रांत में महत्तम महाराष्ट्र में महत्तर, कर्नाटक में महाजन और तामिल 
देश में पेज्मक्काल सत्र का एक ही अर्थ है । 





१ कभी कभी प चायत प्रतिवर्ष उसी मनीम की पुननियुक्ति कर देती थी, 
सो. हं, ए. रि. १९३२, सं. ३२ 
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इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण आ्राम-महाजन ग्राम के प्रबंध के लिए 
अवश्य ही किसी कार्यकारिणी-समिति या परिषद से काम लेते रहे होंगे | अभी 
हमें इसके संप्रटन पर विचार करना है । 

जातकों से शात होता है कि न तो मुखिया और न ग्राम का मुनीम आम 
प्रबंध में मनमानी कर सकता था। उन दानों को आमवृद्धों की राय के 
अनुसार चलना पड़ता था। ये अमबृद्ध प्रारम्भिककाल से ही एक प्रकार की 
गैर सरकारी समिति के रूप में कार्य करते थे | यह दिखाया जा चुका है कि 
वेदिक युग की सभा आम-पंचायत या परिषद्‌ के साथ-साथ सामाजिक गोष्ठी का 
भी कार्य करती थी। इसमें बैठकर सदस्यगण सामाजिक चर्चा भी करते, खेल 
आदि खेलते तथा साथ ही ग्राम-प्रबंध संत्रंधी कार्य मी निपयाते ये* । जातकों से 
शान होता है कि ग्राम-व्यवस्था ग्रामवाले स्वयं ही करते थे* | इनमें इस 
कार्य के लिए किसी स्थायी समिति या संस्था के होने का कोई उल्लेख नहीं 
है। काम करने का भार मुखिया पर ही था, पर यदि उसका कोई कार्य रीति- 
विरुद्ध होता था तो ग्राम-इद्ध उसकी गलती बताकर भूल सुधार देते थेर। 
मौर्य युग में आम-संस्था सावंजनिक प्रमोदबनक और उपयोगी कार्यों की 
व्यवस्था करती थी, गाँववालों का आपस का कगड़ा तय किया करती थी ओर 
नाबालिगों की संपत्ति का संरक्षण करती थी*। परन्तु इस काल में किसी 
कार्यकारी परिषद्‌ का विकास न हो पाया था क्योंकि अथशास्त्र विश्वस्त 
(४70६४०७) रूप से काय करनेवालों में ग्राम-इद्धों का उल्लेख करता है, किसी 
समिति+ या उपसमिति का नहीं । 


गुतकाल में कम से कम कुछ प्रांतों में तो आम-समितियों का विकास 
हो चुका था। मध्य भारत में इन्हें 'पंचमणडली” और बिहार में थआ्रम-जानपद? 


देखो पीछे अध्याय ७, पृ. ९७-४७ 
कुणाल जातक 

३ पानीय जातक | यहाँ मुखिया मदिरा बेचने भौर जानवरों के काटे जाने की 
निषेधाशा वापस लेता है, जब गाँववाले यह सममाते हैं कि ये गाँव की 
पुरानी प्रथाएं थीं। 
अर्थशास्त्र ३, अध्याय १० | 

_५ प्रयोजकासंनिधाने ग्रामपृद्धेपु स्थापयित्या , ३, अध्याय १२ | 

श्द्द् 
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कहते थे। नालंदा में विभिन्‍न ग्राम-जानपदों की अनेक मुद्राएँ मिली हैं जिससे 
शात होता है कि ग्राम-जानपदों द्वारा नालंदा के अधिकारियों को जो पत्रादि 
भेजे जाते थे उन सच्च पर उनकी मुहर रहती थी*। यह निश्चितप्राय है कि 
बिहार में ग्राम-जानपद नियमित संस्थाओं का रूप धारण कर चुकी थीं जिनकी 
नियमित बैठकें हुआ करती थीं और जिनके निर्णय वा व्यवस्था मुहर लगाकर 
बाहरियों को प्रेषित किये जाते थे । 


पल्‍लव* और वाकाटकर राज्य में ( २५०-४४० ई० ) 'महत्तर' नाम धारण 
करनेवाले ग्रामदृद्ध ग्राम का शासनकायं कर रहे थे, पर यह शात नहीं कि किसी 
समिति का विकास हो चुका था या नहीं | परंतु गुजरात ओर दक्‍्खनर के 
उत्कीर् लेखों से पता चलता है कि ६०० ई० के लगभग '्राम बृद्ध! अपनी एक 
कार्यकारिणी-समिति संघटित कर चुके थे जिसे 'महत्तराधिकारिण:? या “अधिकारि- 
महत्तरा:? कहा जाता था। राजपूताने में प्राप्त लेखों से भी ऐसी ही स्थिति का 
पता चलता है, यहाँ कार्यकारिणी-समिति 'पंचक्रुल” नाम से प्रसिद्ध थी श्रौर 
#भहंतः* नाम से अभिहिंत एक मुखिया,की अध्यक्षता में कायं करती थी। 
निःसंदेह यह बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी क्योंकि राजकुल के दानों की सूचना भी 
इसकी बैठकों में दी जानी आवश्यक थी? | गहडवाल लेखों में भी “महत्तर' 
या 'महत्तमः!* का उल्लेख मिलता है पर उनकी कोई नियमित समिति 'संघटित हो 
पायी थी या नहीं इसका पता नहीं चलता । 





१ मे. श्र, स. ईं., ६६, 0. ४० से आगे। 

२ एपि. ७, ए, १४७ | 

३ एपि. इं. १९., ए. १०२ | 

४. सर्वानिव राजसामन्त, ,.आममदत्तराधिकारिकान ,..। इं. ऐें. ५३, ए. ७७ 
स्वानेव राष्ट्रति ..ग्रामकूटायुक्तकनियुक्तकाधिकारिकमहत्तरादीन्‌ | इंडि. 
एंटि,, १३ पृ. १४ । देखिये, अलतेकर, “विलेज कम्यूनिटीज इन वेस्टने 
इंडिया! पु. २०-२१ 

७५ एपि, ईं. ११ पृ. ५८ | यॉ. में, १. १. ए. ४७४-४ | 

६ एपि, १$ पृ. ५६ | 

७ वही ११ पृ. ४९-७० | 

6 हू, हें,, १८, ३४-५७; एपि. द्‌., ३. १६६-७ | 
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चोल राजवंश के ( ६० ०-१३०० ई० ) लेखों से तामिल देश में आमसभा 
और उसकी “समिति” के कार्यों का अधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है? । 
साधारण गआ्रामों की ग्रामसमा “उर” और अग्रहार आमों की, जहाँ अधिकतर 
विद्वान आह्मण रहते थे, (समा? कही जाती थी। कभी-कभी दोनों प्रकार की 
संस्थाएँ एक ही ग्राम में पायी जाती हैं। संभवतः ऐसा तत्र होता था जन्न नयी 
ब्राह्मण बस्ती छोटी होती थी* | जैसा कि पहले कहा जा चुका है ग्रामसमा के सदस्य 
सभी यहस्थ होते थ | इसके अधिवेशन की सूचना डुग्गी पिटवाकर दी जाती 
थीर | इसका एक प्रधान कार्य कायकारिणी-समिति या पंचायत का चुनाव 
था | 'उर! म॑ एकत्र सब ग्रामबासियों की राय से यह चुनाव होता था* | पर 
इसकी प्रणाली ज्ञात नहीं। स्वीकृति संमवतः मौखिक रूप में ही दी जाती थी, 
ओर प्रतिष्टित व्यक्तियों का कहना माना जाता था। कायंकारिणी का नाम 
“आलुगनम! (शासक समिति) था, मगर इसके सदस्यों की संख्या विद्त नहीं है। 


ग्रामसभा ओर इसकी कार्यकारिणी का सबसे अच्छा और विस्त॒त विवरण 
“अग्रहार! ग्रामों के बारे में मिलता है | इनके निवासी अधिकतर विद्वान ब्राह्मण 
होते ध, जो समाज के सबसे मुसंस्क्ृत और शिक्षित वर्ग थे | इनमें से कुछ ने 
ग्रामसभा की कार्यकारिणी या पंचायत के विधान का विस्तृत विवरण दे कर 
इतिहास का बड़ा ही उपकार किया है | इससे अच्छा ओर पूर्ण विवरण उत्तर 
मरुर ग्राम के प्रसिद्ध लेखों स मिलता है | यह ग्राम चिगलीपत जिले में अत्यल्प 
परिवर्तित “उत्तर मल्‍्लूर! नाम से अभी तक विद्यमान है । 





१ देखिये--ए. नीलकंठ शास्त्री, दि चोर, अध्याय १८ और 'स्टडीज इन 
चोल हिस्टी एड एडमिनिस्ट शन! पृ. ७३-१६३ तथा एस, के, आयंगर- 


फऐडमिनिस, टिव इस्टीट्य्शन इन साउथ इ डिया', अध्याय ५ | 
०५2५ के १ 


२ तिरुवेवर में यही स्थिति थी ( सौ. इ. ए. रि...३९१४ ईं. सं. ११२ ओर 
को छण ८6६ सौ आल ७ 
3२३ ) ओर तिरेमर में भी ( सौ. इ'. एऐ. रि., १९१७ सं. २०१, २१६ ) 
सो. इ. ए रि., १९२१-सं. 3५३, १८९६ सं. ८३, १९१४ से. ७२, और 
3९९७ सा. १०३ | 5 
४ सो. इ. ए. रि., १९३२ ईं. सं. ८९ । 
७५ इन लेखों के मूल के लिए देखिये, के. ०. एन: शास्त्री, स्टडीज इन चोल 
हिस्टी तथा अ. स. रि., १९०५ | 


न 
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इस ग्राम का शासनकार्य आ्रमसभा की पाँच उप-समीतियों द्वारा होता था । 
सब्च॒ सदस्य अधैतनिक कार्य करते थे और उनका कार्य-काल एक साल था। 
अनुचित कार्य करने पर वे बीच में भी हटाये जा सकते थे। ग्राम के प्रत्येक 
योग्य निवासी को काम करने का अवसर देने के लिए यह नियम बनाया गया 
था कि एक बार किसी उप-समिति में रह चुकने पर पुनः तीन वर्ष तक उस 
व्यक्ति का उक्त उपसमितियों में अ्रंतर्भाव न हो । दुश्चरित्र और सावंजनिक धन 
का दुरुपयोग करनेवाला व्यक्ति या उसके निकटसंबंधी सदस्यता के अधिकार से 
वंचित कर दिये जाते थे । संत्रंधियों को भी दंडित करने का उद्द श्य इस कार्य 
की गहंणीयता पर जोर देना था | सदस्य न तो बहुत कम वय के होने चाहिये 
न बहुत अधिक वय के, उनकी अवस्था ३४ के ऊपर पर ७० के नीचे होनी 
आवश्यक थी | सदस्यता के लिए इतने प्रतित्रंधों के अतिरिक्त सदस्य के पास 
अपना मकान और कम से कम चौथाई 'वेलि! ( लगभग २ एकड़ ) कर देने 
वाली भूमि होना जरूरी था इसका उद्द श्य यह था कि हैसियतदार व्यक्तियों को 
ही सावंजनिक धन की व्यवस्था का भार सौंपा जाय | पर वेद, स्मृति और 
भाष्य ( दशन ) के विद्वान के लिए, एक एकड़ जमीन का स्वामित्व भी पर्याप्त 
माना जाता था| यह स्वाभाविक ही था कि “अग्रहार! ग्राम की उपसमितियों के 
सदस्य यथासंभव अच्छे हैसियतदार, विद्वान, सच्चरित्र ओर ईमानदार व्यक्ति 
हों। यह उल्लेखनीय है कि इन उपसमितियों में किसी सरकारी क्मचारी को स्थान 
नथा। दक्षिण के ग्रामों के 'महत्तराधिकारी” भी उत्कीणं लेखों म॑ सरकारी 
कम चारियों स एकदम अलग रखे गये हैं । 

पर यह न समझ लेना चाहिये कि ये नियम अग्रहार ग्रामों में भी सर्वत्र 
बिना अपवाद लागू किये जाते थे । ग्रामसमा का विकास गाँव के लोगों के एक 
स्थान पर एकत्र होकर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य विविध विपयों 
पर बातचीत करने की प्रथा से हुआ | इन चर्चाश्रों के फलस्वरूप कुछ नियम 
धीरे-धीरे बने और आपसी बैठक ने एक संस्था का रूप ग्रहण किया | उत्कीण 
लेखों में इनका उल्लेख ८वीं सदी के अंतिम चरण से मिलने लगता है। 
प्रत्येक “सभा? का अपना स्वतंत्र विधान रहता था यद्यपि इनका साधारणरूप 
लगभग एक सा ही था । यथा, कहीं सदस्य होने क्री कम से कम वय ३४ तो 
कहीं साल ४० थी । कहीं सदस्य ३ साल के अ्रंतर के बाद पुननिर्बाचनन के 
अधिकारी थे तो कहीं ५ और कहीं-कहीं १० साल के बाद भी । कुछ रुभाओ्रों 
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में यहाँ तक कड़ाई थी कि एक बार निर्वाचित सदस्य के निकटसंबंधियों को 
भी ४ वर्ष तक सदस्य होने की अनुमति न थी? । उपसमितियों की संख्या ओर 
कार्यों में भी परिस्थिति के अनुसार अंतर होता था । 


प्रत्येक समा अपना विधान स्वयं बनाती थी । सबसे पुराने विधान का 
उदाहरण माननिलैनल्ल्लूर ग्राम की महासभा का है| इसका विधान एक विशेष 
अधिवेशन में निर्मित हुआ था, जिसकी सूचना डुग्गी पीट कर दी गयी थी * । 
विधान में संशोधन भी सभा द्वारा ही किये जाते थे | कभी-कभी तो दो महीने 
के अंदर ही विधान-संशोधन किये जाने के उदाहरण मिलते हैं? । 


उत्तर मेरूर में ग्रामसभा की पंचायत या कायकारिणी-सभा के सदस्य चिट्टी 
डाल कर चुने जाते थे । ग्राम के तीसों 'वार्डों? में से प्रत्येक ढ्वारा कई व्यक्तियों 
के नाम प्रस्तावित किये जाते थे, प्रत्येक उम्मेदवार का नाम अलग-अ्रलग पुर्जियों 
पर लिख लिया जाता था । हरएक वार्ड की पुजियाँ एक बतंन में रख दी जाती 
थीं ओर किसी अनोध बालक से एक चिट्ठी उठाने को कहा जाता था। जिसके 
नाम की चिट्ठी उठती थी वह उस वार्ड का ग्रतिनिधि घोषित किया जाता था, 
इस प्रकार किसी पैरवी, प्रचार या दलबंदी की आवश्यकता ही न पड़ती थी । 


इस प्रकार निर्वाचित ३२० आदमी भिन्न-भिन्न उपसमितियों में रख दिये 
जाते थे | पहली उपसमिति गाँव के उद्यानों ओर फल की बगियों की देख-रेख 
व रती थी, दूसरी गाँव के सरोवर और जलप्रणाली की. तीसरी आपसी भकगड़ों 
के निपटारे का महत्वपूर्ण कार्य करती थी । चौथी “स्वर्ण उपसमिति” थी, इसका 
काम निष्पक्षमाव से सबका सोना परख कर उसका मान निर्धारित करना था | 
इस समिति में विशेषज्ञ ही रखे जाते थे। उस समय कोई निश्चित मुद्रा प्रणाली 
न थी इसलिए कर के रूप में या क्रब-विक्रम के माध्यम रूप में जो सोना दिया 
जाता था उसकी टीक परख ।ओऔर मूल्यनिर्धारण करना अ्रत्यावश्यक था। इस 
उपसमिति के सदस्यों के चुनाव की विशेष विधि नियत थी। पाँचवीं उपसमित 
“पंचवार! समिति कही जाती थी, मगर इसका कार्य ठीक ज्ञात नहीं | 


एक उपसमिति की सदस्यता का कार्य-काल पूरा हो जाने के बाद निश्चित 





१ सी, इ. ए. रि., १९२०, सा. २८ | १९२७, से, ७५०० | 
२ शास्त्री-- चं.ल स्डीज, प. 4२। 

ई सौ. इ', ए. रि., १९२२ ईं. सं. २४० और २४१ | 
०२ 


| 


हअ० १९ ] ग्रामसमितियों का संघटन 


व्यवधान बीत जाने पर पुननि र्वाचित होने पर उक्त सदस्य किसी दूसरी उपसमित 
में रखे जाते थे । इससे उन्हें ग्राम-शासन के अनेक श्रंगों का अनुभव प्राप्त करने 
का श्रवसर मिलता था। 


इन पाँच उपसमितियों के अ्रतिरिक्त, सब पर देख-रेख के लिए एक समिति 
अरैर थी जिसे “सांवत्सरवारीयम' ( वाषिक समिति ) कहते थे | इसके सदस्य केवल 
अनुभवी व्यक्ति ही हो सकते थे, जो विविध उपसमितियों में काम का अनुभव 
रखते थे | 


उपसमितियों की संख्या ओर काये-्ेत्र प्रत्येक ग्राम की आवश्यकतानुसार 
मिन्ननमिन्न रहती थी। एक लेख से? भूमि-माप-समिति का पता चलता है । 
इसका काम भूमि की नाप-जोख और वर्गीकरण करना और यह देखना था कि 
सरकारी नाप या भूमिकर भी उचित और न्यायसम्मत हो। एक अन्य लेख 
में* देवालय-समिति का भी उल्लेख है। अग्रहार ग्रामों में विद्यालय भी रहने थे 
अतः संभव है कि इनमें एक शिक्ञा-समिति भी रहती हो । 

यह देखा जा चुका है कि गुप्त और परवर्ती काल में बिहार, राजपूताना, 
महाराष्ट्र, और कर्नाटक में आमसभाओ्रों की कार्यकारिणी समितियाँ भी कायम 
हो चुकी थीं। पर स्मृतियों या उत्कीर्ण लेखों से इनके संघटन के बारे में कुछ 
जानकारी नहीं प्राप्त होती । जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है तामिल देश में 
प्रतिवर्ष इस समिति का पुनस्संघटन होता था। राजपूताना में भीनमाल के 
एक लेख ( १२७७ ई० ) में पंचकुल ( कारयकारिणी-समिति ) के सदस्यों द्वारा 
एक दान का वर्णन है, जिसमें सदस्य यह लिख देते हैं कि दान हम करते हैं पर 
इसका श्रेय जो-जो भविष्य में इस पद पर आवें उन सब्चका रहेगा *। इससे जान 
पड़ता है कि उत्तर भारत में भी इस समिति का निश्चित अवधि पर पुनस्संघ्रटन 
हुआ करता था | पर यह जात नहीं कि इनका कार्यकाल क्या था। उत्तरमेरूर 
में निर्वाचन चिट्ठी द्वारा होता था। आजकल के समान दलबंदी और तड़बंदी 
वाली चुनाव-प्रणाली संभवतः प्राचीन भारत में कहीं न थी। गाँव के सद्ण्हस्थों 
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की सभा में साधारण जनमत के अनुसार प्रमुख व्यक्ति कायकारिणी के लिए. 
चुन लिये जात थे। इसमें जात-पाँत के भेदभाव का असर न पड़ता था! 
गुमकाल में इन समितियों में बहुत से ब्राह्मणुतर जातिवाले काम करते दिखाई 
देते हैं ओर मराठा शासन-काल 'में तो ग्राम-पंचायत के फैसलों पर अ्रन्नाहझ्मण 
ही नहीं अस्वृश्यों तक के हस्ताक्षर मिलते हैं* | 

कनाव्क में तामिल देश की भाँति ग्रामसभा को उपसमितियों में विभाजित 
करने की प्रथा न थी। बहुत से उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि ग्राम के 
महाजन पाटशालाओं का प्रबंध, सरोवरों और धमंशालाओं का निर्माण, साव- 
जनिक कार्यों के लिए चंदा, तथा धर्मार्थ निधियों और थातियों ( 70508 ) के 
सरंक्षण आर पर्बंध आदि कार्य किया करत थे। इन विविध कार्यों के लिए. उप- 
समितियों का निर्माण होना स्वाभाविक बात होती पर लेखों में इनका कभी भी 
उल्लेग्य नहीं किया जाता* | ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम-महाजन इन कार्यों 
को अपनों कार्यकारिणी-समिति पर छोड़ देत थे, इसमें ३ या ५ सदस्य होते थेर | 
ये लोग आवश्यकतानुसार ग्राम के अन्य प्ररुख जनों की सहायता लेते थे । 

उत्तर भारत में भी संभवतः चोल देश के समान उपसमितियाँ न थीं। यहाँ 
ग्राम-सानद में ५ सदस्यों की संख्या नियत थी, इसे स्पष्ट रूप से गुप्तकाल में 
प्र-नइला कहा जाता था” | मध्यकालीन कई लेखों में भी इसे “पंचकुली' 
कहा गया हू” । अस्तु, ५ सदस्यों की छीटी सी संस्था की उपसमितियाँ क्‍या हो 
सकती थीं । | 

अनत्र द्राम पंचायत के कार्यों पर दृष्टिपात किया जायगा । दक्षिण भारत के 
कई उल्नेस्तो से प्रकट होता है कि भूमिकर वसूल करने की जिम्मेदारी इसी पर 
था। अकाल तथा अन्य संकट पड़ने पर यही राज्य से लगान में छूट आदि 
कराने का व्यवस्था करती थी। पर एक बार इसका परिमाण तय हो जाने पर 

म-पंचादत उसका वयली के लिए भी जिम्मेदार हो जाती थी ओर इस काय 


ाएंणभंः___घध्धगचाममआआभगााआ रस नल कक आल 
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आ० ११ ] पंचायतों को न्‍्यायाधिकार केसे मि> ? 


के लिए उसे सत्र प्रकार की कारवाई, बकाया लगान वालों की भृमि का नीलाम 
भी करना पड़ता था | वाषिक कर की रकम एकमुश्त भी ग्राम-पचायत के पास 
जमा की जा सकती थी | इस दशा में पंचायत इसे राज्यनकर देने से मुक्त कर 
सकती थी। यह कर जमा की हुईं रकम के व्याज से दिया जाता था । 

इसमें संदेह है कि उत्तर भारत, महाराष्ट्र और कर्नाटक की ग्राम-पंचायतों 
को भूमिकरों के संत्रंध में चोल देश की पंचायतों के समान विस्तृत अधिकार थे | 
कम से कम उत्कीर्ण लेख तो इस विपय में मौन ही हैं । 

ग्राम की ऊसर भृमि का स्वामित्व भी पंचायत को ही रहता था। गप्तकाल 
में शाज्य ग्राम की पंचायत की सम्मति से ही इन्हें बेच सकता था? । बहुत से 
चोल लेखों में पंचायतों द्वारा भूमि के विक्रय का वर्णन है, इनमें से संभवतः 
बहुत से ऐसे भी ऊसर रहे होंगे, जो खेती के योग्य बनाये जा चुके थे* । 

गाँववालों के झगड़े निपटाना पंचायत के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में थार । 
पहले तो घर और विरादरी के बड़े-बूढ़े ही झगड़ा निपटाने का प्रयत्न करते थे, 
उनके विफल होने पर मामला पंचायत में जाता था। गंभीर अपराध स्वभावतः 
पंचायत की अधिकार सीमा के बाहर थे, क्‍योंकि इसमें प्राणदंड आदि कड़े 
दंडों की आवश्यकता पड़ती थी ओर इसका अधिकार उच्च राजकीय न्यायालय 
को ही होना उचित था | पर संयोगवश किसी के द्वारा किसी को मृत्यु हो 
जाने की घटनाएँ चोल काल में अक्सर पंचायत ही निशंय किया करती थी४ । 

पर दीवानी मामलों में पंचायत के अधिकारों की कोई सीमा न थी । 
हजारों रुपयों की संपत्ति के झगड़े भी वह तय कर सकती थी । 


कुछ लेखकों का यह मत है कि पंचायतों को न्याय के अधिकार मिलने का 
कारण तत्कालीन अराजकता और राजकीय न्यायालयों का अभाव था। पर 
स्‍्मृतियों, उत्कीर्ण लेखों और मराठा शासन के कागज-पन्नों से प्राप्त जान छारी 
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इस मत को पूर्ण भ्रामक और निराधार सिद्ध कर देती है। स्मृतियों का कथन है 
कि पंचायत का नियमानुकूल निर्णय राजा को भी मान्य होना चाहिये क्योंकि 
उसी के द्वारा पंचायत को न्याय का अधिकार दिया गया है" । मराठाकाल के 
अनेक कागजों से शात होता है कि शिवाजी, राजाराम और शाहू श्रादि, जो 
मामले उनके पास सीधे लाये जाते थे, उन्हें वे स्वयं न सुन कर आम-पंचायत के 
पास भेज दिया करते थे? | बीजापुर के मुसलमान सुलतान भी ऐसा ही करते थे। 
मसूर ग्राम की पंचायत ने ग्राम के मुखिया-पद के अधिकार के भगड़े का निश्चय 
किसी बापा जी मुसलमान के विरुद्ध किया | तालुका पंचायत से भी यही निर्णय 
कायम रहा । इस पर बापा जी मुसलमान ने सीधे इब्राहीम आ्रादिलशाह के 
पास फरियाद की कि सांप्रदायिक द्वंष के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है । 
सुलतान ने स्वयं सुनने के बजाय अ्रसिद्ध हिंदू तीथं-स्थान पैठन-आम की 
पंचायत के पास मामला पुनर्विचार के लिए. भेजा। इस पंचायत ने भी 
फरियादी बापा जी मुसलमान के विरुद्ध ही निणंय दिया और इब्राहीम आदिल 
शाह ने भी इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार किया | इससे प्रकट होता है कि 
राज्य की सुविचारित नीति पंचायतों को व्यापक न्यायाधिकार देने की थी । 
ओर लोगों को पंचायत की शरण लेने के सिवा और कोई उपाय. न था । 

यद्यपि ये प्रबल प्रमाण बाद के हैं फिर भी इनके बल पर यह निष्कर्ष 
किया जा सकता है कि ईसा की प्रथम सहखाब्दी में भी ग्राम-न्यायालय, जिन्हें 
याशवल्क््य ने (पूग? संज्ञा दी है, इसी प्रकार कार्य कर रहे थे। यह दुर्भाग्य का 
विषय है कि इनके कायकलाप के विषय में तत्कालीन ग्रंथों श्रथवा उत्कीर्य 
लेखों से कोई विवरण नहीं प्रास होता । परन्तु बहुत से दानपत्रों में गाँव के 
अपराधियों के छोटे-मोटे जुर्माने दान पाने वाले व्यक्ति को दिये गये हैं, इससे 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उक्त मामलों का फैसला आम-पंचायतों 
द्वारा ही हुआ होगा | 


१ ते: कृत यत्स्वधर्मेण निग्रहानुग्रई नृणाम । 
तद्राज्ञाउप्यनुमंतब्यं निसृष्टाथां हि ते स्टूताः || थाशवत्क्य २।३०। 
अलतेकर, विलेज् कम्यूनिटीज प्‌. ४५-६ ! 
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विलेज कम्यूनिटीज, ए० ४२-५१ देखो । 
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अ० ११ ] पंचायतों के अनेकविध कार्य 


कुछ गाँवों में देवालयों के प्रबंध के लिए उनकी अलग समिति होती थी | 
पर जहाँ ऐसा न था ग्राम-पंचायत या उसकी कोई उपसमिति इसकी देख-रेख 
करती थी कि मंद्रि की मरम्मत, पूजा, अ्रर्चा आदि ठीक से हो और धर्माथ्थ संपत्ति 
का दुरुपयोग न हो + । 


दक्षिण भारत के उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है कि आम-पंचायतें साहूकार 
का भी काम किया करती थीं। वे स्थायी निधि का रुपया अपने यहाँ रखती 
थीं ओर दाता की इच्छानुसार उसकी आमदनी या सूद का उपयोग करने का 
जिम्मा लेती थीं* | वे एकमुश्त रकम लेकर किसी भूमिखंड को प्रति वर्ष राज्य- 
कर देने से मुक्त कर दिया करती थीं, और उसी के यूद से कर देने की व्यवस्था 
कर देती थीं । इस व्यवहार में धन की देनदार ग्रामसभा ही होती थी, उसके 
व्यक्तिगत सदस्य नहीं | सदस्यों के बदलने पर भी जिम्मेदारी कायम रहती थी । 
इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण भी उत्तरमेरूर ग्राम से मिला है जहाँ सन्‌ 
१२१४ ई० में सभा से तीन शताब्दी पहले ली हुई जिम्मेदारी पूरी करने को 
कहा गया । सभा ने प्िना आनाकानी किये अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और 
उसे कुछ न्यून रूप में पूरा करने वादा किया | 


अकाल आदि पड़ने पर ग्रामसभा साव॑जनिक भूमि बंधक रखकर पीड़ितों 
के सहायतार्थ सावंजनिक ऋण भी लेती थीं। कम से कम चोल काल में तो 
इसके उदाहरण मिलते हैं । एक गाँव की सभा ने ४६ 'वेलि! भूमि बंधक रख 
कर अकालपीड़ित जनों की सहायता हेतु १०११ कलंजु ( करीब २४३ तोला ) 
सोना और ४६४ पलम्‌ ( --१३:२ तोला ) चाँदी ऋण ली*। इस प्रकार के 
व्यवहार में ऋणी आम के देवालय होते थे, क्योंकि इनके साथ पुष्कल संपत्ति 
दोती थी । 

ग्रामसभाएँ या पंचायतें सावेजनिक हिंत की योजनाएँ भी उठाती थीं। 
ग्राम का उत्पादन बढ़ाने के लिए. जंगली और ऊसर प्रदेशों की कृषियोग्य 
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ग्राम शासन-पद्धति [ अ० ११ 


बनाया जाता था" | चोल काल की झोर संभवतः सब काल और प्रांतों की।ग्राम- 
समाएँ सिंचाई की नहरों और सरोवरों का निर्माण और देख-रेख किया करती 
थीं। जातक कथाओं में ग्रामवासियों द्वारा सड़कां की मरम्मत का बड़ा अच्छा 
बणुन मिलता है । दन्षिग भारत के एक लेख से ज्ञात होता हैं कि आम- 
सभा केवल सड़कों की मरम्मत ही नहीं करती थी वरन्‌ दोनों ओर की भूमि 
खरीद कर उसे प्रशस्त भी कर देती थी । पानी पीने के लिए कंए. भी खोदे 
जाते थे ओर सुरक्षित #ले जाते थे | कभी-कभी समा 'बर्मशाला भी बनवाती थी । 


इससे यह न समम लेना चाहिये कि ग्रामसभा ग्रामवासियों की भी.तक 
उन्नति मात्र की ही फिक्र करती थी। ग्रामसभाओं द्वारा सांस्कृतिक और 
साहित्यिक विकास के कार्यों के भी अनेक उदाहरण £ै | उष्तरमरूर की सभा 
द्वारा तीन अवसरों पर व्याकरण, भविष्य पुराण ओर यजुवेद के अध्ययन के 
लिए बृत्ति बाँधने का उल्लेख मिलता है” । बहुत सी ग्राम-समाएँ वद-अध्यवन 
के लिए वेद-बृत्तियाँ भी देती थीं! | 

अन्र यह देखना चाहिये कि इन कार्यों के लिए अर्थ की व्यवस्था किस 
प्रकार की जाती थी। इस बात के प्र्यात्॒ प्रमाण हैं कि राज्य ग्राम में एकत्र 
करों का एक भाग ग्राम के हिताथ खर्च करने की अनुमति देता था। मराठा- 
काल में ग्राम की रक्षा ओर साव॑जनिक कार्यों के लिए ग्रामों को राज्य-कर का 
१०-१७ प्रतिशत खर्च करने की अनुमति थी । प्राचीनकाल में भी संमवतः 
ऐसा ही होता था यद्यपि इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले है? । ग्राम-पं चायतों 
द्वारा अपराधियों पर किये गये जु्माने भी गरमसभा की आय का एक साधन 
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आअ० ११ ] ग्रामसभाओं के अधिवेशन ओर अधिकार 


था । ग्राम-समाश्रों को अपने ओर से अतिरिक्त कर और चुंगी लगाने का भी 
अधिकार था। तामिल देश में नलूर ग्राम की सभा ने *«वीं शताब्दी में 
स्थानीय देवालय से २५ कासु का ऋण लिया था और इसके बदले में उस 
देवालय के अहाते में लगने वाले च्राजार स कुछ कर उगाहने का अधिकार दिया 
था! । कर्नाटक में सालोटगी ग्राम के निवासियों ने स्थानीय विद्यालय के खर्च 
के लिए विवाहादि संस्कारों के समय कुछ शुल्क देने का निश्चय किया था* | 
सन्‌ १०६६ ई० में खानदेश के पाटश ग्राम के निवासियों ने भी इसी कार्य के 
लिए ऐसा ही निश्चय किया था। उत्तर भारत स भी इसी प्रकार सबंजनोपयोगी 
कार्यों के लिए ग्राम सभाओं और श्रेणियों द्वारा इसी प्रकार कर लगाये जाने 
के उदाहरण मिलते हैं? । 

सार्वजनिक हित की योजनाएँ कार्यान्ब्रित करने में ग्राम-पंचायतों को शर्म 
भी बड़ा सहायक होता था। कृप, सरोवर, अनाथालय, रुग्णालय आदि का 
निर्माण स्मृति पुराणों ने पुण्य कार्य में शामिल किया था। उत्तर मेरूर आम के 
सरोबर की सफाई करने के लिए दो दानियों ने स्थायी निधियाँ स्थापित की 
थीं* | पीने के जल के लिए कुआआँ खुदवाने के हेतु भी एक सज्जन ने दान 
किया था। इस प्रकार के उदाहरण अपवाद नहीं, साधारण स्थिति के 
निदशंक हैं । 

इन कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से भी धन या सामग्री की सहायता प्राप्त 
होती थी" । बड़े-बड़े निर्माशकार्य जिनका खर्च स्थानीय संस्था उठा सकने में 
समर्थ न थी तो राज्य ही द्वारा किये जाते थे । काठियावाड़ का गिरनार का 
इतिहास प्रसिद्ध बाँध इसका प्रसिद्ध उदाहरण है | 

ग्रामसमा और उसकी कायकारिणी-समिति या पंचायत और उसकी उप- 
समितियों की कार्यप्रणाली पर भी दृष्टिपात आवश्यक है। ग्रामसभा का 
अधिवेशन कभी संथागार में, कभी देवालय के मंडप में, और कभी बरगद या 
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इमली की छाया में भी होता था। सभा में आमवासी सब सदणहस्थों को 
शामिल होने का अधिकार था पर संभवतः २०० या ३०० से अधिक उपस्थिति 
न रहती होगी। साधारणसभा की बैठक कायकारिणी-समिति के संघटन के 
समय होती थी। तामिल देश के अग्रहार ग्रामों में कायं-समिति का चुनाव च्िट्री 
उठा कर होता था। अन्य स्थानों में पहले ग्राम के प्रमुख व्यक्ति मिलकर आपस 
में विचार कर लेते थे और ऐसी नामावली तैयार करते थे जो प्रायः सब्चको 
स्वीकाये हो, तदुपरांत सभा बुलायी जाती थी, जो साधारणुतः प्रमुख व्यक्तियों 
का। निर्णय मान लेती थी। आजकल की भाँति मत देने की प्रणाली उस 
काल में न थी । ' 

महत्व के प्रश्न उपस्थित होने पर, यथा अकाल आदि के संकट निवारणाथथ, 
गाँव की सावंजनिक भूमि बेचने या ऋण लेने के प्रश्नों पर विचारार्थ भी 
साधारणसभा की बैठक बुलायी जाती थी। प्राचीन यूनान की भाँति ऐसे 
अवसर पर वृद्धों की ही राय ली जाती थी। पर कभी-कभी कुछ दुष्ट व्यक्ति 
अकारण विरोध करके काम में बाधा डालने की चेष्टा भी करते थे, ऐसे 
व्यक्तियों के लिए, तामिल देश की एक आम सभा ने ५ कासु ( करीब ३ तोला 
सोना ) के दंड का विधान किया था * | 

ग्राम की ओर से ग्राम के हेतु दान की स्व्रीकृति देने के लिए भी आमसभा 
की बैठक बुलायी जाती थी । विशेषकर कर्नाटक में ऐसे अवसरों पर ग्रामसभा 
की ओर से दाता को आश्वासन दिया जाता था कि दान की रकम अभिप्रेत 
का में ही लगायी जायगी । दाता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की यह बहुत 
सुन्दर विधि थी | 

कार्यंसमिति और उसकी उपसमितियों की कायंप्रणाली के विषय में बहुत 
कम जानकारी प्राप्त हुई है । संभवत; उत्तर भारत और दक्षिण में गाँव का 
मुखिया और तामिल देश में “मध्यस्थ' इनकी बैठकों में अध्यक्ष होते थे । बैठक 
आमकार्यालय ( चावड़ी ) में होती थी। आम का मुनीम कायंवाही का लेख 
भी रखता रहा होगा, खासकर दान आदि की स्वीकृति और करों की माफ़ी 
आदि का | कभी-कभी इस विषय के महत्वपूर्ण निश्चय देवालय की दीवारों पर 
श्रंकित भी कर दिये जाते थे । इन्हीं भ्रंकित विवरणों से आज हम इनके बारे 
में इतना जान सके हैं | 
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अ० ११ ] केंद्रीय सरकार का ग्रामसभाओं पर नियंत्रण 


अन्न केंद्रीय सरकार और ग्राम-पंचायत या सभा के संबंध पर विचार किया 
जायगा । कुछ स्मृतियों में कहा गया है कि ग्राम-पंचायतों के अधिकार राजा या 
केंद्रीय शासन से प्रदत्त हैं' | यह कथन राज्य के सावंभौम अधिकारों का सूचक 
है पर ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं है । प्राचीन भारत के अधिकांश राजवंश दो 
शताब्दियों से अधिक न कायम रह सके । पर ग्राम संस्थाएँ और पंचायतें 
सनातनकाल से चली आती थीं ओर उनके अधिकार भी परंपरागत थे, किसी 
राज्य-विशेष से कानून द्वारा प्रदत्त न थे। जच्च केंद्रीयशक्ति अधिक विकसित 
और सुसंघटित हुई तो इसने ग्राम-संस्थाओं के अधिकारों में कमी करने का भी 
प्रयत्न बीच-बीच में किया | कभी-कभी विधान में संशोधन के अवसर पर ग्राम- 
सभा की बैठकों में राज्य के अधिकारी के भी उपस्थित रहने के भी उदाहरण 
मिलते हैं,* कभी-कभी नियमों पर स्वयं राजा की स्वीकृति दिये जाने के भी 
उल्लेख मिलते हैं? । परन्तु ये असाधारण घटनाएँ जान पड़ती हैं। संभव है कि 
ग्रामसभा के अधिवेशन के समय ग्राम में उपस्थित रहने पर राजअधिकारी भी 
उसमें चले जाते हों, ओर ग्रामसभाओं द्वारा पेश किये जाने पर राजा उनके 
नियमों पर अपनी बाजाप्ता स्वीकृति की मुहर लगा देते रहे हों। प्राप्त प्रमायणों 
का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यही प्रकट होगा कि ग्रामसभाएँ स्वयं अपना 
विधान बनाती थीं, केंद्रीय सरकार नहीं । उत्तर भारत में भी संमवतः यही स्थिति 
थी, यहाँ तो आम की कार्यकारिणी-समिति में प्रायः पाँच ही सदस्य होते थे, 
जो आमस्माज द्वारा उस पर प्रतिष्ठित किये जाते थे | केंद्रीय सरकार को विधान- 
निर्माण में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर ही न था | 

उत्तर और दक्षिण भारत से ऐसे बहुत से लेख मिले हैं जिनमें राजा द्वारा आम 
के मुखिया और पंचायत को दिये गये आदेशों का विवरण है, हससे पता चलता 
है कि केंद्रीय सरकार को आम-व्यवस्था के साधारण निरीक्षण और नियंत्रण का 
अधिकार रहता था। श्स अधिकार का उपयोग यों होता था कि कभी-कभी जिले 
का शासक कुछ पूछताछ के लिए. मुखिया को अपने दक़्तर में बुला लेता था 
ओर ग्राम-पंचायत के साधारण प्रबंध और हिंसाब-किताब की जाँच के लिए 
निरीक्षक भेजे जाते थे । केंद्रीय सरकार के कमंचारियों द्वारा ग्राम-पंचायत के 





१. ब्ाशवल्क्य २, ३० 
२ ९१९ हुं, में उत्तर मेरूर में ऐसा हुआ था, भ्र. स. रि., १९०५ 
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आ्रम-शासन-पद्धति [ आ० ११ 


हिसाब-किताब की निर्धारितअ्रवधि पर जाँच का उल्लेख चोलकालीन लेखों में 
किया गया है, और अन्य राज्यों में भी यही स्थिति रही होगी । काम में गड़बड़ 
करने पर ग्राम-पंचायत के सदस्यों को सभा स्वयं पदच्युत कर देती थी, पर कभी- 
कभी केन्द्रीय सरकार भी उनपर जुर्माना किया करती थी* । दो आम-पंचायत 
में झगड़ा होने पर साधारणतः मामला केन्द्रीय सरकार के सामने ही पेश 
किया जाता था, पर एक उदाहरण ऐसा भी मिला है जिसमें दो ग्रामों में कगड़ 
होने पर तीसरे ग्राम की पंचायत निर्णायक बनायी गयी* । 
._ अस्त, निष्कर्ष यह है कि केन्द्रीय सरकार को केवल साधारण निरीक्षण एवं 
नियंत्रण का अधिकार था | ग्राम-प्रब॑ध की पूरी जिम्मेदारी ग्रामसभा या पंचायत 
पर ही थी और उसे अधिकार भी बहुत थे। ग्राम-पंचायतें ग्राम की रक्षा का 
प्रबंध करती थीं, राज्य-कर एकत्र करती थीं, और श्रपने कर भी लगाती थीं, 
गाँव-वालों के झगड़े का फैसला करती थीं और सावंजनिक हित की योजनाएँ 
हाथ में लेती थीं, साहूकार और विश्वस्त का काय करती थीं, सावंजनिक ऋण 
आदि लेकर अकाल और अन्य संकटों के निवारण का उपाय करती थीं, 
पाठशालाएँ, शिक्षालय, अ्रनाथालय आदि खोलती और चलाती थीं, और 
देवालयों द्वारा विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यों की व्यवस्था करती थीं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिककाल में हिंदुस्थान या योरप-अमेरिका में 
ग्राम-संस्थाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं उनसे कहीं अधिक इन प्राचीनकालीन 
ग्राम-संस्थाओं को थे और इनकी रक्षा करने में वे हमेशा सावधान रहती थीं । 
ग्राम-वासियों के अभ्युदय और उनकी सर्वा गीण भौतिक, नैतिक और धार्मिक 
उन्नति के साधन में इनका भाग प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण था। 





$ सौ. ३. ए. रि., १९१५ से. १८२-१९१०, सं, २६८ 
२ वही, १९३२ सं. २९ 


अध्याय ९२ 
न्यायदान-पढ़ति 
कक 


आधुनिक युग में शासन प्रणाली का न्‍्यायदान-पद्धति एक महत्व का श्रंग है । 
अपराधियों को दंडित होते हुए, देखकर ही'सामान्य नागरिक राज्य के सर्वकष 
सामथ्य॑ से परिचित होता है। इसमें संदेह नहीं है कि न्‍्यायकोर्ट या अदालत 
( न्यायालय ) ही राज्य के प्रभावी शक्ति का देदीप्यमान प्रतीक है। 

किन्तु प्राचीनकाल में ऐसी स्थिति नहीं थी । जैसे यूरप में वैसे भारत में भी 
अपने कऋ्षतिपूर्ति के लिए. हरएक व्यक्ति को स्वयं ही उपाययोजना करनी पड़ती 
थी। प्राचीन इग्लैंड, श्रायरलेंड व मारत में यह प्रथा थी कि छतिग्रस्त मनुष्य 
अपराधी के मकान के सामने तब तक धरणा धर कर बैठे व उसको बाहर जाने से 
रोके जब तक अपराधी उसे उचित मात्रा में क्षतिपूर्ति (मुश्नावजा) देने को तैयार 
न हो | इग्लेंड के अलफ़र ड राजा के एक कानून में लिखा है, “यदि अपराधी 
अपने मकान में छिपकर बैठा हो, तो पहले उसके प्रतिस्पर्धी को उससे न्याय 
माँगना चाहिये; यदि वह वैसा न करे तब ही वह उससे लड़ सकता है। किन्तु 
लड़ने के पहले सात दिनों तक अपराधी को मकान में घेरकर, उसे इन्तजार 
करना चाहिए, । यदि अपराधी अपराध स्वीकार करे व अपने सब शस्त्र समपंण 
कर, तो उसे और तीस दिनों की अ्रवधि देना चाहिये, इसलिए, कि उसके मित्र 
व रिश्तेदार भी उसे क्षतिपूर्ति में मदद करें | यदि वह ज्ञतिग्रस्त मनुष्य श्रपराधी 
को घेरने में असमर्थ हो तब उसे अपने जमीनदार के सामने शिकायत करनी चाहिए, 
व यदि वह कुछ मदद न करे, तो राजा के सामने । राजा को कहने के पश्चात्‌ 
वह अपने प्रतिस्पधों के साथ लड़ सकता है ।?? इससे यह स्पष्ट होगा कि दसवीं 
खदी तक इज्जलेंड में अदालतें (न्यायालय) प्रायः अ्रविद्यमान थीं। हरएक व्यक्ति 
को अपने-अपने रिश्तेदारों के सामथ्यं पर ही क्षतिपूर्ति के लिए, निम॑र रहना 
पड़ता था | 
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प्राचीन हिन्दुस्तान में भी करीब-करीब वेसी ही ५रिस्थिति थी। मनुस्मति में 
लिखा है कि ज्ञतिग्रस्त मनुष्य न्यायालय में फर्याद कर सकता है या धरणा 
धर के या बलप्रयोग करके भी अपनी कऋ्ञतिपूर्ति पा सकता है' | नारदस्मृति 
भी तब बल प्रयोग अनुचित मानती"थी जब्र क्षतिपूर्ति विवाद्य विंपय हो या राजा 
की अनुमति बलप्रयोग के लिए नहीं मिली हो* । धरमंशास्त्रों में खून के लिए. 
भी मृत मनुष्य के वर्ण के अनुसार क्षतिपूर्ति ही विहित है, न कि कारावास या 
देहांत-दंड | इससे यह स्पष्ट होता है कि खून-ऐसी गम्भीर घटना भी समाज या 
राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं समभी जाती थी, किन्तु केवल वैयक्तिक ज्षतिपूर्ति 
की बात | 


अब्र हमें इसमें कुछ श्राश्वय न प्रतीत होगा कि बैदिक वाह मय में अदालतों 
या न्यायालयों के निर्देश नहीं मिलते हैं। वैदिक वाज्भञमय में प्रधान न्यायाधीश के 
हैसियत में राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, न दीवानी या फौजदारी अदालतों 
का। खून, चोरी, व्यमिचार इत्यादि अपराधों के निर्देश मिलते हैं किन्त 
किसी अधिकारी का नहीं जो उनके दंड देने के लिए नियुक्त किया जाता था । 
चूंकि वेदोत्तरकाल में राजा प्रधान न्यायाधीश का काम करता था, इसलिए, 
यदि चाहें तो हम यह अनुमान कर सकते हैँ कि वेदिककाल में भी वैसी ही 
परिस्थिति होगी । किन्तु इस अनुमान के लिए कुछ भी प्रमाण नहीं है। कुछ 
लोग यह मानते हैं कि समापति न्यायाधीश का काम करता होगा किन्तु उसकी 
प्रांतपाल होने की भी काफी संभावना है । उत्तरवेदिक वाज्भमय में मध्यमसी 
शब्द आता है, किन्तु उसका अर्थ समझौता करने वाला।था न कि न्यायाधीश | 
जब वादी-प्रतिवादी में समकभौता करना संभवनीय था तत्न प्रायः यह काये ग्राम- 
सभा द्वारा किया जाता था ऐसा प्रतीत होता है, राजा का कुछ इसमें हाथ न 
था। पुरुपमेध में 'सभाचर” का संबंध धर्म या विधिनियमों से है, इससे भी 
उपरिनिर्दिष्ट अनुमान को पुष्टि मिलती है। हो सकता है कि “प्रश्निन्‌ व अभि- 





१ धर्मेण व्यवह्दरेण छलेनाचरितेन च। 

प्रयुक्त साधयेदर्थ पंचमेन बलेन च || ८.४१ 
२ अनावेद तु यो राज्ञ संदिग्घे5थें प्रवतते । 

प्रसद्ष स विनेयः स्यात्सचास्यारों न सिध्यति || १,४५ 
३ कंब्रिज हिस्रे ऑफ इंडिया, भाग १, ए० १३१-२ 
कट 


आ० १२ ] न्यायालयों का मुख्याधिपतित्व 


प्रश्निन! से वादी-प्रतिवादी संकेतित हों। किन्तु ये प्रश्निन्‌ व अमिप्रश्निन्‌ केवल 
वे वादी-प्रतिवादी थे जो स्त्रय॑ क्षतिपूर्ति पाने में असमर्थ होने के कारण न्यायालय 
का आश्रय ग्रहण करते थे । 


अर्थशास्त्र व धर्मसूत्रों में पूर्ण विकसित न्यायदान-प्रणाली का चित्र हमें 
मिलता है। यह विकास बीच के काल में कैसा हुआ इसका शान हमें नहीं है । 


इस समय न्यायालयों का मुख्याधिपति राजा था और वह स्वयं प्रतिदिन 
न्यायदान करता था। अपराधियों को उचित दंड देना उसका पवित्र कतंव्य 
था; यदि इस कतेव्य का पालन उससे न हो तो उसे नरकवास का दुःख भोगना 
पड़ता था। धर्मशास्त्र के अनुसार चोर का यह कतंव्य था कि वह मुसल लेकर 
राजा के पास जावे व अपना अपराध घोषित करे | यदि राजा मुसल से उसका 
शिरो-भंग करें, तो चोर पापक्षालित होकर तुरन्त स्व को जाता था, यदि 
राजा उसे प्राणदंड न दे, तो वह स्वयं नरकमागी होता था* । 

धमशास्त्र व नीतिशास्त्र के ग्रंथ राजा को प्रधान न्यायाधीश मानते हैं | उसे 
प्रतिदिन डेढ़-दो घंटा न्‍्यायदान में लगाना आवश्यक था। वेसे तो राजा को 
अधिकार था कि वह चाहे जिस मामले का निरंय करे, किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में 
केवल महत्व के मुकदमे उसके सामने रखे जाते थे। कभी-कभी उनका भी 
विचार करने के लिए उसे समय न रहता था; तत्न प्राइविवाक या मुख्य न्‍्याया- 
धीश राज्य के मुख्य न्यायालय का सब काये करता था। 


राजा के सामने ही श्रंतिम अपील विचाराथे आती थी। नारदस्म्ृति के 
अनुसाररे गमन्यायालय में निर्णय होने के बाद अयशस्वी व्यक्ति नगरनन्‍्यायालय 
में अपील कर सकता है; नगरन्यायालय के विरुद्ध राजन्यायालय में अ्रपील हो 
सकती थी; किन्तु राजा का न्यायनिर्ंय ठीक हो या न हो, इसके विरुद्ध अपील 
नहीं की जा सकती थी । 


राजा का यह कतंव्य था कि न्यायदान में यह बिलकुल निष्पक्ष रहे। स्मृति- 
प्रणीत विधिनियमों के अनुसार न्‍्यायदान करना उसका कतव्य था, यदि उसका 





१ बौधायन ध. सू.ढ, २.१, १७-८ 
२ आमे दृष्ट: पुरे याति पुरे दृष्टस्तु राजनि | 
राज्ञा दृष्टः कुदृष्टो वा नास्ति पौनभंवों विधि: || १.३०७ 
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बर्तन विपरीत हो तब वह दोषी होता था। प्राचीन भारत में विधिनियम विधान- 
सभा द्वारा निश्चित नहीं किये जाते थे। जो धार्मिक स्वरूप के थे वे श्र ति-स्म्ृतियों 
द्वारा निर्धारित किये जाते थे, जो व्यावहारिक स्वरूप के थे उनका शान व स्वरूप 
देशधर्म, जातिधम इत्यादि से विहित होता था। राजा को इनमें अदल-बदल 
करने का अधिकार न था। धामिक ग्रंथों के अनुसार विधिनियम राजा के राजा 
माने उससे श्र८० हैं । 

मुख्य न्यायाधीश (प्राइविवाक) प्रख्यात धर्मशास्त्रश होता था। न्यायालय 
मं किस प्रकार से मामले की छानबीन करना चाहिये यह वह टीक जानता था। 
विधिनियम उसके कठस्थ रहते थे | देशधर्मं, जातिधरम इत्यादि के साथ भी वह 
टीक तरह से परिचित रहता था। 

हमारे धर्मशास्त्र अंथों में न्‍्यायदान में ज्यूरी-पद्धति के महत्व को स्व्रीकार 
किया गया है। राजा या प्राइविवाक भी तीन,पाँच या सात सभासदों (ज्यूरस) के 
सहाय के ब्रिना किसी मामले का विचार शुरू नहीं कर सकते थे* | सभासदों की 
संख्या इसलिए, विषम रखी गयी थी कि एकमत के अभाव में मताधिक्य का 
स्वीकार करना आसान हो । प्राचीन भारत में यह आवश्यक माना जाता था 
कि सभासद्‌ (ज्यूरसं) न्यायशास्त्र में भी प्रवीण हों'। आजकल यह अपेक्षा 
ज्यूरी के समासदों से नहीं की जाती है । निर्भीकता से व निष्पक्षुपात से न्याय्यमत 
प्रतिपादन करना सभासदों का कतंव्य था। यदि वे ऐसा न करे तब वे कतंव्यच्युत 
माने जाते थे। यद्यपि राजा का मत विरुद्ध हा तद्यपि सभासदों को अपना 
धमशास्त्रानमोदित मत निमयता से प्रतिपादन करना अत्यावश्यक था; उनका 
यह कतंव्य था कि धमंविरुद्ध आचरण करने वाले राजा पर नियंत्रण रखें और 
उसको अन्याय करने से रोके * 


१ तदेतत््षत्रस्थ क्षत्र' यद्धम: | बृहदारण्यक, १.४.१४ 
२ लोकवेदअधमंशञा: सप्त पंच त्रयोडपि वा | 

यत्रोपविष्टा विप्रा स्थुः सा यज्षसदशी सभा ॥ झुक्र, ७.५.२६ 
३ श्र ताध्ययनसंपन्ना धमंश्ञा: सत्यवादिनः | 

रे सिश्र' ] 

राज्ञा सभासदा: कार्या रिपी मित्र व ये सभा: || याश, २.२. 
४ अ्रधमंतः प्रदत्त तु नोपेक्येरन्सभासदाः । 

उपेक्षमाणा: स्तेनुपा नरक यान्त्यघोमुखाः | झुक्र, ४ ५,२७५ 





२१६ 


आ० १२ ] सभासदों की नियुक्ति का मान दंड 


अनेक स्मृतियों म॑ं लिखा है कि यद्यपि राजा न्यायालय का अध्यक्ष था 
तथापि उसको न्यायनिर्णय सभासद या ज्यर्स के मत के अनुसार ही करना 
चाहिये" । सामान्यतः यह तत्व कार्यान्वित किया जाता था; किन्ठु यदि विवाद्य 
विपय संदिग्ध हो, या उसका निर्णय करने में समासद्‌ असमर्थ हों तब राजा को 
ही अपने सदविवेक-बुद्धि के अनुसार निर्णय देना श्रावश्यक होता था* | 
मृच्छुकटिक में चारुदत्त के मामले का जो वर्णन आया है उससे प्रतीत 
होता है कि सभासद प्रायः अमियुक्त दोपी है या नहीं इतना ही बताते थे । 
दोषी अपराधी के दंड का परिमाण राजा द्वारा निश्चित किया जाता थार | 


स्मृति-प्रं थों का कहना है कि सभासद ब्राह्मण जाति के ही होना चाहिये ४। 
श्रुतिस्मृत्यादि ग्रंथों में विहेत धर्मशास्त्रीय नियमों का सम्यक्‌ शान सभासदों के 
लिए. आवश्यक था और बह ब्राह्षणों के लिए. ही शक्‍्य था । किंतु जिन मामलों में 
धर्मशास्त्र का शञान आवश्यक नहीं था, या जो मामले कृषक, व्यापारी, अरण्य- 
वासयों में उत्तन्न होते थे, उनमें सभासद्‌ भी कृषक, व्यापारी इत्यादि जातियों का 
होना चाहिये ऐसा धम शास्त्रों का मत था" | यदि ऐसा न हो, तो उचित निर्णय 
पर।पहुँचना न्यायालय के लिए असंभवनीय है ऐसा मनु का मत था* | विजय- 
नगर के न्यायालयों में जब्च धर्मशास्त्रों का विशेष शान अ्रपेक्षित रहता था तत्र 
ब्राह्मण सभासद्‌ नियुक्त किये जाते थे; श्रन्य मामलों में ऋृपक, व्यापारी, इत्यादि 
लोग सभासदों का काम करते थे | प्रत्यक्ष व्यवहार में प्रायः शुक्र के विधान का 





१ सम्यादिभिविनिर्णीतं विध्ठतं प्रतिवादिना | 
इृष्टा राजा तु जायेय॑ प्रद्दयाज्ययपत्रकम्‌ || झुक्र, ४.५.२७३ 
२ निश्वेतुं ये न शक्याः स्थुवादा: संदिग्धरूपिणः । 
सीमायास्तत्र नृपतिः प्रमाणं स्याव्प्रभुयतः ॥ 
३ आय चारुदत्त निणये व प्रमाणं शेषे तु राजा || अंक ९ 
व्यवहारान्तृप: पश्येद्विवद्द्धि:अआह्यण:ः सह || याज्ष. २.१ 
५ कषेकवणिक्पशुपालल कुसीदकारवः स्वे स्‍्वे वर्ग प्रमाणम || गौ. ध. 
सू.. २०.२३ 
६ वणिक्शिश्पिप्रश्मतिषु कृषिरंगोपजीविष । 
अशक्यों निर्णयों हाम्मैस्तज्ञ रेव तु कारयेत्‌ || मनु, ८.३९ 
२१७ 
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अनुसरण किया जाता था, जिसने लिखा है कि सभा[सद या सम्य सब जाति के 
होना चाहिये | 

गणतंत्रों में मुख्यन्यायालय का न्यायाधीश कौन रहता था यह कहना 
कठिन है | हो सकता है कि गणतंत्र का अ्रध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश का काम भी 
समकालीन राजा के समान करता होगा | यह भी अ्रशक्य नहीं है कि गणतंत्र 
के मंत्रिमंडल का वह मंत्री यह काम करता हो, जिसके अधीन न्यायविभाग 
था । यह भी शक्य है कि वहाँ भी प्राइविवाक के समान एक वरिष्ठ न्यायाधीश 
इस काम के लिए, नियुक्त किया जाता था। गणतंत्र के इतर न्यायालय नपतंत्रों 
के समान ही होंगे । 


ई० पू० ६०० से आगे जब राज्य का विस्तार बढ़ने लगा, तब मंडल, 
विषय, स्थान, द्रोशमुख इत्यादि प्रादेशिक विभागों के मुख्य नगरों में सरकारी 
न्यायालयों की स्थापना होने लगी* | इन न्यायालयों को स्मृतियों में “मुद्रित” 
न्यायालय कहा है, क्योंकि इनकी स्थापना राजमुद्रांकित श्रादेशों से होती थी। 
जगह-जगह पर जा कर न्यायनिर्णय करनेवाले भी न्यायालय रहते थे, जिनको 
नारद ने “चल!” न्यायालय कहा है? । 

मौय शासन-पद्धति काल में इन सरकारी न्यायालयों में तीन सरकारी 
न्यायाधिकारी व तीन सम्य या ज्यूरस रहते थे | संभव है कि अन्य शासन- 
पद्धतियों में सरकारी न्यायाधिकारियों की संख्या कम हो | किंतु इस प्रकार के 
सरकारी न्यायालय प्रादेशिक मुख्य नगरों में प्रायः हमेशा रहते थे । प्रादेशिक 
मुख्याधिकारी व न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिकारी इनका परस्पर संत्रंध किस 
प्रकार का था यह कहना कठिन है। 

फोजदारी अपराधों की छानब्रीन करने के लिए “कंटक शोधन? नाम के 
न्यायालय रहते थे | न केवल राजद्रोहादि अपराधों का उनमें इन्साफ किया 





$ .राशा नियोजितास्ते सभ्याः सर्वांस जातिषु ॥ ४. ५. १५ ॥ 

२ धर्मस्थास्त्रयो5मात्यास्त्रयो जनपदसंधिसं हृद्गोणमुखस्थानीयेषु, ब्यावहारि- 
कानथांन्‌ कुयुः | अर्थशास्त्र ३. १ | स्थान में प्रायः ८००, द्रोणमुख में 
४०० व खावंटिक में ३०० देहात रहते थे। 

३ प्रतिष्ठिता पुरे पग्रामे चला नामप्रतिष्ठिता | 
मुद्रिताध्यक्ष संयुक्ता राजयुक्ता च शासिता | नारद 
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अ० १२ |] गेरसरकारी न्यायालय 


जाता था किंतु समाजद्रोहियों को भी वहाँ दंड दिया जाता था| जो व्यापारी 
जाली नाम का उपयोग करते थे या गडमड* किया हुआ माल बेचते थे या बहुत 
कीमत लेते थे, जो कारखानदार मजदूरों को कम मजदूरी देते थे, या जो मजदूर 
कम काम कर के मालिक का नुकसान करते, उन सब के खिलाफ कारंवाई 
कंटकशोधन न्यायालयों में की जाती थी। दुराचारी राजकर्मचारी, चोर, डाकृ 
इत्यादि के मामले भी इस न्यायालय में आते थे | 


गेरसरकारी न्यायालय 


उपरिनिर्दिष्ट सरकारी न्यायालयों के बजाय अनेक श्रेणी के गैरसरकारी 
न्यायालय भी प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति में थे जो उसका वेशिष्ट्य था। 
वैदिककाल की ग्रामसभा शायद न्यायदान भी करती थी । कौटिल्य की शासन- 
पद्धति में केन्द्रीयकरण बहुत हद तक किया गया था किन्तु उसमें भी कुछ मामले 
गैरसरकारी न्यायालयों को सौंप दिये गये थे। सीमाविवादों का निर्णय पड़ोसी 
ग्रामवृद्ध ही करते थे* | देव, ब्राह्मण, सन्‍्यासी, छ्रियाँ, नात्रालिग व इद्ध लोगों 
के मामले धर्मसथों के द्वारा निर्णीत होते ये रैं; धर्मस्थ गेरसरकारी विधिशास्त्रश 
थे । देव-ब्राह्मणादिकों के ये मामले किस प्रकार के थे व उनके निर्णंय करने 
वाले कैसे नियुक्त किये जाते थे यह अभी जात नहीं है । 


गैरसरकारी न्यायालयों का वर्णन प्रथम याशवल्क्य स्मृति में आता है; 
धमंसूत्र व मनुस्मृति में उनका उल्लेख नहीं है। वे ग्रिस्तपू्वकाल में नहीं थे, 
इसलिए उनका उल्लेख धमंयूत्रों में नहीं है, या गेर्सरकारी होने के कारण 
उनका अनुल्लेख हुआ है, यह कहना कठिन है | हो सकता है कि दूसरा कारण 
संभवनीय हो । याशवह्क्य ने तीन प्रकार के गैरसरकारी न्यायालयों का वर्णन 
किया है जिनका नाम कुल, श्रेणी व पूण था। याशवल्क्य के टीकाकार विशानेश्वर 
ने ये न्यायालय गैरसरकारी थे ऐसे स्पष्ट शब्दों में बताया है” | बृहस्पति स्म॒ति 





१ अच्छे में खराब मिलाया हुआ माल (807 00-४८९ 20005) 
२ क्ष त्रविवाद सीमान्‍्तग्रामबृद्धा: कुयः | ३. ९ 
३ देवब्राह्मणतपस्विस्त्रीवालइडब्याधितानां, . कार्याणि धर्मरथाः कुयु:। ३. २० 
४ नृपेणाधिकृताः पुगा: श्रणेयोडथ कुलानि च | 
पू्॑पूर्व॑ गुरु झयं व्यवद्वारविधौ नृणास्‌ || २. २५९ 
५. राजसभातो निर्णायकान्तरमाह याशवल्क्यः | 


न्‍्यायदान-पद्धति [ आअ० १२ 


( १५, भ्८-३० ) में भी ये तीन न्यायालय निर्दिष्ट किये गये हैं। वहाँ कहा 
गया है कि कुलन्यायालय के निर्शय के विरुद्ध श्रे गीन्‍्यायालय में अपील होती 
थी, व श्रेणी के निर्णय के विरुद्ध पूगन्यायालय में | 


विजयनगर शासनपद्धिति में इन न्यायालयों को “अ्रमुख्य” कहते हैं; कारण 
ग्रेगा यह कि सरकारी न्यायालयों की अपेक्षा वे कम महत्व के थे | 


गेरसरकारी न्यायालयों के स्वरूप व अधिकार के बारे में श्रब हम विचार 
करेंगे । भिताक्षरा के अनुसार “कुल” न्यायालय में करीब या दूर के रिश्तेदार 
समभीता कराने का काम करते थे!। कुल या संयुक्त कुठम्बों में अनेक लोगों का 
अंतर्भाव होता था । जब्न उनमें से किसी दो व्यक्तियों में कगड़ा होता था तो 
कुलबृद्ध लोग उसका निपटारा करने का प्रथम प्रयत्न करते थे | इस तरह कुल- 
न्यायालय एक विशाल संयुक्त कुटंब का न्यायालय होता था जिसमें कुलबृद्ध 
लोग निर्णय देने का काम करते थे। अ्र्थशाल (२.३५) के अनुसार “गोप? के 
अधीन दस से चालीस कुठम्ब रहते थे। इन कुड्भ्बों के मामलों को तय करनेवाले 
न्यायालय को भी कुलन्यायालय कहते होंगे। किंतु यह विशेष संभवनीय नहीं है । 

कुलन्यायालय द्वारा जब्र विवाद का अंत न होता था तनत्न श्रेणी न्यायालय 
का आश्रय लिया जाता था | ई० पू० ५०० से पश्चात्‌ व्यापारी न्षेत्रों में श्रेणी 
की प्रथा सत्र रूढ़ हुई; इन श्रेणियों के न्यायालय भी होते थे। महाभारत व 
बोद्वाज्ञगय में श्रेणी व उनके मुख्यों का वर्णन बहुत जगह आया है। चार- 
पाँच सनासदों की श्रेणियों की एक कायकारिणी-समिति होती थी; इतर कार्यों 
के साथ इस समिति के समासद श्रेणी के सदस्यों के कगड़ों का समभौता भी 
करते थे । यद्यपि याशवल्क्य में श्रे गीन्‍्यायालयों का प्रथम उल्लेख आता है, 
तथापि धमसूत्रों में भी श्रेणियों के निर्देश के कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
सकते हैं कि श्रेणीन्यायालय ई० पृ० ३०० के समय अस्तित्व में थे | यह 
निविवाद है कि महाराष्ट्र में श्प्यीं सदी में श्रेणीन्यायालय थें। इतरत्र भी 
वेसी ही स्थिति होगी। 

याशवल्क्यनिर्दिष्ट पूगन्यायालय में अनेक जातियों के व धंधों कें किंतु 
एक ही स्थान में रहने वाले लोग न्याय-निर्णय का काम करते थे | यदि बैदिक- 
काल.की सभा सचमुन्र न्यायादान करती.होगी, थी वह पूगन्यायालय का ही एक 





१ जातिसंत्रंघिबंधूनां समृहः कुलम | 
रण 


अ० १२ ] गैरसरकारी न्यायालयों के सम्बन्ध में गलत धारणा 


प्रकार होगी । तैत्तिरीय संहिता का ग्राम्यवादी इस न्यायालय का एक न्यायाधीश 
होगा । अ्र्थशासतत्र के ग्रामइद्ध भी पूगन्‍्यायालय के सभासदों का काम करते थे । 
जेसे कि हमने ११वें अध्याय में कहा है, मध्ययुग में पृगन्‍्यायालय को महाराष्ट्र 
में गोत कहने लगे व कनाटक में धर्मशासन | धर्मशासन में ग्रामबृद्ध व 
बलुतेदारों! का अंतर्भाव होता था। मु 

पूग, गोत या धरंशासन के निर्णय राजशासन के सहाय से कार्यान्वित किय 
जाते थे*। गत दो हजार वर्षों मं गेरसरकारी न्यायालयों ने न्‍्यायदान में महत्व का 
काम किया है । 


गैरसरकारी न्यायालय सफलतया कैसे काम कर सकते थे इस विपय में 
आधुनिक विद्वानों में गलत धारणा थी । ब्रिटिश राज्य शुरू होने तक वे न्याय- 
दान का काये करते थे व उस राज्य के स्थापना के बाद वे धीरे-धीरे लुप्त हो 
गये | इसलिए सर हेनरी मेन इत्यादि अंग्रेज पंडितों ने इस सिद्धांत को प्रस्थापित 
करने की कोशिश की थी छि ये गरसरकारी न्यायालय इस लिए न्यायादान 
कर सकते थे कि सबंत्र प्रचलित अराजकता के कारण सरकारी न्यायालय काम ही 
नहीं कर सकते थे रे । जन्न ब्रिटिश राज्य के संस्थपना के बाद सबंत्र शांतता 
प्रस्थापित हुईं, तब सरकारी न्यायालय न्याय करने में सफल होने लगे व 
गरसरकारी न्यायालय अस्तंगत हो गये । 


यह मत ग्राद्य नहीं हं। सकता है । यदि सवंत्र प्रचलित अराजकता के कारण 
सरकारी न्यायालय भी अपना काम करने में असमर्थ थे, तो गेरसरकारी न्यायालय 
अपना काम करने में केसे सफल हो सकते थे । वास्तविक ब्रात यह थी कि प्राचीन 
भारत में सरकार की हमेशा की यह नीति थी कि गैरसरकारी न्यायालयों को 
प्रोत्साहन दिया जाय व उनके निर्णायों को कार्यान्वित करने में सरकारी मदद दी 
जाय । यद्यपि पूगादि न्यायालय गैरसरकारी थे, तथापि उनकी स्थापना सरकारी 





१ बढ़ईं, ल॒हार, कुम्हार इत्यादि जिन धंधों के सहकाय के बिना आमीय 
जीवन नहों चल सकता था, उनको मराठी में बलछुतेदार कहते हैं। उनको 
संख्या प्राय: १२ होती थी | 

२ इंन्स्क्रिप्शन्स फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेन्सी, अनंतपुर जिला; मदस्किरी ताम्रपद्ट, 
शक १७७८. 

३ पच. एस, मेन विलेज कम्यूनिटीज इन दी ईस्ट ऐड वेस्ट, ए, ६८ 





८ 
श्र 
न्श्3 


न्‍्यायदान-पद्धति [ अ० ३२ 


नीति के अनुसार ही हो चुकी थी' | धर्मशातत्रकारों का यह मत था कि चूँकि 
इन न्यायालयों की स्थापना सरकारी निति के अनुसार हुईं थी, इसलिए उनके 
निर्णयों को सरकारी शासन-यंत्र द्वारा कार्यान्वित करना चाहिये* | मध्ययुग में 
शिवाजी, राजाराम, शाहू इत्यादि अनेक राजा स्वयं मामलों का विचार करने से 
इनकार करते थे | विजयपुर के इब्राहिम आदिल शाह इत्यादि बादशाहों की 
भी वैसी ही नीति रहती थी, वादी-प्रतिवादियों में एक मुसलमान क्‍यों न हो, श्रौर 
वह पक्षुपात का आरोप क्‍यों न करे' । प्राचीन व मध्युगीन, हिंदु व मुसलमान 
राज्यों की प्रायः यह नीति रहती थी कि सब मामले प्रथम गैरसरकारी न्यायालयों 
द्वारा ही निशित हों । केवल अपील में सरकारी अ्रधिकारी मामलों की दखलगिरि 
लेते थे | जत्न ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ तनत्र उसने नयी नीति अपनायी । 
उसने अपने न्यायालग्रों में सत्र मामले लेना शुरू किया व गैरसरकारी न्यायालयों 
के निर्णंयों को कार्यान्वित करने का इन्कार किया। फलस्वरूप गैरसरकारी 
न्यायालयों का अंत हुआ । 


प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति अनेक कारणों से गेरसरकारी न्यायालयों को 
प्रोत्साहन देती थी। लोग उसके द्वारा स्थानीय शासन सुचारुरूप से करने में प्रगति 
कर सकते थे | शासन-पद्धति का काम हलका होता था। सत्य-निर्धारण में 
गैरसरकारी न्यायालयों के द्वारा ग्रममोल साहाय्य मिलता था। वादी-प्रतिवादी 
जब एक ही धन्घे के सदस्य रहते हैं या एक ही ग्राम के निवासी होते हैं, तब 
उस धंधा या ग्राम के लोग बस्तुस्थिति-निर्धारण में प्रायः सफल होते ये | 
अपने ग्रामवासियों के सामने या श्रेणी के सभासदों के सामने बिलकुल श्रसत्य 
गवाही देना प्रायः कठिन होता है क्‍योंकि ऐसे करने से उनकी सदा के लिए आम- 
वासियों में बदनामी होती थी जिनके बीच में उनको जीवन व्यतीत करना था। 





१ नृपेणाधिकृताः पूगा; श्र णयो5थ कुछानि थ | याशवल्क्य, २. २९ 
२ ते कृत यत्स्वघमेंण निम्रह्मनुप्रह नृणाम | 
तत्राशा5प्यनुमंतब्य॑ निसष्दाथां हिते स्मृताः | २. ३, 
अ. स. अल्लतेकर; विलेज कम्युनिटीज इन वेस्टन ईँ डिया, पू. ४५-६ 
अभियुक्ताश्न ये यत्र यकञ्मिबन्धनियोजनाः | 
तत्नत्यगुणदाषाणां त एवं हि विचारकाः || शुक्र, ४७.५.२४ 
श्र 


अ० १३२ ] न्‍्यायनिर्य के मुलभूत सिद्धांत 


दीवानी मामला कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, आ्रमपंचायतें उनका निर्णय 
कर सकती थीं। किन्तु चोरी, डकैती, राजद्रोह ऐसे मामले आ्रामपंचायत के क्षेत्र 
के बाहर रहते थे । मामूली फोजदारी.मामलों का वह्‌ निणंय कर सकती थी । 


वादी-प्रतिवादी को कोट-फी गैरसरकारी न्यायालय में भी देनी पड़ती थी। 
जिसके अ्रनुकूल निर्शय होता था उसको १० प्रतिशत व उसके प्रतिस्पर्धी को ४, 
प्रतिशत कोर्ट-फी देनी पड़ती थी। गैरसरकारी न्यायालयों में भी लेखक, बेलिफ 
इत्यादि होते थे बपंचों को कुछ पारिश्रमिक देना पड़ता था | इन कार्थों के लिए. 
कोर्ट-फी लेना आवश्यक होता था । 


मध्ययुगीन महाराष्ट्र के पंचों के निर्णय-पत्र पर तीस-चालीस पंचों का 
हस्ताक्षर पाया जाता है, जो अनेक धंधों के व जाति के होते थे | किन्तु प्रत्यक्ष 
मामले के इन्साफ में 'इनमें से वयोवृद्ध व धर्मशास्त्रश ही भाग लेते होंगे । 
विजयनगर-राज्य में हरएक मामले में अलग-अलग पंच रहते थे। किसी 
विशिष्ट मामले में धमंशास्त्र का ज्ञान ग्रावश्यक होता था, तो प्रायः ब्राह्मण 
पंच चुने जाते थे, यदि ऐसा न होता था, तो सब्न जाति के शिष्ट लोग पंचायत में 
सम्मिलित किये जाते थे । जातिधम के भगड़े जातियों द्वारा हल किये जाते थे । 
पंच लोग प्रायः स्थानीय देवालय में न्यायनिर्णय करते थे। वहाँ के वातावरण के 
कारण अ्रसत्य कहने की प्रवृत्ति दब जाती थी । 


ग्रामपंचायत के 'निर्णय के विरुद्ध तहसील या नाइुपंचायत में अपील हो 
सकती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध राजा के न्यायालय में अपील की 
जाती थी,। 


न्यायनिर्णय के बारे में कुछ मूलभूत सिद्धांत स्वीकृत किये गये थे | मामलों 
का विचार एकांत में न होता था किन्तु साव॑जनिक स्थानों में व सब॑ लोगों के 
समक्ष” । जैसे मामले दाखिल किये जाते ये उसके अ्रनुसार उनपर विचार किया 
जाता था किन्तु महत्व के मामले कभी-कभी पहले भी लिए जाते थे? । न्यायनिर्णय 





१ नैकः पश्येच्च कार्याणि वादिनों श्णयाद्वचः । 
रदसि च नृपः प्राक्षः सभ्याश्षेव कदाचन ||झुक्र, ४.५. ६. 
२ क्रमागत विवादॉसस्‍्तु पश्येद्वा कायगौरवात्‌ ॥ छुक्र, ४-५,३७७ 


* न्यायदान-पद्धति [ आ० १२ 


तुर्त करना आवश्यक समझा जाता था* | सरकारी अधिकारियों को न्याया- 
धिकारियों के कार्य में हस्तक्षेग करना अनुचित समझा जाता था । न्यायाधिकारियों 
को निष्पक्ष रहना ग्रत्यावश्यक था; जत्र कोई मामला विचाराधीन रहता था तन्र वे 
वादी-प्रतिवादियों के साथ संभापण, भोजन इत्यादि न कर सकते थेरे | यदि 
कोई न्यायाधिकारी अ्रनुचित आचरण या पद्षपात करता था, तो उसे दंड दिया 
जाता था। न्यायालय का लेखक यदि ठीक बयान न लिखे, तो उसे कड़ा द्‌ड 
दिया जाता था। ( अथंशास्त्र, ३.२०; ४.५ ) फीौजदारी अपराधों के बारे में 
भी ऐसे ही उपग्रुक्त सिद्धांत स्वीकृत किये गये थ। यदि अपराध करने के हेतु 
से कोई व्यक्ति कुछ कारबाई करे, किन्तु श्राकस्मिक कारणों की वजह से अपने हेतु 
में असफल हो, तब् भी उसे उस अपराध के लिए दोपी समझते थे४। द्रव्य, 
अन्न या शस्त्रों के द्वारा अपराधी को मदद देना ” या दूसरे के द्वारा अपराध 
कराना भी अपराध माना जाता था। बगावत करने की या राजा के किलों पर 
स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा करना भी अपराध माना जाता था । 


अपराधी यदि सिद्ध करे कि वह नाबालिग है, या उसने आत्मसंरक्षुण के लिए 
बल-प्रयोग किया था, या किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव से उसको अपराध करना 
पड़ा, तो उसे दंड नहीं दिया जाता था* | किस उमर तक व्यक्ति नाबालिग 





4 न कालहरणं काय राज्ञा साधनदर्शने | 
महान्दाषों भवेत्काल इमेन्यायतिलक्षण: || झुक्र, ४.७.१६७ 

२ नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा वाइ्यस्य प्रुषः | मनु, ८.४३ 

३ अनिर्णीति तु यद्यर्थ संभाषेत रहो5थिना | 
प्राडविवाको 5थ दण्डयः स्यात्सभ्याश्वव विशेषतः | कार्याथन, पराशरमा- 
घवोद्धुत, ३.१. ३५ 
सुध्टश्रेत्राइण वधेल्हत्वापि | गौ. ध. सू., ३.४-११ 
यः साहस कारयति स दारयों दविगु्ण दमम्‌ | यात्त, २,२३१ 
आरंभकृतसहायइच तथा मार्गानुदेशकः | 
आश्रयद्वन्यदाता च अक्तदाता विकर्मिणात्र || श्रपराकोंड्त कात्यायन 
पृू७ ,«८२१ 

< बलादइत्त बलारुक्तः बलाच्च प्रतिपादितम । 
सवान्‌ बलकृतानर्थानि कृतान्मनुरमबीत || मनु ८.१८१ 

श्श्प्ठ 


० १२ ] दंड के प्रकार 


माना जा सकता हैं इस विप्य में मतभेद था। कुछ धर्मशास्त्री आउवें साल 
तक तो कुछ 2५वें साल तक किये गये अपराधों के लिए बालक को अपराधी 
नहीं मानते थे | यदि अपराधी के जिम्मेदारी के बारे में संदेह हो, तो उसको 
छोड़ दिया जाता था? । 

जुर्माना, कायवास, देशनिष्कासन, अ्ंगविच्छेद व प्राणदंड ये पाँच प्रकार 
के दंड प्राचीन भारत में दिये जाते थे। प्रायः दंड जुर्माना के रूप में किया 
जाता था | उसका परिमाण प्रायः अपराध के अनुरूप रहता था। कारावास की 
सजा जिनको होती थी उनको सावंजनिक रास्ते दुरुस्त करने का काम दिया 
जाता था। इसलिए, कि उससे लोगों के मन पर अ्रसर पड़े | चोरों के हाथ या 
पाँव कभी-कमी न्यायालय के आदेश से अ्रन्य देशों के समान प्राचीन भारत में 
भी काटे जाते थे । उच्च वर्गों के लोगों को कभी-कभी देशनिध्कासन की सजा 
दी जाती थी । खुन, राजद्रोह, डकेती, सतीत्वहरण इत्यादि धोर अपराधों के 
लिए प्राणदंड दिया जाता था। दंड केवल अपराधियों को दिया जाता था, न 
कि उसके रिश्तेदारों के लिए भी । 


दंड का स्त्रूप व परिमाण निश्चित करने के समय अपराध का स्वरूप, 
अपराधी का हेतु, उमर व सामाजिक दर्जा इत्यादि का विचार किया जाता 
था । जाति के कारण भी दंड में विषमता उत्पन्न होती थी। धर्मसूत्रों के अनुसार 
ब्राह्मणबध के लिए. १००० गायों की, क्षत्रियवध के ,लिए ४०० गायों की, 
वैश्यवध के लिए. १०० गायों की व शूद्रवध के लिए. १० गायों की क्षतिपूर्ति 
देनी पड़ती थी । जुर्माने का परिमाण भी वर्ण के अनुसार घटता-बढ़ता था । यह 
हमारे न्याय-पद्धति का एक दोष था इसमें संदेह नहीं है| स्मृतिकार मानते हैं कि 
ब्राज्षण का अपराधजन्य पाप शूद्र से शतगुणा होता है; ऐसी परिस्थिति में 
उसका दंड भी अधिक होना चाहिये था। किन्तु हमें यह भी भूलना नहीं चाहिये 
कि उन्नीसवीं सदी तक संसार में सबंत्र उच्चवर्गीय लोगों को, जैसे सरदार, 
पुरोहित (बिशप) इत्यादि को, सौम्य दंड दिया जाता था। किन्तु यदि हम और 
देशों के समान ऐसा न करते तो हमारी संस्कृति का शिर निस्संशय अधिक 
ऊँचा रहता | 





१ न च संदेहे दण्ड कुबांत। आप, ध. सू. २.५,२.२ 
२ बंधनानि च सवाशि राजा मार्ग निवेशयेत्‌ | 
दुःखिता यत्र दृश्येडन्चिक्ृता: पापकारिणः || मनु, ३-२८८ 


श्र५्‌ 
शा० ६०--- १४५ 


न्‍्यायदान-पद्धति [ अ० १२ 


धर्मशास्त्रों में कारागह व उसके अधिकारियों के निर्देश बहुत कम मिलते 
हैं। अथशास्त्र में जेलर को बंधनागाराध्यक्ष यह नाम दिया है। यदि वह 
कैदियों से घूस लेता था, उनको मारता-पीटता था या पूरी भोजन-सामग्री न देता 
था तब उसे दंड दिया जाता था। पुरुष-कैदी स्त्री-कैदियों से अलग रखे जाते 
थे। संनिधाता के मातहत में करावास रहते थे, वह उनके लिए. उचित स्थान 
निश्चित करता था व आवश्यक इमारतें बनवाता था। (अ्रथंशास्त्र, २.४) 


मामलों का किस तरह विचार किया जाता था इस पर अब हम विचार 
करेंगे । वादी पहले आवेदन-पत्र (??]97४0) मेजकर अपना दावा दाखिल 
करता था। आवेदन-पत्र में जो मुख्य कारण ( मुद्द ) दिये जाते थे, उनमें वादी 
फक नहीं कर सकता था। दावा दाखिल होने के बाद प्रतिवादी को बुलाया 
जाता था व उसे निश्चित समय में अपना उत्तर (प्रत्यावेदन) देने को कहा 
जाता था। वह अपने उत्तर में वादी की माँग को स्वीकार कर सकता था, या 
उसको इन्कार कर सकता था, या यह दिखा सकता था कि वादी ने यह माँग 
छोड़ दी थी,या उसके विरुद्ध न्यायालय ने निर्णय किया था। आवेदन-पत्र व 
प्रत्यावेदनन्पत्र का विचार करके न्यायाधिकारी वादी-प्रतिवादी को अपने पक्ष के 
प्रमाण उपस्थित करने को आदेश देता था। गवाही, लेख व भुक्ति (7208568- 
807) ये तीन मुख्य प्रकार के प्रमाण थे। भुक्ति लेख से व लेख गवाहों से 
अधिक महत्व के समझे जाते थे । 


यदि किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिलता था तो दिव्य का आश्रय 
लिया जाता था | दिव्य पर आजकल हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। किन्तु. 
आजकल के कोर्टों में भी वादी-प्रतिवादी सहमत होने पर जो विशिष्ट प्रकार की 
शपथ देकर न्याय-निर्णंय करते हैं वह भी दिव्य का ही एक प्रकार है। प्राचीन 
व॒ मध्ययुगीनकाल में हिन्दुस्तान व यूरप में लोगों का विश्वास था कि दैवी- 
शक्ति निरपराधी मनुष्य को अपने निर्दोषित्व प्रस्थापित करने में अ्रवश्य सहाय्य 
देगी, इसलिए दिव्यों का प्रचार उस समय बहुत था । स्मृतियों में जो दिव्य 
कह्टे हैं उनमें कुछ युक्तिसंगतता भी है । सर्म्ृतिग्रंथ तब ही दिव्य के श्रायोजन 
की अनुमति देते हैं जब्र दूसरा कोई भी मौखिक या लैखिक प्रमाण नहीं प्राप्य 
होता था | याशवल्क्य स्मृति में जो अग्निदिव्य बताया है उसमें निरपराधी व्यक्ति 
को यशस्वी न होना असंभव नहीं था। पहले अपराधी के हाथ पर सात हरे 
पलाश के पत्र रखे जाते थे व पश्चात्‌ अग्नि की प्राथना की जाती थी कि वह 


ब्२६ 


। की] 


अ० १२ ] स्टूतियों में वकीलों का निर्देश 


अभियुक्त को सहाय दे यदि वह सचमुच निर्दोपी हो। तत्पश्वात्‌ अभियुक्त के 
हाथ पर सात हरे पलाशपत्रों पर लोहे का ज्वलंत गोला रखा जाता था व उसको 
लेकर उसे सात पद चलना पड़ता था, जिसके पश्चात्‌ वह उस गोले को फेंक 
देता था। तत्पश्चात्‌ उसके हाथ कपड़े में बाँध कर तीन दिन रखते थे; यदि 
हाथ पर फफोला न हो, तो अभियुक्त को निर्दोषी उद्घोषित करते, यदि हो तो 
दोषी | जिस युग में लोगों का यह दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर निदोंषी व्यक्ति 
को सहाय्य करता है उस युग के लोगों को ऐसा दिव्य न्यायसंगत ही दीखता था। 
जलदिव्य, विषदिव्य इत्यादि दिव्यों में भी निरपराध व्यक्ति को यशस्वी न 
होना अरसंभवनीय नहीं था । उनके वर्शन स्थानामाव के कारण यहाँ नहीं किये 
जा सकते हैं । 

वादी व प्रतिवादी द्वारा उपस्थित प्रमाणों का विचार करके न्यायाधिकारी 
सम्यों से परामर्श करके मामले का निर्णय करते थे | निर्णयपत्र की एक नकल 
वादी व प्रतिवादी को दी जाती थी। जिसके प्रतिकूल निर्णय होता था वह 
उसके विरुद्ध उच्चन्यायालय में अपील कर सकता था। 


प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति के वर्णन में वकीलों का निर्देश बहुत कम 
आता है | मनुस्मृति में एक जगह कहा है कि गवाही, प्रतिभू ( 870०/9 ) व 
न्यायाधिकारी दूसरे के लिए, परिभ्रम करते हैं व उनके फलस्वरूप “विग्र', 
साहूकार, व्यापारी और राजा को लाभ होता है? । कुछ विद्वानों का कहना है कि 
यहाँ विप्र शब्द वकील के अथे में प्रयुक्त किया गया है। इस मत को स्वीकार करने 
में कुछु कठिनाई है, हो सकता है सभ्यों को भी कुछ पारिश्रमिक मिलता था। नारद्‌- 
स्वृति पर जो असहाय की टीका है उसमें एक जगह|वकील का निस्संदिग्ध उल्लेख 
आया है। वहाँ एक '"स्मातंधुरंघरर एक ऋणी को आश्वासन देता है कि उसे 
महाजन का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह उसे १००० द्रम्म 
देगा तब्र वह न्यायालय द्वारा उसके अनुरूप निर्णय प्राप्त करेगा (ऋणादान 
५.४) शुक्र कह्दता है कि यदि वादी या प्रतियादी धर्मनियम न जानने या इतर 
काये में व्यस्त होने के कारण अपना मामला ठीक नहीं चला सकते थे, तब 
उनके लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता था। ऐसे प्रतिनिधि को 
नियोगी कहते थे, उसका कतंव्य था कि वह अपने असील ((॥67४४) के दावे 





3. श्रयः पराथें क्लिश्यंति साक्षिण: प्रतिभू: कुलम | 
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आय्यो वणिडः नूपः ॥८.१६५९ 
ब२७ 


न्‍्यायदान-पद्धति [ श्र० ११ 


का पूरा समर्थन करे। यदि वह विरुद्ध पक्ष से सहाय करता था तो उसे दंड दिया 
जाता था। वकील की फी £ प्रतिशत से £ प्रतिशत तक थी। दावे की रकम जैसी- 
जैसी बड़ी हो जाती थी वैठी वक्कील की फी कम हो जाती थी। जब न्यायदान 
पद्धति का पूर्ण विकास पाँचवीं सदी के समय हुथ्रा था तब कुछ धर्मशास्त्री 
वकीलों का काम करते थे इसमें संदेह नहीं है । किन्तु वकीलों की संख्या विशेष 
बड़ी नहीं थी। आजकल के समान प्राचीन भारत में वकीलों का एक धनी व 
प्रतिष्ठित वर्ग समाज में नहीं था । 
धरम या विधिनियमों का स्वरूप 

सरकारी ब गैरसरकारी न्यायालयों में जिस धर्म या विधिनियमों के अ्रनुसार 
न्यायनिर्णय किया जाता था उनका क्‍या स्वरूप था व वे किसके द्वारा बनाये 
जाते ये इस पर हम अब विचार करेंगे। सामान्यतः विधिनियमों के लिए धर्म 
शब्द का उपयोग किया जाता था, किन्तु उस शब्द के अ्रर्थ में धार्मिक व मैतिक 
नियमों का भी अंतर्भाव होता था जिनको न्यायालय कार्यान्वित नहीं कराते थे । 
धमंशास्त्र के अनुसार गहस्थ को अग्निहोत्र रखना आवश्यक था। अनेक लोग 
वैसा नहीं करते थे व उस लिए, न्यायालय उन्हें दंडित नहीं करता था। 


प्राचीन भारत में अनेक सदियों तक केवल परंपरा द्वारा विधिनियम रक्षित 
किये जाते ये, इसलिए, धर्मशास्त्र में उन्हें सामायाचारिक धर्म माने समाजरूद़ि 
पर आधारित विधिनियम कहते थे। इन विधिनियमों में कुछ कौटुम्बिक जीवन 
से संबंध रखते थे व उनके द्वारा दायादि अधिकार उत्पन्न होते थे, कुछ 
सामाजिक जीवन से संबंध रखते थे व चोरी, धूसखोरी इत्यादि रोकने की कोशिश 
करते थे; केवल इन प्रकार के विधिनियमों का ही विचार न्यायालयों में होता था । 

जब ये सब नियम रुढ़ि पर श्रधिष्ठित थे तब्र वे श्रसानी से बदल जाते थे; 
धमंशात्र में अंतर्भत होने के कारण उनमें बदल करना आगे चलकर कठिन 
हो गया | किन्तु समाज हमेशा बदल जावा है, धर्मशाश्ननांतगंत नियम भी 
जब म्तप्राय होते थे तब्र उनको बदल कर प्रत्यक्ष रूढ़ि के अनुसार नये नियम 
धर्मशास्त्रों में श्रेंतमंत करने का आयोजन किया जाता था । 





१ व्यवहारानभिज्ञ न द्न्यकार्याकुछेन वा | 
प्रत्यथिनाथिना तज्ञ: काय;: प्रतिनिधिस्तथा | 
लोसेन त्वस्यथा कुबन्ति योगी दण्डमइंति || शुक्र, ४.५'११४-५ 





ब्र्द् 





अ० १२ ] धर्म या विधिनियमों का स्वरूप 


न्यायालय धर्मशास्त्रविहित दाय, ऋणादान, साहस इत्यादि विषयों के 
नियमों का पालन जैसे समाज द्वारा कराता था वेस ही जातिधर्म, जनपदूधम 
( स्थानीय रूढ़ियाँ ) श्रेशिधर्म व कुल धर्मों का भी, यदि उनके द्वारा कुछ हक 
या अधिकार उत्पन्न हो जाते थे१ | ये सब धरम प्रायः परंपरा पर अधिष्टित थे व 
सामाजिक परंपरा समाज के समान बदलती रहती थी । प्राचीन भारत में सरकार 
द्वारा वर्णाश्रमधर्मों का पालन कराया जाता था ऐसा जब विधान किया जाता 
है तत्र उसका माने यह नहीं है कि अ्रतिप्राचीन काल में रूढ़ नियम समाज पर 
लादे जाते थे। न्यायालय समकालीन समाज में रूंढ़िं के अनुसार बदले हुए. 
नियमों का ही विचार करते थे | पंडित-ऐसे सरकारी मंत्री भी कौन-कौन नियम 
मृत प्राय हो गये हैं, कौन-कौन नये नियम रूढ्र हुए हैं, कौन-कीन नियम धर्म- 
शासनाघिष्ठित होते हुए, भी अभी त्याज्य हुए हैं इत्यादि के बारे में घोषणा 
करते थे* | इससे यह सिद्ध होगा कि जो धर्मनियम न्यायालय द्वारा कार्यान्वित 
किये जाते थे उनमें से बहुसंख्यक नियम प्रत्यक्ष व्यवहार के अनुसार ही होते थे। 

इतर देशों के समान प्राचीन भारत भी अपने धर्म को शास्त्रप्रणेत मानता 
था । किन्तु इस धर्म के नियम प्रत्यक्ष आचार पर आधारित थे; उनका उद्देश्य 
केवल ज्षत्रिय या ब्राह्मणों का हितसाघना नहीं था । 


प्राचीन भारत के न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले विधिनियम 
किसी विधानसभा या पालियामेंट द्वारा स्वीकृत कानून नहीं थे. वे प्रायः सदाचार 
व रुढ़ि पर अधिष्टित थे | वे सदा के लिए निश्चित किये हुए व धर्मशास्त्र में 
लिखे गये नियम नहीं थे | उनमें बदल भी हो जाता था, किन्तु वह राजाशा 
के अनुसार नहीं होता था न किसी पार्लियामेंट के कानून के अनुसार । रूढ़ि व 
परम्परा समाज-नियमों में धीरे-धीरे बदल करती थी ओर उनका स्वीकार समाज 
द्वारा किया जाता था ब व न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित किये जाते थे । 





$ जातिजानपदान्धपानन श्र जीघम। इच घमंवित्‌ | 
समीक्ष्य कुलधमा इच स्वधम' प्रतिपादयेव ।| 
< पृ १७२, नो. २ 


अध्याय १३ 


आय ओर व्यय 
शक 


राज्य की समृद्धि और स्थायित्व उसकी आआ्रार्थिक स्थिति की सुदृढ़ता पर ही 
निर्भर है | इस सिद्धांत को प्राचीन भारतीय आचार्य मली-भाँति समझते थे। 
इसीलिए, उन्होंने कोष की गणना राज्य के अंगों में की है और कोष या श्रार्थिक 
दुबंलता को राष्ट्र की महान्‌ विपत्ति माना है। 

धमंप्रधान होने के कारण वैदिक वाडमय से तत्कालीन राज्यों की आर्थिक 
व्यवस्था के विषय में अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता । राज्यों के विकास की 
प्रारंभिक अवस्था में राजा की शक्ति अधिक न थी और लोग स्वेच्छा से जो 
कभी-कभी दे देते थे वही उसे कररूप में प्राप्त होता था। अस्तु, राजा अपने 
अनुयाइयों और कमचारियों का पोषण अपनी ही भूमि, चरागाहों और गोधन से 
प्रात्त होने वाली आय से ही किसी भाँति किया करता था | देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए चढ़ायी जाने वाली भेंट का नाम ही “बलि!* राजा को स्वेच्छा 
से दिये जाने वाले करों या अन्य उपहारों के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। राज्य- 
आअष्ट राजा के पुनः राज्यप्राति के समय प्रार्थना की जाती है कि इंद्र भगवान 
उसे प्रजा से “बलि? दिलवाने में सहायता दें* और उसे प्रजा से प्रचुर उपहार 
आओर “बलि? प्राप्त करने का सौमाग्य प्राप्त होर | इन प्रार्थनाओं से भी यह 
ध्वनि निकलती है कि जनता श्रभी राजा को नियमित कर देने में अभ्यस्त न 
हो पायी थी | 


धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन हुआ । परवर्ती वैदिक वाढमय में राज्या- 
भिषेक के समय के एक मंत्र में राजा प्रजा का खानेवालाः ( विशामत्ता* ) 


कल सपने + 
१ देखिए ऋग्वेद ७५, १. १० | 

२ अथा ते इन्द्र: केवलीः प्रजा बल्लिहतस्करत्‌ | ऋ, १०. १७३. ६ | 

३ भथवे, ३. ४. ३. | 

४ विशामत्ता समजनि | ऐत. ब्राह्म,, ७. २९ | 
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अ० १६ ] वेदिककाल में करों का बोका 


कहा गया है। इस संबोधन से यही बोध होता है कि लोग राजा को नियमित 
रूप से कर दिया करते थे और इसी के बल पर राजा अपने कर्मचारियों सहित 
ठाट-बाट से रहता था। 

वैदिककाल में ब्राह्मण लोग पौरोहित्य वृत्ति करते थे, जिसमें अ्रधिक लाभ की 
गुजायश न थी, क्षत्रिय लोग नये प्रदेशों के जीतने में ही लगे थे, और शाट्ठ्ों के 
पास कोई संपत्ति न थी। अतः कर का मुख्य भार वैश्यों पर ही पड़ता था 
और बहुत से स्थलों पर उनका वर्णन करदाताओं के रूप में हुआ है! । पर 
यह भी न समझना चाहिये कि अन्य लोग कर देने से एकदम मुक्त थे क्योंकि 
राजा को बहुत से स्थलों पर सबसे कर लेनेवाला कहा गया है* । 


पहले के अ्रध्यायों में दिखाया जा चुका है कि प्रारंभ में राजा की स्थिति 
सरदार-मंडल के प्रधान की सी थी। ,अ्रतः यह भी संभव है किराजा के 
अतिरिक्त अन्य सरदार लोग भी अपना अलग कर वसूल करते थे। इस अनुमान 
का समर्थन शतपथ ब्राह्मण के इस कथन से होता है कि “दुब्लों को बहुघा 
बलवानों को कर देना पड़ता है? । 


“भागधुकः (राजा का भाग वसूल करने वाला ) और “समाहर्ता? ( कर 
लाने वाला ) जो इस समय के 'रत्नी? मंडल में भी थे, संभवतः कर विभाग के 
ही अधिकारी थे | संभवतः पहले का काम अ्रन्न तथा अन्य उत्पादित सामग्रियों 
में से राजा के भाग का अंश एकत्र करना था और दूसरे का काम इन्हें भंडारों 
और कोधों में संचित रखना था | 

राज्य की आय के स्तोत कृषक और पशुपालक थे । कृषक राजा को अपनी 
फतल का एक भाग दिया करते थे, जिसका परिमाण वैदिक ग्रन्थों में नहीं बताया 
गया है। उस समय के समाज में पशुपालकों का श्राजकल की अपेक्षा बहुत 
अधिक महत्व था, क्योंकि समाज को पशुपालन की दशा से कृषि में प्रवेश 
किये अधिक समय न हुआ था। ये लोग कर में गाय, बैल, ओर घोड़े दिया 
करते थे* | राज्य इन सब के एक निश्चित अंश का अधिकारी था । 





१ अन्यस्य बलिकृत्‌ | ऐत, वा. ७, २९; शत. थ्रा. ११. २. ६, १४ | 
२ विशो5द्धि सवाः | अथवे, ७. २२, ७ | 

हे छत, शा. ११. २. ६, १४ | 
४ 


एस भज आामे अइवेषु गोष । अथव, ४. २२, २ | हे 
२३१ 


आय ओर व्यय [ अ० १३ 


प्रजा से 'भाग' के अ्रतिरिक्त राजा युद्ध में विजित शत्रुओं या सरदारों से 
भी खंडणी या कर पाया करते थे" । वैदिक काल में वाणिज्य-व्यवसाय की आरयो 
में विशेष प्रतिष्ठा न थी इसलिए इस स्रोत से विशेष आय न थी। खानों 
पर राज्य का अधिकार था या नहां और राजद्वारा उनकी खुदाई की जाती थी या 
नहीं इसका ठीक पता नहीं । 


हॉपकिन्स का यह मत हैं कि वेदिक काल में कर बहुत अधिक और कठोर 
थे, ओर राजा की शोपक प्रवृत्ति का नियंत्रण करने के बजाय पुरोहित उसे 
अपनी प्रजा का “क्षण? करने में प्रात्साहन देते थे* | परंतु यह धारण ठीक 
नहीं है | हॉपकिन्स “विशामत्ता' शब्द से धोखा खा गये हैं । जैसा कि विदिक 
इंडेक्स” में कहा गया है इस उक्ति का सूत्र इस प्रथा में है जिसमें राजा ओर 
उसके कर्मचारियों का पोषण प्रजा के उपहारों से चलता था, जिसके अनेक 
उदाहरण अन्य देशों में भी प्राचीनकाल में पाये जाते हैं | ब्राह्मण-पन्थों में 
अत्ता? शब्द का प्रयोग बहुधा "भोक्ता? के अथ में हुआ है। यथा, एक जगह 
पति को “अ्रत्ताः ( भोक्ता ) ओर पत्नी को “आद्य! ( भोग्या ) कहा गया 
हैं* | इसका अथ यह तो नहीं हो सकता छि पति पत्नी का खाने वाला या 
पीड़क था | फिर यह भी ध्यान रुवना चाहिये कि “विशामत्ता? का प्रयोग 
लाक्षणिक अर्थ में और राज्याभिषेक के वर्णुन के प्रसंग में हुआ है जहाँ राजा 
की शान-शीकत का बड़ा लम्बा-चौड़ा वर्णन किया गया है। यथा, “राज 
प्रतिष्ठित द्वो रहे हैं सत्र लोगों के शासक, प्रजा के खानेवाले ( विशामत्ता ), 
दुरगों का तोड़ने वाले, देत्यों का नाश करने वाले और धर्म तथा ब्राह्मणों का 
प्रतपालन करने वाले? | पाँचव अध्याय में बताया जा चुका है कि इस समय 
राजा की स्थिति बड़ी ही कमजोर थी और उसके ऊपर जनता की संस्था “समिति” 
का काफी नियंत्रण रहता था। अतः यह संभव प्रतीत नहीं हाता कि इस समय 
के लोग करों के भार से पिस जा रहे थ । 


वैदिक युग के बाद और मीर्यकाल के पृ बीच के समय की कर-व्यवस्था 





$ ऋग्वेद, ७. १८, १९ | 

२ हापकिस, “इ डिया ओल्ड ऐंड न्यू! ए० २४० | 
३ बंदिक इ डेक्स, 'राजन! | 

४ शतपथ हा. १. २. ३. ६. | 
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के बारे में बहुत कम ज्ञान है। इस युग का कुछ हाल जातकों से मिलता हैं, 
पर उनसे भी इस विपय पर बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है । वे केवल यह 
बताते हैं कि अच्छे राजा केवल विधानसम्मत कर ही लेते थे और दुष्ट शासक 
नाना प्रकार के अवैध कर लगाकर प्रजा को इतना सताते थे कि वे कर वसूल 
करनेवाले कर्मचारियों के भय स भागकर जड्जल में शरण लेते थे'। इन 
उद्धरणों से कर-व्यवस्था के वास्तविक रूप के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 


मौरयकाल में हम निश्चित जानकारी ग्राप्त होती है। अथंशात्र, धर्म॑यत्रों, 
श्रे।र स्मृतियों से पर्याप्त सामग्री मिलती हैं, जिनकी छानबीन तत्कालीन शिला 
ओर ताम्रलेखांद और यूनानी इत्तलेखकों के विवरणों से भी की जा सकती है । 

प्रारंभ में ही कर-व्य4स्था के मूल सिद्धान्तों पर "िचार कर लेना घुविधा- 
जनक होगा | इस संत्रंध में स्मृतियों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं, उनसे 
श्रेष्ठ और दोप-रहित दूसरे शायद ही हो सकते हैं | 

(१) कर न्यायोचित और सीमित होने चाहिये। अत्यधिर कर लेनेवाले 
राजा से जनता जितनी रुष्ट होती है उवनी ओर किसी से नहीं * । माली फूल 
आर फल तो 7 लेता है पर वृक्ष को हानि नहीं पहुँचातारं । राजा को भी इसी 
भाँति कर उगाहना चाहिये कि प्रजा का कष्ट न पहुँचे। बकरी काट डालने से 
अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जायगा पर उसे पालने से तो 
अनेक वर्षों तक नित्य दूध का लाम होता है * | 


(२) उचित कर की कसौटी यह है कि राजा और प्रजा, विशेषतः कृषक और 





जहातक, ४. ४, ९२९९; ५. ९८५९, ४. १०१ | २. ४8. १७. 

कर वसूल करनेवाले, “बलिसाधक' या 'बलिपतिगाहक' पुकरे जाते मैं । 
इनमें वेदिक शब्द 'बलि' की परंपरा कायम चल आती है । 

२ भ्रद्विपंति परिख्यातं राजानमतिसखादिनम्‌ | म. भा, १२-८७. ७९ | 


हक 


६ फलार्थी नृपतिलकांकान्पालपेयत्नमास्थितः | 

दानमानादितोयेन  मालाकारों5कुरानिव || पंचतंत्र १. २४७२ | 
४ अजामिव प्रजां हन्याया मोहात्मथिवीपतिः | 

तस्येका जायते प्रीतिन ह्वितीया कदाचन || वही २४२। 
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व्यवसायी, दोनों समर्के की हमें अपने परिश्रम का उचित लाभ मिल 
रहा है । 

(५) वरणिज्य और उद्योग में लाभ पर कर लगाना चाहिये आमदनी 
पर नहीं । 


(४) किसी भी वस्तु पर कर एक ही बार लिया जाय दुबारा नहीं? । 

(५ ) यदि कर बढ़ाना आवश्यक हो जाय तो वृद्धि एकाएक नहीं क्रमशः 
की जायर | 

( ६ ) राष्ट्र पर संकट के अवसर पर ही अतिरिक्त कर लगाना चाहिये । 
जनता को भलीमाँति स्थिति समझता देनी चाहिये ताकि वह स्वेच्छा से कर दे | 


राजा को कमी न भूलना चाहिये कि अन्य उपाय न रहने पर ही अतिरिक्त कर 
लगाया जाय ४ | 


सभी लोग स्वीकार करेंगे कि उपयंक्त सिद्धांत आदर्श हैं और आधुनिक 
युग के लिए भी उतने ही उपयुक्त हैं जितने प्राचीन युग के | इनका पालन कहाँ 
तक होता था इस पर भी आगे चलकर हम विचार करेंगे। 

परिस्थिति के अनुसार नियमित कर में पूरी या श्रंशतः छूट देने के बारे में 
भी बहुत ही न्याय-संगत व्यवस्था की गयी थी। अर्थशास्त्र ओर शुक्रनीति 
दोनों का मत है कि यदि कोई व्यक्ति अपने उद्योग से बेकार भूमि को कृषियोग्य 
बनावे या सरोवर आदि बनवा कर तिचाई द्वारा भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ावे 
तो सरकार उसे नाममात्र का कर लेकर भूम दे ओर धीरे-धीरे उसे बढ़ाकर ४-४. 
वर्षों में साधारण स्तर पर लावे5। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्राचीन - 





१. विक्रय क्रयमध्वानं भक्तः च सपरिव्ययमर | 
योगश्षेम॑ च सप्रेकष्य वशिजों दापयेस्करान || मनु. ७-१२७ | 
वस्तुजातस्पेकवारं शुल्क ग्राह्म' प्रयत्नतः | 
३ अल्पेनालल्‍पेन देयेन व्धमानं प्रदापयेत | 
ततो भूयस्ततों भूय: क्रमर्द्धि समाचरेत || 
दुमयम्निव दुम्यानि शश्वदभारं विव्धेयेत्‌ || म. भा. १२-८८, ७.८ । 
४ मभम भा. १२-८७, २६-३९ ; शुक्रनीति ७-२. १० 
५. श्रथशास्त्र ७. अध्याय ९, झुक्रनीति ४, २. १२२ । 


अककन्यकमाबतरमा2 धयातक कक 
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काल से १८वीं शताब्दी के शअ्रंव तक भारत में राज्य इस नीति का अनुसरण 
करते थे | 

राजकीय सेना में नियमित काल में पर्याप्त संख्या में सेनिक भेजनेवाले ग्राम 
भी कर से मुक्त कर दिये जाते थे । 


गूँगे, बहरे, भ्रंधे और अन्य अपाहिज व्यक्ति भी अपनी गरीबी के कारण 
कर से मुक्त किये जाते थे। यह भी कहा गया है कि गुरुकुल में विद्याध्ययन 
करने वाले श्रंतेवासी और वनों में तप करने वाले तपस्वी भी कर से मुक्त किये 
जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि इनकी कोई आमदनी नहीं थी। स्त्रियों को 
प्रारंभिककाल में संपत्ति का अधिकार बहुत कम था अ्रतः उन्हें भी कर से मुक्त 
करने की सिफारिश की गई है? | बाद में जब उन्हें दायमाग मिला तो केवल 
निधन विधवाएँ और अनाथ स्त्रियाँ ही कर-मुक्ति के योग्य समभी गयी होंगी । 


स्मृतियों ने शओोत्रिय! ( विद्वान ब्राह्मण ) को भी कर से मुक्त करने पर जोर 
दिया है | आदर्श श्रोजिय का कतंव्य अकिश्वनतात्रत धारण कर विशद्यार्थियों 
को निःशुल्क वेदशास्त्राद की शिह्वा में ही जीवन लगा देना था। और प्राप्त 
प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वे वास्तव में इस कतंव्य का पालन भी यथासाध्य 
करते थे अतः यह उचित ही था कि वे राज्य-कर से मुक्त किये जायें। विद्वान 
ब्राह्षणों को कभी-कभी सरकार से अग्रहार ग्राम भेंट में मिलते थ जिनके सरकारी 





१ ए. क., ३ सेरिंगपट्टण से १४८, सौ. इ'. एु. रि., १८१२ सं. ४२२; 
हू. म. प्र , भाग २ महुरा सं. ३े ज. । 

२ अकरः श्रोजियः | सर्ववणानां स्त्रियः | कुमाराइच प्राग्व्यंजनेभ्यः | ये च 
विद्यार्था' वसंति । तपस्विनइच ये धर्ंपराः । झूद्॒इुच पादावनेक्ता अंध- 
बधिरमूकरोगाविश्शइच । आप. धघ. सूत्र. ११. १०. २६, १४-१७ | 


ए. क., ४७, चामराजनगर, सं १८६ ओर येलंदूर सं. २. इन लेखों से 
स्पप्ट सिद्ध होता है कि इन सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता था। 
येलंदूर लेख में कहा गया है कि जीविका का साधन न रहने पर न केवल 
पाँच वाराह कर देने से ही मुक्त की जाय बरन्‌ उसे छ बाराहों की छृक्ति 
भी दी जाय | 


३ प्रियमाणोप्याददीत न राजा श्रोजियात्करम | मनु. ७. १३३ 


हर 
“९5 
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कर वे आपस में बाँट लेते थे; इस अवस्था में उन्हें कुछ कर देना पड़ता था* । 
यह उचित भी था, क्योंकि अब वे अर्थहोनता के आधार पर पूरी मुक्ति पाने के 
अधिकारी न रह जाते ये | पर यदि बआह्षणों को इन ग्रामों से श्रपने हिस्से में 
मिलने वाला धन स्वल्प होता तो इस स्थिति में उन्हें सरकार पूरी मालगुजारी 
माफ कर देती थी* । मगर ऐसे करमुक्त श्रोत्रियों की संख्या बहुत कम 
रहती थी । 


कुछ स्मृतियों ने पूर ब्राह्मण वर्ण को ही कर से मुक्त करने का श्रादेश दिया 
है, | पर इस विषय में शास्त्रकारों में मतभेद दिखाई देता है। महामारत में 
स्पष्ट कहा गया है कि जो ब्राह्मण अच्छे वेतन पर सरकारी पदों पर हों और जो 
वाणिज्य, कृषि या पशुपालन जैसी अर्थकारी दृत्ति में लगे हों, उनसे पूरा-पूरा 
कर लिया जाय४ | जब ब्राह्मण-लेखक स्वयं भी इस विषय पर एकमत के नहीं 
हैं तो स्वमावत: राज्यों ने भी इस आदेश को अनिवाय न माना होगा । फिर भी 
पूरे ब्राह्मण वर्ण के कर-मुक्त किये जाने के उदाहरण यदा-कदा मिलते हैं । 
परमार वंश के राजा सोमरसि|ह देव (अनु, २२३० ई०)" और विजयनगर के राजा 





१ हिंदुगर अग्रहार को १०० निष्क और केशवपुर अग्नहार को ३७० निष्क 
मालगुजारी में देना पड़ता था। ए. क. ५. चन्नराय पटद्दण से. १७२े 
और १७९ | 

२ ईद, म. प्रे, भा. १. ए. ७३. यहाँ पूरी मालगजारी माफ़ की गयी सही 
पर याद के राजाओं ने इसे न माना | 

«. यथा-आाहमणमन्यः करादान न कुयांत | ते हि राज्ञों ध्मंकराः । 

विष्ण ३-२५-६ 

« गोजाविमहियाणां च बड़वानां च पोषका: | 
बृत्यथ प्रतिपद्यन्त तान्‌ ( विप्रान्‌ ) वेश्यान्संग्रचक्षत || ४ || 
ऐश्वयकामा ये चापि सामिपाइचव भारत | 
निप्रहानुप्रहरतास्तान्द्विजान्क्षत्रियान्‌ विदुः ।। ५ ॥ 
अश्रोश्रिया: सर्व एत सर्वे चानादिताग्नय: ! 
तान्सवन्धामिकों राजा बलि यप्टि ८ ऋःर ८१ ॥| 

मे. भा. ५२. ७६.४-७ | 
५» प्‌. हूं.,, ८ ६. २०८ | 


4०नष्ाीह १ का 
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अ० १३ ] क्या ब्राह्मण कर मुक्त थे ? 


अच्युतराय * के लेखों में सब ब्राह्मणों के कर से मुक्त किये जाने का वर्णन किया 
गया है। पर इन्हीं लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि यह एक असाधारण ओर 
नई बात समझी गई, इसीलिए. यह इन राजाओं के विशेष श्रेय का कारण भी 
माना गया। इससे पता चलता है कि ये दृष्टांत साधारण नियम नहीं उसके 
अपवाद के सूचक हैं। 


इस बात की पुष्टि दक्षिण भारत के कुछ लेखों के और भी।पक्की तरह से 
हो जाती है, जिनमें कर न दे सकने के कारण ब्राह्मण भूस्वामियों की भूमि के 
नीलाम किये जाने का उल्लेख है। सन्‌ १६२ ई के एक लेख से ज्ञात होता है 
कि अग्रहार भोगनेवाले ब्राह्मणों को भी बकाया भूमिकर पर ब्याज देना पड़ता 
था। यह बकाया भी तीन मास से अधिक न रखा जाता था, इस अवधि के 
समाप्त होने पर न देनेवालों की भूमि बेच कर बकाया वसूल कर लिया जाता था* | 
एक अन्य लेख से पता चलता है कि बकाया चुकाने के लिए कभी तीन महीने के 
एवज दो वर्ष तक मोहलत दी जाती थी, पर इसके बाद पूरा चुकता किये बिना 
जमीन नहीं बचायी जा सकती थी* | उत्तर भारत के इस प्रकार के उदाहरण 
नहीं मिले हैं पर यह मानना गलत न होगा कि पूरे ब्राह्मण वर्ण के कर-मुक्त किये 
जाने के उदाहरण प्राचीन भारत में विरल द्वी थे। साधारणतः ब्राह्मणों को भी 
कर देना पड़ता था, सिवा विद्वान ब्राह्मणों (श्रोज्ियों) के, जो निधेन होते थे 
आर जिन्हें राज्य से कोई दृत्ति भी न थी | 

जिन देवालयों के पास विस्तृत भूमि थी, वे भी कर से मुक्त न थे। जिन 
मंदिरों की आय कम रहती थी उनसे आंशिक कर ही लिया जाता था, लेकिन 
जिनकी आमदनी काफी थी।उनसे पूरा-पूरा कर वसूल लिया जाता था । राज्यकर 
चुकाने के लिए मंदिरों द्वारा अपनी भूमि के कुछ श्रंश बेचने के भी उदाहरण 
मिलते हैं? । कभी-कभी तो बकाया लगान के लिए राज्य द्वारा ही मंदिरों की 
भूमि बेचे जाने के भी उदाहरण मिलते हैं ५। 





१. ३, भ. प्रे. भा., १, ए. २२. गुंतुर जिले में भी ब्राह्मणों को पूरी करमुक्ति 
कभी -कभी मिलने का वर्णन आता है; देखो, इं. म. प्रे, भा, $ ए. २२ 
ए. क , ५ असिकेरा सं. १२८ । 

हूं, म. प्र. भा. २ पृ. १२४७५ 

सौ. इं. ए्‌. रि., १८९० सं. ७७ 

हूं, मे. प्रे, भा. २ पूं. १३२२ 
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ऋण और ब्यश ( अ० ६३ 


अच् करों पर विचार करना चाहिये। भूमिकर ही राज्य की आय का मुख्य 
साधन ५) उतवीएए लेखों में इसका उल्लेख कभी 'भागकर' और कमी “उद्रंग' 
नाम से किया गया है। स्पृतियों में कर की कोई एक ही दर नहीं निश्चित की 
गयी है, थाठ फी-सदी से ३३ फ़री-सदी तक कर लेने का निर्देश मिलता है! । भूमि 
की श्रच्छाई-बुराई के कारण ही यह अंतर पाया जाता है; उदाहरणार्थ जब मनु 
एक ही साँस में आठ, बारह या सोलह प्रतिशत भाग कर में लेने का निर्देश करते 
हैं,' तत्र यह स्पष्ट है कि भूमि की किस्म के अ्रंतर को ध्यान में रख कर ही उन्होंने 
यह निर्देश दिया है। कुलोत्तुंग चोल ने कर के हिसाब के लिए भूमि को आठ 
श्रेणियों म॑ं विभाजित किया थार | भिन्न-मिन्न राज्यों में कर की भिन्न-मिन्न दर 
होने या एक ही राज्य द्वारा आवश्यकतानुसार मिन्न-मिन्न समय पर भिन्न- 
मिन्‍न दर से कर लगाये जाने के कारण भी, स्मृतियों में इस विषय सें मिनन- 
भिन्‍न निर्देश मिलते हैं* | फिर भी साधारण परिपाटी उपज का छुठाँ भाग ही 
भूमिकर के रूप में लेने की थी। बंगाल" और बंदेलखंड तथा बहुधा अन्यत्र 
भी कर एकत्र करनेवाले कर्मचारियों का नाम ही “षष्ठाधिकृत”ः पड़ गया था। 
पर महत्वाकांक्षी राज्यों के लिए. १६ प्रतिशत भूमिकर पूरा न पड़ता था। 
अर्थशास्त्र* और यूनानी लेखकों» के विवरण से शात होता है कि मौयंशासन 
में भूमिकर कृषक की आय के २५ प्र. श. के हिसाब से लिया जाता था, 
अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी ग्राम में विशेष रियायत-स्वरूप 
यह दर आधी ( अ्रर्थात्‌ उपज का आठवाँ भाग ) कर दी थी< | चोल शासन में 





१ मनु ८. १३०, गौतम १०-२४-२७, अर्थशास्त्र ५-२ | 

२ धान्यानामष्टमों भाग: षष्ठो द्वादश एवं वा | ८. १३० | 

हे हू. म. प्रे,, $ पृ. १२९-१३० 

४ पड़भागमुपलक्षण यावता प्रजानां पीड़ा न स्थात्‌ तावदेव प्रजापालन- 
स्यावश्यकत्वात्‌ ॥ स्घछतिरत्नाकर पृ. ६२ | 

७ सेन---इ सक्रिप्शन फ्रॉम बंगाल” सं, १ । 

६ भा. ५अ., ३ | 

७ ऐएंशेन्ट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थेनीज । 

< हिंद भगवा बुधे जातेति लुंबिनिगामे उबलिके कटे अठभागिये च। 


( रुम्मिनदे शिलालेख ) 
रामायण ३. १६-१४ में भी २५ प्र. शव. का विधान है| 
ब्द्‌ट, 





अ० १३ ] भूमि कर का परिमाण 


साधारण भूमि पर २० प्र. श. ओर सरोवर-सिंचित धान-उत्पादन करनेवाली 
भूमि पर ३३ प्र श. लिया जाता था* | राजाधिराज चोल के राज्य में मंदिरों 
को रियायत के स्वरूप १० प्रतिशत कर देना पड़ता था, अर्थात्‌ साधारण भूमि- 
कर इससे अधिक संभवतः २० से ३० प्र. श. रहा होगा | 


यह कहना कठिन है कि सरकार खेत में होने वाले पूरे गल्ले का छठवाँ माग 
लेती थी या ख्चे से बची हुईं उपज का । जातक कथाओं में फसल बटोरते समय 
सरकारी कमंचारियों या बलिपतिगाहकों के उपस्थित रहने का वर्णन है इससे 
पता चलता है कि समूची उपज का ही भाग लिया जाता था* | पर इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं कि राज्य-कर लेते समय कृषि का खर्च बाद न करता रहा हो 
खासकर जब उसकी दर इतनी ऊँची २७ या ३३ प्र. श, रही हो। शुक्रननीति, 
जो ३३ प्र. श. की अ्रनुमति देती है स्पष्ट कहती है, कि कृषक को जितना 
भूमिकर और कृषि का खर्चे देना पड़ता है कम से कम उसका दूना उसे पक्की 
आय के रूपमें मिलना चाहियेरं । इससे प्रतीत होता है कि सरकार का भाग पूरे 
उत्पादन का लगभग १६ प्र. श. और आय का २३ प्र. श. होता था । 


प्रकृतिजन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने पर, यथा समुद्र के बढ़ाव से भूमि 
बलुई होने आदि पर, परिस्थिति के अनुसार सरकार कर में भी छूट देती थी* । 
पर इस प्रकार की स्थिति में कर में सुविधा अपने-आप भी मिल जाती थी, कारण 
कर तो उत्पादित अनाज का ही एक अंश होता था अ्रतः यदि उत्पादन कम 
होता था तो कर भी उसी हिसाब से कम हो जाता था। 


भूमिकर अनाज के रूप में ही लिया जाता था यह सिद्ध करने के लिए 
प्रचुर प्रमाण हैं। भागकर नाम ही इस बात का सूचक है कि यह खेत में होने 
वाली फसल का ही एक भाग था। जातकों में कर एकत्र करने वाले कर्मचारी 
को द'्रोशमापक”ः अभिधान दिया गया है, जिसका अर्थ द्रोण की माप से 





$ ए. क., भा. १० मुलबांगल सं. ४७४७ अ और १०७ | 
भा. २. ए. ३७८ | 
हे राजभागादिव्ययतो द्विगु्ण लूभ्यते यतः ॥ 
कृषिकृत्यं तु तच्छु ध्ठं तन्नयूनं दुःखदं नणाम्‌॥| ४. २. ३१५ | 
४ हू, म. प्रे, १ए. १३६ । 
<२६ 


आय और व्यय आ० १४ ] 


अ्रनाज नापने वाला' होता है। जातकों में ऐसे भी घममीरु व्यक्तियों की 
कथा है जो अपने ही खेत से एक मुद्री धान की बाली तोड़ लेने पर पछतावा 
करते देखे जाते हैं कि इससे राजा अपने भाग से वंचित हो जाता है; अर्थशास्त्र 
में ऐसे अवसर पर जुर्माने का भी विधान है* | स्थान-स्थान पर राज्य की 
विशाल खत्तियाँ या कोठियाँ होती थीं. जहाँ भूमिकर में मिले अ्र॒न्न का संचय किया 
जाता था । इसकी देखरेख राजकीय अधिकारी करते थे जो घुन लगने या सब़ने 
के पूर्व ही इसकी निकासी की व्यवस्था करते थे । 


कुछ लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि ६वीं शताब्दी के बाद कहीं-कहीं 
भूमिकर नकद भी वसूल किया जाता था। युक्तप्रांत के १० वीं शताब्दी के एक 
गुजर प्रतिद्ार दानपत्र में एक गाँव की आमदनी में से ५०० मुद्रा किसी 
देवालय के लिए लगाये जाने का वर्णन है४। इसी काल के उड़ीसा के एक लेख में 
४२ “रुपयों! (चाँदी के सिक्के) की आमदनी के एक गाँव के दान का विवरणों 
है। । राजशजेश्वर मंदिर के ई£श्वीं शताब्दी के दो भित्तिलेखों में ५ ग्राम 
की आमदनी का विवरण दिया गया है, इनमें से ३० ग्रामों में सरकारी कर 
अनाज के रूप में ही, प्रति 'वेलि? १०० “कलम? धान के हिसाब से, लिया जाता 
था, पर ५ आ्जामों में यह सिक्‍कों में १० स्वर कलंजु प्रति 'बेलि? की दर से लिया 
जाता था* | इससे प्रतीत होता है कि €६वीं शताब्दी के आस-पास नकद कर 
लेने का प्रारंभ हुआ | पर ऐसे उदाहरण विरल ही हैं । 


भूमिकर नकद लिये जाने की अबस्था में यह अ्रवश्य ही दो किश्तों में 
शरद ओर वसंत ऋतु की फसल बटोरते समय लिया जाता रहा होगा | 





भा, २ ४. ३७८ | 

भा. २. अ. २२। 

झुक्रनीति, ४७. २. २६-५९ | 
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प्रणाली का प्रतिपादन किया है । 
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भ० १३ ] बकाया भूमिकर 


गुजरात के एक लेख से ज्ञात होता है कि कभी-कभी राष्ट्रकूट शासन में यह तीन 
बार में एकत्र किया जाता था* | 

भूमिकर का प्रमाण समय-समय पर बदलता था | स्मृतियों ने राज्य की 
आवश्यकतानुसार इसके बृद्धि की भी गुंजाशश रखी है। साथ ही सिंचाई की 
नहर सूल जाने पर कर में कमी करना भी आवश्यक था। बनवासी के एक 
उत्कीर्य लेख से ज्ञात होता है कि ऐसे अब्सरों पर सरकार अपने कतंव्यपालन 
से विरत न होती थी* । 

भूमिकर न चुकाने पर एक निश्चित अवधि के बाद, जो समय और स्थान 
के अनुसार भिन्न-भिन्न थी, भूमि बेच दी जाती थी | राजेंद्र चोल के समय यह 
अवधि तीन साल की थी, कुलोचुंग४ ने इसे घटा कर दो वर्ष कर दिया था । 
बकाया रकम पर ब्याज भी लगाया जाता था। पहले दिखाया जा चुका है कि 
ब्राह्मणों की ओर मंदिरों की भूमि भी कर न देने के कारण जप्त कर ली जाती 
थी | पर आश्चय की बात है कि स्मृतियों में कहीं भी राज्य द्वारा नादेहन्दों की 
भूमि जप्त करने के अधिकार का उल्लेख नहीं है। क्‍या यह अधिकार ६०० ई० 
के बाद ही अ्रत्तित्व में आया ! 

यहाँ इस प्रश्न पर भी विचार करना है कि कृषियोग्य भूमि का स्वामी कौन 
होता था । यदि भूमि का स्वामी राज्य था तो कृषक से लिये जाने वाले धन को 
मालगुजारी मानना पड़ेगा, भूमिकर नहीं। पर यदि भूमि का स्वामी कृषक 
था तो इसे भूमिकर कहना होगा । 

आजकल की भाँति प्राचीनकाल में भी इस प्रश्न पर मतभेद था। मनु- 
स्मृति में कद्दा गया है कि भूगभ की निधियों का स्वामी राजा है क्योंकि वह भूमि 

का भी अ्रधिपति है? । इससे केवल कृषियोग्य ही नहीं सब प्रकार की भूमि पर 


हू डि., ऐटि, १३ ए. ६८ । 

ए. क. ८. सोराब सं. «4३ | 

सौ. है. ह., ३) रा. ९ | 

है. मे. प्रे, भाग २ एू. १३४५ 

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ | 
अधेभाप्रक्षणाद्ाजा भूमेरधियतिदिं सः || ८. ३९ | 
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राजा के स्वामित्व का समन होता है। अर्थशासत्र के टीकाकार भटस्वामी ने 
एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भूमि और 
जलाशयों पर राजा का ही स्वामित्व हैं" इतर व्यक्ति का नहीं । डायोडोरस का 
भी कथन है कि मारत में भूमि का स्वामी राजा ही माना जाता है, कोई व्यक्ति 
मालिक नहीं माना जाता । उपयंक्त इन तीन मतों के विरुद्ध, जो इस बिषय में 
निश्चयात्मक नहीं माने जा सकत* । हमारे सामने पूव मीमांसा की स्पष्ट उक्ति 
है जिसमें कहा गया है कि कुछ' यों के श्रंत में राजा द्वारा सब स्व दान का विधान 
है पर इस अवसर पर राजा प्रजा की निजी भूमि दान में नहीं दे सकतारं। 
अधथंशासत्र भी राजकीय भूमि और प्रजा की व्यक्तिगत भमि में स्पष्ट अंतर करता 
है४ | नारद भी कहते हैं कि राजा जनता के णह ओर क्षेत्र के स्वामित्व में 
हस्तक्षेप न करे अन्यथा इससे पूरी अव्यवस्था फेल जायगी" | नीलकण्ठ भी 


'दिकाम+....पयवाएक्मदाभाढ विन, री 244४ "न ७. | ...22कफरीयीक॑कर्ट पक नआाक, 


१ राजा भूमे: पतिद प्यो शारत्रज्ञ रूदकस्य तु । 
ताभ्यामन्यत्तु यद्द्वब्यं सन्न स्वाम्य॑ कुदुंबिनामू || भा. २ अध्याय २४ 

२ संभव है कि भूगभस्थ निधियों का स्वामित्व सिद्धू करने के लिए ही मनु 
ने समस्त भूमि पर राजा का आधिपत्य प्रतिपादित किया हो | भष्टस्वामी 
का आशय भी साधारणतः जल और स्थल पर राजा का आधिपत्य 
प्रतिपादित करना था जैसे आजकल जल, स्थल ओर आकाश में राज्य का 
आधिपत्य माना जाता है। राजकीय भूमि से ही यूनानी छेखकों ने समस्त 
भूमि पर राजा के रवासित्व की कल्पना क ली हो | इस राबंध में युवान 
च्वांग के मत का पता उसके यात्रा विवरण से चलता | देखिये भाग १ 
पृ. १७६ | 

३ न भूमिः सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टत्वात्‌ | पू० मी० ६. ७, ३. इस पर का 
शबरभाष्य ऐसा है :--- 


य इंदानीं सावभौमः स तहिं भूमिं दास्यति । 
सो5पि नेदि ब्रमः । कुतः ।.... . . 


सावभौमत्वे त्वस्यैतदेवाघधिक॑ यदसी प्रथिव्यां सभूतानां म्रीक्षादीनां 
रक्षणेन निर्दिष्टस्थ कस्यचि्धागस्येष्टे न भूमेः | 

४ भाग २ अध्याय २३ | 

५ गरृहक्षशत्र चद्व दृष्टे वासहेतू कुटुंबिनाम | 
तस्मात्त नाक्षिपेद्राजा भूमेरघिपतिद्धि सः || ९-४२। 
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व्यवहारमयूख में स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि राजा समस्त प्थिबी का अधिपति 
है, फिर भी क्षेत्र आदि ( खेत ) का स्वत्व जनता का ही है राज्य का नहीं? । 


प्रागेतिहासिक काल में भूमि पर पूरे समाज का स्वामित्व माना जाता था, 
इसका पता कुछ आचारयों के इस मत से चलता है कि पूरे ग्राम, गोत या 
विरादरी की अनुमति से ही भूमि बेची या हस्तांतरित की जा सकती है* । भूमि 
के इस समाजगत स्वामित्व का यह अर्थ नहीं कि समाज सरकार द्वारा किसी व्यक्त 
की भूमि छीन सकता था, इससे तो केवल भूमि के हस्तांतरित किये जाने पर 
एक रोक सो रहती थी ताकि कोई अबांछुनीय व्यक्ति ग्राम में न था जाय । यह 
थ्यान में रखना चाहिये कि वैदिककाल में राजा भी कोई भूमि दान में तभी दे 
सकता था जब पड़ोसी उसमें आपत्ति न करें * | 


प्रागैतिहासिक काल में समाजगत स्वामित्व का प्रमाव ऐतिहासिक काल में 
दो बातों के रूप में देख पड़ता है। भूमिकर न देने पर भूस्वामी को उसकी भूमि 
से हटा सकने का राज्य का अधिकार मकानदार के किराया न देनेवाले किराये- 
दार को हटा सकने के अधिकार के समान है। यह स्पष्ट सिद्ध करती है कि पहले 
राज्य सब भूमि का स्वामी था । ऐतिहासिककाल में भी ऊसर, जंगल और 
खानों पर राज्य का अधिकार पूर्व काल के उसके समस्त भूमि पर स्वामित्व के ही 
आधार पर था । 


इस बात के निश्चित और प्रबल प्रमाण हैं कि ६०० ६० पू० के बाद से 
कर न देने की अवस्था को छोड़ कर शेष किसी भी स्थिति में सरकार किसी भी 
व्यक्ति की भूमि नहीं छीन सकती थी। लोगों को अपनी भूमि दान करने, 
बेचने या बंधक रखने की पूरी आजादी थी। अम्बपाली और अनाथर्पिडिक ने 
बौद्ध संघ्र को वैशाली और शभ्रावस्ती में विस्तृत भूमि दान दी थी। जातक में भी 


१ तत्तदआसमक्ष त्रादी स्वत्वं तु तत्तद्वोमिकानामेव । राज्ञां तु करग्रहणमात्रम्‌ । 
अतएव ईंदानींतनपारिभाषिकक्ष त्रदानादो न भूदानसिद्धिः । 
किंतु बृत्तिकल्पनामात्नमेव | 
व्यवहारम वृख, स्वत्वागस अध्याय | 
२ स्वप्रामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च | 
हिरिण्योदकदानेन पड़भिगेच्छति मेदिनी। मिताक्षरा याक्ष. २.११३ | 
३ दात, बा, १. ७. ३े ४; 4, १. १. 4 | 
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मगध के एक ब्राह्मण द्वारा अपनी भूमि दूसरे को देने का उल्लेख है'। 
उत्कीर्ण लेखों में मी अनेक व्यक्तियों द्वारा त्रिना सरकार की ओर से किसी बाधा 
या आपत्ति के अपनी भूमि के दानों के बहुत से उल्लेख मिलते हैं । 


इसमें संदेह नहीं कि उत्फीर्ण लेखों में राज्य द्वारा बाह्मणों या देवालयों को 
पूरे गाँव दान में दिये जाने के उदाहरण मिलते हैं, पर इससे कृषियोग्य भूमि पर 
राज्य का स्वामित्व नहीं सिद्ध होता । कारण इन दोनों को राज्य को मिलनेवाले 
कर, जिनमें भूमिकर भी शामिल है, अपने लिए लेने का ही श्रधिकार दिया जाता 
था, इससे गाँव में रहने वाले व्यक्तियों की निजी भूमि के स्वत्व पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता था। दानपत्रों में लोगों से अपनी भूमि छोड़ देने को कभी नहीं कहा 
जाता, उनसे केवल यही कहा जाता है कि दान पाने वाले व्यक्ति का यथोचित 
सम्मान करें और राज्य अधिकारी को जो कर दिये जाते थे वे उसे दिये जाये । 
भविष्य में आनेवाले शासकों को गाँव की भूमिपर कब्जा करने से नहीं वरन्‌ गाँव 
से कर उगाहने को वरजा जाता हैर । 


कभी-कभी राज्य द्वारा भूमिदान के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, पर 
इनमें पूरा ग्राम नहीं वरन्‌ उसमें स्थित भूखंड, जो कभी-कभी छितरे भी रहते 
हैं, दान किये जाते हैं । यथा, वलभी के प्र्‌ वसेन एक ग्राम के देवालय को ३६० 
पादावते भूमि देना चाहते थे, इसमें उन्होंने ग्राम के उत्तर-पश्चिम में स्थित ' 
चार टुकढ़े और उत्तर-पृर्व के चार ठुकड़े जिनका माप ३०० पादावते था और 
४० ओर २० पादावत के दो खेत कुएँ से सींचे जानेवाले दिये४ | यदि राजा 
ग्राम की पूरी भूमि का स्वामी होता तो वह ३६० पादावतत का पूरा एक चक 
ही दे सकता था और पानेवाला भी यही पसंद करता। पर ऐसा न करने का 





१ भा. ४, ४. २०१ | 
एपि, इ'., «८ नासिक सं, १९ 

३ ते यूय्यं समुचितभागभोगकरहिरण्यादिप्रत्यायोपनयनं करिप्यथ आज्ञा- 
श्रवगविधयारूच सर्विप्यथ | को. इ'. इ. भा. ३ एप. ११२ । 
देखिये खोह ताम्रपनत्र, वंही ए. १२६.१३३ | पाली दानपत्र, एपि. इ'., २ 
पृ, ३०४, बरह दानपत्र, एपि. इ , १९ प्‌ १५ | 

४ एपि. इ, ३ प. ३२१ | 

शा 
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कारण यदी हो सकता है कि राजा या सरकार के अधिकार में गाँव के कुछ 
थोड़े से खेत ये, जो उसे उत्तराधिकारी न रहने या कर के बकाया में मिल गये 
थे | आजकल की भाँति प्राचीनकाल में भी प्रत्येक ग्राम में कुछ भूमि राज्य के 
अधिकार में रहती थी, इन्हें कुछ लेखों में “राज्य-वस्तुः कहा गया है” | जब 
राजा भूमिदान करना चाहते थे तो यही राजकीय खेत दे देते थे । जब “राज्य- 
वस्त? में कोई खेत न होते तो वे खरीद कर भूमिदान करते थे; एक लेख भ॑ एक 
वैदम्ब वंशी राजा द्वारा ( ६५० ई० ) ग्राम-सभा से ३ वलि भूमि खरीद कर 
देवालय को दिये जाने का वर्णन है। कुछ चोल लेखों में भी ऐस ही उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें राज्य की अपनी भूमि न द्वोने पर अन्य व्यक्तियों से खरीद कर 
दान किये गये थ* ॥ 


कुछ अल्प लेखों से उपयक्त बात और भी स्पष्ट हो जाती क लेख 
में दक्षिण के राष्ट्रकूट सम्राट अमोधवर्ष (८५० ई० ) द्वारा तहेयूर ब्राम शरीर 
उसी में स्थित एक ५०० » १५४० हाथों की फुलवारी के दान का वणुन है“ । 
एक अन्य छेख में सम्राट गोविन्दचन्द्र (११४० ई० उत्तर प्रदेश) द्वारा लोलिश- 
पाद श्राम और उसमें स्थित “तियायी! नामक क्षेत्र के दान का उल्लेख है! । 
यदि ग्राम के दान से ग्राम की पूरी भ्रमि के दान का अर्थ होता तो, उसमें के 
किसी खेत या फुलवारी के अलग दान के उल्लेख की क्या आवश्यकता थी ! 


अतः निश्चित प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि कम से कम उत्तरबीद्धकाल 
में कृपियोग्य भूमि का स्वामित्व जनता को ही था और राज्यकर न देने के चिंवा 





१ चेंडलूरग्रामे राज्यवस्तुभूत्वा स्थित क्षेत्र **" ' ' ब्राह्मगाय प्रद म्‌ | 
एपि. इं. ४. २३७ | 
२ छोटे छोटे टुकड़ों के दान के लिए देखिये इं. ऐ. ९ पृ. १०३ ( आंध्र देश, 
तीसरी सदी ), एपि. इं. ३ ए. २६०-२ ( मध्यप्रांत ५ वो सदी ), 
ईं. ऐ. ६ पृ. ६६ ( तामिल देश ६ढीं शताब्दी ), एपि इईं. ६ ए. ५६ 
( मैधूर १० वीं सदों ), ह. एं, ६ ए. २०३ गुजरात $रेवीं सदी 2) 
सौ, इ्‌. दइ.., हे ए. १०४ ६ | 
एपि. इ. ४ १. २९., 
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आर किसी कारण से इस स्वत्व का अपहरण न हो सकता था। अ्रतः राज्य 
को मिलने वाली रक्रम भूमिकर था भूमि का किराया नहीं | 


अब हम दूसरे करों की ओर दृष्टिक्षेप करेंगे | कृषि की भाँति वाणिज्य और 
उद्योग को भी अपने योग्य करों का भार उठाना पड़ता था । व्यापारियों को 
ग्राम या नगर में आने वाली वस्तुओं पर चुंगी देनी पड़ती थी। इसका ओऔचित्य 
यों था कि राज्य को सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा पर बहुत खर्च करना पड़ता 
था । यह चुगी नगर या ग्राम के प्रवेश-द्वार पर 'शौल्किक' नामक कर्मचारियों 
द्वारा वसूल की जाती थी* | स्थान-स्थान की प्रथानुसार यह शुल्क पैसा या 
पदार्थों में लिया जाता था। स्मृतियों के निरदशों से प्रतीत होता है कि चुंगी 
पदार्थों के रूप में ही ली जाती थी, कभी-कभी तो कुछ लेखों में किसी स्थान 
पर शुल्क में मिलने वाले घी, तेल, कपास, पान आदि की वास्तविक संख्या भी 
दी गयी है । मुद्रा में भी चुगी एकत्र की जाती रही होगी, सोना, चाँदी, और 
रत्नों पर तो अवश्य ही नकद चुगी लगती रही होगी । कभी कभी उत्कीर्ण लेखों 
में चु गीघरों की आय से दान का उल्लेख मिलता है”; इससे भी सिद्ध होता 
है कि लोगों को अधिकार था कि चुगी पदार्थों के रूप में दें या मुद्रा में । 


वस्तु के अनुसार चुगी की दर भी प्रथक्‌ प्रथक थी, जैसा आजकल होता 
है। मनु ने इंघन, मांस, मधु, घी, गंध, औषधि, फूल, शाक, मिट्टी के बतेन 
ओर चमड़े के सामान पर १६ प्र० श० चुगी लेने की अ्रनुमति दी है । अर्थ- 
शास्त्र ने इन पदार्थों पर इससे कम, माने ४ या ४ प्र० श० लेने का आदेश 





१ मागसंस्काररक्षार्थ मार्गगेम्य: फल हरेत्‌ | छझुक्र ७. २. २९ 

२ इ'. ऐ. २०७ पृ. १८ ( कुमायूँ ९वीं शताब्दी ) मजूमदार ईंस, बगालत 
सं. १ ( बंगाल «4वीं शताब्दी ) 

३ आददीताथ षड़भागं द्ु्मांसमघुसपि पाम्‌ । 
गंधौषधिरसानां व पत्रमूलफलस्य च || मनु ७-१३१ ! और भी छुक्र 
४. २. १२१; अथंशारत्र २. २२ देखिये | 

४ एपि. है, 8 पृ. ३६ । 

० प्‌पि,इ . $ सं, १६ । 
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दिया है । यूती वस्त्र पर भी इतना ही शुल्क था पर मदिरा और रेशमी बस्त्र 
पर ५ से १० प्र० श० लिया जा सकता था' | अस्त, यह स्पष्ट है कि राज्य 
की नीति और आवश्यकता तथा समय ओर स्थान के अनुसार चुगी की दर 
बदलती रहती थी | स्मृतियों में उल्लिखित वस्तुओं पर चुगी वसले जाने का 
प्रमाण उत्कीर्ण लेखों में मी मिलता है पर इसकी दर नहीं बतायी गयी है* । 


यश, विवाह इत्यादि धामिक विधियों व संस्कारों में जो पदार्थ लगते थे 
वे करमुक्त रहते थे | वधू को मेंट देने के लिए खरीदी जाने वाली साड़ियों, जेवर 
इत्यादि पर भी कर नहीं लिया जाता था ( अ्रथशास्त्र, २, २१ ) हिन्दू , जैन 
व बौद्ध मंदिरों की मूतियों के लिए जो अलंकार खरीदे जाते थे ,उन पर भी 
कर नहीं लिया जाता था | इसका नतीजा यह होता था कि कभी-कभी व्यापारी 
लोग मिन्चुओं के साथ नगर में सोना, जेवर इत्यादि भेजते थे जो यह बहाना 
करते थे कि वे सब बुद्ध भगवान्‌ की मूर्तियों के लिए खरीदे गये हैं, और 
अधिकारियों को उनको करमुक्त करना पड़ता था ( श्रमणेरटीका अध्याय २, 
अप्रकाशित ) । 

चुंगी के साथ ही यात्री, माल, मवेशी और गाड़ियों को नदी आरपार ले 
जाने के लिए, एक नौका-कर भी लगता था | यह कर बहुत अल्प था । 


चुंगी, जकात, और नौका-कर के अतिरिक्त वाणिज्य को कुछ और भी 
कर-भार वहन करना पड़ता था। कुछ राज्यों में माप और तौल की जाँचकर 
उन्हें मुहर लगा कर प्रमाणित किया जाता था और इसके लिए कुछ स्वल्प कर 
देना पड़ता था? । उत्कीर लेखों में बहुधा दूकान-कर का भी उल्लेख है यद्यपि 
स्मृतियों में यह विरल ही है। यादवकाल में दक्खिन प्रांत में इसका चलन 
था४ | दक्षिण भारत में पांड्य" राज्य में इसकी दर६ पणम्‌ प्रति वर्ष, और 
गुजर प्रतिहार राज्य में दो विंशोपक प्रतिमास थी। ऐसा जान पड़ता है कि यह 





अ० ७., १३१-२ | 
अथज्ञास्त्र भा० २-२२. | 
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एक हलका कर था जो छोटे नगरों और प्रामों में दूकानों पर लगाया जाता 
था । मेंगास्थनीज ने विक्री की रकम पर जिस १० प्र० श० कर का जिक्र किया 
है, वह अर्थशास्त्र या स्मृतियों में नहीं पाया जाता । संभव है कि श्रमवश 
मेगास्थनीज चुँगी को ही विक्री कर समर बेठे हों । 


अब उद्योग-धंधों पर लगने वाले करों का विचार करना है। जहाँ तक 
बढ़ई और लुहार जैसे छोटे-मोटे कारीगरों का संबंध है उन्हें महीने में एक या 
दो दिन सरकार के लिए काम करना पड़ता था' । सरकार यह अधिकार 
अधिकतर स्थानीय संस्थाओं को दे दिया करती थी ताकि सावजनिक निर्माण- 
काय में इसका उपयोग हो सके । उत्कर्ण लेखों में इसे 'कारुकर! (कारीगरबर) 
कहा गया है । इसमें संमवतः नाई, धोबी, सुनार, और कुम्हार भी शामिल ये। 

विजयनगर-साम्राज्य में बुनकरों को प्रति करघा १२ पणम्‌ कर देना पड़ता 
था* | संभव है कि पहले भी यही परिपाटी रही हो । 

सुरा के व्यापार पर राज्य का कड़ा नियंत्रण था। सुशा राजकीय सुरालयों 
में भी बनायी जाती थी ओर व्यक्तिगव सुरालयों में भी। इन्हें ४ प्र श० 
आबकारी कर देना पड़ता थार | 

सब खाने राजकीय संपत्ति समभी जाती थीं | कुछ तो सरकार स्वयं खुदवाती 
थी और कुछ ठेके पर दे दी जाती थीं। ठेकेदार की खान से निकलने वाले द्रव्य 
पर भारी कर देना पड़ता था । शुक्र, सोने और हीरे पर ४० प्र. श., चाँदी और 
ताँबे पर ३३ प्र. श. ओर अन्य घातुओं पर १६ से २४ प्र. श. कर लेने वे 
अनुमति देते हैं* । स्टृतियों म॑ं सोने पर जो २ प्र. श. कर लिखा गया है वह 
बहुधा जकात था आन्नकारी नहीं । 





५ पहले के स्उृतिकार मनु ( ७. १३८ ) और विष्ण (३. ३२ ) भादि 
महीने में एक दिन काम छेने का आंश देते हैं पर बाद के स्म॒तिकारों, 
झुक आदिने इसे बढ़ाकर दो दिन कर दिया | 

हू, स. प्रे. १, प. ७० | 

अर्थशास्त्र, भा० २ अध्याय २५ | 

४. २. ११८-५९ | 

विष्णु ३. २४ | 
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नमक पर भी आबकारी कर लिया जाता था। नमक की खाने या तो 
सरकार खुदवाती थी या उसकी श्रद्॒मति से कोई अन्य । ग्रामों के दानपत्रों में 
दान पानेवाले को अक्सर त्रिना कोई शुल्क दिये धाठु या नमक के लिए खुदाई 
करने का अधिकार भी दिया जाता था? | 

पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय था विशेषकर प्राचीन या वैदिक काल 
में, अतः इसे मी अपना भाग राज्य को अदा करना पड़ता था। मनु ने पशुयूथ 
पर २ प्र. श, कर की अनुमति दी है*, यह २ प्र. श, संभवतः पूरे यूथ का 
था | शुक्र ने ६ से १२ प्र, श. की राय दी है, यह भाग सालभर में जितनी 
वृद्धि हुईं हो संभवतः उसी से लिया जाता था। उत्कीर्ण लेखों से एक तीसरी 
प्रणाली का पता चलता है, इसमें यूथ में जितने पशु होते थे प्रति पशु कुछ नकद 
रकम प्रति वर्ष ली जाती थी । 

जिन चुंगी ओर आबकारी करों का श्रत्र तक उल्तेख किया गया हैं उनके 
लिए शिज्ञालेखों में एक ही सारगर्म शब्द “भूतोपात्तप्रत्याय! प्रयुक्त होता था। 
अर्थात्‌ 'भूत” जो कुछ अस्तित्व में आया था बनाया गया हो और “उपात्त? जो 
कुछ बाहर से लाया गया हो, उत्त पर लिया जाने वाला कर४ | कमी-कभी जकात 
या चुंगी के लिए. केवल शुल्क का प्रयोग होता था” | 

प्राचीनकाल में “विष्टि” ( बेगार ) का भी काफी चलन था | बह उचित 
समझा जाता था कि जो गरीब आदमी नकद या घनन्यादि के रूप में सरकार को 
कर देने में समर्थ न थे वे शारीरिक श्रम के रूप में राज्य को कुछ कर दे दे | 
उन्हें प्रतिदिन तो कार्य मिलता न था अतः उनसे मास में एक दो दिन सरकार 





१ हू, ऐ. १८ ए ३४--५ | 

२ अ> ७, १३० | 
वीरपाण्ड्य के राज्य में ( १२५० ई० ) ५० सेड्ं, ३० गायों या ५ मैंसों 
पर १ पणम्‌ प्रतिवर्ष लिया जाता था । पणम्‌ आजकल के ६ आते के 
बराबर एक चाँदी का सिक्‍का था। 

४ पएपि, ईं. ६, पृ. २५, ई. एं, १२. ए. १६१; ७. पू. १५०, अछतेकर, 
राष्ट्रकूटों का इतिहास, ए. २२८-५ | 
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के लिए काम लेने में कोई अनौनित्य न समझा जाता था" | सरकार के लिए 
विष्टि करते समय वे सरकार से भोजन पाने के अधिकारी थे | 


सरकार के अधिकारी जन्न देहात में दौरे पर जाते थे, तत्र यह बेगार ली 
जाती थी?। अन्यथा स्थानीय संस्थाओ्रों को गाँव या नगर के साव॑ जनिक उपयोगी 
कामों में इस श्रम को उपयोग करने का अधिकार दे दिया जाता था । 


बेगार एक अप्रिय प्रथा है। युवान च्वांग के समय ( ई. स. ६३० ) कहीं- 
कहीं इसका चलन ही न था और अन्यत्र भी इससे बहुत ही कम काम लिया 
जाता थाई | अधिकारियों का दौरा रोज-रोज तो होता न था, इसलिए सड़क, 
धमंशालाओं तथा सरोवरों आदि की मरम्मत और निर्माण में ही जो लोग इन 
कार्यों के लिए चंदा न दे सकते थे उनसे बेगार ली जाती थी। इन कार्यों से 
सवंसाधारण जनता का ही लाभ होता था। 


राज्यकाय से सरकारी कर्मचारियों के ग्राम में आगमन पर ग्रामवासियों को 
उनके रहने ओर भोजन का व्यय देना पड़ता था, इसके लिए, सबसे चंदा लिया 
जाता था! | इनके घोड़ों के लिए दाना और घास देना पड़ता था तथा इनकी 
यात्रा के लिए अ्रगली मंजिल तक सामान पहुँचाने के लिए. भारवाहक पशुश्रों 
का भी प्रत्ंंध करना पड़ता था* । 


नियमित करों के अतिरिक्त आकस्मिक संकट उपस्थित होने पर या साम्र ज्य- 
विस्तार की योजनाओं के लिए. साधन जुटाने के लिए प्रजा से विशेष कर भी 
लिये जाते थे । महाभारत तो ऐसे अवसरों पर भी विशेष कर लगाने के विरुद्ध है 
पर बड़ी श्रनिच्छा से कहता है कि कभी-कभी इसके सिवा दूसरा उपाय भी नहीं 





$ गौतम २. १. ३१; सनु ७. १३८ और विष्णु ३. ३२, केवछ एक दिन की 
बेगार की अनुमति देते हैं, शुक्र दो दिन की | 

२ भक्त' च तेभ्यो दयात्‌ | गौ. घ. सू. २. १. ३५ | 

उत्तरी भारत के लेखों में 'सकंधक'”ः कर का उल्लेख है। इसका श्रर्थ 

संभवतः द्वारा करनेवाले श्रधिकारियों का सामान ढोना था। एपि. इं., ३. 

पू. २६६ | 

बॉटस, भाग १. 0. १७०६ | 

राजसेवकानां वसतिद्‌डप्रयाणदंडो न स्तः | ह. ए, १४ ४. ३१९ 

अपार परगोबलिवंदे: | वाकाटक दानपन्न | 
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अ० १३ | कर व॑पूली भें ज्यादतो 


रहता है | यह इस बात पर जोर देता है कि ऐसे अवसरों पर विशेष प्रचारक 
भेजे जाये जो जनता को नये कर का ओचित्य समक्काकर उसे कर देने के लिए 
राजी कर सके? | अ्र्थशात्र में इन विशेष करों को 'प्रणय' या भेंट का नाम 
दिया गया है कि किसानों से २४ प्र» श> और व्यापारियों से उनकी हैसियत के 
ब्रनुसार ५ से ४० प्र> श० तक लिया जाय* | 


उत्कीय लेखों में इन विशेष करों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन ने 
अपने लेख में गर्वोक्ति की है कि विशाल सुदर्शन भील बिना प्रजा से विशेष कर 
या बेगार लिये बनवायी गयी । इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विशाल निर्माण - 
कार्य के लिए विशेष कर लेने की प्रथा थी । बीर राजेन्द्र ने वेंगो के चालुक्यों के 
विरुद्ध अपने युद्ध का साधन जुटाने के लिए प्रति वेलि भूमि पर कलंजु सुबर्णुं 
का विशेष कर लगाया थारें | गहडवाल राज्य में लिया जानेवाला “तुरुष्क दंड! 
भी इसी प्रकार का एक विशेष कर था जो संभवतः मुसलमानी आक्रमण का 
सामना करने के लिए, सेन्‍्यसंग्रह हेतु लगाया गया थाई | 


अन्त में प्राचीन भारत की कर-व्यवस्था वास्तविक व्यवहार में कहाँ तक 
न्‍्यायसगत ओऔर ओऔचित्यपूर्ण थी इसका विचार करना जरूरी है। हम देख 
चुके हैं कि स्मृतियों में कर-व्यवस्था के जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं वे 
अत्यंत निर्दोष और न्यायसंगत हैं | पर प्रश्न यह है कि वे प्रत्यक्ष व्यवहार में 
कहाँ तक माने जाते थे | इस विपय में छानत्रीन करते समय यह स्मरण रखना 
चाहिये कि हमारे पास इस संबंध में बहुत कम सामग्री है। राजप्रशस्तियों में 
सवदा प्रजा सुखी, संठ॒प्ट और समृद्ध ही बतायी जाती है, पर उत्कर्ण लेखों 
ओर ग्रंथों से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि कभी-कभी कर अ्रत्यधिक 
ओर प्रजा के लिए कष्टकर होते थे । एक जातक में ऋर एकन्न करने वाले कमे- 
चारियों के भय से जंगल में भागी हुई प्रजा की कष्ट-कथा का वर्णन है।। 
कश्मीर के राजा ललितादित्य ने अपने उत्तराधिकारियों को रुलाह दी थी कि 
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भा, $ भर, १२ | 

सौ, इं, ए. रि. १९२० सं. ५२० | 
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रूप और व्यय [ अ० १३ 


प्रजा पर इतना कर लगाया जावे कि उसके पास केवल इतना ही अन्न बच 
जाय जिससे किसी प्रकार साल भर तक उसका काम चल जाय" । कश्मीर के 
राजा शंकर वर्मा के शासन में इतना अधिक कर लिया जाता था कि प्रजा के 
लिए हवा पीकर ही प्राण रक्षा करने के सिवा अन्य कोई साधन शेष न रह 
गया था* | 

कुछ लेखों से शात होता है कि तंजोर जिले के कुछ ग्रामों में प्रजा ने 
अत्यधिक कर से व्याकुल होकर विरोध स्वरूप खेती करना ही छोड़ दिया थार । 
तृतीय कुलोत्तंग के राज्य में उसके एक सामंत ने ग्राम-सभा के विरोध की उपेदा 
करके ऊसर भूमि पर भी कर लगा दिया था। यह अन्याय्य क रन देने पर 
पंचायत के सदस्य बंदीग्रह में रखे गये और उनका छुटकारा तभी हो पाया जब 
ग्रागत्तमा की कुछ भ्ृूमि बेच कर नया कर चुकाया गया5। ब्रह्मदेय द्ञामों के 
लोगों को भी अत्याचार का शिकार होना पड़ता था और कर की वसूली के लिए 
कड़ी धूप या पानी में खड़े रहना पड़ता था और इस अत्याचार से छुटकारा पाने 
का भी उपाय न था | 

पर इन घटनाओं को व्यर्थ अधिक महत्व भी न देना चाहिये। उपयक्त 
कश्मीरी राजा असाधारण अत्याचारी थे | उनमें से शंकरवर्मा, दिद्दा और हर्ष 
की श्रेणी ही अलग है | दप न केवल मंदिरों की संपित्त का ही अपहरण करता 
था बरन्‌ देवमूतियों को भी भ्रष्ट करके उनका सोना कोष में जमा करता था। 
अतः इन राजाओं के अत्याचार को साधारण स्थिति का द्योतक नहीं माना जा 
सकता है। दक्षिण भारत के सबंध में सैकड़ों लेखों से कर एकत्र किये जाने की 
प्रणाली का वर्णन मिलता है। और यह उल्लेखनीय बात है कि इस संबंध में 
ज्पयादती के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं | जो कुछ भी उदाहरण मिलते हैं वे 
चोल-शासनकाल के अंत के हैं ,जम्न शासन-व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। 








$. राजतरंगिगी ७, ए. ३४४ | 
२ कायस्थप्र रणादेतैदवेनाय प्रवतितिः । 
आयासं; शवासशेपैव प्राणवृत्ति: शरोरियाम्‌ | राज. ५. १८४ । 
३ सो. ईं. ए. रि., १८९७ सं. ९६, ९८, और १०४ | 
४ वही, १९१२ सं. १०२ | 
५ वही १८९५ २. १५६ | 
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अ० १३ ] खान और जंगलों से आमदनी 


अन्याय्य करों का जनता द्वारा सफल विरोध के भी उदाहरण हमें पर्यात्त मिलते 
हैं | तंजोर जिले के नाइओं का उदारहण है जहाँ ग्रामसभाश्रों ने अपनी बैठक में 
केवल नियमिति कर के सिवा अन्य कोई भी कर न देने का निश्चय किया था | 
कर्नाटक की एक ग्रामसभा का उदाहरण भी हमारे सम्मुख है जिसने गायों ओर 
मेंसों पर कर देने से इस कारण इनकार कर दिया कि इस प्रकार के कर की प्रथा 
चिरकाल से न थी | इसके अतिरिक्त इस ग्रामसमा ने यह भी निश्चय किया कि 
भूमिकर किस हिंसाब से दिया जाय' । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जनता 
अनुचित कर का विरोध करने में सेव तत्पर रहती थी। श्रत्याचारी निरंकुश 
शासकों के सामने भले ही उनकी न चल पाती हो पर साधरण प्रवृत्ति के शासकों 
के सनन्‍्मुख वे अधिकारों की रक्ता कर लेते थे | वेदिककाल की समिति की भाँति 
कोई जनसंस्था ईसा की पहली सहसाब्दी में न थी जो राजा की निरंकुशता 
पर अंकुश रख सके, पर ग्रामपंचायतों में अपने अधिकारों और स्वत्वों की रक्ता 
के लिए पर्याप्त शक्ति थी । 

अब यह देखना है कि कर के अ्रतिरिक्त राज्य की आय के और क्या ख्तोत 
थे | इनमें मुख्य राजकीय संपत्ति और राजकीय कारखाने और उद्योग से होनेवाली 
आय, जुर्मानों की रकम और सामंतों से,मिलने वाला उपायन या खिराज थे । 


राजकीय संपत्ति में राज्यवस्तु भूमि, ऊसर, जंगल, भूगंस्थ धन या निधान, 
खान, प्राकृतिक सरोवर और जलाशय, आदि की गणना की जाती थी और 
इनसे काफी आमदनी होती थी । जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है कृषियोग्य 
भूमि कृषक की ही होती थी पर उत्तराधिकारी के अ्रभाव, राज्यकर न देने तथा 
गुरुतर अपराधों, संपत्तिहरण ((0/०7007७) आदि कारणों से राज्य के कब्जे 
में भी बहुत भूमि आ जातो थी। अतः अधिकांश ग्रामों में राज्य के भी अनेक 
खेत रहते थे जिनकी खेती या तो मजदूरी द्वारा करायी जाती थी या वे 
असामियों (08068) को दिये जाते थे। राजकीय भूमि की देखरेख का काम एक 
विशेष कमंचारी का था जिसे अथंशास्त्र में सीताध्यक्ष कहा गया है| बाद में 
उसका क्या नाम था यह ज्ञात नहीं | 


ऊसर भूमि पर किसी का कब्जा न रहता था अतः वह राज्य की संपत्ति 





१ सौ. इ'. ए. रि.,, १८९७ सं. ९६, ९८, १०४ | 
२ प्‌. क, १० मुलबागल रा. ४४ ( अ )। 
श्श्् 


शाय और व्यय लि 


शान जाती थी। आर में ५-६ वर्षों तक पहले पूण और पीछे ्रंशतः मभि 


कर भाफ कर देने का आश्वासन देकर! इन पर भी कृषि कराने का प्रवत्त 
किया जाता था। बहुधा ऊसर भमि का प्रत्रंध स्थानीय संस्थाओं को सॉप दिया 
जाता था; गुमकाल में इनकी स्वीकृति और सहमति से ही इसका विक्रय होता 
था| ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में न केवल इसका प्रबंध ही 
आम-संस्था के हाथ में था वरन इसके स्वामित्व का भी वे दावा करती थीं। 
अकाल, बाढ़ आदि के समय बहधघा इस प्रकार की सावजनिक भमि के विक्रय के 
उदाहरण मिलते हैं? । 


जैसा कि प्राय: सत्र युग में सब राज्यों का नियम रहा है प्राचीन भारत में 
भी खानों श्रोर खनिज वस्तुओं पर राज्य का ही स्वामित्व था । ग्रामों के दान 
देते समय उसमें स्थित खानों को खोदने का अधिकार भी प्रतिग्रहीता को प्रायः 
प्रदान किया जाता था। खानों में नमक ओर पत्थर की खानें भी शामिल 
थीं“ । रत्नों की खानें बहुमूल्य राज्य-संपत्ति समझी जाती थीं, इनकी व्यवस्था 
की विधि पहले ६वें अध्याय में प्ृ० १७२ पर बतायी जा चुकी है। 


जमीन में गड़े खजानों पर भी राज्य का ही अधिकार माना नाता था, 
कारण लावारिस माल का स्वामी भी राज्य ही हाता था और मृग से निकलने 
के कारण वे भी खनिज संपत्ति के ही वर्ग में आते थे । पर यदि खजाने का 
पता किसी ब्राह्मण को लगता था तो उसे बह सरकार न लेती थी, अन्य जाति 
के पाने पर आधा सरकार लेती थी आधा पानेवाला | 


जंगल भी राज्य की महत्वपूर्ण संपत्ति समके जाते थे। इनका एक भाग 
गजदल के हाथी प्राप्त करने के हेतु गजों के लिए छोड़ दिया जाता था, एक 
भाग राजा के आखेंट के लिए सुरक्षित रखा जाता था। बाकी हिस्से से इंधन 
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अ० १३ ] सरकारो उद्योग-घन्धों और जुर्माने आदि श्राय 


और लकड़ी प्राप्त होती थी' | इनकी व्यवस्था का हाल ६वें अ्रध्याय में १० 
१६६ पर बताया जा चुका है। 


केवल गदड़वाल राजाओं के दानपत्र में ही दान पानेवाले को आम ओर 
महुए. ( मधूक ) के पेड़ों का भी स्वामित्व प्रदान करने का उल्लेख है | पर इसी 
के बल पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनता की निजी भमि पर उगनेवाले इन 
वृक्षों पर भी राज्य का स्वामित्व होता था। संभवतः उपयक्त लेखों में उल्लिखित 
बच्त ऊसर भूमि पर उगे थे, एक लेख में ऐसा संकेत भी मिलता है? । 


नवम अध्याय में बताया जा चुका है कि प्राचीन मारत में सरकार की ओर 
से भी उद्योग-धंघे चलाये जाते थे। वस्त्र उत्पादन के लिए सरकार का एक बुनाई- 
विभाग भी होता था । इसी 5कार सुरा बनाने के लिए राजकीय सुरयालय भी 
रहते थे । सरकार के कसाईखाने रहते थे बिश्वमें मांस के लिए. पशु काटे जाते 
थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस और हाथी आदि के यूथ राजकीय बनों में पशु- 
शालाओं में पाले जाते थे । सरकारी टकसाल में अल्प शुल्क पर जनता मुद्रा 
ढलवा सकती थी। कभी-कभी तो जनता के गहने आदि बनवाने के लिए सरकार 
की ओर से कारखाने खोले जाते थे; वहाँ प्रमाणपत्र देकर सुनार रखे जाते थे। 
व्यापारियों का माल टोने के लिए राज्य की ओर से किराये पर नौकाएँ चलायी 
जाती थीं और सामग्री, पशु तथा यात्रियों को पार उतारने के लिए. नौका-कर भी 
लिया जाता था । सरकार की ओर से गणिकालयों और दा तण्हों को भी 
अनुमति-पत्र ( ]00786 ) दिये जाते थे। इन सब कार्यों ओर व्यवसायों से 
सरकार को अच्छी आय हो जाती थी । 


. साम्राज्यों को अपने करद सामंतों के उपायन (खिराज) से भी पर्यातत आमदनी 
हो जाती थी । परन्तु इसकी रकम निश्चित न थी और यह तभी तक जारी 
रहती थी जब तक करद राज्यों को वश में रखने की शक्ति साम्राज्य में रहती थी । 

जुर्माने भी राज्य की आय के एक श्रोत थे। साधारण अपराधों के लिए, 
आम-न्यायालयों द्वारा किये गये छोटे-मोटे जुरमानों की आ्राय तो साधारणतः 
ग्राम-संस्था या मुखिया को ही मिलती थी । पर राजकीय न्यायालयों द्वारा किये 





१ अथशास्त्र अध्याय १-२ | 
रे इं, ए'टि., १७ पूं, १०३--४ | 
३ समधूकाम्रवाटिका, चंद्रावती दानपत्र, एपि. हू. १६ एप. १९३ | 
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गये जुरमानों की रकम राजकोष में ही जाती रही होगी | जुरमाना वसूल करने 
वाले अधिकारी को कुमाँयूं प्रांत में दशापराजिक' कहा जाता था" । 


उत्तराधिकारी या स्वामीविहीन वस्तु पर स्वभावतः राज्य का हक होता था। 
जनत्न विधवाश्रों को संपत्ति का उत्तराधिकार न था, तब मृत व्यक्ति की पूरी 
संपत्ति सरकार ही ले लेती थी, विधवा को भरण-पोषण के लिए समुचित वृत्ति 
दी जाती थी | विधवाओं को दायमाग मिलने से राज्य की आय मारी जाती 
थी ग्रतः १२वीं शताब्दी तक अनेक राज्य इस सुधार का विरोध करते पाये 
जाते हैं; यद्यपि ३री शताब्दी ईसवी में ही अनेक पुरोगामी आचार्यों ने इसका 
प्रतिपादन किया थार | कुछ चालुक्य और यादव लेखों में पुत्रहीन अवस्था में 
मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर कर का उल्लेख है, संभवत: यह विधवाओं के 
दायमाग से होने वाली राज्य की हानि की पूर्तिस्वरूप थाई | 


अब हमें राज्य के व्यय की मदों पर विचार करना है। इस विषय में 
प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। महाभारत या प्राचीन स्मृतियों में इस विषय 
का अधिक विवरण नहीं मिलता। उत्तरकालीन स्मृतियाँ, उत्की्णं लेख और 
ताम्रपत्र भी इस संबंध में प्रायः मौन हैं । 

अर्थशात्त्र से इस विषय में कुछ सहायता मिलती है। इसमें व्यय की मदों 
का विवरण दिया गया है। पर ये रुब अधिकतर राजमहल के खर्च से ही 
संबंध रखते हैं, शासन के विभिन्‍न विभागों में होने वाले खच का इससे अनुमान 
नहीं होता । न इससे यही पता चलता है कि राजमहल पर होने वाला खर्च 
राज्य की आय का कितना प्रतिशत था । कोटिल्य ने मंत्री, अमात्य और कुछ 





$. हूं., एंटि, २७, पू० १८ | 
२ अदायिकं राजभामि.... 
अन्यत्र ब्राह्मणा्िंतु राजा धर्मपरायण: | 
तत्सत्रीणं जीवन दद्यादेष घ्मं: सनातनः | नारदस्मूति, १३. ७२ 
३ गप्रात में बारहवीं सदी तक विधवाओं का पतिसंपत्ति पाने का अधिकार 
स््रीकृत नहीं हो पाया था । देखिये, कुमारपारू-प्रतिबोध नाटक, 
ततीय अंक । 
४ हं. ऐएं., १९. १४५; पूल, कोल्हापूर; एं. ३३३; ए. हूं.,, ३ नं, ३६ | 
रद 
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अन्य अ्रधिकारियों के वेतन का भी विवरण दिया है पर राज्य की आय का पता 
न रहने के कारण हम यह नहीं जान सकते कि ये वेतन उचित थेया अनुचित | 
यह भी प्रायः निश्चित है कि प्राचीन भारत में राजकमंचारियों को अ्रधिकतर 
नकद वेतन के स्थान पर जागीर या राज्यकर का अ्रंश ही दिया जाता था। 

शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्ंथकार हैं जिनसे यह पता चलता है कि राज्य की 
आय का कितना प्रतिशत किस मद में व्यय होता था| इनके अनुसार व्यय का 
विवरण इस प्रकार है। 


१--सेना ( बलम्‌ ) ४० प्र. श. 
२--दान-धम ( दानम्‌ ) ८ प्र. श. 
३--उच्चाधिकारी प्र प्र. श. 
४--शासन-खर्च ( अधिकारिणः ) ८9 9 9 
५---राजपरिवार-खर्च ( आत्ममोग ) प््  » 
६--स्थायी कोश ( ॥08४67"४७ #'पण० ) १६३ ,, » 


शुक्रनीति, ४.७.२४ में १,००,००० आमदनी के राजा का व्यय-पत्न थोड़े 
मिन्नरूप में दिया है । 


राजपरिवार-खचे १८,००० या १८ ", 
उल्चाधिकारी २, ६०० या ३*६ /५ 
लेखक या दफ्तर-खचे १,२०० या १*२ "/ 
रानियाँ व राजपुत्र ३,६०० या ३९६ ?/, 
विद्या-पुरस्कार २,४०० या २४ /, 
सेना ४८,००० या ४८ ॥/ 
हाथी, घोड़े, बारूद ४,८०० या ४८ /? 
स्थायी कीष १८,००० या श्ष्य 7, 


दोनों बजठों की ठुलना करने से यह सिद्ध होता है कि छोटे राज्यों में 
राजपरिवार व सेना पर प्रतिशत अधिक खचे होता था व लोकह्वितकारी कार्यों 
पर कम | “प्रकृति? शब्द का अर्थ जैसे उन्चाधिकारी होता है वैसे ही जनता भी | 
यदि यह शब्द हम दूसरे अर्थ में समझो, तो पहले बजट में जनता पर 
८3 प्रतिशत व शिक्षणादि कार्यों के लिए. ८ प्रतिशत कुल मिला कर 
लोकहितिकारी कार्यो" पर १६३ प्रतिशत खचे किया जाता था। ऐसा मानना 
गलत नहीं होगा । किन्तु शुक्रनीति में अनेक जगहों पर मंत्री व उच्चाधिकारियों 


२६७ 
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के लिए “प्रकृति” शब्द का उपयोग किया है व जनता के लिए “प्रजा? शब्द का 
इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि. प्रकृतियों के लिए जिस 
१६३१/, खचे की अनुमति शुक्र ने दी है, वह खर्च रास्ते, कुएँ, तालाब, रुग्णा- 
लय, शिक्षण इत्यादि लोकहितकारी कार्यों पर होता था। मालूम पड़ता है कि 
दान-धर्मं के लिए जो ८३, रकम रखी गयी है उसके कुछ अंश से उपरि- 
निंदिष्ट काय किये जाते थे। दान-धम्म के द्वव्य को पाने वाले प्रायः ब्राकह्षण व 
मंदिर थे ओर वे ही मुफ्त शिक्षण व रुणालय इत्यादि का प्रबंध करते थे। आम- 
संस्थाएँ व मन्दिर भी अपनी आमदनो का बड़ा हिस्सा तालाब, कुएँ, शिक्षण, 
अकालग्रस्तों की मदद, इत्यादि में खच॑ करते थे। सामान्य जनता भी इस 
का में पर्याप्त दान देती थी। इसलिए लोकहितकारी काय द्रन्‍्याभाव के कारण 
नहीं रुकते थे युआन्‌ च्वांग के कथन के अनुसार ( भाग २ पृ० १७६ ) हृष 
अपनी आमदनी का आधा भाग दान-धर्म, विद्वानों को दक्षिणा, विद्यालयों 
को मदद इत्यादि लोकोपयोगी कार्यों में खच॑ करता था। हो सकता है कि 
युआन्‌ च्वाँग के कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो। किन्तु हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँच सकते हैं कि सुयोग्य राजा लोॉकहितकारी कार्यों पर पर्यात ख् करते थे। 
राजा के निजी खर्च के लिए ८१ प्र, श. अत्यधिक नहीं है। वर्तमान 
भारतोय नरेशों के सामने अंग्रेज सरकार ने हाल में यह आद्श रखा था कि वे 
राज्य की आय का १० प्र. श. से अधिक राजपरिवार के लिए खर्चे न करें। 


सेना ( बलम्‌ ) पर ४० प्र. श. व्यय अवश्य ही अत्यधिक है। ५०० ई० 
से साम्राज्य-विस्तार का जोर बढ़ा और आये दिन युद्ध होने लगे | अतः अपनी 
स्वतंत्रता कायम रखने के लिए, सेना पर खूब खचे करना आवश्यक था। परन्तु 
स्मरण रहना चाहिये कि इस खर्च की एक पाई भी देश के बाहर न जाती थी 
और इससे न केवल जनता में वीरमाव की बृद्धि होती थी वरन्‌ देश में उद्योग 
ओर व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलता था। 


स्थायी कोश में आय का १६ प्र. श. जाता था। मुसलमान लेखकों ने इस 
बात का विशेष उल्लेख किया है कि हिन्दू राजा अपने पूवजों से भरा-पूरा कोष 
पाते थे और ञ्रत्यंत संकट पड़ने पर ही इसमें हाथ लगाते थे। सावंजनिक या 
सरकारी ऋण की कल्पना प्राचीनकाल में श्रशात थी और वही राज्य संकट से 
अपनी रक्षा कर पाते ये जिनका कोष और मंडार भरा-पूरा रहता था। दक्षिण 
के राजाओं से अलाउद्दीन और मलिक काफूर ने जो अपार घनराशि लूटी थी 


श्श्८ 
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वह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दू राजा अपनी आय का बहुत बड़ा भाग संकट 
के समय काम देने के लिए अपने स्थायी कोष में संचित और सुरक्षित रखते थे । 


स्थायी कोष का एक बड़ा हिस्सा किसी गुप्तस्थल में गाड़कर रखा जाता था । 
जिसका शान बहुत थोड़े विश्वस्त व्यक्तियों को'रहता था। एक किंवदंती के 
अनुसार विजयनगर-राज्य संस्थापन करने के समय मंत्री विधारणय ने एक बड़ा 
खजाना एक गुप्त स्थल में गाड़ दिया था, जो आगे संकट समय में उत्योग के 
लिए रखा गया था। स्थायी कोष के दूसरे हिस्सों का हिसाथ इतर आय-व्यय के 
साथ किया जाता था और उसके परिमाण का शान खजाने के अधिकारियों को 
रहता था। 


अध्याय १४ 
अंतर-राष्ट्रीय संबंध व व्यवहार 
कक 


राज्य ओर शासन-व्यवस्था संबंधी ग्रंथ में राज्यों के पररपर संबंध के विषय 
पर सरसरी तौर पर ही विचार किया जा सकता है। इस विषय के दो पहलू हैं, 
एक शांतिकाल में संबंध और दूसरा युद्धकाल में | शांतिकाल के संबंध का 
विचार करते समय प्रभुराज्य ( 507०/९४ ४४ 50886 ) और सामंत-राज्य 
( 70०708809"ए 5680० ) के संबंध का भी विचार करना होगा | 

वेदिककाल के विभिन्न शज्यों के परस्पर संबंध के विषय में हमें बहुत कम 
ज्ञान है। ये राज्य अधिकतर जनराज्य ये और बहुत समय तक इनकी सारी शक्ति 
अनाय॑ जातियों को पराजित करने में ही लगी रही | अ्रतः इनमें परस्पर संबंध 
साधारणतः मैत्रीपूर्ण ही था। पर एक-दूसरे का उत्कर्ष देख कर आरय॑ जातियों 
में भी परस्पर स्पर्धा के भाव उतन्‍न होने लगे । फलतः कभी-कभी उनमें आपस 
में मी संघर्ष होने लगे, जिनमें बहुधा श्रनार्य जातियों से भी सहायता ली जाती 
थी, पर ऐसे अवसर कम थे। 


उत्तर वैदिककाल में छोटी-छोटी आय जातियों के मिल जाने से कुछ बड़े- 
बड़े राज्यों की भी स्थापना हुईं । परन्तु इनका भी विस्तार बहुत अधिक न था। 
उदाहरणाथ प्राचीन बोद्ध-प्रंथों में वर्शित ई. पू. सातवीं सदी के १६ महा- 
जनपदों में से भी अधिकांश आधुनिककाल की कमिश्नरियों से बड़े न थे । 

अपने शासकों की शक्ति और साधन के अनुसार राज्यों का पद भी छोटा- 
बड़ा होता था | 'सवराट', 'एकराट!, “सम्राट! और “अधिराद” आदि पदवियाँ 
राजाओं के विभिन्‍न पदों की सूचक हैं, पर इनकी निश्चित मर्यादा स्थिर करना 
इस समय कठिन है। सम्राट” आदि पदवीधारी राजा निस्संदेह अन्य राजाओं से 
कुछ उच्च स्थान पर थे | पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे सामंतन-राज्यों के 
अधिपति-पद पर थे या नहीं। यह संभव है कि दुर्बल राज्य अपने से श्रधिक 
शक्तिशाली राज्यों को कुछ कर देते रहे हों । 
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उत्तर वैदिककाल की संस्कृति और धार्मिक यशादि विधियों ने आये-राजाओं 
के सम्मुख साम्राज्य का आदर्श उपस्थित किया | राजाओं का राजा बनने के 
आकांक्की शासक के लिए “अश्वमेध”, और “सम्राट! पद के अमिलाषी के लिए, 
“ववाजपेय” यज्ञ का विधान था | इससे राज्यों के परस्पर संबंध में अस्थिरता 
उत्पन्न हो गयी | कोई भी विजिगीघषु राजा किसी भी समय साम्राज्य-विस्तार की 
इच्छा से किसी भी राज्य पर चढ़ाई कर सकता था | इसके साथ यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि इन राज्यों को प्रथक करनेवाली कोई प्राकृतिक सीमाएँ न थीं 
जैसे कि कौशाम्बी, काशी और कोशल. राज्यों में । ज्योंही इनमें स कोई अपने को 
शक्तिशाली समभने लगता था त्योंही वह औरों को दबा कर अ्रपना विस्तार 
करने का प्रयत्न करना था । 


स्मृतियों का भी मत है कि जब राजा अपने राज्य को समृद्ध और सेना को 
बलवान देखे और शत्रु की स्थिति इसके विपरीत देखे तब वह उस पर वबहिचक 
आक्रमण कर सकता है | स्मृतियों में इस प्रकार बिना कारण पर-पीड़क युद्ध 
का समथंन होते देख कुछ लोग बहुत आश्चर्य करते हैं। परंतु यदि देखा जाय 
तो वास्तविकता यही है कि सारे संसार में जो भी राज्य बलवान और विस्तीयणे 
बने वे अपने से दुबंल राज्यों को दबा कर ही | और युद्ध छेड़ने का असली 
कारण सदा शत्रु की दुब्नलता ही रहा, मले ही इस काय के समथन में ऊँचे 
सिद्धांतों की दुह्वाई दी जाय | श्रकबर, शाहजहाँ ओर ओऔरंगजेब आदि ने अपने 
ही सहधर्मी दक्षिण के सुलतानों पर आक्रमण क्‍यों किया ! सन्‌ १८०३ में 
अंगरेजों ने मराठों से युद्ध क्यों किया ! केवल इसीलिए, कि वे समभते थे कि 
हम अपने प्रतिपक्षी से मजबूत हैं और आसानी से उसका राज्य हड़प सकते हैं । 
दो विश्वयुद्ध क्‍यों हुए ! केवल इसीलिए कि युद्ध करनेवाले राष्ट्रों ने या तो 
यह समभा कि विश्व पर प्रभुत्व करने का यही उपयुक्त अवसर आ गया, या 
अपने विशाल साम्राज्य को बनाये रखने के के लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर 
होगा । अतः स्मृतिकारों को ऐसी नीति के समथन के लिए. दोष देना उचित 
नहीं जो आज भी अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित है । 


अवश्य ही यह कहा जा सकता है कि स्मृतिकार अपने समय के समाज के 
सामने अधिक उज्ज्वल आदश प्रस्तुत कर सकते थे श्रोर अ्रशोक की भाँति 





$ मनु, ७. १७१ | 
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साम्राज्यलिप्सा के कारण आक्रामक युद्ध त्यागने का उपदेश दे सकते थे। पर 
यह निश्चय करना सरल नहीं कि आक्रामक कोन है अर्थात लड़ाई किसने शुरू 
की | प्रत्येक पक्ष अपने कार्य के समंथन में न्याय और आत्मरक्षा की दुह्ाई 
दे सकता है। युद्ध के एकदम त्याग देने की नीति कार्यान्वित करना बड़ा कठिन 
है, जेसा कि सम्राट अशोक के इस दिशा में असफल प्रयत्नों से सिद्ध होता है । 
तत्कालीन अ्रशांतिमय वातावरण में यह आवश्यक था कि समाज म॑ एक ऐसा 
शक्तिशाली वर्ग हो जो समय पड़ने पर उसकी आक्रमणों से रक्षा कर सके | 
क्षत्रिय वर्ग ऐसा ही योद्धा वर्ग था, जिसका आदशं यह था कि “शय्या पर पड़े- 
पड़े मरना च्िय के लिए घोर अधरमम है*? | युद्ध इसका सहज कम था, इसे 
निबिद्ध कर देना इनका काम छीन लेना था । अतः यदि स्मृतियाँ ऐसा आदश 
प्रतिपारित ने कर सकी जो ज्ञत्रिय-धर्म के विरुद्ध था और जो आज के संसार में 
भी व्यव्रहाय नहीं तो कोई आरचर्य की बात नहीं है। 


फिर मं यह समझ लेना भूल होगी कि राज्य के भीतर शांति का प्रतिपादन 
करनेवाले प्राचीन भारतीय मनीपी विभिन्‍न राज्यों में परस्पर शांतिस्थापना की 
और उदासीन रहे । लगभग सबने महत्वाकांछ्ी राजाओं को यथासंभव युद्ध से 
दूर रहने और शांतिमब उपायों से ही अभीष्टसिद्धि का यत्न करने का उपदेश 
दिया हँर ) उनका कथन है कि अधम ओर अन्याय युद्ध से इस लोक में तो 
नाश होता ही है परलोक भी मारा जाता हैरे । कौरवों और पाण्डवों में श्रंत 
तक समभौते की चप्टा ओर पांण्दवों का पाँच गाँव लेकर ही संतुष्ट हो जाने 
की दत्परता से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में बिना विचार के ही प्रायः 
युद्ध नहीं छेड़ दिये जाते थे । 





3 अधम: क्षत्रियस्येष बच्छव्यामरणं भवेत्‌ | झुक ७, ७, ३०५। 
२ सामना दानेन भेदेन समस्तैरथवा प्रथक | 
विजेतु' प्रयतेतारीक्ष युद्धन कदाचन [| मनु ७, १९८ 
नाशो भवति युद्धेन कदाचिदुभयोरपि || कामंदक ९, ११ | 
वजनीय॑ सदा युद्ध राज्यकामेन घीमता । म. मा. १२. ६९. २३ 
३ नाधमेंण महीं जेतु' लिप्सेत प्थिवीपति:ः | 
अधमंविजयं रब्ध्वा कोनमन्येत,भूमिपः । 
अधमेयुक्तो विजयो द्वाभुवो३स्वग्ये एंव च | मं. भा. १२. ९६. १. ३ | 


ब्ध्द्‌ 


अ० १४ ] शक्ति संतुलन और मंडल सिद्धांत 


प्राचीन भारतीय आचाय॑ जानते थे कि युद्ध का एकदम त्याग कर देना 
संभव नहीं, अतः युद्ध की संभावना यथासंभव कम करने के लिए उन्होंने विविध 
राज्यों के मंडल” बनाकर उनमें शक्तिसंतुलन कायम रखने की व्यवस्था की थी । 
स्मृति और नीति ग्रंथकारों की प्रख्यात 'मंडल” नीति शक्तिसंतुलन के सिद्धान्त 
पर ही आधारित थी। इन आचार्यों ने विभिन्न राज्यों में प्रायः जो संबंध <ह 
सकते हैं उन्हें समभाते हुए. दुर्बल राज्यों को अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी 
राज्यों से सावधान रहने की सलाह दी है ओर इनकी विस्तार-नीति से अपनी 
रद्दा के हेतु अन्य समान या न्यूनाधिक बलवाले राज्यों से मैत्री स्थापित करके 
ऐसा मंडल बनाने की सलाह दी है जिस पर आक्रमण करने का शत्रु को साहस 
हीनहो। 


हिन्दुस्थान में प्राचीनकाल में प्रायः एक विजिगीषु या साम्राज्य-संस्थापना 
चाहनेवाला बलिष्ठ राजा रहता था व उसके पड़ोस में दूसरे छोटे-छोटे राजा रहते 
थे, जो स्वातंत््य कायम रखने का प्रयत्न करते थे। इसी कारण “मंडल? सिद्धांत 
प्रतिपादित किया गया था । आजकल यद्यपि संयुक्तराष्ट्र-संघ की स्थापना हो चुकी 
है, तथापि वैसी ही परिस्थिति है। कुछ छोटे राष्ट्र अमेरिका के गुट में व कुछ 
रशिया के गुट में शामिल हुए हैं, पक्तरहित हिन्दुस्थान के समान राष्ट्र थोड़े ही 
हैं। मंडल सिद्धान्त के अनुसार सामान्यतः एक राज्य अपने पड़ोसी का शत्रु व 
उसके पड़ोसो का मित्र होता था। यह सिद्धान्त सामान्यतः सत्य है। फ्रान्स व 
जमनी, पोलेड व रूस एवं चीन व जापान में शत्र्‌ त्व क्यां रहता था; इंगलैंड ने 
पोलेंड की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए उसके साथ १६३७ में क्‍यों संधि की, 
यह हम मंडल सिद्धान्त से समझ सकते हैं। मित्र के पश्चात्‌ अ्ररिमित्र! (अपने 
शत्र का मित्र), उठके आगे “मित्रमित्र! (अपने मित्र का मित्र) व उसके पश्चात्‌ 
अआरिमिन्रमित्र! (अपने शत्र्‌ के दोस्त का दोस्त) ऐसे राजा रहते थे। इस तरह 
परदेशनीति निर्धारित करते समय विजिगीपु राजा को अपने सामने के पाँच राजाओं 
का विचार करना पड़ता है। 


पिछाड़ी के राजाओं से उसी प्रकार के संबंध माने गये हैं, किन्तु उनके नाम 
दूसरे हैं । पिछाड़ी के पड़ोसी को पा५्णिग्राह कहते थे। उसके द्वारा विजिगीषु के 
देश पर पिछाड़ी से हमला होने का हमेशा डर रहता था। पाण्णिग्राह के पीछे 
“आक्र द? था, जो प्रायः विजिगीयु का मित्र होता था । उनके पीछे “पाष्णिग्राहा- 
सार! ( शत्रु का मित्र ) ओर “आकर दाक्र द! ( मित्र का मित्र ) रहते थे । इस 
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तरह श्रपनी पिछाड़ी का विचार करते समय विजिगीषु को इन चार राजाश्रों का 
विचार करना पड़ता था। 

किन्तु ऐसे भी राजा थे, जो विजिगीषु व उसके शत्र्‌ के राज्य की सीमा पर 
रहते थे, जिनमें दोनों को मदद देने या रोकने की ताकत थी, किन्तु जो उनके 
भगडढ़े में भाग लेना नहीं पसंद करते थे । ऐसे बलिष्ठ शजा को “मध्यम? कहते 
थे। यदि ऐसे राजा का राज्य दो प्रतिस्प्धियों की सीमा से संलग्न नहीं रहता 
था, तो उसे 'उदासीन” कहते थे । 


इस तरह 'मंडल' सिद्धांत के अनुसार विजिगीषु, उसके सामने के पाँच राजा, 
पिछाड़ी के चार, मध्यम” व “उदासीन' ऐसे बारह' राजाओं का एक मंडल बनता 
था । हमारे नीतिशास्त्री कहते हैं कि हरएक राजा को, “मंडल” के विभिन्न राजाश्रों 
की किस प्रकार की परदेशनीति है, उनमें कितनी सामथ्यं या कमजोरी है, उनके 
अधिकारी व प्रजा उनसे कितनी संतुष्ट है इत्यादि प्रश्नों पर सदा ठीक विचार 
करना चाहिए व तदनुसार अपनी परदेशनीति में आवश्यक अदल-बदल करते 
रहना चाहिए। इस तरह की संधि करनी चाहिए कि दो गुटों का बल समान हो, 
जिससे स्वाभावतः ही एक गुट दूसरे गुट पर हमला न करेगा | झ्ञाजकल भी 
अमेरिका व रूस इसी नीति का अनुसरण करते हैं| 

वैदिक धर्म में अश्वमेध श्रौर वाजपेय आदि यशों का विधान होने के 
कारण आदशंवादी राजनीतिक विचारक भी विजय-अमियानों का विरोध न 
कर सकते थे, पर उन्होंने इसकी उग्रता कम करने की शक्ति भर चेष्टा की है | 
शर्म-विजयी राजा को पराजित राज्य का अ्रपहरण करने (&7765&607) या 
उसकी-शासन पद्धति में कोई हस्तक्षेप न करके केवल अपनी अधीनता स्वीकार 
करा के ओर कर लेकर ही पराभूत शत्रु को छोड़ देने का उपदेश दिया गया 
है' | प्राचीन आचायों का कथन है कि यदि पराजित राज्य का राजा युद्ध में 
वीर गति को प्राप्त हुआ हो, या यदि वह जीवित हो पर पराधीन होकर राज्या- 
रूढ़ न होना चाहे तो उसकी गद्दी पर कोई दूसरा राजपुत्र बिठाया जाना चाहिये। 
यदि राज्य को मिला ही लेना पड़े तो उसके विधि नियमों और प्रचलित परिपादी 
को रक्षा की नाय और नयी प्रजा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाय जैसा अपनी 





१ गृहीत प्रतिमुक्तस्य स धर्मंदिजयी नृपः । 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहर न तु मेदिनीम (| रघु. ४, ४३ | 


२६४ 


अ+ १४ ] विजित-राज्य के साथ व्यवहार 


मूल प्रजा के साथ किया जाता था श्रर्थात्‌ नयी प्रजा को विजित मानकर 
अपमर्दित न किया जाय | 

इस बात के पर्यात प्रमाण हैं कि यह नीति साधारणतः कार्यान्वित भी की 
जाती थी । जातकों में ऐसे किसी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता जिसमें विजित 
अ्रदेश विजेता के राज्य में मिला लिया गया हो । जब कोशल का राजा काशी 
पर आक्रमण करता है तो काशिराज को उनका मंत्री इस प्रकार समभाता है--- 
महाराज डरिये नहीं, आपका अनिष्ट न होगा, आपका राज्य बना रहेगा केवल 
आपको कोशलराज की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी' | ८वीं और ध्वीं 
शताब्दी के मुसलिम यात्री भी दक्षिण भारत में इस प्रकार के “धर्म-विजय” 
देखकर बड़े प्रभावित हुए थे। सुलेमान का कथन है जब एक राजा दूसरे को 
पराजित करता है तो वह उसी के वंश के एक व्यक्ति को पराजित राज्य में 
स्थापित करता है जो विजेता के नाम पर शासन करता है। इस देश को यही 
प्रथा है और जनता इसे:अन्यथा न होने देगी | 


विजय के बाद जीते हुए! राज्य को अपने राज्य में न मिलाने की सलाह दे 
देना आसान है पर इसका कार्यान्वित होना कठिन है। परन्तु प्राचीन भारतीय 
इतिहास से यही सिद्ध होता है कि श्रघिकतर इसका पालन ही होता था। मौय- 
साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का हमें बहुत कम ज्ञान है पर संभावना यही जान 
पड़ती है कि मौयंसाम्राज्य के श्रंदर भी राजस्थान और पंजाब के शक्तिशाली 
गणतंत्रों की आंतरिक स्वायत्तता अक्षुणण थी। गुप्तसाम्राज्य में तो खास मगध 
में भी ये सामंत-राज्य वतंमान थे । समुद्रगुप्त द्वारा पराजित नाग, वंशीय राजगण 
अंतर्वेदी ( दोआ्राब ) में साम्राज्य के अधिकारी के रूप में शासन कर रहे थे | 
इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने बहुत से राज्यों को ले भी लिया पर इनकी 
संख्या से उनकी संख्या अधिक है जिन्हें उनका राज्य वापस कर दिया गया 





१ स्थापयेत्तन्न सद्द इयं कुर्याध्च समयक्रियाम्‌। मनु ७. २०२। देखिये 
विष्णु ३, ३०; झुक्र ७. ७. ३७३; ३९७-८ | 
२ मां भायि महाराज नास्थि ते परिप थी तब रज्ज तवेव भविस्सति केवर्ल 
मनोजरंभो बसबती हो हि | जातक ५. पृ. ३१६, प्‌. ३९१ भी | 
३ इंलियट और डाउसन; हिस्ट्री आव इंडिया, भाग १. ४. ७। और 
अकाउंट आब चाहना ऐड इ डिया, ४. १३ | | 
श्द्यू 


अ तर-राष्टोय संबंध व व्यवहार [ अ० १४७ 


और जो साम्राज्य के सामंत होकर अपने राज्य में बने रहे | हष॑वधन के साम्राज्य 
में भी अनेक सामंत या करद राज्य थे। . यही स्थिति उत्तर भारत के प्रतीहार 
साम्राज्य की भी थी। दक्षिण के सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव 
राज्यों में बहुत से स्वायत्त सामंत थे । दिग्विजय का सिद्धांत स्वीकार कर लेने 
पर अधिक से अधिक जो किया जा सकता था वह यहां कि पराजित राज्यों की 
संस्कृति और अ्रंवगंत सत्ता सुरक्षित रहे। और इससे इनकार नहीं 'किया जा 
सकता कि प्राचीन भारत में इस दिशा में बहुत हृद तक सफलता भी हुई । इस 
सफलता का श्रेय बहुत कुछ इस बात पर भी है कि लड़नेवाले राज्यों में सांस्कृतिक 
ओर धामिक एकता थी | इन राज्यों में ऐसा कोई धर्म और संस्कृति के विभेद, 
जो दो राष्ट्रों में देघ और शत्रता के भाव भरते हैं और उन्हे ग्राणांतक शत्रु 
बनाकर एक दूसरे का आमूल नाश करने को उत्तजित कर देते हैं, प्राचीन भारत 
के इन राज्यों में वतमान न थे | अतः पराजित राज्य को आंतरिक ख्तंत्रता देने 
में कोई कठिनाई न थी। 


युद्ध के कारण साधारणतः ये होते थे; ( १ ) साप्राज्य-पद की आकांच्षा । 
(२ ) आत्मरक्षा की आवश्यकता । ( ३ ) राज्यविस्तार या सामंतों से अधिक 
कर की इच्छा । (४ ) शक्तिसंवुलन की चेष्टा (५ ) शत्रु के धावों का बदला 
ओर ( ६ ) पीड़ित जनता की रक्षा | यही कारण सब युगों श्रोर देशों में युद्ध 


के हेतु बनते हैं! अतः प्राचीन भारत में इनके दृष्ठांत या उदाहरण टंढ़ना 
व्यर्थ है । 


परस्पर युद्ध की अनिवायंता देखकर प्राचीन भारतीय विचारकों ने उसकी 
भीपणता कम करने की यथाशक्य चेधष्टा की है और इस हेतु उन्होंने धम्मयुद्ध 
के बहुत ऊँच आदर्श का प्रतिपादन किया है। पर यह ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता कि वैदिक युग में आयों और दस्युओ्रों के युद्ध में यह आदर्श लागू 
होता था या नहीं । ऋग्वेद में वर्शन है कि इंद्र ने दासवर्ण को पैरों तले कुचल 
कर युहाश्रों में हकेल दिया था! संभवतः यही व्यवहार वैदिक आये के व्यवहार 
का सूचक है। वेदिक वाजह्लमय में विष से बुके बाणों के उपयोग का भी 
वर्णन है? । पर स्मृतियों ने एक स्वर से इनके प्रयोग का निषेध किया है । यही 
नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि शत्रु पर ऐसी अवस्था में कदापि न वार 





रे 
१ ऋगवेद, ७. ११७, १६; ६. ७५, १५, अथवे, ६. ६.७ | 
२८३६ 


अ० १४ ] धर्मविजय और कूटयुद्ध का आदर्श 


किया जाय जब वह सावधान न हो, पूरी तरह शस्त्रों से लेस या तैयार न हो या 
किसी भी तरह ओऔचरट या विपत्ति में हा । 

यह मान लेना अनुचित न होगा कि जब तक दोनों पक्षों में जोड़-तोड़ 
का मुकाबला रहता था और पराजय के बाद राज्य-अ्रपहरण की आाशंक न 
थी तब तक इन नियमों का वास्तव में अनुसरण होता था। मेगास्थेनीज्‌ को 
यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि युद्धकाल में भी कृषिकायं चलता रहता था; 
वह लिखता है कि “दोनों पक्ष एक दूसरे के संहार में लीन रहते हैं पर किसानों 
को कोई हानि नहीं पहुँचाता |? युतवानच्वांग भी यह देखकर चकित हुए थे कि 
बारंबार युद्ध होते रहने पर भी देश को बहुत ही कम हानि पहुँचती थी । 


अस्ठु, ऐसा प्रतीत होता है कि जबतक धर्मविजय का आदर्श सम्मुख था 
ओर राज्यनाश की घटनाएँ बहुत कम होती थीं लड़ाई में भी धर्मयुद्ध का 
आदश प्रधान रहता था और उदारता तथा वीरता से काम लिया जाता था । 
पर जब्न साम्राज्यवाद की भावना ने जोर पकड़ा और सामंत-राज्यों की दासता 
की श्रृंखला कसी जाने लगी तत्र आत्मरक्षा की मावना भी प्रबल हो उठी और 
युद्ध में सफलता पाने के लिए रुभी उचित-अश्रनुचित साधन और उपाय ठीक सममे 
जाने लगे | कोटिल्य ने इस विषय में सटीक सलाह दी है कि जब वक अपना 
पलड़ा भारी रहे तब तक धमंयुद्ध के आदश्श पर चलने में हानि नहीं अन्यथा 
जिस उपाय से सफलता मिले बही करना उचित है चाहे वह धर्म हो या अधम * । 
शुक्र का भी यही मत है? । 


कृथ्युद्ध में किसी मी समय किसी भी स्थिति में श्र पर श्राक्रमण जायज 
था । शत्रु-प्रदेश को तहस-नहस कर डालना, इच्चों को काटना, फसल ओर 
अन्नागार जला देना, नागरिकों को दास बनाना सत्र क्षम्य था | श्रशोक के 
कलिंग-अ्रभियान में ऐसे कुछ श्रन्थ हुए थे और ईसवी सन्‌ के बाद के युद्धों में 
कभी-कभी वे होते रहे होगे | फिर भी इसमें संदेह नहीं के धर्मयुद्ध के आदर्श 
पर चलने की भी चेष्टा यथाशक्य सवंदा होती थी, ओर इसी का परिणाम था 
कि मध्ययुग तक राजपूतों में धर्मयुद्ध का आदर्श जीवित रहा । 


१ मनु, ७, ९० | 
२ बलविशिष्टः प्रकाशयुद्धम॒पेयात्‌ | विपयये शकटयुड्म्‌। »थ. १० अध्याय हे 
६ धर्मयुद्धो; कूटयुद्ध हंस्यादेव रिपु सदा | १,३५० । 
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अंतर-राष्ट्रीय संबंध व ध्यवदह्यर [ क्ष० १४ 


यह भी कह देना अ्रस्थानोचित न होगा कि भारत के कूटयुद्ध के कांड भी 
प्राचीनकाल के अन्य पूर्वी देशों के युद्ध की बन्॑स्ता के सामने सौम्य प्रतीत 
होते हैं। किसी प्राचीन भारतीय नरेश ने शत्रुदल के मुंडों पर मीनार बनाने 
या शत्रु की खाल खिंचवा कर नगर की परिखा पर मढ़वाने में अपने बहादुरी 
नहीं समभी जैसी कि तृतीय थुट्मोजेस और असुरबनपाल ने समभी थी । 


शत्रु को प्राणदान या अमयदान की भी निश्चित परिपाटी थी। शस्त्र रख 
देने या शरण में आने पर पराजित शत्रु पर हाथ,उठाना निषिद्ध था, घायल 
या भागते हुए शत्रु पर भी वार करना मना था। घायल युद्ध-बंदियों की 
चिकित्सा कराना भी आवश्यक था। साधारणुतः युद्ध-बंदियों को दास बनाया 
या बेचा भी न जाता था बल्कि युद्ध समाप्त होने पर घर लौटने की अनुमति 
दे दी जाती थी । 


युद्ध में जीते हुए माल के बारे में भी निश्चित नियम थे । पराजित श्र के 
कोष, संपत्ति, शस्त्र, अन्न आदि पर विजेता का अधिकार थार। विजित देश 
के नागरिकों की स्थावर संपत्ति का मी अस्थायी तौर पर ग्रहण और उपयोग 
किया जा सकता था | 


परस्पर युद्धरत देशों में कैसा व्यवहार रहता था इसका हम लोगों को शान 
नहीं है। चूंकि शांतिकाल में भी विदेशियों को किसी राज्य में जाने के लिए 
प्रवेश-पत्र लेने की आवश्यकता पड़ती थी इससे अ्रनुमान किया जा सकता है कि 
युद्धकाल में दोनों देशों के बीच यातायात बिल्कुल बंद कर दिया जाता रहा 
होगा ! युद्धरत राज्य इस बात की अवश्य व्यवस्था करते रहे होंगे कि उनके देश 
से शत्रु-देश में ऐसी कोई सामग्री न जाने पावे [जिससे उसकी शक्तिवृद्धि हो। 
पर जब्र सीमाएँ दूर तक फैली होती थीं श्रौर शासन-प्रबंध ढीला रहता था तो 
दोनों ओर से चोरी -चोरी काफी व्यापार चलता रहा होग। । समुद्र-मार्ग से मी शत्रु- 





१ स्लेच्छानामदोषः प्रजां विक्र तुमाधातुं वा | अर्थ, भा. ३. १३ | 
नारद ने युद्ध में बंदी किये गये दास का उल्लेख किया है, पर ऐसे व्यक्ति 
किसी को अपने बदले में देकर अपनी मुक्ति करा सकते थे । 
अग्नि पुराण, अध्याय २४० | 
मनु, ७. ९६-९७, झुक्र ७. ७. ३८६ | 


मप्र तकामाया॥ प्रात सजा 


ब्ध्ट 


भ्रः १४] शांतिकाल्ल में राज्यों के सम्बन्ध 


देश के अवरोध की व्यवस्था और शत्रु पोतों को पकड़ने की परिपाटी थी.या नहीं 
यह शात नहीं | 


अन्न हमें इस पर विचार करना है कि शांतिकाल में दो स्वतंत्र राज्यों में क्या 
संबंध रहता था। यह निश्चित मालूम नहीं कि प्राचीन भारत में स्थायी दूता- 
वासों की परिपाटी थी या नहीं। मेगास्थेनीज़ चंद्रगुप्त मौय के दरबार में रहता 
था और डायमेकस बिंदुसार के | बहुत संभव है कि मौर्य सम्राटों की ओर से 
भी सेल्यूकसवंशीय राजाओं की राजधानियों में दूत भेजे गये हों, खासकर 
जब कि धर्म-प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं के दल वहाँ भेजे गये थे | पर यह 
विदित नहीं कि मौर्य॑ दरबार में यूनानी दूत स्थायी रूप से रखे गये थे या कुछ 
वर्षों के लिए ही | तक्नशिला के यूनानी नरेश अंतलिकित ( एंटिश्रलकाइडस ) 
का दूत हेलियोदारस मालवा की राजधानी विदिशा में शुंगवंशी भागमभद्र राजा के 
दरबार में रहता था पर यह भी संभव है कि वह किसी विशेष प्रयोजन से थोड़े 
समय के लिए ही भेजा गया हो । समुद्रगुप्त की राजसभा में सिंहल राजा के दूत 
ओर चालुक्यराज पुलकंशी के दरबार में ( ६३० ई० ) ईरान से दूत आये थे, 
पर वे विशेष कार्य से*ही भेजे गये थे। चीन और रोम में प्रनचीन भारत से जो 
दूत भेजे गये'ये वे भी आजकल के सद्भावना-मंडल की ही भाँति थे ; उनका 
कार्य उन नरेशों को अपने देश की ओर से उपहार भेंट करना ओर उनसे 
व्यापार की सुविधाएँ प्राप्त करना था। यूरोप में भी स्थायी दूतावास रखने की 
परिपाटी मध्ययुग में ही कायम हुई । संस्कृत के “दूत! शब्द का अभिषेय अर्थ 
भी संदेशवाहक या वार्ताहर ही है और इससे यही संकेत मिलता है कि वह किसी 
विशेष कार्य या प्रयोजन से ही भेजा जाता था । अर्थशास्त्र में ( भाग १ अध्याय 
१६ ) दूत के आचरण संबंधी जो निर्देश दिये गये हैं उनसे यही प्रकट होता है 
कि उसे उसी समय तक विदेशी राजधानी में रहना होता था जब तक 
अंगीकृत प्रयोजन की सिद्धि की कुछ आशा हो, श्रन्यथा तत्काल लौद आना 
पड़ता था । 


विदेशों में मेजे जानेवाले दूत तीन श्रेणी के होते थे । 'निसृष्टार्थ” दूत वह 
था जिसे अपने राज्य की ओर से सब विवादभूत बातें तय करने का पूर्ण अधिकार 
प्रात्त था, 'परिमितार्थ! दूत दिये गये निर्देश से बाहरन जा सकता था और 
“शारनहर! दूत केवल अपने राज्य की ओर से संदेश भर दे देता था ओर 
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जवात्र ले आता था, बातचीत का उसे अधिकार ही न था । आजकल की भाँति 
प्राचीनकाल में भी दूत अधिकृत और प्रकाश्य रूप से भेदिये का कार्य करता 
था। उसका काम विदेशी राजपुरुषों से जान-पहिचान कर के उस देश की वास्तविक 
रशज्यनीति की जानकारी प्राप्त करना था। राज्य की साधारण स्थिति का शान 
प्रात्त करना, उसके जन, बल और साधनों का ठीक-ठीक अनुमान करना और 
अपने गुप्तचरों द्वारा उसके दुर्ग और सेना का प्रमाणिक विवरण प्राप्त करना, यह 
सब मी उसका काम था। यह सन्न वह “गूढ़ लेख” ( संकेत लिपि ) द्वारा अपनी 
सरकार को भेजता था? | 


आधुनिककाल की भाँति प्राचीनकाल में भी दूत अवध्य था। रामायण में 
कहा गया है दूत केवल संदेश वाहक है, अ्रपने स्वामी की ही बात वह कहता है 
अतः वह बात कुद और क्रोध-जनक भी हो तो भी दूत पर कुछ शासन नहीं 
करना चाहियेर । महामारत में कहा गया है कि दूत का हंता राजा अपने सचिवों 
के समेत नरकगामी होता है* । युद्ध छिड़ जाने पर मी दूत और उसके साथी 
अवध्य हैं, पर यदि वह अनुचित आचरण करे तो उसे विरूप करके या उसे 
लोहे से दागकर निकाला जा सकता था जैसा रावण ने मारुति के साथ 
किया था। 


दूतों के न रहने पर भी गुप्तचर इसी प्रकार के भेदों की टोह में बराबर काम 
किया करते थे। ये लोग छात्रों, सन्‍्यासियों, व्यापारियों आदि के विविध छुद्म 
वेशों में रहते थे। वेश्याओं और नतंकियों से भी बहुधा गुप्तचरों का काम लिया 
जाता था, कभी-कमी राजमहल में ये तांबूल या छ॒न्न वाहिकाओं का पद भी प्राप्त 
कर लेती थीं, ताकि राजा के समीप रहकर सरकार की अंतरंग गति-विधि का भेद 
लेने का अ्रवसर मिले। 

शांतिकाल में राज्यों में आवागमन पर रुकावट न रहती थी। प्रवेश-पत्रों 
की आवश्यकता पड़ती थी, पर इसके सिवा अन्य किसी प्रकार की रोक-टोक न 





१ अथशास्त्र, भाग १. अध्याय १६ | 
२ वही। 

३ प्रूवन्परार्थ परवान्न दूतो बधमहंति । 

४ दूतस्थ हता निरयमाविशेत्सचिवै: सह || १०. ८५.२६ 
७ नीति प्रकाश ७-६४ | 
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थी | व्यापार के काये से बराबर आने-जाने वाले व्यापारियों को भी प्रत्येक बार 
आने के लिए प्रवेश पत्र लेने की जरूरत नहीं थी। संदिग्ध व्यक्ति बंदरगाहों में 
ही गिरफ्तार कर लिये जाते थे और आगे न जाने पाते थे* | विदेशियों की 
गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती थी कि कहीं वे भेदियों का काम न करते 
हों। व्यापारिक सामग्री के अयात-निर्यात पर भी रोक-टोक न थी, अवश्य ही 
निर्धारित शुल्क देना पड़ता था | 


यात्रा के सिलसिले में जहाज या पोत जब्-जब् किसी बंदरगाह या पत्तन पर 
ठहरते थे उन्हें पत्तन-शुल्क देना पड़ता था। ज्ञतिग्रस्त होने पर उन्हें मरम्मत की 
पूरी सुविधा दी जाती थी और उनकी अन्य आवश्यकताएँ भी पूरी की जाती थीं*। 


सामंत-राज्यों से संबंध 

प्राचीन भारत में सामंत या अध-स्वतंत्र राज्यों की संख्या बहुत थी। यह 
दिखाया जा चुका है कि विजेता से यह आशा की जाती थी कि पराजित राज्य 
का अस्तित्व नष्ट न करके अपने आधिपत्य में उसकी स्वायत्त सत्ता कायम रहने 
दे। इससे सामंत-राज्यों की संख्या काफी हो जाती थी | जब प्रांतीय शासक या 
सूबेदार आनुवंशिक होने लगे श्रोर महाराज, सामन्त, महासामन्त और मंडलेश्वर 
आदि पदबियाँ धारण करने लगे तब ये भी सामंत-राज्यों की श्रेणी में आ गये 
ओर इनकी संख्या में और वृद्धि हुई | दक्षिण के यादवों या चालुक्यों के राज्य 
में तो यह जानना कठिन था कि महामंडलेश्वर उपाधिधारी व्यक्ति सामंत है या 
सामंतउपाधिधारी सूबेदार। प्राजित राजाओं को प्रांतीय शासकों के पद पर 
नियुक्त करने की प्रथा से य€ गड़बड़ी ओर भी बढ़ जाती थी | 


वर्तमान भारत के हैदराबाद, बरोदा, कोल्हापुर आदि कुछ बड़े सामंत-राज्यों 
के भी अपने सामंत-राज्य हैं; भारत में प्राचीनकाल में भी ऐसी ही स्थिति थी। 
उदाहरणार्थ, पाँचवीं सदी में एरुण के राजा मातृ विष्णु सुरश्मि चंद्र के सामंत 
थे, जो स्वयं सम्राट बुधगुप्त का सामंत था । सन्‌ ८१३ ईं० में तृतीय गोविंद 
राष्ट्रकूट सम्राट्‌ थे, उनका भतीजा तृतीय कक्‍क उनके सामंत के रूप में दक्षिणी 





१ अथशास्त्र, भाग २. अध्याय २८ | 
२ वही। 
३ मध्य, भा छे, ३. १. 2५ | 
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गुजरात पर शासन कर रहा था, और उसके भी सामंत के रूप में सालुकिकवंश 
का श्राबुधवर्ष सिहरिका १२ पर शासन कर रहा था; उसे इस पद पर कक्क के 
छोटे भाई ने प्रतिष्ठित किया था? | अ्रस्तु यह स्पष्ट है कि सामंत राजा भी संभवतः 
सम्राट की अनुमति लेकर अपने उपसामंत बना सकते थे । 


अतएव सामंतों के पर और अधिकार एक समान न रहते थे, जैसा कि आज 
के भारतीय राज्यों की स्थिति है। प्रमुख सामंतों को सिंहासन पर बैंठने, छत्र- 
चामर धारण करने और शिविका (पालकी) तथा हाथी पर चढ़ने का अधिकार 
रहता था । उन्हें अपनी सवारी के समय *ग, शंख, भेरी, जयघणए्टठा और रमट 
आदि पाँचो बाजों को बजवाने का भी अधिकार प्रात्त था । यह अधिकार सम्राद 
आधुनिक तोपों की सलामी की तरह बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही देते थे। महा- 
राज, सामंत, महासामंत, मण्डलेश्वर आदि इनके विरुद्ध थे। 


सामंतों के दरबार में सम्नाट्‌ की हितरक्षा के लिए, और सामंतों के नियंत्रण 
के लिए सपम्राट्‌ की ओर से प्रतिनिधि रहा करते थे। आजकल के रोजेडेंटों और 
पोलिटिकल एजटों की भाँति इन्हें भी सामंत-राज्यों के साधारण निरीक्षण और 
नियंत्रण का अधिकार था। घुलेमान सौदागर के कथनानुसार सामंत राजा इन 
प्रतिनिधियों की अग॒वानी सम्राटोचित सम्मान से ही करते थे। ये प्रतिनिधि 
गुप्तचरों द्वारा बराबर इसकी खबर रखते थे कि कहीं सामंत राजा विद्रोह की तो 
नीयत नहीं रखता | सामंत राजा भी सम्राट के दरबार की गतिविधि पर ध्यान 
रखने के लिए अपने प्रतिनिधि वहाँ रखते थे | उदाहरणा थे, बनवासी के सामंत- 
शासक वंगेय ने राष्ट्रकूट सम्राट्‌ तृतीय अमोषवर्ष (८५० ई० ) के दरार में 
गणपति नामक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि रूप में रखा था | 


सामंत-राज्य पर सम्राट का नियंत्रण सामंत के पद और सम्राट की सामथ्य॑ 
के अनुसार होता था। सप्राट्‌ की आशाशञ्रों का पालन सामंत का कतेव्य था। 
सामंत के दानपत्रों ओर शासनों ( फर्मान ) में सम्राट का नाम सर्वप्रथम 
देना जरूरी था। उन्हें प्रायः अपने सिक्के चलाने का भी अधिकार न था। 
सम्राट के दरबार में सामंतों की उपस्थिति केवल उत्सव और राज्यामिषेक श्रादि 
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अवसरों पर ही नहीं, वरन्‌ थोड़े-थोड़े समय के अंतर पर भी वांछित थी। 
अतएव शिलालेखों में अनेक जगह सम्राटों के दरबार के वर्णन में श्रनेक सामंतों 
की उपस्थिति के उल्लेख मिलते हैं | सम्राट को नियमित कर देना भी जरूरी 
था, या तो यह कर सम्राट के दरबार में भेज दिया जाता था या सपम्राट्‌ श्रपनी 
यात्रा में इसे बसूल करते थे*। सम्राट के यहाँ पुत्रजन्म और विवाह आदि अ्रवसरों 
पर भी सामंतों से उपायन ( भेंट ) की आशा की जाती थी। सम्राट की इच्छा 
होने पर सामंतों को अपनी कन्याएँ उनसे व्याहनी पड़ती थीं। गुप्तसाम्राज्य में 
पराजित राजा जब सामंत-पद स्वीकार करते थे तो उन्हें कुछ इकरार करना पड़ता 
था और सम्राट्‌ उन्हें अपने फर्मान (शासन) द्वारा पुनः अपने राज्य में प्रतिष्ठित 
करते थे। इस शासम में उन शर्तों का भी उल्लेख रहता था जिन पर राज्य 
वापस किया जाता था. । अन्य साम्राज्यों में भी ऐसा होता था या नहीं, हमें 
जात नहीं । 


मध्यकालीन यूरोप की भाँति प्राचीन भारत में भी सामंतों को सप्राट्‌ के 
सहायतार्थ निर्धारित संख्या में सेनिक भेजने पड़ते थे। कलचुरि राजा सोढ़देव 
(८५० ई० ) अपने सम्राट निहिरभोज के बंगाल-अ्भियान में सम्मिलित हुआ 
थार | दक्षिण कर्नाटक का नरसिंह चालुक्य (६१५ ई० ) अपने सम्राट राष्ट्र- 
कूट तृतीय इंद्र की ओर से प्रतिहार सम्राट महीपाल के विरुद्ध युक्तप्रांत में जा 
कर लड़ा था* | 


ध्वीं शताब्दी में बेंगी के चालुक्यों को मैसूर के गंगों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों 
को सहायता करनी पड़ती थी । गंग राजाओं के सामंत नागरस को अपने सम्राट्‌ 
की आशा से अय्यपदेव और वीरमहेंद्र के संघर्ष में १८वीं सदी में भाग लेना 
पड़ा और अपने प्राण भी देने पड़े” | उपयुक्त घटनाओं के अतिरिक्त इस प्रकार 
के ओर भी बहुत उदाहरण हैं । 
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परिस्थिति के अनुसार सामंतों की श्रपनी आंतरिक स्वायत्तता में भी अ्रंतर 
होता था। बड़े-बड़े सामंतों को पर्याप्त अधिकार रहते थे, जैसे गुप्तसाम्राज्य में 
उच्छुकल्प और परिब्राजक राजाओं को, राष्ट्रकूट-राज्य में गुजरात के सामंतों को 
और चालुक्य तथा यादव राज्य में शिलाहारंशी सामंत राजाओं को थे । 
उच्छुकल्पवंशी सामतों की भाँति कुछ तो अपने दानपत्रों में अपने सम्राट का 
उल्लेख भी नहीं करते, पर इसे अपवाद समभाना चाहिये । अधिपति को कर 
देने के फलस्वरूप उन्हें पूर्ण आंतरिक स्वायत्त अधिकार प्राप्त हो जाते थे | वे 
अपने उपसामंत बना सकते ये और अपने कम॑चारियों की स्वयं नियुक्ति करते 
थे। बिना सम्राट से पूछे वे जागीर दे सकते थे, गाँव दे सकते थे और बेच भी 


सकते थे* । 


दृप्त सामंत सम्राट की दाब कितनी कम मानते थे इसका पता ब्राह्मणावाद 
( सिंध ) के लोहार सरदार अ्रक्खम के राजा छुछ को लिखे पत्र से चलता है । 
छुछ ने उसे अपना आधिपत्य स्त्रीकार करने को लिखा था इसके उत्तर में 
अक्खम ने लिखा--मैंने कभी आ्रापका विरोध या आपसे भगड़ा नहीं किया। 
आपका मेत्रीपूर्ण पत्र मिला, मैं उससे गौरवान्वित हुआ हूँ । हमारी मेत्री कायम 
रहेगी और हम में कोई शत्रुता न होगी। मैं आपके आदेशों का पालन करूँ गा। 
आप ब्राह्षणावाद के इलाके में जहाँ चाहें स्वच्छुंदता से रह सकते हैं । यदि आप 
किसी अश्रन्य दिशा में जाना चाहते हैं तो आपको रोकने या छेड़नेवाला कोई 
नहीं । मेरा इतना प्रभाव और शक्ति है जिससे आपको मदद मिल सकती है? । 


छोटे सामंतों को स्वभावतः इससे बहुत कम स्वतंत्रता थी। वाकाटकों के 
सामंत नारायण महाराज और शत्रुघ्न महाराज, वेन्यगुप्त के सामंत रद्रट, और 
कदम्बों के सामंत भानुशक्ति आदि को अपने ही राज्य के कुछ ग्रामों की माल- 
गुजारी दान करते समय अपने सम्नाटों की अनुमति लेनी पड़ी थीर | राष्ट्रकूट 
सम्राट तृतीय गोविद का सामंत बुधवर्ष शनि की दशा निवारणार्थ एक गाँव दान 
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देना चाहता था, इसके लिए उसे सम्राट से अनुमति माँगनी पड़ी * । राष्ट्रकूट ध्रुव 
के सामंत शंकरगण को भी एक गाँव दान करने के लिए, सम्राट की अ्रनुमति 
लेनी आवश्यक थी* | कदंब सम्राट भी अपने सामंतों पर इसी प्रकार नियंत्रण 
रखते थे । गुर्जर-प्रतीहार साम्राज्य के काठियावाड़ जैसे दूरस्थ प्रदेशों के सामंतों 
को भी गाँव आ्रादि दान देने के लिए, अधिपति की अनुमति लेनी आवश्यक थी 
और यह अनुमति साधारणतः उनके यहाँ रहने वाले सम्राट के प्रतिनिधि दिया 
करते थे, जो बहुधा सम्राट की ओर से ताम्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते पाये जाते 
हैं? | १शवीं शताब्दी में परमार-राज्य में* ओर ७वीं शताब्दी में कश्मीर में 
भी यही प्रथा प्रचलित थी | 


निकृष्ट श्रेणी के सामंतों पर तो सम्राट का नियंत्रण व हस्तक्षेप और भी 
अधिक रहता था । इनके सम्राट्‌ और उनके मंत्री भी इनकी रियासतों के गाँव 
दान कर दिया करते थे। उदाहरणाथर्थ राष्ट्रकूट द्वितीय कृष्ण ने अपने सामंत चंद्र- 
गुप्त के राज्य का एक गाँव दान दे डाला था* | चालुक्य-सम्राट्‌ सोमेश्वर के 
प्रधान-मंत्री के आदेश से उसके एक सामंत को किसी कार्य के लिए, ४ स्वर्ण- 
मुद्राएँ दान में देनी पड़ी थीं» । परमार राजा-नरवर्मा ने अपने सामंत राज्यदेव 
के एक गाँव की २० 'हल' जमीन किसी व्यक्ति को दान दी4। परमार- 
नरेश जयवर्मा के आदेश से उसका सामंत् गगंदेव भूमिदान करता पाया 
जाता है*। 


विद्रोही सामंतों को पराजित होने पर बड़ी लांछुनाएँ, सहनी पड़ती थीं । 
गुजरात के कुमारपाल ( ११४० ई० ) ने अपने सामंत विक्रमसिंह को हराकर 
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उसे अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके भतीजे को प्रतिश्ित किया था! । कभी- 
कभी इससे भी अधिक लांछुना मुगतनी पड़ती थी; कमी-कभी उनसे विजेता के 
अश्वशाला, हस्तिशाला में भाड़ दिलवायी जाती थी*। राजद्रोह के दंड में 
उनका कांप, घोड़े और हाथी जप्त कर लिये जाते थे । कभी कभी उनके राज्य 
भी जप्त कर लिये जाते थे या थोड़े दिनों के लिए. शासनप्रबंध उनके हाथ से 
छीन लिया जाता था । 

केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाने पर सामंतगण प्रायः स्वतंत्र हो जाते थे। 
गुज॑र-पतीहार सात्राज्य की अवनति के समय उसके अनेक सामंतों ने 'महाराजा- 
घिराज परमेश्वर आदि सप्राटोचित उपाधियाँ धारण कर ली थीं | सामंत 
लोग अपने शासनों में ( फर्मानों में ) अधिपति का नाम देना बंद कर देते थे 
या देते भी थे तो यों ही उल्लेख कर देते थे । कर भी नियमित रूप से देना बंद 
हो जाता था। अधिपति की शक्ति कम हो जाने पर जब उसे युद्ध में सामंतों 
की मदद की आवश्यकता होती थी तो सामंत सहायता के बदले अपनी मनमानी 
शर्तें लगाते थे । उदाहरणाथ बगाल के राजा रामपाल को अपने सामंतों की 
सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए, बहुत अधिक अधिकार छोड़ने पड़े थे । 
सम्राट्‌ अ्धिपति के उत्तराधिकारियों में राजसिंहासन के लिए संघर्ष होने पर तो 
सामंतों की ओर बन जाती थी, वे प्रतिद्वद्वियों का पक्ष अहण करके अपने पसंद 
के आदमी को सिंहासन पर बिठाने की कोशिश करते थे, औ्रौर नये राजा से 
मनमाने अधिकार प्राप्त करके वे अपनी पुरानी पराजयों को धोने का प्रयत्न 
करते थे। नया सम्राटनराजा भी इस स्थिति में न रहता था कि अपने गद्दी 
दिलाने वालों की बातें मानने से इनकार कर सके । यदि उत्तराधिकार बहुत ही 
कमजोर होता था, तो सामंत स्वयं सन्नाट पद प्राप्त करने के लिए लड़ना शुरू 
कर देत थे । चालुक्य-साम्राज्य के पतन पर यादवों, कलचुरियों और होयसालों 
में दक्षिण के आधिपत्य के लिए १२वीं सदी में गहरी होड़ .लगी जिसमे यादवों 
को सफलता मिली । इसी प्रकार के दृश्य प्रत्येक साम्राज्य के पतन के समयदेखने 
में आते थे । 
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पराजित राजाओं को राज्यच्युत न करने की नीति से अवश्य ही चिरागत 
स्वार्थों और स्थानीय स्वतंत्रा की रक्षा होती थी परंतु इससे राज्य-व्यवस्था में 
स्थायी अशांति और अस्थिरता के बीज पड़ जाते थे । निसगंतः सामंत-राजा 
सम्राट के जुए को अपने कंधों से उतारफेंकने की ताक में रहते थे, और प्रभ॒- 
शक्ति को सदा उनकी गतिविधि पर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। सामंत-राज्यों 
की सेनिक-शक्ति नष्ट नहीं की जा सकती थी क्योंकि अधिपति को उसकी 
आवश्यकता पड़ती थी। प्रभुशक्ति ओर सामंत का संबंध बहुधा सशक्त्र 
तटस्थता (77760 707//9)09) का-सा रहता था। अधिपति अपनी प्रभुसत्ता 
तभी तक कायम रख सकता था, जब तक वह अपने सामंतों को एक-दूसरे के 
मुकाबले रखकर उनकी शक्तिसंतुलित रखकर सबको अपने वश में रख सके । 
इस स्थायी अशांति और अस्थिरता के परिणामों पर अगले अध्याय में विचार 
किया जायगा । 


अध्याय १५ 


राज्यशासन का ऐतिहासिक सर्वेक्षण ः भाग १ 
[ बेशिकटाल से सौयकाल तक ] 


पिछले १४ अध्यायों में हमने राज्य और उसका स्वरूप, ध्येय तथा कार्यो 
के विपय में प्राचीन भारतीयों के विचारों, आद्शों ओर शासन की विभिन्न 
शाखाओं का वर्णन किया है। शासन के विषय का विचार करते समय हमने 
शासन-यंत्र के विभिन्न पुजों-राजा, अमात्य, केंद्रीय शासन-कार्यालय, श्रादि पर 
अलग-अलग विचार किया और उनके विशेष स्वरूप तथा प्रत्यक युग में उनके 
इतिहास की समीक्षा की | इससे पाठकों को विभिन्न शासन-संस्थाओ्रों श्रोर 
पदों की उत्पत्ति और विकास का क्रम समभने में सुगमता हुईं होगी । परंतु यह 
भी श्रावश्वक है कि पाठक के सम्मुख विभिन्न युगों की शासन-व्यवस्था का पूरा 
चित्र भी रहे ताकि वह प्रत्येक युग की शासन-व्यवस्था की मुख्य विशेषताश्रों 
को ध्यान में रख सके | अतः इस अश्रंतिम अध्याय में पहले एक-एक युग की 
शासन-व्यवस्था की साधारण समीक्षा की जायगी । 


प्राचीन भारत की जाति, विवाह, आश्रम आदि संस्था और प्रथाश्रों के 
विकासक्रम के अध्ययन के लिए, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर राज्यतंत्र ओर 
शासन-व्यवस्था के विपय में यह बात नहीं है। वैदिक-काल की शासन-पद्धति 
की रूपरेखा तो खींची जा सकती है पर अगले एक हजार वर्षो' में इसके विकास 
का क्रम हमारी आँखों से ओमल हो जाता है। फिर पर्दा उठने पर मौये- 
साम्राज्य के पूर्ण विकसित शासन-तंत्र का दर्शन होता है जो केवल राज्य के 
श्रावश्यक ही नहीं वरन अनेक लोकहितकारी कतेव्यों का भी संपादन कर रहा 
था। वैद्ककाल का राज्यतंत्र, जो केवल थोड़े से आवश्यक कार्यों का ही 


श्ड्ट 
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संपादन करता था, विकसित होकर कैसे इतने कार्य करने लगा यह एक प्रकार से 
अशात ही है। भौर्यसाम्राज्य की शासन-पद्धति बाद के लिए भी एक प्रकार से 
रूद हो गयी और इसमें अधिक परिवर्तन या विकास नहीं दिखाई देता । 


खंड १ 
( ऋगवैदिककाल में राज्य और शासन-पद्धति ) 


वैदिककाल का राज्य प्राचीन यूनान के नगर-राज्यों की भाँति छोटा होता 
था, उसका विस्तार आजकल के एक जिले से प्रायः अधिक न था । श्रधिकांश 
राज्यों की उत्त्ति भी एक विशेष जन या कबीले से संबद्ध थी, राज्य के नागरिक 
अपने को यदु, पुरु, तुबंशु जैसे किसी पौराणिक पुरुष की संतान समभते ये । 
शासकवग में विभिन्न कुलों के गहपति ही संमिलित थे। कई कुटुंबों को मिला 
कर “विश” की रचना होती थी, जिसका अध्यक्ष 'विशूपति? होता था, कई 
“विशों? को मिलाकर “जन” की रचना होती थी जिसका प्रधान जनपति या राजा 
होता था । 


संयुक्तकुदठ ब-पद्धति से राजपद उत्क्रांत हुआ था, इसलिए वह प्रायः 
आनुवंशिक था। ऋग्वेद में इस विषय में काफी प्रमाण मिलता है, चूँकि वहाँ 
ऐसे वंशों का उल्लेख भी है जहाँ राजपद लगातार चार पीढ़ियों तक था, जैसे 
वहद्रश्व, दिवोदास, पिजनव और सुदास, दुर्गहण, गिरिक्षित्‌) पुरुकुस्स, अस- 
दस्यु इत्यादि । कुछ स्थलों पर राजा के निर्वाचन का भी उल्लेख आता है, किंतु 
वे अ्रपवादात्मक हैं। 

ऋग्वेद में राजा के देवी श्रंशवाले होने का सिद्धांत नहीं मिलता है| प्रजा 
के कल्याण के लिए, भी राजा सावंजनिक यशयाग करते हुए नहीं दौखते हैं। 
राजत्व पुरोहितत्व से सम्बद्ध नहीं था | राजा के पास कुछ अ्रतिमानुष या दैवी 
अधिकार या सत्ता है, ऐसा लोग नहीं मानते थे | 


जैसा ऊपर कहा गया है, राजा जनपतियों या विशूपतियों के मंडल का प्रमुख 
रहता था। उसका पद आनुयंशिक होने लगा। उसमें मुख्यतः सफल सेनापतित्व 
की अपेक्षा की जाती थी। अनायों के साथ हमेशा युद्ध चलता रहता था | आये- 
राज्यों में भी आपसी भंगड़े बीच-बीच में होते थे। विशपतियों या जनपतियों में 
जो कुशल व यशस्वी सेनापति हो सकता था, उसका प्रथम राजपद के लिए चुनाव 
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होता था; पीछे उसके कुल में राजपद आनुवंशिक हो जाता था। यदि किसी राजा 
का पुत्र नाबालिग़ होता था, या उसमें सेनापति की याग्यता न होती थी, तो श्रृत 
राजा का कोई वयस्क रिश्तेदार ही राजा चुना जाता था। किन्तु ऐसे प्रसंग विरल 
ही होते थे । 

ऋग्वेद युग में राजा की उपाधि सादी माने केवल राजा थी। अ्रधिराट, सम्राद्‌ 
ऐसी उपाधियाँ प्रचार में न थीं। राजमहल भी प्रायः विशेष बड़ा या भव्य नहीं था । 
राजा श्रनेक जेवर पहनता था। उसकी पोशाक चमकती थी व उसके दरबारी कम 
न थे। उसकी पदवी “गोपा जनस्य” बताती है कि मुख्यतः वह प्रजा का संरक्षक 
था । उसके और कौन कतंव्य थे, इसका निदश नहीं मिलता है । न्यायदान के 
संबन्ध में राजा का उल्लेख नहीं आता है। संभव है कि सभा व समिति ही यह 
कार्य करती थीं। उस ञ्रति प्राचीनकाल में यह प्रथा भी काफी जारी थी कि हर- 
एक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों से कगड़कर स्वयं अपने झगड़े का निपटारा करे | 
हत्या करने वाला मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को हर्जाना देकर अपना छुटकारा कर 
सकता था | 


सरकार को कर देने की प्रथा श्रस्तित्व में न थी। इसलिए राजा की आमदनी 
शांतिकाल में प्रायः उसकी जमीनदारी से ही होती थी। हाँ, उसको उपहार 
(बलि ) भी मिलता था; मगर यह देना न देना ऐब्छिक था। युद्धकाल में राजा 
को लूट से धन प्राप्ति होती थी, मगर कुछ भाग सेनिकों में भी बाँठा जाता था। 


सेनानी या सेनापति, ग्रामणी या ग्राम का मुखिया (या संग्राम-सम्बन्धी 
अधिकारी),व पुरोहित ये तीन ही अधिकारी ऋग्वेद में उल्लिखित हुए हैं। सेना- 
धिपति राजा के आदेशानुसार युद्ध में काम करता था व सैन्य को लड़ाई में 
मार्गदशशन करता था। लड़ने के शस्त्र प्रायः वाण, तलवार व भाले होते थे । 
राजा व उसके सरदार चिलखत पहनते थे व धोड़े पर सवार होकर लड़ाई करते थे। 
सामान्य सिपाही पदचारी ही होते थे। ऋग्वेद में ग्राम शब्द के दो अथ मिलते 
हैं, एक देहात व दूसरा समूह । इसलिए प्रामणी शब्द ग्राममृ॒खिया या सैन्य का 
अधिकारी इन दोनों श्रथों में श्राते होंगे। वैसे तो पुरोद्दित का काम यशयागादिक 
करना था। किन्तु देवताओं को ठीक तरह से यागह॒वि देने से थे संतुष्ट होकर 
युद्ध में विजय प्रदान करते हैं ऐसी लोगों की मावना थी। इसलिए युद्ध के समय 
युद्ध-भूमि पर आकर देवताश्रों की प्रार्थना करना पुरोद्धित का कतेब्य था । राजा 
पुरोद्दितों को कितना मानते ये यह विश्वामित्र ब वसिष्ठ के उदाहरणों से हमें 


ियारत८ 2 
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विदित हो सकता है। इन कारणों से पुरोहित का असर राजशासन पर भी 
पड़ता था | 

उस समय राजा सरदारों की कमेटी का केवल अध्यक्ष रहता था। इसलिए 
उसके अधिकार विस्तीर्ण नहीं थे। सभा व समिति उस पर कैसे नियंत्रण करती 
थी, यह भी हमने सातवें अ्रध्याय के प्रारम्म में दिखाया है। उस समय कुछ राज्य 
गणतंत्रात्मक थे, उनके बारे में हमने छुठे अध्याय में विवेचन किया है । 


खंड २ 
(संहिता, ब्राह्मण व उपनिषद्‌ काल की राज्य-व्यवस्था ) 


इस काल में राज्य का विस्तार बढ़ने लगा । अनेक विशुया जन या कबीले 
एक राज्य में सम्मिलित होने लगे । कुरु-पांचालों का एक राज्य हुआ व उसी 
तरह और “जन” भी सम्मिलित हुए होंगे। हो सकता है कि इस समय एक राज्य 
का विस्तार सामान्यतः आधुनिक कमिश्नरी के बराबर हुआ होगा । कभी-कभी 
राजाओं को महाराज), 'सम्राट! ऐसी पदवी दी जाती थी। कुछ राजा बड़े विजेता 
ये और विजय के पश्चात्‌ वाजपेय, अ्श्वमेध इत्यादि यज्ञ करते थे। किन्तु ऐसे 
“'सम्राटों! के राज्य का विस्तार कितना विशाल था, यह कहना कठिन है । 


इस काल में राज्य शब्द से एक विशिष्ट भूभाग निर्दिष्ट होने लगा। वह 
काल चला गया था जब कुर, पांचाल, द्र हम, अ्रनु इत्यादि कब्ीलों का राज्य उन 
'कबीलों के साथ स्थलांतर करता था | 


अथववेद व शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन का उल्लेख आता है; 
किन्तु उपनिर्वाचनप्रणाली का लोप हो रहा था, जैसा कि पाँचवें अध्याय में 
अताया जा चुका है। कभी दस पीढ़ियों तक अनुबंशिक राजवंशों का उल्लेख 
आता है जैसे स जय वंश के बारे में पहले पुरोहित राजा का अभिषेक करता था 
मगर पीछे राज्यारोहण समारोह बड़े ठाट-बाट से होने लगा। उस समारोह के 
समय राजा योग्य कपड़े पहन कर आता था व व्याप्रचम पर बैठता था । ऐसा 
विश्वास था कि व्याप्रचर्म के संपर्क से राजा व्याप्र के समान अ्रजेय हो जायगा | 
पीछे रथों की दोड़ ( 73806 ) होती थी, जिसमें राजा ही सब प्रथम श्राता 
था। मवेशियों के हरण के लिए, 'एक मामूली हमले का आयोजन भी किया 
जाता था। 
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राजा व मंत्रिमंडल 


राजपद का महत्व बढ़ता जा रहा था इसलिए राजा को दैवी समभने की 
प्रथा का आरम्भ हुआ। अथववेद में परीक्षित राजा को मत्यलोक का देव बताया 
है व शतपथ ब्राह्मण राजा को प्रजापति का प्रत्यक्ष प्रतीक मानता है। अभिषेक 
के समय पुरोहित राजा को अ्रदरडय याने दंड के परे करता था। मुख्य सेना- 
पति राजा ही था। सैन्य के सफल व यशस्वी संचालन के कारण ही इन्द्र देवताश्रों 
का राजा बना, ऐसा विधान ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा वैश्यों व ब्ाह्षणों 
को अपनी इच्छा के अनुसार निकाल दे सकता था, ऐसा जो वर्णंन आता है 
उससे भी हम राजशक्ति की वृद्धि का अनुमान कर सकते हैं। हो सकता है कि 
उस समय लोग राजा को राज्य की सब जमीन का मालिक मानते हों; कम से कम 
उसकी निजी जमीनदारी बहुत बड़ी थी। कर वसूल करने की प्रथा पूर्ण प्रस्थापित 
हो चुकी थी | कभी-कभी राजा श्रधिक कर भी लगाता था। वैश्यों पर करों का 
बोका विशेष था। ऐसा विधान किया है जिससे उनका राजा की इच्छा के 
अनुसार शोषण किया जा सकता था। युद्ध की लूट में राजा का हिस्सा सबसे 
बड़ा था। सभा व समितियों के लोप से राजा की सत्ता विस्तृत हुईं थी। न्याय- 
दान में भी अ्रत्र वह हाथ बँटाता था। 

इस समय अनेक राज्याधिकारियों का उल्लेख ञआता है, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि राज्यकायं का क्षेत्र विस्तृत हो गया था। रत्नियों की एक समिति 
राज्य-संचालन में राजा की मदद करती थी, जिसमें कुछ राजा के रिश्तेदार, कुछ 
दरबारी व कुछ उच्चाधिकारी रहते थे ( देखिए अ्रध्याय ८ ) । रतिनियों में जो 
संग्रहीता था वह कोषाधिकारी होगा व जो भागधुक था वह कर वसूलने वाला 
मुख्याधिकारी या अर्थशात्र! का समाहर्ता ( २.५-३ ) होगा । इस समय के 
दूसरे उच्चाधिकारियों में सेनापति, रथाधिकारी, प्रतीहारी व ग्रामणी का उल्लेख 
करना उचित होगा । रलियों में का अक्ञावाप गजा का जुआ खेलते समय का 
मित्र होगा । 

हो सकता है कि राज्य के कमिश्नरी के बराबर होने के कारण जिलाधीश, 
नगराधिकारी -जेसे अधिकारी भी अ्रस्तित्व में आये होंगे, किन्तु उनका उल्लेख 
नहीं मिलता । ग्रामणी आम का मुलिया था। स्थपति भी एक अधिकारी था, 
किन्तु उसका कार्यक्षेत्र अशात है | कल्पना की गयी है कि वह गवनर (प्रांतपति) 
या मुख्यन्यायाधीश होगा, किन्तु इसके लिए पर्यात्र प्रमाण नहीं है। 


रण 


आ० १५ ] सभा व समिति 


ग्रामणी या गाँव के मुखिया के हाथों में फैजी व दीवानी दोनों अधिकार 
थे । उसके पद का महत्व काफी था। वैश्यों की महत्वाकांच्षा यही होती थी कि 
उनको वह पद प्राप्त हो। ग्रामणी को आदेश देकर राजा गाँव पर अपनी हुकूमत 
चलाता था। लिपि का ज्ञान होते हुए भी लिखितादेश रूढ़ नहीं हुए थे । 


इसलिए. राजा को स्वयं जाकर या दूतों के द्वारा अपने आदेश भेजना 
पड़ता था। 


सभा व समिति 


अथववेद-काल के आखिर तक सभा व समिति के अधिकार विशाल थे । 
अथवंबेद में राजा को सबसे बड़ा शाप यह दिया गया है कि उसके व उसकी 
समिति के बीच में संघर्ष चलता रहे। किन्तु आगे चलकर समभा-समिति के 
अधिकार कैसे संकुचित हुए, यह सातवें अ्रध्याय में बताया गया है। ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में समा-समिति का उल्लेख शायद ही होता है । 


इस समय के ग्रन्थों में राज्य के ध्येय व उद्देश्यों के बारे में चर्चा नहीं मिलती 
है। राजा का वर्णन “ध्ृतब्रत” माने ब्रतों या नियमों का पालनेवाला ऐसा आता 
है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि नियमों व परम्परा के अनुसार 
समाज-व्यवस्था रखना राज्य का ध्येय माना जाता था। सांपत्तिक व नैतिक क्षेत्रों 
में प्रजा को अग्रसर करना राज्य का कतंव्य था। आदशंभूत परोक्षित्‌ राजा के 
राज्य के वर्णन के समय अथवंबेद कहता है (२०.१२७) कि उसके राज्य में लोग 
सुख व संपत्ति का उपभोग करते थे व उनको मुरक्षा के बारे में बिलकुल आ्राशं का 
न रहती थी | 


इस समय थोड़े से गणतंत्र भी थे. जिनका उल्लेख बैराज्य ( राजविरहित 
राज्य ) शब्द से किया गया है| गणतंत्रों की समिति में विशपति या जमीनदार 
सभासद रहते थे व वे अपना अ्रध्यक्ष चुनते थे। यह अध्यक्ष वंशपरंपरागत होने 
से उपतंत्र अस्तित्व में श्रा जाता था। जब अध्यक्ष बार-बार बदलते रहते थे, तत्र 
गणतंत्र का अ्रस्तित्व श्रक्ुए्ण रहता था। 


राजा की रुत्ता में वृद्धि, भोज्य, साम्राज्य, पराज्य श्त्यादि नये प्रकारों के राज्यों 
का ध्रादुर्भाव और गयणाुतंत्रों का उदय--ये इस काल-खंड की विशेषताएँ थीं। 
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खंड ३ 
( मगघसाम्राज्य का शासन, ३० पू० ६०० से इ० पू० ३२० तक ) 


इस कालखंड में मगध विस्तीणं राज्य बन गया | ई० पू० ४५४० तक श्रंग, 
विदेह, काशी व कोशल देश मगध में सम्मिलित हो चुके | सिकंदर के अभियान 
के समय नंद साम्राज्य में पूरा उत्तर प्रदेश, ब्रिहार व बंगाल अ्रंतभू त हो चुके 
थे। किन्तु इस विस्तीण साम्राज्य का संचालन किस प्रकार होता था, इसका हमें 
पर्यात ज्ञान नहीं है। निब्रिसार व अजातशत्रु के समय राज्य के प्रांतों के अधिकारी 
प्रायः राजपुत्र रहते थे । किन्तु केन्द्रीय सरकार गाँवों पर काफी नियंत्रण रखती 
थी । बिबिसार ने एक समय अपने राज्य के सारे गाँवों के मुखियों की एक सभा 
बुलायी थी | नंद रुप अपने लिए सम्राट , एकराद्‌ ऐसी उ्राधियाँ लेते थे। 
इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि उनके राज्य में सत्ता का केन्द्रीय- 
करण हुआ था । तथापि नंदसाम्राज्य में सूबे, कमिश्नरियाँ, जिले ऐसा प्रादेशिक 
विमाजन जरूर रहा होगा, जैसे कि नंदों के उत्तराधिकारी मौर्यों के साम्राज्य में 
था | नदसाम्राज्य में न्याय का निर्णय करने वाले उच्च अधिकारियों को वोहारिक 
महाभात्र, बड़े सेनाधिकारियों को सेनानायक महामात्र व शासन सुव्यवस्था रखने 
वाले अधिकारियों को सब्बत्थक महामात्र कहते थे | नंदसाम्राज्य की आय बहुत 
बड़ी थी व उनकी सेना में ३००० हाथी, २०००० घुड़सवार व्‌ २,००,०७०० 
पादचारी सैनिक थे । 


खंड ४ 
( माय लीन राज्य-शासन ) 

वेद्किकालीन राज्य-शासन का चित्र कितना अस्पष्ट है, यह हम ऊपर देख 
चुके हैं । वेसी ही स्थिति तदुत्तर काल में थी। किन्तु मौयंसाप्राज्य के शासन 
का चित्र हमें काफी स्पष्ट रूप में मिलता है। आधुनिक जिज्ञासा को तृप्त करने 
के लिए. जितनी साधन-सामग्री आवश्यक है उतनी हमें इस समय भी नहीं 
मिलती । मगर उपलब्ध सामशी से हमें उस राज्य-शासन की जितनी सर्वा गीण 
कल्पना आती है, उतनी कल्पना दूसरे किसी भी काल के राज्य-शासन के बारे 
में नहीं होती । अर्थशास्त्र व अशोक के अमिलेख हमें इस विषय में बहुमूल्य 
सहायता देते हैं। मेगस्थनीज का इत्तांत भी काफी उपयोगी है। 


गर्+४ 


ग० १५ ] गणतंत्र तथा नृपतंत्र 
गणतंत्र 


सिंकद्र के अभियान के समय पंजाब, सिंध, कोशल व उत्तर बिहार में 
अनेक गणतंत्र राज्य करते थे। किन्तु अर्थशास्त्र में उतकी विशेष चर्चा नहीं की 
गयी है। केवल एक ही अध्याय में उनमें फूट डाल कर उनका कैसे विनाश 
किया जा सकता है, इसका वरणंन आया है | यह बहुत संभव है कि मौय॑साम्राज्य 
में बहुसंख्य गणतंत्र बिलीन हुए होंगे। इसलिए अर्थशास्त्र उनके बारे में विशेष 
वर्णन नहीं करता। संभव है कि कुछ गणतंत्र सामंतों के समान अ्धीनता स्वीकार 
कर करद राज्यों के रूप में बचे भी होंगे। मौय॑साम्राज्य के प्रांतीय शासक या 
राज्यपाल उन पर नियंत्रण रखते द्ोंगे। गणतंत्रीय राज्यपद्धति का वर्णन छठे 
अध्याय में किया जा चुका है। 


नृपतत्र 


मोयकाल में प्रायः सवंत्र ठपतंत्र ही वतंमाव था व राजपद आनुवंशिक हुआ 
करता था। उस समय के किसी भी ग्रंथ या विदेशी बृत्तांत में राजा के निर्वाचन 
का उल्लेख नहीं आता । राजा का ज्येष्ठ पुत्र प्रायः उसका उत्तराधिकारी होता 
था । उसकी राज्यशास्त्र व युद्धशास्त्र में योग्य शिक्षा के लिए. विशेष प्रयत्न 
किया जाता था | वैसे तो वह वेद व धर्म-शास्त्र का भी थोड़ा सा अध्ययन 
करता था; किंतु उत्तके अध्यापक यह देखते ये कि वह दंडनीति व वार्ताशास्त्र 
( 60०7०ग्रा 08 ) में विशेष पारंगतता प्राप्त करे | शासनलेख में शब्दयोजना 
कैसी की जाय, राज्य का जमा-खर्च कैसे रखा जाय, युद्ध के समय विजय-प्रासि 
के लिए सैनन्‍्य-संचालन किस तरह से किया जाय इत्यादि 'विषयों में उसे विशेष 
शिक्षा दी जाती थी। उसे यह उपदेश विशेष रूप से दिया जाता था कि वह 
वयोदद्ध मंत्रियों से सलाह लेकर उनके अनुभव का लाभ उठावें ( अरथशास्त्र १. 
४ ) । महाभारत व अथशास्त्र में राजा के आवश्यक गुणों व प्रशिक्षण का 
विशेष वर्णन आता है। मालूम होता है कि राज्यशास्त्रियों को यह चिंता थी 
कि जो दृपतंत्र अधिकाधिक रूढ़ व लोकप्रिय होता जा रहा था, उसका अध्यक्ष 
सबगुण संपन्न हो । 

यदि अर्थशास्त्र ( १. २१ ) में वर्णित राजा के टाइम-टेबुल पर हम दृष्टि- 
क्षेप करें, तो यह स्पष्ट होता है कि राजा पूरे दिन राजकाय में व्यग्र रहता था व 


र्पर 
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उसको विश्रांति, निद्रा व मनोरंजन के लिए. बहुत ही थोड़ा समय मिल पाता 
था। मंत्रिमंडल की समा में भाग लेना, अधिकारियों को मुलाकात के लिए. समय 
देना, गुप्तचरों के प्रतिवेदन ( ;000/% ) को घुनना, सैन्य के परेड का 
निरीक्षण करना, मुख्य न्यायाधीश के हैसियत से अपीलें सुनना इत्यादि राज्य- 
कार्यों में उसका समय बीत जाता था | उत्साह-शक्ति राजा के लिए विशेष 
आवश्यक समझी जाती थी व दीघ॑सूत्रता विनाशकारी ( नाथि हि मे तोसो 
उत्थानम्हिः---अशोक ) 'मुझे शायद ही पूर्ण संतोष होता कि मैंने जितना 
आवश्यक था उतना राज्यकाय किया? ऐसा अशोक अपने छुठे शिलालेख में 
कहता है, और वह ग्तिवेदकों ( ॥80]07॥९75 ) को यह इजाजत देता है कि 
वे तुरंत आकर उसे अपना बृतांत कहें, चाहे वह स्नानागार या अंतःपुर में भी 
क्यों न हो। विशाल मौयंसाम्राज्य के कार्यक्षम संचालन का मुख्य श्रेय सम्राट 
की उत्साहशक्ति व ब्रिना विलंब निरणंय करने की पद्धति को देना उचित होगा ॥ 


राजा ही सत्ता का केन्द्र था, सत्ता की कुंजी सेनापतित्व व कोशाघिपतित्व 
में थी व वह राजा के हाथ में थी | वह मंत्रियों से सलाह लेता था, किंतु मंत्रि- 
मंडल का मत उस पर बंधंनकारक नहीं था। प्राशिवध रोकने या नये सुधार 
जारी करने के आदेश वह निकाल सकता था। किठु ऐसा होते हुए भी राजा 
निरंकुश शासक नहीं था | प्रजाकल्‍्याण के लिए यह हमेशा प्रयत्नशील रहता 
था ; प्रजासुख व प्रजाहित में अपना सुख व हित है ( अ्र्थशासत्र १, १६ ) 
ऐसी उसकी भावना थी। अशोक ने अपने आदेश में कहा है कि सब प्रजा 
उसकी संतान है, व उसके ऐहिक व पारलौकिक कल्याण व प्रगति के लिए. 
प्रयत्नशील रहना उसका कतंव्य है। 


राज्यसंचालन में इस समय रानियाँ भाग लेती हुई नहीं दीखती हैं | गुप्त व 
गुप्तोत्तर काल में यह प्रथा रूढ़ हुई | 


उस समय दुनिया में मोय॑साम्राज्य एक अत्यंत बलिष्ठ साम्राज्य था। इस 
लिए यह स्वाभाविक ही है कि उसका राजदरबार एक भव्य चित्र दिखाता था। 
पाटलिपुत्र का दरबारहॉल १५४० फुट लंबा व १२० फुट चौड़ा था। उसके 
पत्थर के स्तंभ करीब-करीब ३३ फुट ऊँचे थे | स्तंमों का पॉलिश अत्यंत चमकीला 
था । उसके समीप में तालाब या नहर थी। दरबार में राजा के समीप शरीर- 
संरक्षुक-दल रहता था। यात्रा या शिकार के समय उसमें २४ हाथी भी सम्मिलित 
होते थे । यात्रा का मार्ग बड़ा आकर्षक व भव्य था। रास्ते सुगंधित किये जाते 


श्८६ 
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थे व चपरासी चाँदी के धूपदान में धूप जलाते हुए. आगे चलते थे | रास्ते पर 
अनाधिकारी लोगों का प्रवेश निषिद्ध था। राजमहल में अनेक गुप्त कमरे व जमीन 
के नीचे खुदे हुए मार्ग थे जिसमें पडयन्त्रों को निष्फल किया जा सके। 
मंत्रिमंडल 

मंत्रिमंडल राज्ययंत्र का एक महत्व का भाग था । जैसे एक चाक से रथ नहीं 
च्वल सकता ( अर. शा, १. ३ ) वैसे ही केवल राजा से राज्यकाय अच्छी तरह 
से चलना अशक्य है। स्वाभाविक ही मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री का पद बड़े 
महत्व का था । किंवदंती के अनुसार कौटिल्य के हाथ में बहुत अधिकार थे | 
मुख्यमंत्री राधशुप्त ने अशोक की संघ को अनुचित दान देने की प्रइत्ति को 


सफलतापूबंक रोका; आखिर में सम्राट को केवल एक आँवला संघ को दान देकर 
संतुष्ट रहना पड़ा । 


मंत्रिमंडल के सदस्य कितने होने चाहिए इस विषय में मौयंकाल में ऐक- 
मत्य नहीं था | मानव, बाहंस्पत्य व औशनस शास्त्रों की पर॑परा क्रमशः १२, 
१० व्‌ २० ,मंत्रियों के पक्त में थी | मंत्रियों की संख्या इस तरह से निश्चित 
करना कौंटिल्य डचित नहीं मानते थे, आवश्यकता के अनुसार उसको बढ़ाना 
या घटाना चाहिए, ऐसा उनका मत था । अर्थशास्त्र १. १४ में वे कहते हैं 
“थोड़े मंत्री रहने से राजा को पर्याप्त सहायता न मिलने की संभावना है; इन्द्र 
को सहसाक्ष इसलिए बताया है कि उसके मंत्रिमं डल की संख्या एक हजार थी ।?? 
किंतु कौटिल्य यह भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल बड़ा होने से गोपनीय बातों का 
गुप्त रखना कठिन होगा । इसलिए, कौटिल्य यह तरीका बताते हैं कि यद्यपि 
मंत्रिमंडल में अनेक मंत्री हों तथापि राजा को चाहिए कि वह केवल तीन-चार 
मंत्रियों से ही सलाह ले जो उस विषय से संबंड्ध हों। मौयंसाम्राज्य में मंत्रिमंडल 
के अलावा एक कैबिनेट भी था जिसके सदस्य युवराज, मुख्यमंत्री, सेनापति, 
कोषमंत्री या वित्तमंत्री व पुरोहित थे । 


विविध मंत्रियों का कार्यक्षेत्र (707400)0 ) क्या था इसके बारे में न 
अर्थशास्त्र में कुछ कद” गया है न श्रशोक के शिलालेखों में ही ! हो सकता है 
कि विभागों के. श्रध्ययक्ष द्वी मंत्रिमंडल के बहुसंख्य समासद्‌ थे, इसलिए उनके 
कार्यक्षेत्र का पृथक विवरण शअ्रथंशास्त्र में नहीं आया । 
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मंत्रिमंडल पूरे राज्य-शासन का संचालन करता था। उसका यह काम 
था कि वह प्रचलित राजनीति व राज्यकार्यो' का उचित समय पर निरीक्षण 
करे, व उनके लिए, पर्याप्त धन-जन का आयोजन करे | किस समय में कोन 
नीति अपनानी है या छोड़नी है, इसके लिए भी वह परामश करता था। नवनीति- 
निर्धारण करते समय मंत्रिमंडल बहुत सतक रहता था ( अर्थशास्त्र १.१४ ), 
यह स्वाभाविक तौर से उचित समझा जाता था कि मंत्रिमंडल के सदस्य-जैसे 
बड़े अधिकारी दरबार के महत्व के समारोह के समय उपस्थित रहें । जब विदेशी 
राजदूत दरबार में राजा से मिलने के लिए आते थे या विजय या पुत्रजन्म के समय 
समारोह किया जाता था, तत्र मंत्रिमंडल के सदस्य हमेशा दरबार में अपने- 
अपने स्थान ग्रहण करते थे । 


यह अपेनज्षा थी कि हरएक मंत्री मंत्रिमंडल की सभा में स्वयं भाग ले | 
किन्तु यदि कोई मंत्री उपस्थित न रह सकता था तो वह अपना मत लेख द्वारा 
भेजता था । मंत्रिमंडल की सभा निश्चित अवसर पर होती थी कितु यदि महत्व 
का काम आकस्मिक रूप में उपस्थित हो, तो जरूरी सभा बुलायी जा सकती थी | 
यदि एक मत न हो सके तो बहुमत के अनुसार निर्णय किये जाते थे । किन्तु 
राजा को यह अधिकार था कि वह अल्पमतवाली नीति को भी स्वीकार करे, 
यदि ऐसा करने से उसके ख्याल में राज्य का हित हो । 


राजा की अनुपस्थिति में भी मंत्रिमंडल की बैठक निश्चित काल पर होती 
थी ऐसा श्रशोक के छुठे शिलालेख से मालूम होता है । राजा के अनुपस्थित 
होने के कारण जटिल या महत्त्व के प्रश्नों का नि्ंय करना मंत्री पत्तंद नहीं 
करते थे । अशोक का आदेश था कि ऐसे प्रश्न उसके पास तुरन्त विचारार्थ भेजे 
जाये | कभी-क्मी राजा अपने दौरे में मौखिक आदेश देता था। ऐसे आदेश 
मंत्रिमेंडल के विलोकनाथ आते थे। यदि उनमें कुछ फिर विचार करने 
की आवश्यकता प्रतीत होती, तो मंत्रिमंडल राजा के सामने उनको फिर 
मेजता था । 

मंत्रिमंडल व केन्द्रीय सरकार का यह भी काम था कि प्रांतों की राज्य- 
व्यवस्था समान सिद्धांतों पर अधिष्ठित हो। इस ध्येय से अ्रशोक ने अपने 
आदेशलेख प्रकाशित किये थे व उसके अधिकारी भी अपने दौरे में इस और 
हमेशा ध्यान रखते थे | 


ब्प्ट 
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मौय॑-साम्राज्य का विस्तार हिंदुस्तान व पाकिस्तान से भी अधिक था। इसलिए, 
यह स्वाभाविक ही था कि उसके अनेक प्रांत या यूबे हों। अथशास्त्र में प्रांतों 
के नामों का उल्लेख नहीं है । किन्तु अशोक के लेखों से यद्द शात होता है कि 
तक्षशिला, तोसली ( कलिंग में ) व ब्रह्मगिरि ( मैसूर में ) में तीन शज्यपाल 
राज्यसंचालन करते थे। बौद्ध वाडः मय में उज्जयिनी का भी प्रांतीय राजधानी के 
रूप में उल्लेख आता है। सौराष्ट्र या काठियावाड़ में काम करने वाले राज्यपाल 
का उल्लेख एक उत्तरकालीन शक शिलालेख में आया है। उसकी राजधानी 
गिरिनार थी। पूर्व पंजाब ब उत्तरी उत्तरप्रदेश में भी एक राज्यपाल होगा, 
जिसकी राजधानी अ्रहिच्छुत्न होगी । काशी-कोशल का भी एक राज्यपाल होगा, 
जिसकी राजधानी कौशांत्री होगी | महाराष्ट्र व बंगाल के लिए. भी स्वतन्त्र राज्यब् 
पाल होंगे। इस तरह मौय-साम्राज्य के ६-१० प्रांत ये, जो ग्रलग-अलग 
राज्यपालों के हाथ सुपु्द किये गये थे । 


अशोक के ब्रह्मगिरि के राज्यपाल की पदवी कुमार थी। बौद्ध परंपरा के 
अनुसार अशोक ने उज्जयिनी व तक्षशिला में राज्ययाल का काम किया था व 
कुमार कुणाल ने तक्षशिला में | इससे यह मालूम होता है कि बड़े-बढ़े या 
महत्व के प्रांतों के राज्यपाल कभी-कभी राजकुमार हुआ करते थे । चन्द्रगुप्त के 
समय सौराष्ट्र का राज्यपाल वैश्य पुष्यगुत॒ था व अ्रशोक के समय पार्थियन 
अधिकारी तुषाष्प | इससे यह विदित होता है कुछ राज्यपाल अ्रधिकारियों में से 
चुने जाते ये। यह भी संभव है कि पंजाबव सिंध में कुछ राज्यपाल करद गणातंत्रों 
के अध्यक्षों में से नियुक्त किये गये हों । 


प्रांतीय राज्यपालों को सलाह देने के लिए एक प्रांतीय मंत्रिमंडल भी रहता 
था| जब अशोक तक्षशिला के विद्रोह का शमन करने गया, तब उसे वहाँ के 
लोगों ने कद्दा कि उनका विद्रोह सम्राट के खिलाफ न था किंत प्रांवीय मंत्रियों 
के खिलाफ, जो उन पर जुल्म करते थे। ब्रक्मगिरि व तोशलि शिलालेखों में 
सम्राट अशोक ने जो आदेश प्रकाशित किये हैं वे केवल राजपुत्र-राज्यपाल के 
नाम से नहीं हैं, किंतु सम॑ त्रिपरिषद्‌ राजपुत्र-राज्यपालों के नाम से हैं। कलिगदेशीय 
शिलालेख भी राज्यपाल व महामात्रों के संयुक्त नाम से हैं ; प्रायः महामात्रों 
का ही मंत्रिमएडल बनता था। इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच 
श्र 
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सकते हैं कि प्रायः प्रांतीय राज्यपाल भी मंत्रिमंडल की सहायता से ही राज्य- 
संचालन करते थे । 

प्रांतीय राज्यपालों का काम शांति सुव्यवस्था रखना, केंद्रीय सरकार के कर 
वसूलना, केंद्रीय सरकार की नीति के अनुसार सामंतों पर निन्‍्त्रण रखना, पड़ोसी 
कब्नीलों व राज्यों की नीति पर निगरानी करना इत्यादि था। वे समय-समय पर 
प्रांत की अंतःस्थिति पर केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन मेजते थे व उसके आदेश 
के अनुसार अपनी नीति निश्चित करते थे। प्रांतीय सरकार को कितनी स्वा- 
यत्तता थी, यह्‌ कहना कठिन है | 


कमिश्नरियाँ, जिले, नगर व ग्राम 


प्रांतों का विभाजन कमिश्नरियों में किया गया था, व कमिश्नरियों का 
जिलों में | कमिश्नरियों के मुख्याधिकारी “प्रादेशिक” थे व जिलों के रज्जुक' | 
शिलालेख के “प्रादेशिक? व अर्थशास्त्र के पअरदेष्टार:” एक ही श्रेणी के अधिकारी 
दीखते हैं | कमिश्नरी में के कर वसूलना विविध विभागों के कामों पर नियंत्रण 
रखना, न्यायदान के विभाग पर निगरानी करना इत्यादि काम प्रादेशिक या 
प्रदेष्य करते ये। उसकी सलाह के लिए. एक कमेटी थी या नहीं, यह विदित 
नहीं है। 

चोथे स्तंम-लेख में रज्जुकों के कार्यों का विवरण मिलता है। लाखों लोगों 
पर उनका' अ्रधिकार था, इसलिए वे जिलाधीश से कम दरजे के नहीं थे। उनका 
स्वश्रथम क्राम जमीन-कर वसूलना था; किन्तु वे न्यायदान का भी कार्य करते थे, 
जैसे कि कलेक्टर अंग्रेजी-शासन-पद्धति में। फौजदारी अपराधों के विषय में अ्रशोक 
ने उनको विशेष स्वायत्तता दी थी। यदि उचित समझे, तो वे अपराधियों की 
सजा को घटा सकते थे। अपनी संतानों के समान लोगों के कल्याण के लिए 
उनको सदा प्रयत्नशील रहना था। कर वसूलना, रास्तों की मरम्मत करना, 





$ अ्रशोक के ततीय शिलालेख में पहले युक्त, परुचात्‌ रज्जुक व ततपरश्चात्‌ 
प्रादेशिक निर्दिष्ट किये गये हैं। इसल्षिपु यह मानना उचित है कि 
प्रादेशिक रण्जुकों से भी बड़े अधिकारी थे। रज्जुक छास्तरों क्षोगों का 
कामकाज देखते थे इसलिए वे जिलाधिकारी व प्रादेशिक उनसे बढ़े याने 
कमिश्नर होंगे | 
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व्यापार के संवर्द्धन के लिए अनुकूल परिस्थिति रखना, बाँध-नहर इत्यादि का 
प्रबंध करना रज्जुकों का कार्य था। सारनाथ, रूपनाथ व ब्रह्मगिरि,के लेखों से 
यह अनुमान किया जा सकता है कि जिस ज्षेत्र के रू्जुक मुख्याधिकारी थे उसका 
नाम आहार था | ! 


जिला या थआाहार 'स्थानीयों? में विभाजित था जिसमें प्रायः ८०० गाँव होते 
थे। एक स्थानीय में दो 'द्रोणमुख' होते थे जिनमें प्रायः ४०० गाँव श्रंतभू त 
रहते थे । २०० गाँवों के विभाग को “खावोटिक! कहते थे, व उसमें दस-दस 
गाँवों के २० संग्रहण” होते थे। इन विभागों के अ्रघिकारियों को वसूली 
(१९ ९९४४७), शासनीय (485७0प7४ ४०) व न्यायविषयक अधिकार रहते थे | 
छोटे दरजे के कमंचारियों को युक्त कहते थे व दस गाँवों के अधिकारी को गोप । 


ग्रीक इतिहासकारों के कथानानुसार पंजाब में अनेक नगर थे जिनका संचालन 
उनके मुख्य अधिकारी करते थे। अ्रथंशास्त्र के अनुसार उनका नाम नागरिक 
था व शिलालेखों के अनुसार “नगर वियोहारिक' माने “नगर व्यवहारिक! | कर- 
वसूली करना, शांति-सुव्यवस्था रखना, व न्‍्यायदान करना उनका काम था। 
होटलों व सरायों पर उनकी विशेष निगरानी रहती थी जिससे बिदेशी प्रवासियों 
व बदमाशों के आवागमन ठीक तरह से विदित हों। व्यापार, उद्योग-घंघ इत्यादि 
के निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नगराध्यक्ष के अधीन रहकर काम करते थे | यदि कोई 
नागरिक रास्ते पर कूड़ा फेंके, या अपनी वेफिकरी से शहर में आग फेलावे तो 
उसे कड़ा दंड दिया जाता था। नगर में अनेक मोहल्ले होते थे । नगर का एक 
न्यायालय ( कोर्ट ) भी रहता था, जहाँ न्यायाध्यक्ष को मदद देने के लिए गैर- 
सरकारी पंच होते थे | पाटलिपुतन्न ऐसे बड़े नगरों में नगराध्यक्ष वी मदद करने 
के लिए तीस समासदों की एक समिति रहती थी, जिसकी पाँच उपसमितियाँ 
होती थीं | उनके कार्यक्षेत्र आठवें अध्याय के श्रंत में दिखाये गये हैं | संभव है 
कि तक्षशिला, त्रिपुरी, उज्जयिनी ऐसे बड़े नगर अपने नाम के सिक्‍के भी 
निकालते हों | 


शहरों की रक्षा के लिए प्राकार व खंदक थे | पाटलिपुत्र का खंदक ६०० 
फुट चौड़ा व ३० फुट गहरा था| संभव है कि उसमें गंगा यथा सोन का पानी 
छोड़ा जाता था। शहर के चारों ओर एक ऊँची लकड़ी व मिट्टी से बनी हुई 
दीवाल थी, जिसमें ६४ दरवाजे व ४७० बुज ( 7०७०/४ ) थे । दो बुजों में 
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२३५ फुट का फासला था | इसलिए उनसे सैनिक बीच में आने वाले शब्रुसेन्य 
पर अच्छी तरह बाणवर्षा कर सकते थे | 

ग्रामणी गाँव का शासन देखता था। उसकी 'ग्रामवृद्धों' की कमेटी मदद 
करती थी। उसके दक़्तर में गाँव में कितने घर थे, उनकी आबादी कितनी थी, 
विभिन्न खेतों का विस्तार कितना था, उनके मालिक कौन थे, उनमें कौन-कौन 
धान्य बोये जाते थे, उनसे कितना कर वसूलना था इत्यादि विषयों का पूरा बृत्तांत 
रहता था। ग्ामबवृद्ध या पंच छोटे-छोटे कगड़ों का निपटारा करते थे; बड़े झगड़ों 
को हल करने के लिए तीन सरकारी अधिकारी व तीन गैरसरकारी पंचों का 
एक न्यायालय रहता था ( अर्थशात्र, २.३५ )। 


शासन-विभाग 


शासन-विभागों के विषय भें अर्थशास्त्र के दूसरे अधिकरण ( विभाग ) में 
विशेष वर्णन आता है। राजमहल का विभाग 'सौधगेहाधिप' के श्रधीन रहता 
था | उसे पाकशाला पर कड़ी निगरानी करनी पड़ती थी, जिससे राजा के अन्न 
में विष प्रयोग न हो। महल का फरनिचर, बगीचे इत्यादि का प्रबंध भी उसी 
को करना पड़ता था। दौवारिक नाम का अधिकारी. महल-प्रवेश के लिए, अ्रनुमति- 
पत्र ( 772858[00/$ ) देता था, उसके बिना कोई भी अनघिकारी प्रवेश न कर 
सकता था । राजा के संरक्षण के लिए एक अश्रंगरक्षक-दल हमेशा तैयार 
रहता था । 

मौर्य-सेना में सेनिक ६,००,०००, हाथी ६,००० व घुड़सवार ३०,००० 
थे। इसलिए मौय सेना-विमाग स्वाभाविक ही विशाल था| सेन्‍्य में ऊँटों व 
गधों का भी एक दल रहता था (अ. शा. ६.११) | लड़ाकू सैनिकों के श्रलावा 
हजारों मजदूर व इंजीनियर भी सैन्य में रहते थे । घायलों को उठाने के लिए. व 
उनका उपचार करने के लिए शुश्रुषकों व चिकित्सकों का भी प्रबंध था 
( अर. शा. १०.४ )। 

मौलिक सेनिक आनुवंशिक क्षत्रिय-पेशे के होते थे | दूसरे सिपाही संघ या 
गयणों में से भी भरती किये जाते थे । उपजीविका के साधन के रूप में भी बहुत 
लोग सेनिक काम करते थे । जो राजा उनको उचित तनखाह देता था उसी की 
नौकरी करते थे | धनुष, बाण, तलवार, भाला इत्यादि श॒स्त्रों से लड़ाई की जाती 
था | युद्धरथ को चार घोड़े जोतते थे व उसमें ६ आदमी बैठते थे | उनमें से दो 
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घोड़ों को चलाते थे, दो ढाल घरते थे व दो बाणों की वर्षा करते थे ( कर्टियस 
७,१४ )। घुड़सवार प्रायः भाले से लड़ता था। हरएक घुड़सवार के पास दो 
भाले रहते थे | 

लड़ाई के समय पदातिदल ( ॥79॥0"ए ), धोड़ादल व्‌ हस्तिदल के 
सेनिकों की एक संयुक्त इकाई ( (76 ) बनाई जाती थी, जिसमें परस्पर अधिक से 
अधिक सहकाये रहे | 'पादिक” अधिकारी के मातहत न केवल २०० पदाति किन्तु 
१० हाथी, १० रथ व ५० घुड़सवार भी होते थे। श्रथ शास्त्र के अनुसार १० पादिकों 
पर का अधिकारी सेनापति व दस सेनापतियों पर का अधिकारी नायक था 
( १०.६ )। किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि ओहदों के ये नाम स्त्र रूढ़ 
नहीं थे। खुद अर्थशास्त्र ( २.३३ ) में इतर सबसेना के मुख्य को सेनापति 
कहा है। 

मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य की व्यवस्था करने के लिए. तीस वरिष्ठ अधि- 
कारियों की एक कमेटी थी। पदातिदल, घोड़ादल, रथदल, हंस्तिदल, यातायात- 
विभाग व नौसेना का काम देखने के लिए छः अलग-अलग उपसमितियाँ थीं व 
प्रत्येक में ५ मेम्बर होते थे । अर्थशास्त्र में इन उपसमितियों का उल्लेख नहीं 
है। किस्तु विविध सेनाविभागों के श्रध्यक्षों के कायं बताये गये हैं। रथाध्यक्ष, 
अश्वाध्यक्ष और हस्ति-अध्यक्ष के कार्य उनके नामों से ही विदित हो जाते हैं । 
दुर्गंपाल किलों का इन्तजाम करता था व आयुधागाराध्यक्ष शस्त्रास्त्रों का। सरहद 
के रक्षण के लिए जो “अन्तपाल” नियुक्त किये जाते थे, वे सेनाविभाग से ही 
संबद्ध थे | प्रवेशानुमति-विभाग ( [2888707% ॥2200707707/ ) की भी वेसी 
ही स्थिति थी | गुप्तचर-विमाग आजकल के समान सेना का एक महत्वपूर्ण अ्रंग 
था, जिसमें संन्‍्यासी, जादूगर, ज्योतिषी, नतंकियों हत्यादि के रूप में अनेक 
लोग नियुक्त किये जाते थे । 

परराष्ट्र या विदेश विभाग मौय॑काल में अ्रत्यंत विस्तृत था। उसे सारे पश्चिम 
एशिया के राज्यों के बारे में नीतिनिर्धारण करना पड़ता था| उस समय विदेशीय 
दूत पाटलिपुत्र के दरबार में रहते ये, जैसे सेल्यूकस के मेगस्थनीज्‌ व डेइमेंकस | 
मौयों के राजदूत भी ऑटिश्रोकलत, रोलेमी, आँटिगोनस मगस और 
अलेग्जे एडर--इन राजाओं के दरबार में रहते होंगे। उनका उल्लेख नहीं मिलता 
किन्तु उनकी सहायता से अशोक के धर्मप्रचारक पश्चिम एशिया में श्रपना 
धर्मोपदेश का काम करते होंगे । राजदूतों की तीन भ्रेणियाँ थीं: (१) निसृष्टा्थ 
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दूत, जिनको पूरे अधिकार दिये जाते थे; (२) परिमितार्थ दूत, जो दिये हुए 
आदेश से बाहर नहीं जा सकते थे; (३) शासन दूत, जो विशिष्ट काम के लिए, 
ही भेजे जाते थे । परराष्ट्रनीति जत्र अधिक देश सम्मिलित करने के उद्देश्य से 
प्रमावित होती थी तब उसको लोभविजयप्रेरित कहते थे, जब्च अधिक द्रव्य प्राप्त 
करने की इच्छा से प्रभावित रहती थी तब उसको अर्थविजयप्रेरित, जत्र केवल 
अपना अधिराज्य मान्य कराने के लिए प्रयत्न किया जाता था, तब वह नीति 
घमंविजय-नीत कहलाती थी। विदेशियों पर देखरेख ( 57]00७"५१807 ) रखने 
के लिए, व उनको बीमारी में दवादारू देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किये 
जाते थे, वे भी परराष्ट्र-विभाग के कमचारी थे । 


मालविभाग ( ॥8९ए९८7४०४ ]20797077676 ) समाहर्ता के अधीन रहता 
था। वह जमीन-महयूल, नहर-कर, चुंगी, दृकान-कर, जंगल व खानों की आमदनी 
पर देखरेख रखता था। जमीन-महसूल १६ से २४ प्रतिशत रहता था। बुद्ध की 
जन्मभूमि होने के कारण जब अशोक ने लुंबिनी आम को जमीन-कर में रियायत 
दी थी तब उसका अनुपात १२१"/, हो गया था। पुरानी खानों का ठीक 
इंतजाम करना, नयी खानों का पता लगाना, सरकारी जमीन की खेती का प्रबंध 
करना, वर्पा के पानी को नाप कर उसका रेकड रखना इत्यादि काम भी माल- 
विभाग के अधीन थे । 

कोष-विभाग का अधिकारी कोषाध्यक्ष या संनिधाता था। राज्य को कर के 
रूप में न केवल सोना, चाँदी या मुद्राएँ मिलती थीं, किन्तु अ्रन्नधान्य, ईंधन, 
तेल इत्यादि भी। इसलिए कोषाध्यक्ष का काम न केवल हिसाब-क्तिाब करना 
व चाँदी-सोने को सुरक्षित रखना था, किन्तु उसे पुरानी धान्यादि-सामग्री बेच 
कर उसकी जगह नयी सामग्री इकट्टी कर कोष में रखनी पड़ती थी। इस विभाग 
का एक कनिष्ठ |श्रधिकारी गोप गाँव को जनसंख्या व जानवर-संख्या का भी 
रेकड रखता था। मौर्य-राज्य में समुचे राष्ट्र की जनसंख्या निर्धारण करने का 
जो झंयोजन किया जाता था, उसका भी अबंध माल या कोष विभाग से ही किया 
जाता था। 

वाणिज्य व उद्योग विमाग मौय॑काल में बड़े महत्व का था। उसके द्वारा 
चीजों का थोक व खुदरा दाम निश्चित किया जाता था। आवश्यक वस्तुओं 
के आयात का प्रबंध करना. निषिद्ध वस्तुओं को मना करना, सरकारी कारखानों 
का माल बाजार में मेजना, जनता का नुकसान रोकने के लिए तोल व नाप 
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की निगरानी करना, घुंगी-कर को निश्चित करना, उससे मंदिरादिकों को छूट 
देना, दारू के उत्पादन व त्रिक्री का आयोजन करना, मांसविक्रय पर निगरानी 
रखना, बन्द्रगाहों की ठीक व्यवस्था करता, नेदी-नौकानयन का इन्तजाम का 
करना -ये सत्र कार्य इस विभाग के अधीन थे | कताई व बुनाई का आयोजन 
करना भी इसी विभाग का काम था | रई लोगों में बाँठे जाती थी व उनसे 
सृत खरीदा जाता था, जिसका पीछे कपड़ा बनाया जाता था। हो सकता है कि 
टकसाल भी इसी विभाग की देख-रेख में काम करती हो | 


न्याय-विभाग का काये न्‍्यायदान करना था। दीवानी अदालतें (न्यायालय) 
“धमस्थानीय” ( कोट ) कहलाती थीं | वे कर्जा, इकरार, खरीद, बिक्री, विवाह, 
दायभाग, सीमाविवाद इत्यादि के मुकदमों का निणंय करती थीं। फोजदारी 
अदालतों को 'कंटक-शोधन” ( कोर्ट ) कहते थे । वे चोरी, हत्या, स्त्रीसंगरहण 
(8०४ ०ग67088) इत्यादि के मुकदमों पर विचार करती थीं। मुख्य न्यायालय 
राजधानी में था, जिसका प्रमुख स्वयं राजा व उसकी अनुपस्थिति में 
प्राइविवाक होता था। प्रांतों में कमिश्नरियों में व जिलों में उनके अपने-अपने 
न्यायालय होते थे; जिनपर मुख्यन्यायालय नियंत्रण रखता था। धर्मस्थानीय 
न्यायालयों में गैरसरकारी पंच भी न्यायदान में सहाय्य देते थे। ग्रामों में आम- 
पंचायतें छोटे मामलों में न्‍्यायदान करती थीं। 


जेल या कारागह का प्रबंध शायद न्याय-विभाग द्वारा ही होता था | प्रायः 
छोटे अपराधों के लिए जुर्माना लगाया जाता था। बड़े अपराधों के लिए 
कारावास दिया जाता था | मृत्युदंड प्रचलित था। अहिंसावादी अशोक भी 
उसे न रोक सका । उसने मृत्युदंडित श्रपराधियों को केवल तीन दिनों की 
रियायत दी थी, जिस अवधि में उसके पारलौकिक कल्याण के लिए उसके 
रिश्तेदार दान-धर्मादे कर सके | राज्याभिषेक के उपलक्ष में कैदी रिहा किये 
जाते थे। इन कैदियों मं प्रायः घोर कर्मवालों का श्रंतर्भाव न होता था । 


धर्म-विभाग का अध्यक्ष राज-पुरोहित था। वैदिक व स्मात॑ यश कर के 
राजा की ऐहिक उन्नति व पारलौंकिक कल्याण का साधन करना उसका मुख्य 
काय था। राजा के दान-धर्म के विषय में भी इस विभाग को सलाह देनी 
पड़ती थी। जिन धर्म-महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने सबंप्रथम की थी, वे 
भी इसी विभाग के अधीन काम करते थे | धमं-संप्र दायों में पारस्परिक प्रेम- 
संवर्धन करना, सदाचार को बढ़ावा देना, दरों, बृद्धों, व श्रनाथों की मदद 
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करना, कैदियों के कुठ्ठम्नों की देखभाल करना, मालिक व मजदूरों के झगड़े का 
निपटारा करना इस विभाग का काम था* | 


मौय राज्य-शासन का क्षेत्र कितना विस्तीणं था, यह ऊपर दिखाया गया 
है। उसको चलाने के लिए योग्य उच्च-अश्रधिकारियों की बड़ी तदाद में 
आवश्कता थी । डायोडोरस, स्ट्रेंत्री व एरियन के कथन के अनुसार उच्च कर्म- 
चारियों का एक विशेष वर्ग (2]885) होता था। इन्हीं में से राज्यपाल, मंत्री, 
अमात्य, कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा, रज्जुक इत्यादि अधिकारी नियुक्त किये जाते यथे। 
इस वर्ग के लोग संख्या,में थोड़े थे, किंतु चारित्र्य, योग्यता व विद्वत्ता के कारण 
उनका सम्मान किया जाता था | किसी वर्ग या जाति से ये लोग नहीं चुने जाते 
थे, जैसा कि ग्रीक लेखकों ने कहा है | किंतु इन अधिकारियों का ही एक वर्ग 
बन गया था | उसका जाति-प्रथा से कोई भी संबंध नहीं था । अर्थशास्त्र में इस 
यर्ग के लोग अमात्य नाम से संबोधित किये गये'हैं । अपने उच्च कुल, प्रगाढ़ 
शिक्षा, तीत्र बुद्धि, अदम्य उत्साह-शक्ति, शीघ्र निर्यंय-शक्ति व उत्कृष्ट नेकी के 
लिए वे मशहूर थे । मंत्री, अध्यक्ष* व सचिवालय के उच्चाधिकारीर इनमें 
से चुने जाते थे। प्रांतों के न्यायाघिकारी४ भी अ्रमात्यों में से लिये जाते थे। 
कौटिल्य के अनुसार अमात्य व्यसन या समस्या राज्य के लिए बहुत कठिन विपत्ति 
थी, चूँकि उनके जिम्मे ही राज्य के विविध ध्येयों को साध्य करने का काम रहता 
था| कोटिल्य के “अ्रमात्य” व ग्रीक ग्रंथकारों के सलाहगार ((१0प7०]]078) 
एक ही श्रेणी के अधिकारी थे | उनकी तुलना ब्रिटिश जमाने के|आई, सी. एस, 
अ्रेणी के अधिकारियों से की जा सकती थी | 


ऐसा मालूम होता है कि श्रथंशास्त्र के महामात्य व अशोक-लेख के महामात्र 
विभिन्न न थे। अशोक के समय केन्द्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडल के सदस्य 


पुडिसमारकटाक-क, 





अशोक शिलालेख न. ७ व १२, स्वंभलेख ७ | 

अमास्यसंपदोएताः सव/ध्यक्षा:. ..। अथश्ञास्त्र, २-९ 

तस्मादमात्यसंपदोएतः .. ... .लेखक: स्थाव्‌। यही, २. १० 

धर्मस्थास्त्रस्त्रयो मात्या: . ..व्यवहारिकानर्थान्‌ कुयुं: । वही, ३-१ 

अमात्यमूला: सव/रंभा: | जनपदस्य सिद्धयः, ,,ध्यसनप्रतीकारः 

शून्यनिवेशोपचयो दण्डकरानुप्रहस्थ | वही, ८. १ हि 
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जिलाधीश, नगरव्यवहारिक ये सब महामात्र रहते थे। जब उनकी नियुक्ति 
धार्मिक-त्षेत्र में की जाती थी, तब उनको घममहामात्र कहते थे, जब सरहद के. 
कबीलों पर तब अंतमहामात्र, जब स्त्रीकल्याण-कार्य पर तब स्त्री-अध्यक्ष महा- 
मात्र | इस अंत्यपदवी से यह विदित होता है कि महामात्र व अ्रध्यक्ष एक ही 
अणी ( 09078 ) के नौकर थे । 


केवल मौर्य राज्य-शासन के अधिकारियों की वेतनश्रेणी हमें अ्रभी तक 
विदित है। अर्थशास्त्र (४-३ ) के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्यसेनापति, व 
मुख्य पुरोहित का मासिक वेतन ४००० पण था | राजमाता व पद्दरानी भी उतना 
ही पाती थीं। दौवारिक, अंतःपुराध्यक्ष, समहर्ता व संन्निधातों का मासिक 
वेतन २००० पण था। मंत्रिमंडल के इतर सभासद, विभागीय अश्रध्यक्ष, सैन्या- 
घिकारी नायक व श्रंतपपाल १००० पण पाते थे। हस्तिदल, स्थलदल व घोड़ादल 
के अधिकारियों को ६६६३ पण मिलता था व सामान्य सिपाही को ४१३ पण। 


ऊपर दिया हुआ मौय॑-शासन का वर्णन प्रायः अ्रशोक-पूवरंकालीन है। 
अन्र हम अशोक ने उसमें कौन-कौन परिवतेन किये इसकी चर्चा करेंगे (१) 
राजा, प्रजा का पिता है, इस सिद्धांत पर अशोक ने विषेश जोर दिया। वह 
अपने को प्रजा का पिता व अ्रधिकारियों को धात्री ( )(0 एझा४९४ ) मानता 
था | प्रजा का ऐहिंक व पारलौकिक कल्याण संपादन करके ही राजा प्रजाऋण 
से मुक्त होता है । ऐसी उसकी धारण थी | ( २) अ्रहिंसा में दृढ़ विश्वास होने 
के कारण उसने श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्धनाति का त्याग कर दिया। भगवान 
बुद्ध ने शाक्य व कोलियों में युद्ध रोकने का सफ़ल प्रयत्न किया था किन्तु युद्ध 
के विरुद्ध उन्होंने आवाज नहीं उठायो थी। ई० पू० चौथी सदी का जैनधर्मीय 
नन्द राजा महापञ्म लड़ाई से परावृत्त न हो सका था। तत्कालीन संसार में 
अत्यन्त प्रबल सेना का नायक होते हुए भी ग्रशोक ने कलिंगयुद्ध के बाद 
युद्धनीति का त्याग किया, यह उसके लिए. भूषणास्पद है। यदि वह चाहता, 





१ ये पण चाँदी के थे या ताँव के, यह नहों दिया गया है। यदि दे ताँजे के 
होंगे, तो मुख्यमंत्री का वेतन २५० चॉँदी के पणों के बराबर होगा जिनकी 
क्रयशक्ति युद्धरपूवकाल के ६०० शपयों के बराबर होगी। यदि वे चाँदी 
के पण होंगे, तो मुख्यमंत्री का वेतन युद्धपूवकालीन ९६०० रुपयों के 
बराबर होगा | 
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तो चोल, पांडय, केरल इत्यादि स्वतन्त्र दक्षिणी राज्यों को सैन्य की शक्ति से 
आतंकित कर सकता था। (३) आलस्थ का त्याग करके राजा को हमेशा 
उद्येग-व्यापएत होना चाहिए, यह भी अशोक का छिद्धांत था| सतत राज्य- 
शासन में व्यग्र रहते हुए भी उसकी कभी यह धारण न होती थी कि मैंने पर्याप्त 
काय किया है। ( ४ ) उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि 
वे तीन या पाँच सालों में एक दफे दौरे पर जा कर प्रजा की स्थिति का अ्रव- 
लोकन करें व उनकी शिकायतें ( कठिनाइयाँ ) सुनें | विकेन्द्रीकरण की नीति 
से यदि शासन में विषमता उत्पन्न हुई हो, तो उसका भी निराकरण दौरा करके 
किया जा सकता था | ( ४ ) श्रहिसा का पुजारी होते हुए भी अशोक ने मृत्यु- 
दंड को बन्द नहीं किया । उसने केवल मृत्युदंडित कैदियों को तीन दिनों की 
रियायत देने की प्रथा शुरू की जिसमें वे धर्मंचितन में अ्रधिक काल बिताएँ क 
उनके रिश्तेदार उनके पारलौकिक-कल्याण के लिए कुछ अधिक दान-धर्म 
करें । ( ६ ) नैतिक उन्नति व धामिक प्रगति बढ़ाने के लिए उसने धर्म महा- 
मात्रों की नियुक्ति की। (७) किन्तु अशोक केवल नैतिक प्रगति से संतुष्ट 
नहीं था । वह प्रजा की आ्रार्थिक प्रगति भी चाहता था। इसलिए, उसने रास्ते, 
कुएं, नहर इत्यादि के बारे में भी विशेष ध्यान दिया । (८ ) शजा की जवाब- 
देही केबल मानवी प्रजा से संत्रद्ध है ऐसी उसकी धारणा नहीं थी। पशुकल्याण 
के लिए, भी उसको काय करना आवश्यक था, ऐसा उसका मत था । इसलिए 
उसने कई पशु-चिकित्सालय खोले थे। अशोक केवल ध्येयवादी नहीं था, 
व्यवहार से क्या सफल हो सकेगा, इसका भी वह विचार करता था। इसलिए 
उसने प्राशिहत्या बंद नहीं की थी, केवल महीनों की पूर्णिमा, श्रमावस्या ऐसे 
पव के दिनों पर ही उस पर रोक लगायी थी। 


मौय शासन-पद्धति सबंरूपेण कल्याण के ध्येय से प्रभावित थी | सब वर्गों 
की प्रजा का सर्वा गीण हित साध्य करना उसका ध्येय था । विविध वर्गों के विरुद्ध 
हितसंत्रंघों का समन्वय करने में वह व्यस्त रहती थी। यदि मजदूर ठीक तरह 
से व उचित मात्रा में काम न करे, या चोरी करे, या कच्चे माल का नाश करे, 
तो उसको दंड मिलता था। किन्तु यदि मजदूरों के दोष के बिना काम बंद रहे 
तो मालिक को मजदूरी देनी पड़ती थी ( अर. शा, ३.१४ )। व्यापारी नफा 
बढ़ाने के लिए माल की कीमत नहीं बढ़ा सकते थे । किन्तु कच्चे माल की 
कीमत, उत्पादन खचचे, चुंगी इत्यादि पर ध्यान देकर सरकार चीजों का दाम 
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निश्चित करती थी। यदि व्यापारी जाली तोल या नाप काम में लावें, तो उनको 
कड़ा दंड दिया जाता था (अर. शा. २.१६ व १६ । बनावटी माल बेचना 
भी अपराध था (अर. शा. ६-२ )। किन्तु व्यापारियों की सुविधाओं के लिए 
सरकार शस्ते ठीक रखती थी, वहाँ डकैती न होने देती थी, यदि हो तो ज्ञातिपृर्ति 
करती थी । जमीन-महसूल लेने वाली सरकार बाँध, नहर, इत्यादि का भी प्रबन्ध 
करती थी । यदि ग्रामनिवासी लोककल्याणकारी काये करें, तो उनको कुल 
सालां तक करों में रियायत मिलती थी । रुग्णशाला, बाँध इत्यादि लोकोपयोगी 
कार्यो' के लिए लकड़ी, पत्थर इत्यादि चीज़ें मुफ़्त दी जाती थीं । 


मौये-शासन अनाथ व दरिद्र की भी मदद करता था। अनाथ बालक, 
वृद्ध व रुग्णों को सरकार कुछ द्रव्य सहाय्य देती थी। गर्भवती स्त्रियों को 
भी, यदि आवश्यकता हो, तो सहायता दी जाती थी (अर. शा. २ १)। 
पालक के विदेश जाने से जो स्त्रियाँ असहाय होती थीं, उनको सूत कातने के 
लिए रुई दी जाती थी, व सूत मिलने के बाद उनको उसका दाम दिया जाता 
था। अपने कुडम्ब के पोषण का उचित प्रबन्ध न करने वाले को संन्यास आश्रम 
लेने की इजाजत न मिलती थी (अ, शा. २. १)।. 


सरकार सावंजनिक आरोग्य के लिए काफी सतक रहती थी। प्रत्येक घर 
के मालिक को नाली के पानी के लिए व कुड़ा रखने के लिए उचित प्रबन्ध 
करना आवश्यक था (अ. शा ३.८)। रास्ते पर कूड़ा, गन्दी चीज या मत 
पशु का शरीर फेंक देना अपराध था ( श्र. शा. २.३५ ) | अन्न, तेल, घी, 
नमक, ओऔषध इत्यादि में बनावट करने के लिए दण्ड दिया जाता था 
(अ. शा, ४.२) | संक्रामक रोग रोकने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जाता था। 
अकाल के समय सरकारी गल्‍ले का उपयोग किया जाता था, जिसमें अ्रकाल- 
ग्रस्त गरीबों को पर्याप्त सहायता मिल सके (अर. शा. ४.३)। गाँव या नगर 
को आग या बाढ़ से बचाने के लिए सरकार सतक रहती थी (अर. शा. ४.३) । 


प्रजा की नैतिक उन्नति में बाधा न हों, इसलिए सरकार जुणएबाजी, 
मद्रपान व वेश्यागमन पर नियन्त्रण रखती थी। शिक्षण व शास्त्रों की उन्नति 
के लिए प्रोत्ताहन दिया जाता था। 

इन कार्यो के संपादन के लिए पर्याप्त धन की झ्रावश्यकता थी | इसलिए, 
सरकार हमेशा अ्रपनी श्रामदनी बढ़ाने की कोशिश करती रहती थी। खानों, 


न्६< 


राज्यशासन का ऐतिदासिक सर्वेक्षण : भाग १ [ झर० १५ 


ज॑गलों व कारखानों से आ्राय बढ़ाई जाती थी, बैसे ही उवंरा जमीन को 
कृषियोग्य करने से भी आमदनी बढ़ाई जाती थी । आर्थिक प्रगति के लिए 
प्रस्तुत मारत सरकार के समान मौय सरकार अ्रपने निजी प्रयत्न पर तथा 
उद्योगपतियों के काम पर निर्भर रहती थी । उसकी श्राथिक नीति आजकल 
के समान 'संमिश्रित! (१(5०त 6००४०07709) थी। मजदूरों की मलाई के लिए 
उद्योगपतियों पर कुछ रोकें भी लगाई जाती थीं । 


अन्त में यह कहना श्रनुचित न होगा कि मौय शासन-पद्धति न केवल 
कायक्ष्म थी, किंठु उस युग के मानदंड से पुरोगामी भी थी। प्राचीन इतिहास 
में मौयं-कालीन शासन पद्धति दूसरी शासन-पद्धतियों से अधिक कार्यक्षम थी। 


अध्याय १६ 
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ई० पू० २०० से ३०० ई० तक हिन्दुस्तान में अनेक राज्य हुए. किंतु उनकी 
शासन-पद्धति के संबंध में हमें थोड़ा ही शान है। इस काल-खंड में अनेक 
एतद्देशीय राजवंश राज्य करते ये जैसे ऐल, शृंग, कश्व व सातवाहन । अनेक 
विदेशी राज्य भी थे जैसे इंडो-बॉक्ट्रियन , इंडो-सीथियन, इंडो-पार्थियन व कुषाण । 
विदेशी राजा थोड़े ही समय में हिन्दू संस्क्ृति से प्रभावित हो जाते थे | इसलिए 
उनकी शासन-पद्धति हिंदू शासन-पद्धति से विशेष।मित्र नहीं थी । रुद्रदामन्‌ के 
गिरिनार शिलालेख से हमें हिंदू संस्कृति के प्रभाव की रूपरेखा विदित होती है ।' 
इस लेख में वह शक राजा अमिमान से कहता है कि उसने शब्दाथ्थन्यायादि 
विद्याओं का अध्ययन किया था व 'स्फुटलथुकांतशब्दयुक्त! संस्कृत गद्य 
4 पद्म लिख सकता था । उसके अधिकारी अमात्यों के गुणों से विभूषित थे और. 
वह स्वयं प्रजा द्वारा निर्वाचित हुआ था । इससे स्पष्ट है कि विदेशी होते हुए 
भी रुद्॒दामन्‌ ने हिंदू नीपिशास्त्र के सिद्धांत अपनाये ये और वह इसलिए 
प्रत्नशील रहता था कि उसकी शासन-प्रणाली हिंदू सिद्धांतों के अनुकूल हो । 

हिंदू शासन-प्रणाली पर विदेशियों का भी थोड़ा असर पड़ा था | विशाल 
साम्राज्य के अधिपति होते हुए भी चंद्रमुत, श्रशोक इत्यादि नेअपने लिए केवल 
राजा की पदवी ली ; कितु कनिष्क अपने को “महाराजाधिराज देवपुत्र' कहता 
था | अशोक की /पत्नी काझ्वाक्ी की पदवी केवल रानी थी कितु शकों में 
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रानियों को महादेवी, श्रग्न महिषी इत्यादि पदवियाँ दी जाती थीं । कुषाण राजाश्रों 
की देवपुत्र पदवी यह दिखाती है कि इस समय राजा के देवत्व की कल्पना 
हृढ़मूल होने लगी थी। मथुरा में कुषाणों का एक देवकुल भी था, जिसमें मत 
राजाओं की बड़ी मूतियाँ रखी जाती थीं व संभवतः पूजी भी जाती थीं | यह प्रथा 
इस समय रोमन साम्राज्य में भी प्रादुमेत हुई थी | इस काल-खंड में लिखी हुई 
मनुस्मृति में राजा का वर्णन 'महती देवता? कहकर किया गया है | 

सीथियन शासन-प्र णाली में दर राज्य की पद्धति विशेष लोकप्रिय थी । 
हिन्दुस्थान में भी वह अज्ञात न थी (अध्याय २ देखिए ); किंतु वह बहुत 
विरल थो। सीथियन व पार्थियन राजवंशों में वह दृदमूल थी। स्मलिस्सिस व 
श्रेकेस ,हगान व हगामश, गोंडोफर्निस बगेंड , मिलकर दैराज्य पद्धति से राज्य 
करते थे। पश्चिम हिंदुस्थान के सीथियन वंश में महा्षत्रप की वृद्धवस्था 
में युवराज क्षत्रप बनता था, व उसे भी अपने नाम से सिक्के निकालने का 
अधिकार रहता था, द्वे राज्य में युवराज की अपेक्षा युवक शासकों को अधिक 
अधिकार थे, यह इससे सिद्ध होता है । 

इस कालखंड में राजा के अधिकार बढ़ रहे थे। उन पर नियंत्रण करने के 
लिए बैदिक युग की समा या समिति जैसी कोई संस्था न थी। केन्द्र में राजा व 
उसके मंत्रियों के हाथों में सत्ता थी व मंत्री राजा के प्रति जिम्मेदार थे। सीथियन 
शासन-पद्धति में मंत्रियों के मतिसचिव व कमंसचिव ऐसे दो वर्ग थे । उनके 
कार्य-स्षेत्र में क्या भेद था, यह मालूम नहीं है | मंत्रियों में से केबल कोष्ठा- 
गारिक व भांडागारिक का उल्लेख अमिलेखों में मिलता है* । दूसरे पदों के भी 
मंत्री अवश्य होंगे, किंठु उनका उल्लेख नहीं मिलता । शासनकार्यालय यथापूर्व 
काम करता था व केन्द्रीय सरकार के आदेश प्रांतीय सरकार व जिलाधीशों को 
पहुँचाता था। प्रांताधिकारी श्रपनी समस्याएं व कठिनाइयाँ केन्द्रीय सरकार के 
पास भेजते थे। उसपर विचार होने के बाद केन्द्रीय.सरकार के आदेश शासनालय 
प्रांताधिपादिकों के पास मेजता था। 

प्रांत, जिले व नगर की शासन-पद्धति यथापूवं थी। किन्तु विदेशी राजाश्रों 
ने अधिकारियों के पदों के नाम बदल दिये थे। सेनायति को ग्रीक-राज्य में 
स्ट्रेटेगॉस व प्रांताधिपों को सीथियन-राज्य में क्षत्रप कहते थे। क्षत्नपों के ऊपर 
मदाक्षत्रप होता था । ये नये नाम हिन्दुस्तान में रूढ़ नहीं'हो सके | 
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इस कालखंड में शासन-यंत्र में विशेष ५ण्वितंन नहीं हुए । उच्चाधिकारियों 
को महामात्र ब रज्जुक ही कहते थे । सातवाहनों के राज्य में नासिक में एक 
श्रमणमहामात्र था | शुगगों के राज्य में मध्य-भारत में और चुटु सातकार्णेयों के 
राज्य में कर्णाय्क में रज्जुक नामक अधिकारी विद्यमान थे! | अमात्यों में से ही 
उच्चपद के अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। महाक्षत्रप नहपाण का मंत्री 
अयम"*, व रुद्रदामन्‌ का सौराष्ट्र का प्रांताधिपति कुपलैप रे दोनों ही अ्रमात्य 
थे | सातवाहनों के राज्य में राजा के सेक्रेटरी व कोष के श्रधिकारी अमात्य 
थे४। गोवधन व मामल जिले के अधिकारी भी अमात्य ही ये" | बनवासी में 
राजा के द्वारा जिस तालाब व विहार का दान किया गया था, उसका निर्माण 
करने का काम श्रमात्य खद्सति को सुपुर्द किया गया थाई | स्थपति ( ॥7787- 
7667 ) होते हुये भी वह अमात्य श्रेणी में था| मौयंकाल में अमात्य जिस तरह 
सब प्रकार के पदों पर नियुक्त किये जाते थे वैसी ही स्थिति अब भी थी । 

प्रांत का निदंश राष्ट्र या देश से होता था व जिलों का आहार व विषय 
से। किन्तु इस विषय में एक ही पद्धति रूढ़ नहीं थी। एक लेख में जिसका 
सातवाहनी आहार नाम से उल्लेख है, उसी का उल्लेख दूसरे में सातवाहनी 
राष्ट्र के नाम से किया गया है । प्रांतपति को राष्ट्रपति या राष्ट्रिक कहते थे | वह 
कमी-कभी अमात्यों में से चुना जाता था व कभी-कभी सेनापतियों में से । क्षत्रपों 
के राज्य में सौराष्ट्र का प्रांवाधिपष कुलेप अमात्य था व मालवा का प्रांताधिप 
श्रीधर महादंडनायक । जिलाधीशों के पद का नाम नहीं मिलता है। उनका 
उल्लेख अ्रमात्य शब्द से किया गया है। किन्तु वह शब्द उस श्रेणी को निर्दिष्ट 
करता था जिस नौकर-श्र णी के वे सदस्य थे, न कि जिलाधीश के पद को। 
अमात्य श्र णी के अधिकारियों को प्रायः सेनिक-शिक्षा भी दी जाती थी। 





ल्यूड्स की सूची, नं, ४३५, १३९५ 
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वही, ने. ९६५ 

वही, नें, ११४७ 

वही, न, ५१०५, ११२७ 
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इस समय भी शासन-प्रणाली का सबसे छोटा विभाग गाँव था। उसके मुखिया 
को ग्रामणी, आमिक, ग्रामेयक या ग्रामयोजक कहते थे। ग्राम-महत्तरों की एक 
समिति शासनकार्य में उसे सहायता देती थी | 

रद्रदामन्‌ के शिलालेख में तीन प्रकार के करों का उल्लेख है--भाग, 
शुल्क व बलि । प्रणय (शक्ति की मेंट ) व विष्टि ( बेगारी ) से जुल्मी राजा 
कभी-कभी प्रजा को सताते थे। कर नकद या धान्य के रूप में दिये जाते थे । 
सैन्य व राजमहल के लिए आमदनी का बड़ा भाग ख् किया जाता था| किंतु 
मंदिर व विहार के प्रति दान में व विद्वानों की सहायता में पर्यात खर्च किया 
जाता था जैसा कि नहपाण के दामाद उषवदात के अभिलेखों से विदित होता है। 


मौय॑-साम्राज्य के पश्चात्‌ इस कालखंड में गणतंत्रों का फिर उदय हो गया। 
सिक्कों से पता चलता है कि ई० पू० १५० के लगभग, कुर्शिद, यौघेय, श्रजु- 
नायन व मालव गयणतंत्रों ने स्वातंत्र्य प्रात किया | किन्तु गणतंत्रों के अध्यक्ष, 
मंत्री, सेनापति इत्यादि अधिकारी अनुबंशिक होने लगे थे। नांदसा यूप लेख से 
प्राणित होता है कि जिस श्रीसोम ने मालवों का शकों के पंजे से छुटकारा 
किया था उसका वंश तीन पीढ़ियों तक* राज्यशकट की धुरी चला रहा था। 
कुछ गयतंत्रों के श्रध्यन्ष महाराज भी कहलाने लगे थे, जेसे कि मध्य भारत के 
सनकानीकों के अध्यक्ष । दूसरे गणतंत्रों में, जैसे कि मालवों में--महाराज पदवी 
अध्यक्ष को न दी जाती थी, किन्तु उसका पद अनुबंशिक बन गया था। गगणतंत्रों 
के अध्यक्षों को अपने नाम से सिक्के निकालने की इजाजत नहीं थी। मालव 
गण व यौधेय गण के सिक्कों पर 'मालवानां जयः?, “यौपेयगणस्थ जयः”, ऐसे 
अभिलेख मिलते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि सिक्के गण के नाम से निकाले जाते 
थे न कि उसके अध्यक्ष के नाम से । 


इस कालखंड की शासन-पद्धति का वर्णन अधूरा है। कारण यह है कि 
इस समय की आधारभूत शिलालेखादि सामग्री बहुत अ्रपर्यात है। खेद की बात 
है कि इस समय के किसी राजा ने अश्रशोक के लेखों के समान लेख नहीं खुदयाये, 
न किसी ग्रंथकार ने अथशास्त्र के समान अन्थ ही लिखा | इस समय मेगस्थनीज 
के समान कोई यात्री नहीं आया, जिसने शासन-पद्धति का वर्णन लिख छोड़ा 
हो । किन्तु हम यह अनुमान कर सकते हैं कि सातवाहन या कुषाण ऐसे विशाल 


१ समुद्धत्य पितरृतामही धुरम्‌ | नांदसा लेख, पुपि, इडि. २७.२५२ 
३०४ 


अ० १६ ] गप्त युग की शासन-पद्धति 


साम्राज्य की शासन-पद्धति मौयों की पद्धति से बहुत अंशों में मिलती-जुलती ही 
होगी तथा इस समय भी मौयकाल के समान लोककल्याण-कार्य के लिए. काफी 
पैसा खच्चं किया जाता होगा । 


खंड २ 
गुप्युग की शासन-पद्धति 
हे ( ३०० इ० से ६०० ई० त्तक ) 
अब हम गुप्तकालीन शासन-पद्धति का वर्णन करेंगे । इस कार्य के लिए 


हमने मुख्यतया गुप्तों के शिलालेखों का उपयोग किया है। यथास्थान समकालीन 
इतर राजवंशों के अ्रभिलेखों का उपयोग भी किया गया है । 


गणतन्त्र 


इस कालखंड में गणतंत्रों का धीरे-धीरे लोप हो गया । पंजाब व राजस्थान 
में पहले के समान इस समय भी कुरणिंद, यौघेय, अर्जनायन, मालव श्त्यादि 
गण थे। प्राजंन, सनकानीक, काक व अभीर गणतंत्र मध्य-भारत में थे । 
वे आकार में बहुत ;छोटे थे। लिच्छुवियों का प्राचीन गणतन्त्र इस समय 
नपतन्त्र बन गया था। गुप्त-साम्राज्य में मिल जाने से उसका ३५० ई० 
लगभग श्रन्त हो गया । यौघेय गण का अध्यक्ष द्वी सेनापति रहता था | उसका 
निर्वाचन होता, किन्तु उसको “महाराज? पदवी से पुकारते ये*। किसी भी 
गणतत्र का अ्रध्यक्ष अपने नाम से तिक्‍के नहीं चला सकता था। 

लगभग ४०० ई० समय गणातंत्रों का अन्त हो गया | इस धटना के कारण 
छठे अ्रध्याय के श्रंत में दिये गये हैं । 


नृपतंत्र 
गणतंत्रों का लोप होने के कारण प्रायः उपतंत्र ही इस कालखंड में प्रचलित 


था | सम्राट के लिए महाराजाधिराज पदवी लोकप्रिय हुईं। यह पदवी कुषाणों 
की राजातिराज पदवी से संबंधित थी। गुप्तवंश के गुप्त व घणोत्कच अपने 





१ यौपेयगणपुरस्कृतस्य महाराजमहातेनापते:'''। _ कॉपेस इन्स्क्रिप्शनम्‌ 
है डिकेरम, भाग ३, २५२ । 
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को महाराज कहते थे | प्रथम चन्द्रगुप्त ने जब अनुगंग-प्रयाग-साकेत देश मगध 
में मिलाया, तत्र उसने इस पदवी का उपयोग करना आरंभ किया। पहले 
तीन-चार मौखरि राजा छोटे थे, इसलिए महाराज शब्द से उल्लिखित होते 
थे | जब ईशान वर्मा के समय मौखरि-राज्य विस्तीणं व बलशाली हुआ, तब 
मौखरि-राजा महाराजाधिराज पदवी लेने लगे । दक्षिण हिन्दुस्तान में यह पदवी 
रूढ़ नहीं हुईं। केवल पल्‍्लववंश के कुछ राजा महाराजाधिराज या धमेमहा- 
राजाधिराज पदवी लेते थे । 


राजा के देवत्व की कल्पना इस कालखंड में अधिकाधिक लोकप्रिय हुई । 
बलोकधाम्नः देवस्य” माने भूतलनिवासी देव कहकर समुद्रमुत्त का वर्णन किया 
गया है' व “लोकपाल? माने दैती संरक्षक कहकर कदंब व सालकासन राजाश्रों 
का* । किन्तु देवत्व के कारण राजा को निरंकुश होने का अधिकार प्राप्त होता 
है, ऐसी धारणा नहीं थी। अपने में देवत्व होते हुए भी राजा के लिए बृद्ध- 
सेवा करना व योग्य-शिक्षा पाना अत्यंत आवश्यक था। शिलालेखों में 
अधामिक, प्रजापीड़क, व अ्रहंमन्‍्य राजाओं की. कड़ी आलोचना की गयी है? । 
राजा की शिक्षा के बारे में गुप्त-शिलालेखों से कुछ शान प्राप्त नहीं होता, किंतु 
कदंब-अमिलेखों में कहा गया है कि यह आवश्यक है कि राजा कसरत करके 
शरीर सुदृढ़ बनावे, अश्वारोहण, गजारोहण इत्यादि में प्रावीण्य प्राप्त करे, व 
शास्त्रों के अध्ययन से अपनी बुद्धि को प्रगल्‍्म बनावे व शान को विशाल 
करे४ | इस तरह से शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात्‌ प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को युवराज 
बनाते थे। दूसरे राजपुत्रों की प्रांतों के राज्यपाल-पद पर नियुक्ति होती थी। 
कुमारगुत का संभवतः छोटा भाई गोविन्दगुत्त मालवा का राज्यपाल था। 





१ कॉपस, इन्स्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम्‌, ३.< 
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अ० १६ ] राजा के अधिकार 


अनेक राजपुत्रों में राज्य बाँटने की प्रथा को राज्यशास्त्री पसन्द नहीं करते थे | 
मालूम पड़ता है कि स्कंदगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त-साम्राज्य का विभाजन हुआ व 
वाकाटक प्रथम प्रवरसेन के पश्चात्‌ वाकाटक-साम्राज्य का । किन्तु ऐसा होने से 
दोनों साम्राज्य कमजोर बन गये । 


गुतत साम्राज्य में युवराज का स्वतंत्र शासनालय रहता था | अपने पिता की 
संमति से वह प्रांपपालों को भी आदेश भेज सकता था, ऐसा प्रतीत होता है । 
राजा की वृद्धावस्था में युवराज को ही शासन-संचालन की जिम्मेदारी लेनी 
पड़ती थी, जैसे कि स्कंदगुप्त को प्रथम कुमारगुप्त के राज्यकाल के अंत में 
करना पड़ा । 

रानियाँ व राजकन्याए राज्यसंचालन में हाथ ब्ैटाती हुई नहीं दीखतीं | 
प्रथम ,चन्द्रगुत की रानी कुमारदेवी संभवतः सहाधिकारिणी ( ३०४7०७॥6 
(0४९०४ ) थी । किन्तु यद्यावि उसका नाम पति के नाम के साथ सिक्‍कों पर 
आता है, तथापि वह प्रत्यक्ष शासनकार्य करती हुई नहीं दीखती है। द्वितीय 
चन्द्रगुत की रानी भी ऐसा शासनकाय नहीं करती थी। किंतु राजा नाबालिग 
हो, तो विधवा राजमाता राजसंचालन का भार सँमालती थी, जेसे वाकाटक- 
वंशीय रानी प्रभावती गुप्ता ने किया था । 


राजा के अधिकार 


शासन-विषयक, सेना-विषयक व न्याय-विषयक सब अधिकार राजा में केंद्रित 

ये | उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिमंडल अवश्य था, किंतु अंतिम. 

निर्णय राजा लेता था । महत्व के युद्धों में राजा ही सेनापतित्व करता था. जैसे 
कि समुद्रशुत्त ने दक्षिण-विजय में, चन्द्रगुप्त ने शकों के साथ लड़ाई में व स्कन्द 
गुप्त ने पुष्यमित्रों के विद्रोह के समय किया था | बड़े व महत्व के स्थानों पर 
राजा ही नियुक्तियाँ करता था व वे अधिकारी उसी के प्रति जिम्मेदार रहते थे । 
बह केन्द्रीय शासनालय की देखभाल करता था व प्रांदाधिपों को आदेश भेजता 
था । वही उत्तम राजसंचालन के लिए या उत्कृष्ट ग्रंथ या कला काय के लिए, 
पारितोषिक या पदवी देता था । इस प्रकार सब सेना अपने हाथों में रखते हुए, 
भी राजा प्रत्यक्ष व्यवहार में निरंकुश शासक न था। प्रत्यक्ष व्यवहार में मंत्रि- 
मंडल व उच्चाधिकारियों के हाथों में पर्याप्त सत्ता रेहती थी । वे प्रजा के प्रति 
जिम्मेदार न थे, तथापि यह श्रपेज्ञा की जाती थी कि वे राजा पर पर्यात् 
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नियंत्रण रखें, यदि वह परंपरागत आचारों या विधिनियमों के विरुद्ध आचरण 
करे | ग्राम-पंचायतों व नगर-सभा को भी काफी अ्रधिकार सुपुर्द किये गये थे । 
विदेशनीति निर्धारित करने व युद्ध प्रारंभ करने को छोड़कर और सब शासन- 
विषयक व्यवस्थाएँ वे कर सकती थीं। इन स्व्रयं-शासित स्थानीय संस्थाश्रों में 
गेरसरकारी प्रतिनिषिश्रों का प्राजल्य था । केन्द्र में वेदकालीन सभा या समिति 
के समान कोई लोकपक्तीय पालंमेंट न थी, तथापि स्थानीय संस्थाओ्रों के हाथों 
में पर्याप्त अधिकार होने के कारण प्रजा को विशेष कटिनाइयाँ नहीं भेलनी 
पड़ती थीं । इस काल की स्मृतियाँ व अमिलेख राजा को प्रजाहित व प्रजापालन 
के निमित्त सदेव प्रयत्नशील रहने के लिए सचेत करते हैं' । राजा प्रायः इस 
उपदेश का पालन करते थे । चीनी यात्री फाहियान ने कहा है कि ( गुप्त साम्राज्य 
में ) लोग सुल्री व समृद्ध थे व सरकारी जुल्म के विषय में प्रायः उनकी शिकायतें 
नहीं रहती थीं । 


केंद्रीय सरकार 


केन्द्रीय सरकार के विषय में हमें गुप्त-अभिलेखों से विशेष जानकारी प्राप्त 
नहीं होती । कदंत्र, पललव व वाकाटक शासन-प्रणाली में शासनालय का एक 
सर्वाध्य ज्ञ रूता था | अनुमानतः वैसी ही प्रथा गुप्त-साम्राज्य में भी रही होगी । 
शासनालय में अनेक विभाग रहते थे। प्रत्येक की अपनी मुद्रा या मुहर रहती 
थी, जिससे'संदेश अंकित किये जाते थे । कुमारामात्य, दंडनायक, बलाधिक्ृत, 
युवराज इत्यादि के दक्त्तरों की मुहरे हमें प्राप्त हुई हैं। मामूली बातों का निर्णय 
अकेला मंत्री करता था। महत्व के मामले मंत्रिमंडल के सामने में रक्खे 
जाते थे, जिसका अध्यक्ष राजा था। सरकारी आशाएँ प्रायः लिपिब्रद्ध रहती 
थीं | यदि राजा दोरे पर हो, तो उसे कभी-कभी मौखिक आदेश देने पड़ते थे | 
राजा का सेक्र टरी उनको लिपिबद्ध करके केन्द्रीय शासनालय को भेजता था 





१ प्रजासंरजनपरिपालनोद्योगसंततसमदीक्षितस्थ | इ. भ्र . ५. ३१, ए. ह॑, “ 
७. २३५ भी देखिए | 

२ छेग्गे--ए रेकड आफ़ बुद्धिस्ट किंगडम, अध्याय १६ 
स्कंदगप का जूनागद-शिछालेख, (को. हू. हू. ३. ७८ ) इलोक ६, 
२१. ३. 


इ०्ट 
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“प्राइवेट सेक्रे टरी' के लिए जो 'रहसि नियुक्त' शब्द[रूढ़ था, वह बिल्कुल अंग्रेजी 
शब्द के समानार्थक है | राजा से मुलाकात के लिए जो लोग आते थे उनको 
प्रतीहारी राजा के सामने प्रवृष्ट करता था। 


सेना-विभाग का विशेष महत्व था | वह राजा या युवराज के अधीन 
रहता था । सैन्य में अनेक महासेनापति रहते थे, जो साम्राज्य के विभिन्न भागों 
में रहकर सैन्य-संचालन में राजा की मदद करते थे। उनके नीचे महादरण्ड 
नायक रहते ये | हो सकता है कि उनका दर्जा आजकल के लेफ़्टीनेन्ट जनरल 
की बराबरी का हो। सैन्य के रण-मांडागारिक ( (४७/४७० 77950678 ) 
भी थे; उनकी मुहरें मिली हैं। सैन्य में पादचारी सेनिकदल, अश्वदल व 
हस्तिदल होते ये | श्रश्वदल के अधिकारियों को अश्वपति व महाश्वपति तथा 
हस्तिददल के अधिकारियों को पीलुर्पात व महापीलुपति कहते थे। सिपाही 
मिलम पहनते थे, व धनुष, बाण, तलवार,भाला इत्यादि शास्त्रों से लड़ते थे । 
अमिलेखों, में चिकित्सापथक ( /7700]0706 ८०००४ ) का उल्लेख नहां 
मिलता, मगर वह सैन्य में जरूर रहता होगा। गुप्तकालीन सेना विभाग स्थूल 
रूप में मौयंकालीन सेनाविभाग के समान ही था । 

विदेश-विभाग के मंत्री ॥। नाम गुप्तकाल में महानसंघि विग्राहक था। वह सेना- 

विभाग की सलाह से अपना काम करता'था। प्रथम चन्द्रशुप्त 4 समुद्रश॒ुतत के 
समय जब पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण की नीत अपनाई गयी थी, तब्र उसका 
कार्य विशेष जिम्मेदारी का था। किन राजाओं के राज्य साम्राज्य में मिलाना 
आवश्यक है, किनको करद मांडलिकों के रूप में रखना इष्ट होगा, इत्यादि 
विषयों के निर्णय विदेशमंत्री, राजा व सेनापति से विचार-विमर्श के बाद करते 
थे | महासंधिविग्राहक के अन्दर अनेक संधिविग्राहक काम करते थे । 

पुलिस-विभाग के मुख्याधिकरारी के पद्‌ का नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया 
है । पुलिस सुपरिटेंडेंट के पद के अधिकारी शायद्‌ दंडपाशिक कहे जाते थे । 
उनमें से अनेक की मुहरें वेशाली में मिली हैं | सिपाही चाट व भठ नामों उस 
विदित थे । 

माल-विभाग कर-बयूली का काम करता था। कुछ कर नकद में व कुछ 
अन्नधान्यादि के रूप में दिये जाते थे। अनेक जगहों पर सरकारी गल्‍्ले 
का संग्रह करना आवश्यक हो जाता था। माल-विभाग ही जंगलों व खानों का 
इन्तजाम करता होगा | ग्राम व नगरों की सरहद में जो परती जमीन थी, उस पर 


इलामयराप्र!काशाउकाओ 
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स्वामित्व ग्राम या नगर का होता था, न कि केन्द्रीय या प्रांतीय. सरकार का | 


न्याय-विभाग का निर्देश शिलालेखों में नहीं मिलता। नारद व 
बृहस्पति स्मृतियाँ, जो इस काल-विभाग में लिखीगयी थीं, यह स्पष्ट दिखाती हैं 
कि इस समय अनेक सरकारी व पंचायती अदालतें ( न्यायालय ) अच्छी तरह 
से न्यायदान करती थीं | प्रार्थी ( 00970)079476 ) किस तरह आवेदन-पत्र 
( 2]976 ) भेजता था, उसका प्रतिपक्षी उसे कैसे उत्तर देता था, गवाही के 
नियम कैसे थे, पुननि्णंय कब्र नहीं किया जाता था इत्यादि विषयों पर नारद 
ओर बृहस्पति के नियम अर्थशास्त्र की अपेक्षा अधिक विस्वृत व स्पष्ट हैं। 
राजधानी में मुख्यन्यायाधीश ( प्राइविवाक काम करता था; प्रांतों ब नगरों के 
अधिकारी उसके अ्रधीन काम करते थे | अदालत के लिए, इस समय न्याया- 
घिकरण, धर्माधिकरण, धर्मशासनाधिकरणु इत्यादि शब्द रूढ़ थे। नालन्दा व 
वैशाली में उनकी अनेक मोहरें मिली हैं । 


पुरोधा या पंडित धर्मविभाग का मुख्य था। उसका निदेश अमिलेखों में 
नहीं आता | किन्तु उसके सहायक अधिकारी का उल्लेख विनय-स्थिति-स्थापऋ 
नाम से किया जाता था, जिसकी मोहरें मिली हैं। अशोक के धर्ममहामात्रों 
के समान विनय-स्थिति-स्थापक धार्मिक विधि, नीति-नियम पालन, धर्मादाय, 
मंद्रि-व्यवस्था इत्यादि विषयों की देख-भाल करते थे। शिक्षणु-विभाग भी 
शायद उनके अधिकार में रहता होगा | 

वाशिज्य-उद्योग-विभाग पर भी एक मंत्री था। उसके नाम का निर्देश 
अभिलेखों में नहीं मिलता है। किन्तु इस विभाग के अ्रधिकारी द्रांगिक अनेक 
अमिलेखों में निद्ष्ट हुए हैं, रास्ते, धर्मशाला, नौकानयन इत्यादि विषय भी 
इस'विभाग की जिम्मेदारी में थे । 


उच्च श्रेणियों के अधिकारी 
आ्राई० सी० यस० या आई० ए.० यस० के समान गुप्त-साम्राज्य में भी 
उच्चाधिकारियों की एक अलग श्रेणी थी | इन अधिकारियों के पद का नाम 
कुमारामात्य था । कुछ विद्वानों का यह मत था कि कुमारामात्य राजकुमारों के 
मंत्री थे । मगर वैसी स्थिति नहीं थी। समुद्रगुप्त का विदेशमंत्री हरिषेण व 
प्रथम कुमारणुप्त के मंत्री शिखरस्वामी व पथ्वीषेश निस्संशय सम्राट के दफ्तर 
में काम करते थे | तथापि उनकी पदवी कुमारामात्य थी | पुण्ड्रवर्धन विषय के 


२१० 
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अधिपति ( जिलाधीश ) न सम्राट के, न राजकुमार के दफ्तर में काम करते थे, 
तथापि वे भी कुमारामात्य कहलाते थे। महादरडइनायक भी कमी-कमी 
कुमारामात्य पदवी के भाजन थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि कुमारामात्य- 
पद के अधिकारी कभी जिलाधीश थे, कभी सचिव; आगे चलकर तरक्की पाकर 
वे कमी सेनापति, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री बन जाते थे | जैसा कि अ्रमात्यों 
के विषय में मौ्यों व सातवाहनों के साम्राज्यों में होता था । इन अधिकारियों 
के पद का नाम पूबकाल के समान अमात्य होने के बजाय कुमारामात्य क्‍यों 
हुआ, यह कहना कठिन है । नौकरी के शुरू से ही ( जनब्न वे कुमार या तस्ण 
थे ) वे अमात्य-पद पर नियुक्त किये जाते थे, न कि किसी दूसरे नीचे पद पर । 
इसलिए, शायद वे कुमारामात्य नाम से निदिष्ट किए जाते होंगे। मुहरों में 
युवराजपदीय-कुमारामात्य व परमभद्ठारकपदीय कुमारामात्यों का उल्लेख मिलता 
है। जो कुमारामात्य युवराज या महाराजाधिराज के अ्रधिकरण ( दफ्तर ) में 
काम करते थे, उनका निदेश इन पदों से किया जाता था। कुमारामात्य नाम 
गुप्तकाल में सत्र रू हुआ । इसका नतीजा यह हुआ कि गुप्तात्तरकाल में 
उड़ीसा व काठियावाड़ में भी यह पदवी प्रयोग में आने लगी। 


प्रांत व जिलों का शासन 


गुप्तकाल में प्रांत का नाम देश या मण्डल था। सौराष्ट्र, मालवा व 
झंतवेंदी ( यमुना व गंगा के बीच का प्रदेश ) इन तीन श्रांतों का निर्देश 
अभिलेखों में आया है । पंचाल, कोशल, काशी, मगध, वंग इत्यादि दूसरे 
प्रांव भी गुप्तसाम्राज्य में होंगे। जूनागढ़-शिलालेख से मालूम होता है कि 
स्वयमू सम्राद्‌ प्रांतपालों की नियुक्ति करता था । अपने ग्रांत में शान्ति-सुव्यवस्था 
रखना, कर वसूलना, पसचक्र से प्रजा का संरक्षण करना, उनके प्रधान काय 
थे | बाँध, नहर, रास्ते इत्यादि का प्रबन्ध करके प्रजा को सुखी व समृद्धिशील 
करना उनका काम था । योग्य शासन से वे प्रजा में विश्वास उत्पन्न करते थे । 
प्रांताधिप अपने अधीन अ्रधिकारियों की नियुक्ति कर पाते थे | केन्द्रीय सरकार 
के प्रायः सब्र विभागों की शाखाएं प्रांतों में भी रहती थीं। मौयेकाल के 
समान गुप्तकाल में प्रांतपपालों का मंत्रिमएरडल रहता था या नहीं यह कहना 
कठिन है । 





(१) सर्वेष देशेष विधाय गोप्रन्‌ | को. हु. इ , ३. ६६ 
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प्रांतों में अनेक भुक्तियाँ (कमिश्नरियाँ) रहती थीं । प्रत्येक भुक्ति में प्रायः 
दो या तीन विषय ( जिले ) होते थे। मगध-मभुक्ति में गया व पाटलिपुत्र दो 
विषव थे। तीरभुक्ति में तिरहुत कमिश्नरी के सब जिले अ्रन्तर्मत ये। पुण्ड्वर्धन भुक्ति 
का विस्तार दिनाजपुर, बोगरा व राजशाही जिलों के बराबर था। भुक्तियों के 
मुख्याधिकारी “उपरिक” थे, जिनकी नियुक्ति सम्राट करता था। उपरिकों 
की कभी-कभी महराज पदवी होती थी। हो सकता कि ऐसे उपरिक भूतपूव 
राजवंश के वंशज होंगे । विषयपतियों की नियुक्ति कमी सम्नाट करते थे कभी 
उपरिक । भुक्तियों व विषयों के अनेक अधिकरणों ( दफ़्तर » की मोहरें प्राप्त 
हुई हैं | विषय व ग्राम के बीच में कोई शासन-विमाग था या नहीं, यह मालूम 
नहीं है ऐसे विभाग मौयंकाल व गुतोत्तरकाल में थे, इसलिए, गुप्त-साम्राज्य 
में भी रहे होंगे। यह संयोग मात्र-ही समका जायगा कि गुप्त-अभिलेखों में 
उनका उल्लेख नहीं हुआ है । 


युक्त, नियुक्त, व्याप्त, अधिकृत इत्यादि नामों के अधिकारी विपयपति से 
नीचे के पदों पर काम करते थे, वे प्रांतों का ग्रामों से सम्बन्ध स्थापित करने में 
सहायता देते थे। सम्मभवतः पलिस, जंगल, वाणिज्य इत्यादि विभागों के 
अधिकारी विपयपतियों के देख-भाल में अपना काम करते थे | 


दामोदरपुर के ताप्रपन्नों से विदित होता है कि विषयपति के अधिकरण 
( दफ्तर ) का प्रबंध सुचारुरूप से होता था । वहाँ एक पुस्तपाल रहता था : जो 
आदेश, लेख इत्यादि को टीक तरह से मुरक्षित रखता था, जिसमें सरकार को 
विदित हो कि जमीन, मकान इत्यादि के मालिक कौन-कौन हैं व कौन-कौन 
अनाज बोए, जा रहे हैं | परती जमीन के भी बेचने के समय केन्द्रीय सरकार 
को विषयपति के श्रधिकरण से पूछताछ करनी पड़ती थी। कभी-कभी ताम्रपत्नों 
पर विषय-अ्रधिकरण की मुद्रा भी पायी जाती है। यह शायद इस कारण से होगा 
कि दान देने में उसकी सहमति का होना आवश्यक था | 


गेरसाकारो जिलाबोर्ड 


वेदिककाल के समान गुप्तकाल में केन्द्रीय सरकार में लोकप्रतिनिधियों 
की समा या पालंमेंट नहीं थी। लेकिन ज़िलों में ज़िलाबोड के समान एक 
कमेटी रहती थी, जो मुतकाल का एक नया सुधार माना जा सकता है। इस 


झरर 
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ज़िलाबोड में प्रथम-श्रे ष्ठी, प्रथम-साथंवाह, प्रथम-कुलिक, प्रथम-कायस्थ इत्यादि 
सदस्य होते थे | फरीदपुर के तीसरे ताम्रपट्ट के अनुसार ज़िलाबो्ड के करीत- 
करीब बीस सभासद्‌ रहते थे, जिनमें से कुलस्वामी व सहदेव ऐसे ब्राह्मण व 
घोषचन्द्र व गोपचन्द्र ऐसे इतरबगों के सभासद्‌ होते ये | ज़िलाबो्ड के समासदों 
को विषयमहत्तर कहते थे | उनकी कुछ मुहरें नालन्दा में मिली हैं । 
गुप्त-अभिलेखों में यह नहीं कहा गया है कि ज़िलाबोड के समासद निर्वाचित 
'होते थे या मनोनीत। प्रथम-श्रेष्ठी, प्रथम-कायस्थ इत्यादि नामों से यह 
सूचित होता है कि प्रायः बहुसंख्य सभासद्‌ अपने-अपने धन्धों के प्रमुख या 
मुखिया होते थे । दूसरे सभासद्‌ प्रायः ऐसे होते होंगे जो अपनेश्रनुभव व उमर 
के कारण जनता के विश्वासभाजन हो चुके होंगे। आधुनिक प्रकार की 
निर्वाचित-पद्धति शायद नहों थी | 
ग्राम-पंचायतें व नगर-सभाएँ 

ग्राम-व्यवस्था गाँव के मुखिया के अधीन थी । इसे ग्रामेयक या ग्रामाध्यक्ष 
कहते थे । लेखादिकों की जिम्मेदारी एक लेखक पर रहती थी, जो ग्रामेयक के 
अधीन होता था । ग्रामाध्यक्ष की मदद करने के लिए एक पंचायत होती थी । 
वाकाटक व पल्लव राज्यों में उसके सदस्यों को महत्तर कहते थे। शायद गुप्त- 
साम्राज्य में भी वैसी ही प्रथा थी । गुत-साम्राज्य में ग्राम-पंचायत को जनपद 
कहते थे। नालन्दा में अनेक जनपदों की मुहर प्राप्त हुई हैं, जिससे वह 
अनुमान किया जा सकता है कि ग्रामजनपदों के बाहर भेजे जाने वाले लेख- 
पत्र इत्यादि उनकी मुहरों से अंकित किये जाते थे। ग्राम-जनपद के समासद्‌ 
कैसे चुने जाते थे, इसका उल्लेख नहीं मिलता । सभासद्‌ का महत्तर नाम सूचित 
करता है कि जो लोग श्रपने चरित्र, अनुभव व उमर के कारण सामान्य जनता 
के परमविश्वास-भाजन हुए थे, वे प्रायः स्वसम्मति से जनपदों के सभासद्‌ 
चुने जाते थे । 

ग्राम-पंचायत सरकारी कर वसूलती थी, शांति-सुव्यवस्था का प्रबंध करती 
थी, लोगों के कगड़ों का निणंय करती थी, साबंजनिक कार्यों का आयाजन 
करती थी व नाबालिगों के हित की रक्षा करती थी। गाँव के निवारुयों की 
जमीन का सीमानिर्धारण टीक तरह से किया जाता था। प्रायः ग्राम के चारों 
ओर संरक्षण के लिए प्राकार व खंदक होते थे, जिनका प्रबंध करना भी ग्राम 
पंचायत का कत्त व्य होता था। ग्रामवासियों का मुख्य धंधा खेती था । बढ़ईं, 
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लुहार, कुम्हार इत्यादि अन्य धंधों के लोग भी रहते थे। सामान्य जनता की 
आवश्यकतापूर्ति के लिए सुनार, तेली, व्यापारी इत्थादिक भी गाँव में होते थे । 


मौयकालीन नगर-व्यवस्था के समान गुप्तकाल में नगर-व्यवस्था पुरपाल 
नामक अधिकारी करता था। वह प्रायः कुमारामात्य की श्रेणी का होता था। 
सम्मवत: उसकी मदद के लिए एक गैरसरकारी कमेटी होती थी जिसका स्वरूप 
ब कार्य ग्रामपंचायत के समान था। गुय्तकाल के अमिलेख दिखाते हैं कि 
नगरवासी चाहते थे कि उनके नगर में एक अच्छा नगर-समामवन हो, व 
नगर के लिए पानी, मनोरन्‍जन इत्यादि का ठीक प्रत्रंध रहे*। नगरकमेटी 
इस विषय में योग्य प्रबंध करती थी । प्रायः नगरों के चारों ओर *रक्षण के 
लिए प्राकार व खन्दक रहते थे । 


कर-व्यपस्था 


यह खेद का विषय है कि गुप्त-अमिलेखों से कर-व्यवस्था की कोई जानकारी 
नहीं मिलती । समकालीन वाकाटक व कदम्ब राज्यों में जो कर बसूले जाते थे, 
वे प्रायः गुप्त-साम्राज्य में भी ये, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। करों में 
जमीन-कर या मालगुजारी मुख्य थी । उसको उस समय कई स्थानों में 'भागकर' 
व कई स्थानों में “उद्रंग” कहते थे। लोगों को अनाज का छुठे से चौथे भाग तक 
सरकार को कर रूप में देना पड़ता था। जमीनकर प्रायः नकद में नहीं लिया 
जाता था, इसे अनाज के रूप में लेते थे । दूसरा महत्व का कर चुंगी थी, जो 
नकद या माल के रूप में ली जाती थी। कपड़ा, तेल इत्यादि वस्तुश्रों परउत्पादन- 
कर लगाया जाता था । परती जमीन,जंगल, खानों इत्यादि पर स्वामित्व सरकार 
का था व उनसे भी काफी आमदनी होती थी। जब्च राजक्मचारी दौरे पर 
होते थे तब्र प्रजा को इनकी आवमगत ( मराठी सरमराई ) करनी पड़ती थी। 


सिंहावलोकन 
उपरिनिर्दिष्ट वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि गुप्तराज्य- 


व्यवस्था सामान्यतः ठीक प्रकार की थी। ज़िलों या गाँवों में होने वाली घटनाश्रों 
की खबर केन्द्रीय सरकार को रहती थी। राजा के मौखिक आदेश पूरी छानबीन 
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के पश्चात्‌ लिपिबद्ध किये जाते थे। जमीन का सीमानिर्धारण सावधानी से किया 
जाता था व मालिकों के नामों की सूच्री रक्खी जाती थी। 


दीघंकाल तक गुप्तसाप्राज्य में शांति-सुव्यवस्था थी व, विदेशियों के हमले 
रोके गये थे । जैसा कि प्राचीन यात्री फाहिएन ने लिखा है, लोगों के आवागमन 
पर निष्कारण प्रतिबन्ध नहीं थे | समाज-+टकों का तत्काल दमन किया जाता 
था, किन्तु उनको अमानुषिक दंड नहीं दिया जाता था | 

गुप्त-सरकार देश के सम्पत्ति-संब्धन में भी सतर्क रहती थी। वह चुगी व 
उत्पादन-कर वसूलती थी, किन्तु उसने श्रंतदंशीय व्यापार के लिए यातायात का 
टीक प्रत्नंघ रखा था व विदेशीय व्यापार के लिए. श्रंतर्राष्ट्रीय सुवर्ण-मुद्राचलन 
का आयोजन किया था| बाँध व नहर के द्वारा खेती को मदद दी जाती थी, 
व परती जमीन खेती के काम में लाने की कोशिश की जाती थी । गुप्त-सरकार 
का काय-क्षेत्र प्रायः मौयं-सरकार के समान व्यापक था | हाँ, मौय॑-सरकार के 
कुछ विभागों का निदश गुप्तकाल में नहीं मिलता । किन्तु यह एक आकस्मिक 
( 3००१०४४») ) अ्रनुल्लेख दीखता है । इस विषय में टकसाल के अधिकारी 
लक्षणाध्यक्ष का अ्नुल्लेख उल्लेखनीय है। इससे यह निष्कर्ष निकालना अनुचित 
होगा कि गुप्तों के साम्राज्य में लक्षणाध्यक्ष नहीं था। मौयों' की अपेक्षा गुप्तों 
की मुद्राएँ अधिक सुन्दर व वेचित्य व नाविन्ययुक्त हैं; निस्संशय उनका आयोजन 
लक्षणाध्यक्ष व उसके सहायकों ने राजाओं की सलाह से किया होगा | 

प्रजा के ऐहिक अभ्युद्य के साथ नैतिक व पारलौकिक उन्नति के विषय में 
सरकार पर्याप्त परिश्रम करती थी । जगह-जगह धमंस्थितिस्थापक नियुक्त किये 
गये थे। ब्रह्मदेय ग्रामों के दान लेने वाले ब्राह्मणों से अ्पेज्ञा थी कि उनका चरित्र 
सब लोगों के लिए आदरशंभूत हो। सब्न धर्मों--हिन्दू, बौद्ध व जैन-को राज्याश्रय 
मिलता था | जातियों के पारस्परिक हितों का संघर्ष न होने देने के लिए. सरकार 
प्रायः सतके रहती थी, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं । 

राजा व मंत्रिमंडल का नियंत्रण करने के लिए किसी तरह की लोकसभा 
नहीं थी। किन्तु स्मृति-ग्रंथों के नियम जुल्मी शासन के रोकने के लिए पर्यात 
रूप में प्रभावशील थे। शासनाधिकारों का काफी विकेन्द्रीकरण करके जिला- 
दफ्तर को पर्याप्त श्रधिकार दे दिये थे। जिला-पंचायत में गैरसरकारी सभासद्‌ 
कत्त व्यदक्त व प्रभावशील थे व उनके हाथों में इतनी सत्ता रहती थी कि 
केन्द्रीय सरकार को अपने श्रधिकार की परती जमीन बेचने के समय भी उसकी 


३१५ 
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सम्मति लेनी पड़ती थी | ग्राम-पंचायत को भी कैसे विस्तीणं अधिकार थे, यह 
भी ऊपर दिखाया जा चुका है । 


साधारणतः जनता नीतिमान . सुखी व समृद्ध थी। शहरों में आबादी काफी 
थी। शअ्रनाथों व दद्धों के लिए रुग्णालयों में मुफ्त प्रबंध किया जाता था | 
शांति व सुब्यवस्था अ्रक्षुण्ण रहने के कारण कला, वाइम्मय, तत्वशान व विज्ञान 
में देश की अच्छी प्रगति हुईं। इस तरह सरकारी नीति के फलस्वरूप लोगों की 
सर्वा गीण प्रगति हो सकी । 


खंड ३ 
हेबर्धन की शासन-पद्धति ( ६०६--६५७७ ३० ) 


गुप्तोत्तर युग में अनेक छोटे-मोटे राज्य भारत में विखरे हुए थे। उनमें से 
हरएक की राज्य-पद्धति का वर्णन करना इस ग्रंथ में स्थलाभाव के कारण शक्‍्य 
नहीं है। यैसा करना भी श्रावश्यक नहीं है, चूँकि इस रुमय राज्यशासन का 
दाँचा करीब-करीत्र एक-सा हो गया था। अब्,हम पहले हष वर्धन की व 
तत्पश्चात्‌ राष्ट्रकूटों की शासन-पद्धति का वर्णन करके पीछे जो शासन-पद्धति 
७०० ई० से १२०० ई० तक उत्तर व दक्षिण मारत में थी उसका अलग-अलग 
संक्षेपतः निदंशन करेंगे | 

हष वर्धन के केवल दो शासन-पत्र मिले हैं । इसलिए उसकी शासन-पद्धति 
का स्वरूप निर्धारित करने में हमें बाणमद्ठ का हप चरित व चीनी यात्री युआन 
च्वांग का प्रवास-बणुन, इन दो ग्रंथों का विशेष सहारा लेना पड़ता है । 


हष की शासन-पद्धति,मुख्यतः राजा पर ही अ्रधिष्ठित थी। कौटिल्य व 
अशोक के समान हप भी यह मानता था कि राजा को हमेशा शासन-संचालन 
में अ्ग्नसर रहना चाहिये | युआ्रान्‌ च्वांग कहता है कि राजा ह्ष' पूरे दिन कार्य 
में मग्न रहता था। उसका यह विधान कि राजा का ॥ समय शासन-संचालन 
में व $ समय धमंकाय में व्यतीत होता था, शायद द्ष के शासन के श्रंतिम 
भाग में यथाथ था। युवावस्था में जत्र वह अनेक राज्यों के परास्त करने में कई 
प्रकार के प्रयत्न कर रहा था, तब उसका इतना बड़ा समय धमंकाय॑े के लिए 
रहना ब्रिलकुल अत्षम्भव था | 


'डदह 
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ग्रशोक के समान हर्ष भी दौरे पर बारम्बार जाता था व अपने अधिकारी 
कैसे कार्य कर रहे हैं, लोगों की कौन-कौन सी शिकायतें हैं. इत्यादि स्वयं देखता 
था। राजा न केवल नगरों का किन्तु देहातों का भी शासन परीक्षण करता 
था । राजा के दौरे प्रायः शीतकाल में होते थे। जहाँ वह कुछ समय ठहरता 
था, वहाँ उसके रहने के लिए कच्चे मकान बनाये जाते थे। ग्रामीण लोगों के 
राजा के दशन लेने में व उसको अपनी कठिनाइयाँ बताने में कुछ अड़ंगे नहीं 
लगाये जाते थे । ग्रतीहारी राजा से मुलाकात कराता था । दौरे में जब्च राजा की 
सवारी निकलती थी तन्न उसके सामने सोने के वाद्यों के धारण करने वालों की 
लम्बी कतार रहती थी। राजा के प्रत्येक पदपर वाद्यों की मंकार होती रहती 
थी । राजा की सवारी का दृश्य भव्य व मनोहर होता था। 


पूर्व प्रथा के अनुसार मंत्रिमंडल शासन-कार्य में राजा की मदद करता 
था | उसका उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता । किन्तु युआ्रान च्यांग ने मौखरि 
मंत्रिमंडल के काय का विस्तृत वर्णन किया है। जन्न मौखरि राजा ग्रहवर्मा की 
अकस्मात्‌ मृत्यु हुई तत्र मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक बुलाई 
ओर कहा “मौखरि-राज्य का भवितव्य हमें आज निश्चित करना है। मेरा सुकाव 
है कि हम अब हषं॑वर्धन को मौखरि-शज्य समर्पित करें । किन्तु मैं चाहता 
हूँ कि आप में से प्रत्येक इस विषय पर अ्रपना निजी मत जो कुछ हो प्रगट 
करे |” जन्न मंत्रिमंडल ने मुख्यमन्त्री का प्रस्ताव स्वीकृत किया तब उसने हष॑ से 
कहा “आप अभी निंस्संकोच इस मौखरि-प्रदेश पर भी राज्य करें । शुत्राओं ने 
मौखरि व वधन राज्यों का अ्रपमान किया है । उनको पराजित कर आप अपमान 
का प्रच्चालन करें |” इस वृतांत से पाठक अब ठीक सममभ सकेंगे कि मौखरि- 
राज्य में मंत्रिमएडल के हाथों में, विशेषतः आपत्ति के समय कितनी बिस्तीय 
सत्ता थी | हर्ष मौखरियों का उत्तराधिकारी था। अतः उसके राज्य में भी मंत्रि- 
मंडल काफी शक्तिशाली होगा, ऐसा अनुमान गलत न होगा । खेद का विषय 
है कि इस सम्बन्ध में हमें प्रत्यक््य प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

हर की राजधानी में भी केन्द्रीय शासन-कार्यालय रहता था। शासन- 
विषयक अआरदेशों का मुख्याधिकारी महाक्षुपटलाधिकृत था। उसका उल्लेख बाँस* 
खेरा ताम्रपट्ट में हुआ है। उच्चश्रेणियों के मंत्री जिलाधीश इत्यादि अधिकारी 
कुमारामात्यों में से ही सम्भवतः चुने जाते थे, ऐसा प्रतीत होता है। जिलाधीश 
इत्यादि के पास केन्द्रीय सरकार के शासनादेश ले जाने वाले अ्रधिकारी 


है त्च 
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*दीर्घाघ्वग” नाम से हषेचरित (५० ८७) में निर्दिष्ट किए. गये है। इस ग्रंथ में 
सर्बंगत! नाम के अधिकारी का भी उल्लेख आता है। हो सकता है कि वह 
गुप्तचरदल का अधिकारी हो । यह दल मौयंकाल में सवंत्र संचार करता था। 
हष-शासन में भी वह अज्ञात न होगा। यदि चुआन्‌ च्वांग का कथन विश्वसनीय 
हो तो हमें मानना पड़ेगा कि मंत्री व उच्चअ्धिकारियों को नक॒द वेतन के स्थान 
पर गाँव दिए जाते थे। नीच श्रेणियों के अधिकारी कभी नकद वेतन पाते थे 
व कमी जमीन । इस प्रकार सामन्तवाद का बीजारोपण हे के समय हुआ 
प्रतीत होता है । 


केवल विदेश-विभाग व सैन्य-विभाग का उल्लेख प्रमाणभूत ग्रंथों में मिलता 
है | पहले विभाग के मुख्य को महासंधिविग्राहक कहते थे। हषचरित लिखे 
जाने के समय उस पद पर अबंति नाम का अधिकारी काम करता था। सैन्य 
में पदातिदल, अश्वदल, हस्तिदल, व उष्ट्रदल होते थे। युआन च्वांग के 
कथन के अनुसार हप के श्रश्वदल में एक लक्ष धोड़े व हस्तिदल में ६०,००० 
हाथी थे । हस्तिदल सचमुच इतना मोटा न होगा, चूंकि जो मौर्य-साम्राज्य हर्ष 
के राज्य से चौगुना था, उसके हस्तिदल, में मी केवल ६००० हाथी थे | सिंध, 
फारस व कम्बोज देशों से सैन्य के लिए धोड़े खरीदे जाते थे । पदातिदल में 
शायद अनेक लाख सेनिक होंगे । उसकी संख्या क्या थी यह नहीं दी गयी है । 
सैनिकों को चाट या भट कहते थे व उनके अधिकारियों को बलाधिकृत व 
महाबलाधिकृत | अश्वदल के अधिकारी बृह॒द्श्ववार नाम से विदित थे । सैन्य 
के मुख्याघिकारी की पदवी महासेनापति थी। 

हष का राज्य प्रांतों, कमिश्नरियों, जिलों इत्यादि में विभाजित था। हमको 
न प्रान्तों की संख्या ज्ञात .है न उनके अधिकारियों की पदवी | हष॑चरित के 
“दिशाप्रमुखेषु परिकल्पिता लोकपाला;! इस विधान में शायद प्रान्ताधिप लोक- 
पाल नाम से अभिप्रेत है | प्रांत भुक्तियों में विभाजित थे | जिस अहिच्छुन्ना भुक्ति 
का उल्लेख हम के बाँसखेरा व मधुवन ताम्रपट्टों में आया है, उसमें सम्मवतः 
रोहिलखण्ड कमिश्नरी अंतभूत॑ थी । भुक्ति कमिश्नरी के बराबर थी। 

भुक्ति में अनेक (विषय रहते थे, जो ज़िला के बराबर थे | अहिच्छना भुक्ति 
में कंड वानी व ऊँगदीय विषय अंतर्मत थे | विषय में अ्रनेक 'पाथक! होते थे, 
जो प्रायः तहसील या तालुका के बराबर थे । हमें यह मालूम नहीं है कि ग्राम व 
पाथक के बीच में और कोई दूसरा शासन-विभाग था या नहीं । आम-व्यवस्था 


श्श्ट 
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आमाध्यक्ष के अधीन थी । अनेक “करणिक” उसकी मदद करते थे | हष॑ के ताम्र- 
पट्टों में ग्राम-पंचायत का उल्लेख नहीं आता है | किन्तु इसको संयोग-मात्र ही 
समभना चाहिए। 

हष कालीन कर-व्यवस्था का ठीक स्वरूप अज्ञात है। शासनपत्रों में तीन 
करों का उल्लेख आता है, --भाग, हिरएय व बलि। भूमि-कर का उल्लेख 
'भागकर! से हुआ है व नकद करों का 'हिरण्य” से । 'बलि? शब्द से किस प्रकार 
के कर निद्ष्ट होते थे, यह कहना कठिन है। फेरी-कर लोगों से लिया जाता 
था | नाप व वजन के हिसाब से बाजार में वस्तुओं पर कर लगाया जाता था । 
युआन च्यांग के कथन के अनुसार लोगों पर करों का बोभा विशेष नहीं था | 
न उनसे बेगारी ली जाती थी | किन्तु इस पर पूरा विश्वास करना कठिन है। 
अनेक सालों तक हष॑ हमेशा युद्ध में फँसा था व उसका सेन्‍्य विशाल था | इस 
लिए लोगों पर करों का बोक भी हलका न होगा । 

मौये-शासन में जनगणना या मदु मशुमारी की जाती थी। वैसी प्रथा 
हर के समय नहीं थी, चूँकि युआन-च्यांग कहता है कि कुट्म्बों की गणना की 
किताबें न रक्‍्खी जाती थीं। चीनी यात्री कहता है कि “सरकार उदार है इसलिए, 
सरकारी आवश्कताएँ कम हैं | सवंलोग अनुवंशिक धंधे चलाते हैं व पैतृक जमीन 
व सम्पत्ति से गुजारा करते हैं ।? इससे प्रतीत होता है कि हृषं-शासन-पद्धति में। 
लोगों पर विशेष नियंत्रण नहीं था व वे काबून के श्रंतगंत रहकर पर्याप्त 
स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते थे । 

जैसा कि युआन-च्वांग ने कहा है। ( भा. १ पृ. ३४३ ) हषष एक न्यायी 
व कतंव्यतत्पर राजा था | राजा की आमदनी चार भागों में विभाजित की जाती 
थी। आमदनी का 5 शासन कार्य के लिए, ३ नोकरों के वेतन को लिए, £ 
विद्वानों को दान के लिए, व है धर्मादाय व मंदिरों के लिए. ख्च किया जाता 
था | इस विधान में थोड़ी अतिशयोक्ति है, किन्तु इससे हम शासन-पद्धति का 
सामान्य रूप जान सकते हैं । 

मौय या गुप्त शासन की तुलना में हर्ष का शासन कम कार्यक्षम था, ऐसा 
प्रतीत होता है। यह तो सत्य है कि युआन च्वांग ने शाषन-पद्धति का पर्याप्त 
गुणगान किया है, व कहा है कि अपराधियों की संख्या बहुत कम थी। किन्तु 
यह अतिशयोक्ति है। ,खुद युञ्रान्‌ च्वांग राजधानी के थोड़े फासले पर दी 
डाकुओ्रों द्वारा पकड़ा गया था व यदि बलिदान के समय की आकस्मिक आँधी 
से डाकू ने डरते तो उसकी बलि भी दे डालते | गुनाहों के लिए. कड़ा दण्ड 
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दिया जाता था व कैदियों को अनेक कष्ट सहन करने पड़ते ये | हजामत करने 
की उनको इजाजत नहीं थी | इस कारण उनके मस्तक पर जटा व मुख पर 
लम्बी दाढ़ी रहती थी । गुप्त-साम्राज्य की तुलना में खतरनाक अपराधों के लिए 
इस समय क्रर दण्ड दिया जाता था, जैसे कण या नासिका या हस्त या पाद का 
छेद । ऐसे अपराधियों को देश के बाहर भी निकालते थे या जंगल में छोड़ देते 
थे | ऋर दण्डों के डर से अपराधियों की संख्या कम रहती थी। आथिक व 
भौतिक उन्नति के लिए सरकार सतक रहती थी। किन्तु उसकी काय-क्षमता 


गुप्त-सरकार की तुलना में कम थी और उसमें मौयों के समान अनेक विध शासन 
विभाग भी न थे | 


खंड ४ 


( राष्ट्रकूटन्साम्राव्य की शासन पद्धति ) 


राष्ट्रकूट दक्षिण में ७५० ई० से ६०८५ ६० तक राज्य करते थे। उनके 
अभिलेखों से उनकी शासन-प्रणाली का शान प्रास, करने के लिए प्रचुर सामग्री 
मिलती है। किन्तु यहाँ उसका सांगोपांग, वर्णन नहीं किया है, चूंकि इस 
समय भारत में शासन-पद्धति सत्र एकरूप सो थी। पाठक इस शासन-पद्धति 
का विस्तीण विवेचन मेरे ग्ंथ 'राष्ट्रकूटाज़ एए्ड देशर टाइम्स” ( प्ृ० १३५ से 
२४८ तक ) में पा सकते हैं। 


सम्पूर्ण शासन-सत्ता का केन्द्रराजा था। महाराजाधिराज परमभद्दवारक 
इत्यादि पदवियों से इस वंश के सभी राजा विशभूषित थे। किन्तु उनमें से 
प्रयेक की एक-एक विशिष्ट पदवी भी रहती थी। जैसे धारावष, अ्रकाल 
वर्ष ( आकस्मिक सम्पत्ति की वर्षा करने वाला ) सुवर्णवर्ष, विक्रमाबलोक 
जगत्तंग इत्यादि | शासनालय राजधानी में होता था व राजदरबार भी प्रायः 
वहीं ही बैठता था, जब राजा दौरे पर न होता था। साम्राज्य की शक्ति व 
ऐ.श्वय राजदरबार में प्रतिभिम्बित थे। दरबार के बाहर प्रांगण में हस्तिदल, 
अश्वदल व पदातिदल के दस्ते अपने-अपने अ्रधिकारियों के साथ पहरा देते 
थे। युद्धविजय में शत्रुओं से प्राप्त हुए हाथी, घोड़े इत्यादि का प्रदर्शन भी 
वहाँ किया जाता था, जेसे आजकल के संग्रहालय के बाहर शत्रुश्रों की तोपों 
का प्रदर्शन होता है | सामन्‍्त व विदेशी राजदूत, पहले एक आसन्न कमरे में 
बैठाए जाते थे | योग्य व पृबनिश्चित समय पर राजप्रतीहरी उनको सिहांसन 
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के सामने प्रविष्ट करके राजा से मुलाकात करता था। राजा अपने ऐश्वर्यानुरूप 
मोती, रत्न, सुवर्ण इत्यादि के अलंकारों से विभूषित रहता था। उसके पास . 
शरीरसक्तक शस्त्रों से सुसज्जित रह कर पहरा देते थे। नतंकियाँ भी दरबार के 
समय सुन्दर साड़ियाँ व अलकार पहिनकर हाजिर रहती थीं, जिससे दरबार 
की शोभा बढ़ जाती थी। उचित समय पर उनका गान, नाच व वाद्य-वादन 
होता था, जिसके लिए, राजधानी के प्रतिष्ठित नागरिक भी कभी-कभी बुलाए 
जाते थे । सामन्त, विदेश-दूत, सैन्य व शासन-यंत्र के श्रेष्ठ श्रधिकारी, कवि, 
वैद्य, ज्योतिषी, श्रीमान्‌ व्यापारी इत्यादि प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दरबार में उचित 
स्थान दिए जाते थे । 

राजपद अनुवंशिक था। प्रायः ज्येष्ठ पुत्र युवराज होता था। योग्य शिक्षा- 
दीक्षा के पश्चात उसका युवराजाभिषेक किया जाता था । किन्तु कभी-कभी ज्येष्ठ 
पुत्र के बयाज उसका छोटा भाई भी युवराज चुना जाता था। जैसे कि तृतीय 
गोविन्द के बारे में हुआ | लेकिन यह सामान्य परंपरा से सुसंगत नहीं था। 
युवराजाभिषेक के पश्चात्‌ भी गोविन्द को अपने बड़े भाई से लड़ना पड़ा, 
जिसको अनेक राजाओं ने राज्य का योग्य उत्तराधिकारी समक कर मदद 
पहुँचायी थी। कभी-कभी ज्येष्ठ पुत्र राज्यप्राप्ति के पश्चात्‌ अपने छोटे भाइयों द्वारा, 
पदच्युत भी किए जाते थे । जैसे कि प्रृव व चतुर्थ गोविन्द के बारे में हुआ । 


प्राय: युवराज राजधानी में रहकर शासन-संचालन में हाथ बँटाता था। 
अभियान के समय वह सम्राट्‌ के साथ जाता था | कमी-कमी ऐसे समय में उसे 
सेना का नेतृत्व भी दिया जाता था। ७७० ई०» में वेंगियों के विरुद्ध लड़ाई का 
संचालक थुवराज गोविन्द द्वितीय था। दूसरे राजपुत्र प्रायः प्रांताधिप बनाए 
जाते थे । राष्ट्रकूट शासन-पद्धति में राजपुत्रियाँ अधिकार-पद पर विराजमान 
नहीं दीखती हैं। इस विषय में हमें केवल एक ही श्रपवाद मिलता है; प्रथम 
अमोघवष की पुत्री चन्द्रवेलब्बा रायचूर दोआाब की शासनाधिकारिणी थी 
(८३७ ई० ) | उत्तर-चालुक्यकाल में (६७५ ई० से ११४० ई० तक ) राज- 
वंशीय स्त्रियों की शासन-संचालन में भाग लेने की प्रथा रूद हो गयी। प्रथम 
सोमेश्वर की एक रानी मैलादेवी तृतीय जयसिंह की भगिनी अ्रक्कादेवी, षष्ठ 
विक्रमादित्य की पद्दरानी लक्ष्मी देवी चालुक्य शासन-प्रणाली में बहुत जिम्मेदारी 
के पद पर कार्य-संचालन करती थीं। राष्ट्रकूट काल में श्रुव की रानी शील 
भद्दारिका स्वयं एक ताप्नपत्र दान करती हुई दीखती है, उसमें उसके पति का 
इ्श्य 
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नाम-नि<श नहीं मिलता किन्तु यह अनिदंश श्रनवधानता के कारण हुश्रा 
होगा | यह मानने के लिए कुछ ठोस प्रमाण नहीं है कि शील भद्दारिका राज्य 
करने वाली रानी ( ॥8०27००76 १७९०४ ) थी, न कि केवल पद्दरानी ।। 


राजा यदि राज्यारोहण के समय नाबालिग होता था तो राजपालक ( 8- 
2676 ) का काय प्रायः कोई पुरुष रिश्तेदार करता था न कि उसकी माता। 
ऐसे समय अनेक बार विद्रोह हुआ करते थे, इसीलिए यह प्रथा रूढ़ हो गयी | 
पुरुष रिश्तेदार वैधव्यपंकभग्न राजमाता की तुलना में अधिक सफलता से 
सेन-संचालन व विद्रोहशमन कर सकता था। 

राष्ट्रकूट-सम्राट मंत्रिमंडल की सहायता से राज्य करता था। मंत्रिमंडल 
में समकालीन शासन-पद्धति के समान मुख्यमन्त्री, विदेशमंत्री, मालमंत्री, कोष- 
मंत्री, मुख्यन्यायाधीश, मुख्यपुरोहित, मुख्यसेनापति इत्यादि रहते थे, ऐसा 
अनुमान करना गलत न होगा | श्राजकल के जमाने में मंत्री व उसके विभागा- 
ध्यक्ष श्रलग होते हैं। वैसी प्रथा प्राचीनकाल में सवंत्र रूढ़ नहीं थी । मंत्रियों में 
कौन गुण व विशेषताएँ अपेक्तित थीं व वे कैसे चुने जाते थे, इस विषय में हमें 
सम्यक ज्ञान नहीं है। राजनीतिक व सेनिक योग्यता के कारण वे चुने जाते 
होंगे । बहुसंख्य मंत्री सेनिक अधिकारी थे । भ्र्‌ व के विदेशमन्त्री डल्‍ल के समान 
कुछ मंत्री ,सामन्त या जागीर पाते थे | प्रायः राजा का मंत्रियों पर पूरा विश्वास 
रहता था। वह उनको अपने दाहिने हाथ के समानप्रिय व उपयोगी समझता था*। 


मौयेकाल में अ्रमात्य व गुप्तकाल में कुमारामात्य उच्च श्रेणी के अधिकारी 
थे | राष्ट्रकूटशासन-प्रणाली में ऐसे अधिकारी जरूर होंगे , किन्तु उनकी पदवी 
का ज्ञान अ्रत्र तक हमें नहीं है। केन्द्रीय सरकार, प्रांपपालों ब जिलाधीशों पर 
कैसा नियंत्रण करती थी, यह भी अब तक मालूम नहीं हुआ है। दौरे करने वाले 
अधिकारियों द्वारा यह काय सम्पन्न होता होगा। आवश्यकता के अनुसार प्रांतपाल, 
जिलाधीश इत्यादि श्रधिकारी राजधानी में भी बुलाएं जाते थे और वहाँ केन्द्रीय 
सरकार उनसे पूछताछ करती थी। गुप्तचर भी साम्राज्य में इतस्ततः बिखरे रहते 
थे । वे केंद्रीय सरकार को साम्राज्य की श्रंतःस्थिति व अधिकारियों की चाल के 
विषय में प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) भेजते थे । 





१ ए० इृडि २, ८९. 
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राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ भागों पर केन्द्रीय सरकार स्वयं शासन करती व 
कुछ भागों पर माण्डलिक सामन्तों के द्वारा शासन होता था। ग्रुजरात के राष्ट्रकूट 
जैसे महत्वपूर्ण मांडलिक आंतरिक शासन में प्रायः पूर्णाघिकारी रहते थे; उनके 
अधीन उनके उपसामंत भी थे, जिनको अत्यल्प अ्रधिकार रहते थे। गाँवों या 
करों का दान करने से पहले उनको अपने नियंत्रक सामंत व सम्राट की अनुमति 
लेनी पड़ती थी' | सामंतों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे निश्चित समय 
पर राजधानी में आकर अपनी राजनिष्ठा व्यक्त करें व याद उनकी चाल या 
कार्य के कारण केंद्रीय सरकार के मन में आशंका आ गयी हो तो, उसका 
निवारण करें | निश्चित समय पर उनको सम्राट की सरकार को उपायन ( ए- 
0०४७8 ) देने पड़ते थे व उनके युद्ध के समय पृव॑निशचित संख्यक सैन्य भेजने 
पड़ते थे | कभी-कभी वे स्वयं आ्राकर सम्राट के युद्ध में सक्रिय व महत्वपूर्ण 
भाग लेते थे । वे सम्राट के प्रतिनिधि को श्रपने दरबार में रखने के लिए, बाध्य 
कियेजाते थे । वे स्वयं भी अपने एक दूत को सम्राठ की सरकार की नीति के 
विषय में समय-समय पर प्रतिवेदन ( ॥0०.007% ) भेजे * । यदि वे विद्रोह करें, 
तो उनको परास्त किया जाता था, व पराजय के पश्चात्‌ उनको अनेक अपमान 
सहन करने पड़ते थे । उनको अपना कोष व सेन्‍्य सम्राट्‌ को अर्पित करना पड़ता 
था, और वह कभी-कभी उनको अपनी अश्वशाला की सफाई करने का अपमान 
कारक काम करने की सजा देता था। 


राष्ट्रकूट-साम्राज्य का जो भाग सामंत-शासित नहीं था, वह राष्ट्र व विषयों 
में विभाजित था। राष्ट्र कमिश्नरी के बराबर था, व विपय जिले के बराबर | 
पुणक ( पूना ) विषय में एक हजार व कहाँटक विषय में चार हजार गाँव थे । 
विषय अनेक भुक्तियों में विभाजित था, जिनमें प्रायः ८० से ७० गाँव रहते थे । 
दक्षिण भारत को राष्ट्रकूटकालीन “भुक्ति? हष॑कालीन 'भुक्ति? की तरह कमिश्नरी 
के समान बड़ा शासन-विभाग न थी । भुक्ति में १० से २० गाँवों के चार-पाँच 
गुट रहते थे, जो महत्वपूर्ण गाँवों के नाम से सम्बोधित किये जाते थेरें । सबसे 
छोटा शासन-विभाग गाँव था । 





१ हूं, श्र, १२.१५; ए. इं. ९,१९५, 
२ ए. हूं, ६. ३३ 
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राष्ट्र चार-पाँच जिलों के बराबर था, व उसके अ्रधिपति को राष्ट्रपति कहते 
थे। अपने विभाग की शासन-ः्यवस्था व सेना का प्रबन्ध उसके अधीन रहता 
था । शांति-सुव्यवस्था रखना, कर वसलना व सामंतों का नियंत्रण करना, उसके 
मुख्य काम थे। यदि कोई सामंत विद्रोह करे तो सेना के द्वारा उसको परास्त 
करने में वह विलम्ब नहीं कर सकता था । राष्ट्रपति के पास आवश्यक संख्या 
में सेनिक रहते थे और प्रायः वह स्वयं उनका नेतृत्व करता था । कभी-कभी 
वह स्वयं सामंतो में से एक होता था। राष्ट्रपति के श्रधिकार गुप्तकालीन उपरिकों 
के प्राय; बराबर थे । 

आधुनिक कमिश्नरों के समान राष्ट्रति को माल-विभाग में बहुत कार्य 
करना पड़ता था। जमीन-महसल योग्य समय पर उचित मात्रा में वसूलना, 
जमीन-मालिकों की सूची तैयार करना, देवदाय व ब्रह्मदाय में दान दिये हुए 
ग्रामों को इतर ग्रामों से अलग करना उनके काम थे। राजा की अनुमति के 
त्रिना वे ग्राम-जमीन, या करों का दान नहीं कर सकते थे | विषयपति, 
भोगपति शुयादि अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी उनको अधिकार 
नहीं था | 

विषयपति को अपने विषय में व भोगपति को अपनी भुक्ति में राष्ट्रपति के 
समान अधिकार थे । उनमें भी कमी-कमी छोटे सामंत रहते थे । 

उपरिनिदिष्ट पदों पर जो अधिकारी नियुक्त किये जाते थे उनमें शासनकला 
में नैयुण्य व सेन्य-संचाननन में कौशल्य की अपेक्षा की जाती थी। कभी-कभी 
ये पद अनुबंशिक होते थे; विशेषतः जब्र मूल अ्रधिकारी के पुत्र अपने पिता के 
समय ही सम्राट के सामने अपनी योग्यता सिद्ध कर देते थे । 

सपम्राटनियुक्त विषयपति व भोगपति अपना कार्य नाडगाबुंडों या देश- 
ग्रामकूटों के सहयोग से करते थे | मुस्लिम व मराठा शासन-पद्धति में देशमुख व 
देशपांडे जैसे अनुवंशिक अधिकारी थे, वैसा ही नाडगाबंंड व देशग्रामकूट भी 
इस समय थे । उनको भी वेतन के स्थान में इनान या जागीर दी जाती थी । 
विषयपति के साथ काम करने वाले ऐसे अनुवंशिक अधिकारी उत्तर भारत में 
नहीं'थे | 





१ अ»लतेकर-- राष्ट्रकूटाज़., एू० १७९ 
२ वही, एृ० १७८-९. 
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ग्राम-शासन की जिम्मेदारी ग्राभ-मुखिया ( ग्रामकृट ) पर थी । एक लेखक 
उसकी मदद करता था। ग्राम में शांति या सुब्यवस्था रखना, ग्रामकूट का कत्त व्य 
था। उसके अधीन एक छोटी-सी स्वयंस्फृर्ति से काम करने वाली अवेतनीय 
ग्राम-सेना थी जो उसको ग्राम-संरक्षण में मदद देती थी। ग्राम में शांति-मंग 
चोरा आदिकों द्वारा उतना नहीं होता था, जितना सामंतों के विद्रोहों से या ग्रामों 
के भंगड़ों से | ऐसे समय पर ग्रामकूट को स्थानीय सेना का नायकत्व करना 
पड़ता था व कभी-कमी अपने गाँव की रक्षा के लिए उसको युद्ध में अपने जीवन 
को भी समर्पित करना पड़ता था। गाँव के कर वसूलना व उनको सरकार के 
पास भेजना भी उसका कार्य था। वेतन के बजाय उसको इनाम जमीन मिलती 
थी | ग्राम में लेखक उसके अधीन अपना काम करता था | 


ग्राम-शासन में ग्राम-निवासियों को पर्याप्त अधिकार थे | कनटिक व महा- 
राष्ट्र में हरएक ग्राम में एक ग्राम-पंचायत रहती थी | गाँव के अनुभवी, बरद्ध व 
सच्चरित्र लोग ( ग्राममहत्तर ) प्रायः सबवंसम्मति से पंचायतों के प्रतिनिधियों 
को चुनते थे | उनका विधिविहित ( [07775 ) निर्वाचन नहीं होता था। 
तालाब, मंदिर, रास्ते, सत्र इत्यादि कार्यों के लिए पंचों की उउ-समितियाँ रहती थीं, 
जो ग्रामकूट के सहयोग से अपना कार्य करती थीं । पंचापतें, ट्रस्टी ((/"५६॥९७) 
का काम भी करती थी | वह दाताओं से दान का द्रव्य या जमीन लेती थी, व 
इकरार करती थी कि उनकी इच्छा के अनुसार सत्रादिक चलाने में उसकी वार्षिक 
आमदनी का वह यावच्च द्धदिवाकरों व्यय करेगी। गाँवों के जमीन-महसूल का 
एक पर्याप्त हिस्सा'पंचायत को अपना कार्य करने के लिए मिलता था। गाँव- 
पंचायतें दिवानी मुकदमों का निर्णय करती थीं, जिसको कार्यान्वित करने की 
जिभ्मेदारी सरकार पर थी। शहरों की शासन-अ्यवस्था गाँव की शासन-व्यवस्था 
से मिलती-जुलती थी । 


'राष्ट्रमहत्तर' व “विषयमहत्तर' का डल्लेख कभी-कभी राष्ट्रकूट-अभिलेखों 
में आता है, जिससे अनुमान किया जा 'सकता है कि राष्ट्र व विषय के मुख्य 
नगरों में राष्ट्रपति व विधयपति की मदद करने के लिए. एक गैरसरकारी समिति 
रहती थी | यदि वह रहती होगी, तो उसका कार्य ग्राममहत्तरों के समान ही होगा । 
किन्तु यद्यपि राष्ट्रमहत्तरों या विषयमहत्तरों का उल्लेख मिलता है तथापि उनकी 
समिति का उल्लेख नहीं मिलता है| हो सकता है कि इस अनुल्लेख का कारण 
केवल अनवधानता हो । यदि ऐसा हो तो गुप्तकालीन बंगाल में दामोदरपुर 


शेर 
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जिले में जेसी एक जिला-पंचायत थी, वैसी ही राष्ट्रकूटों के राष्ट्रों व विषयों में भी 
एक गैरसरकारी समिति शासन-व्यवस्था में सहयोग देती थी व लोगों की इच्छा के 
अनुसार अधिकारियों का आंशिक नियंत्रण भी करती थी। इस विषय में निश्चित 
निर्णय पर पहुँचना इस समय कठिन है। 

राष्ट्रकूट-राजधानी में कोई लोकसभा राज्य-शासन का नियंत्रण करती हुई 
नहीं दिखाई देती | प्रायः वह अस्तित्व में न थी। यातायात के शीघ्र साधन के 
अमाव के कारण ऐसी सभा का संघटन करना उस समय आसान कार्य नहीं 
था | राष्ट्रकूट-शासन में लोकमत का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से गाँव व नगर, व 
संभवतः विपय या राष्ट्र में, पड़ता था | किन्तु यह हमें नहीं भूलना चाहिए, कि 
इस समय ग्राम व नगर के अधीन आजकल की प्रांतीय सरकार के भी कुछ 
अधिकार रहते थे । इसलिए उस पर नियंत्रण रख कर लोग श्रप्रत्यक्ष रूप से 
केन्द्रीय सरकार पर भी कुछ दबाव डाल सकते थे । 


राष्ट्रकूट-सम्राट्‌ विजिगीधु होने के कारण हमेशा पड़ोसियों को जीतना 
चाहते थे। इसलिए. उनका सेन्‍्य विशाल व बलशाली था। सेनिकों की 
निश्चित संख्या कितनी थी, यह हमें ज्ञात नहीं है. हर्ष के समान उनके सैन्य में 
भी पाँच लाख से कम सेनिक न होंगे । सैन्य का एक भाग राजधानी में रहता 
था । बनवासी के प्रांपाल के अधीन एक दक्षिण दिशा का सेन्य रहता था, 
जिसका उल्लेख अमिलेखों में आया है | हो सकता है कि उत्तर व पू् दिशाओं 
के भी एक-एक अलग सेन्‍्य-विभाग हों। इन सेना-विमागों के नायक प्रायः राज- 
पुत्र थे | उनका कत्त व्य था किसामप्राज्य को पड़ोसियों से बचावें व उन पर उचित 
समय पर स्वयं अभियान करें| पदातिदल के लिए सैन्य विख्यात था, किन्तु 
उसमें घुड़सवार भी पर्याप्े थे। मौलिक दल में सैनिक-वंशपरंपरा के सिपाही 
रहते थे, जो अपने लोकोत्तर शौय के लिए प्रसिद्ध थे | सामंतों के 
दस्ते भी सेन्य में अभिमान के समय मिलाए जाते.थे | सैनिक वंश के सिपाही 
अपने-अपने गाँवों में बचपन में ही पर्याप्त शिक्षा पाते ये | जन्न वे सेन्य में भर्ती 
किए. जाते थे, तब उनको अधिक शिक्षा दी जाती थी | कुछ भूतपूर्व सेनिक 
अधिकारी स्वयं लोगों को शिक्षा देकर उनको प्रभावी सेनिक बनाते थे व पीछे 
सरकारी सैन्य में उनकी भरती की जाती थी। इस कार्य के लिए उनको सरकार 
से वेतन या पारितोषिक मिलता था। रण-भांडागार-विभाग अपना काय व्यापारियों 
के सहयोग से करता था | सेन्य में सत्र जातियों के लोग थे, जिनमें ब्राक्षण व 
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जेन भी अंतर्मत थे । यह एक उल्लेखनीय बात है कि राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध 
सेनानियों में अनेक जैन थे, जैसे बंकेय, श्रीविजय, भारसिंह इत्यादि । शायद 
वे समझते थे कि आत्यंतिक अहिंसातत्व का पालन संन्यासियों के लिए था न 
कि गहस्थों के लिए | 

राष्ट्रकूट साम्राज्य की आ्रामदनी के सोत सामंतों द्वारा मिलने वाली बलि 
( ४०४० ), सरकारी जंगल, जमीन, खानों इत्यादि से होने वाली आमदनी 
व विभिन्न प्रकार के कर थे। सरकार खेतीवाली जमीन पर अपने स्वामित्व का 
दावा नहीं करती थी। यदि कोई जमीन-मालिक सरकारी मालगुजारी लगातार 
कुछ वर्षों तक नहीं चुकाता था, तो उसकी जमीन सरकार द्वारा जब्त कर ली 
जाती थी। 

मुख्य कर मालगुजारी थी जिसको उद्रंग या भोगकर कहते थे। वह २५ 
प्रतिशत से ३३ प्रतिशत तक था व दो या तीन किश्तों में प्रायः अनाज के 
रूप में वसूल किया जाता था। ब्रक्षदाय व देवदाय जमीन पर कर की दर कम 
थी | अ्रकाल के समय कर में छूट दी जाती थी। व्यापार की वस्ठुओं पर जो 
कर लिया जाता था उसको भोगकर कहते थें। उसका कुछ भाग स्थानीय 
अधिकारियों को वेतन के बदले में मिलता था । 

चुंगी व उत्पादन कर भी लिए जाते थे--कभी नकद में व कभी अनाज 
आदि के रूप में। दौरे के अधिकारियों के मोजनादिक का खच् ग्रामवासियों को 
देना पढ़ता था | 


खंड ५ 
( हर्षात्तरकालीन उत्तर भारत॑य शासन-पद्धति* ) 


७०० ई० से १९०० ६० तक के कालखंड की शासन-पद्धति का वर्णन 
करने के लिए अभिलेखों की प्रचुर सामग्री मिलती है। उत्तर हिन्दुस्तान में इस 
कालखंड में अनेक राजवंश राज्य करते थे। उनकी शासन-पद्धति का 

जो शुक्रादि-नीतिशास्त्रकार हुए, उनके अंथों का भी उपयोग किया गया है | 


१ यह खंड मेरी पुश्री डाक्टर सौ, पञ्मा उदगॉँवकर के प्रबंध के कुछ अशों 
के आधार पर लिखा गया है--लछेखक 





इन 
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राजपद इस समय अनुवंशिक था। राजा के निर्वाचन की कल्पना लोगों 
को कितनी विचित्र व विज्षिपत दीखती थी, यह कल्हण की राजतरंगियणी से 
बिदित होता है। पहले भी युवराज राजा के द्वारा चुना जाता था; किन्तु इस 
कालखंड में युवराज-अभिषेक का वर्णन अनेक अ्रमिलेखों में मिलता है। 
गाहडवाल अमिलेखों से हमें विदित होता है कि कैसे मदनपाल, गोविन्दचन्द्र 
व आस्फोटचन्द्र अपने-अपने पिता के द्वारा चुने गये थे | पालवंश में त्रिभुवन- 
पाल व राज्यपाल के युवराजाभिषेक के उल्लेख मिलते हैं। ५चत्न के अभाव में 
छोटा भाई या भतीजा युवराजपद पर बेठाया जाता था। स्त्रियों का केवल निजी 
अधिकार से राज्य चलाने का अधिकार प्रायः समाज को मान्य नहीं था। 
काश्मीर की सुगंधारानी व उड़ीसा के करूराजवंश की त्रिभुवनमहादेवी-रानी, 
दंडमहादेवी-रानी व धममहादेवी-गनी ज्रिजी अधिकार की रानियाँ ( 8९९78७- 
76 (२०००॥४ ) नहीं थीं, केवल अभिमाविका या संरक्षिका थीं। केवल काश्मीर 
की दिद्ा नामक रानी ने स्वयं अ्रक्रेले बाईस वर्षों तक राज्य किया | किन्तु राज- 
सिदासन प्राप्त करने के लिए इस अदम्य उत्साह वाली स्त्री को भी अनेक सालों 
तक प्रतीक्षा करनी पड़ी व षड़यंत्र करके तीन राजाओं को परलोक भेजना पड़ा। 
राजा का देवत्व अब सर्वमान्य हो चुका था। उसको परमेश्वर का अवतार भी 
मानते थे । राजस्थान के लंतिगदेव राजा ने अपनी मूर्ति को प्रस्थापित करने के 
लिए, एक मन्दिर भी बनवाया था* | 


इस समय में भी विधिपू्वक राज्याभिषेक होता था, किन्तु उसका स्वरूप 
पौराणिक था, न कि वैदिक | कृत्यकल्पतरु के राजधम कांड में उसका विस्तृत 
वर्णन मिलता है। कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ होता था; किन्तु उनका राज्या- 
मिषेक-विधि से विशेष संबंध नहीं था | इस समय समाज का विश्वास फल- 
ज्योतिष पर विशेष था | इसलिए योग्य मुहूतं निश्चित करने में विशेष खबरदारी 
ली जाती थी | अभिषेक से पहले राजा का शरीर अनेकविध मृत्तिकाओं से 
मर्दित किया जाता था। हाथी के दंतों के द्वारा उत्खनित म्त्तिका राजा के 
दाहिने हाथ को लगायी जाती थी, साँड के श्रंगों से उत्वनित मृत्तिका उसके 
बायें हाथ को लगायी जाती थी | ऐसा करने से राजा के भुजदंड हाथी व साँड 
के समान बलवान हो जाएँगे | मृत्तिकामदन के पश्चात्‌ राजा का चारो वर्णों 





१. ए. हूं..९.७९ 
देन्ट 
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के लोग अभिषेक करते थे। अ्रमिषेक के लिए जल अनेक पवित्र नदियों से 
लाया जाता था। एऐंद्री-शांति, ग्रह-शांति, वैनायकी-शांति इत्यादि धामिक 
विधियाँ अ्रिष्ट-निवास्ण के लिए की जाती थीं। इनके पश्चात्‌ गशश, 
ब्रक्षा, शिव, विष्णु इत्यादि देवताओों का पूजन होता था | धामिक विधि समाप्त 
होने के भाद राजा व्याप्रचर्म॑ से ढके हुए सिंहासन पर विराजमान होता था । 
छुत्रधारी उसपर छुत्र घरता था व चौरीघारी चौरी | प्रतिष्ठित नागरिक उससे 
मिलकर भेंट समर्पित करते थे । अंत में राजा का राज्यामिषेक का जुलूस नगर- 
भ्रमण के लिए. निकलता था। इस अ्रवसर पर केदी जेलखाने से मुक्त किये 
जाते थे | 

अभिषेक-वर्णन में राजा द्वारा शपथविधि का निर्देश नहीं मिलता है। 
वह प्रथा अब बंद हो चली थी। फलस्वरूप राज्याभिषेक का वेधानिक 
( (078707४ 078] ) महत्व लुप्त हो गया था। 

अभिलेखों में युवराजामिपेक का उल्लेख कभी-कमी आता है। एक अमि- 
लेख में गाहडवालवंशीय युवराज जयचन्द के “युवराजाभिषिक्त” होने का उल्लेख 
हुआ है । 

धार्मिक विधि-संस्कारों का महत्त्व बढ़ जाने के कारण राजा कभी-कभी 
वाद क्यावस्था में गद्दी का त्याग करके संन्यास लेते थे | पालवंशीय प्रथम 
निग्रहपाल, चंदेललवंशीय जयवमेन, प्रतिहारबंशीय भल्लादित्य व भोट, 
चौलुक्यवंशीय दुलेभराज, कन्नौज का वर्मवंशीय श्रम्म इत्यादि राजाओं ने इस 
प्रथा को अपनाया था । कुछ स्मृतियों में वृद्धावस्था की श्रतिम सीमा पर रहने 
वाले को शरीरत्याग की अनुमति दी है। जेनघर्म को भी सल्‍लेखना ब्रत के 
अंतगंत यह मान्य था | इस दृष्टिकोण से प्रभावित होकर चेदि राजा गांगेयदेव 
ब चंदेलल राजा धंगेय ने प्रयाग में त्रिवेणी पर जलसमाधि ली थी | 


उत्तर भारत में रानियाँ या राजकुलस्त्रियाँ राजकाज में भाग नहीं लेती थीं। 
कभी-कभी रानियाँ अपने नाम से भूमिदान करती थीं ; किन्तु इसलिए वे राजा 
की अनुमति पहले ही ले लेती थीं, जैसा कि गोविन्द्चन्द्र की रानी नयनकेलि 
देवी ने किया थारे | 





१ ए. डूं., ७, पृ. ११८ 
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युवराज शासन-कार्य में बहुत दिलचस्पी लेता था । उसे भूमिदान करने 
का भी अधिकार रहता था* | सेवदी श्रमिलेख से शात होता है कि महाराजा- 
घिराज अश्वराज व युवराज कटुकराज दोनों राज्य करते थे । ऐसी स्थिति 
राजा की चरमदृद्धावस्था में उत्पन्न होती थी। छोटे राजपुत्र प्रांतगाल नियुक्त 
किये जाते थे । ु 

शासन-कार्य में मंत्रिमशइल अपना हाथ बँटाता था। अ्रष्टम अध्याय 
( १० १५३ ) में हमने दिखाया है कि राजा मंत्रियों का कैसा सम्मान करते थे 
व उनकी सलाह के अनुसार राज्यसंचालन करते थे। काश्मीर में एक मं* ने 
राजा को बचाने के लिए आत्महत्या की थी | किन्तु ऐसे भी उदाहरण मिलते 
हैं जो दिखाते हैं कि कुछ राजा मंत्रियों की सलाह नहीं मानते ये । पालवंश के 
मदनपाल ने मंत्रियों के उपदेश का अनादर किया, जिसके फलस्वरूप उसका 
विनाश हुआ । कामुक राजाओं की विचित्र लीलाश्रों से मंत्रिमएडल कभी-कभी 
संतस्त्र हो जाता था | राजा की प्रेयसियाँ कभी-कभी अ्रस्पश्य जाति की होती 
थीं; तब्र भी उस परंपराप्रधान-काल में मंत्री कुछ नहीं कर पाते थे। राजा 
व मंत्रिमंडल के संबंध में परस्पर विरुद्ध उदाहरण मिलने के कारण यह कहना 
कठिन है कि इस समय पूर्व युग की तुलना में मंत्रिगण अधिक निर्बल थे या 
नहीं। राजा व मंत्रिमंडल का परस्पर सापेक्ष महत्व प्रायः उनकी वैयक्तिक योग्यता 
व स्वभाव पर निमभेर रहता था। 


पूृवंकालीन स्मृतियों व अमिलेखों में मंत्रियों में अपेन्षत गुण इस समय 
भी आवश्यक सममे जाते थे। अनुवंशिक मंत्रित्व के उदाहरण अश्रनेक मिलते 
हैं | चंदेल-शासन में प्रभास मंत्री के सात वंशज कैसे पाँच विभिन्‍न राजाश्रों के 
मंत्री थे, यह आठवें अध्याय में दिखाया है। पाल-अमिलेखों से शात होता 
हैँ कि गर्ग व उसके चार बंशन--दर्भपाणि, सोमेश्वर, केदार मिश्र व गौरव 
मिश्र--राजा धर्मपाल व उसके तीन उत्तराधिकारियों के मन्त्री थे | संभव है कि 
ऐसे और भी अनेक उदाहरण होंगे, जो हमें श्रत्र अ्शात हैं। इस समय मंत्रि- 
मण्डल की काय-पद्धति कैसी थी, यह शुक्रनीति के आधार पर श्राठवें अ्रध्याय 
में पहले ही दिखाया गया है | इसलिए यहाँ उसकी पुनदक्ति न करेगे | 


इस समय के अ्रमिलेखों में खोल, हिरण्यसमुदायिक इत्यादि श्रघिकारियों 





१ हूं. अं,, १७, १०१-४. ए. हूं,, ४, ११८. 
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के नये पद दिखायी देते हैं। किन्तु उनका कार्यक्षेत्र क्या था, यह शात नहीं 
है। विषय या ज़िले के उपविभागों के अनेक नाम पाये जाते हैं ; जैसे वीथि, 
वृत्ति, चतुरिका, पत्तला इत्यादि । इनमें से पत्तला तहसील के बराबर था। 
किन्तु इतरों के विस्तार के बारे में हमें ठीक ज्ञान नहीं । 


शासनालय ( सेक्र टेरियट ) की कार्य-पद्धति यथापूबं चलती थी। ताम्र- 
पह्दान-पद्धति अधिकाधिक रूढ़ होने के कारण उसकी ओर शासनालय को 
सतक रहना पड़ता था। पुराने ताम्रपट्टों के लेख जन्च अ्रस्पष्ट होते थे, तब 
शास नालय को उनकी जगह नये ताम्रपद्ट देना आवश्यक होता था (ए. इईं- 
१६-१५ ) | कभी-कभी लोग जाली ताम्रपद्ट मी बना लेते थे। शासनालय के 
अधिकारी उनकी जाँच करके उनको अनधिकृत व निरुपयोगी पुकारते थे । कितु 
एक ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि जहाँ घूस लेकर एक शासनालय के 
अधिकारी ने स्वयं जाली ताम्रपट्ट बनाया था। उसकी जाँच करने के लिए, एक 
दूसरा अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने षड़यंत्र का भंडाफोड़ किया (ए. ईं. 
१४, (८२ )। 


सामंतवाद या सरंजामी-पद्धति ( #७ए०१७)४४ ) इस कालखंड में 
अत्यधिक रुढ़ हुईं | अपने रिश्तेदारों व अ्रधिकारियों को राजा अधिक संख्या 
में इनाम देने लगे, जैसे कि काश्मीर में अ्रवंतिवर्मन ने किया* । परमार, चौंलुक्य 
व चाहमान 'राजाओं ने भी वही नीति अपमायी थी । चाहमान प्रथ्वीराज के 
१५० सामंत थे, कलचुरि कण के १३६ व चौलुक्य कुमार पाल ७२२ ॥ अनेक 
अधिकारी भी, जब उनका पद अनुवंशिक होता था तत्र सामंत बनने लगे। 
छोटे राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में सामंत होने के कारण राजा साम॑तों के 
शजा हुए, न कि प्रजा के | सामंतों की शक्ति बढ़ गयी व राजा की घट गयी । 





१ रानी, युवराज, छोटे कुमार इत्यादि को जो जमीन इनाम दी जाती थी 
उप्को गाहडवाल-शासन में 'राजकीय भोग” व चाहमान-शासन में 
'प्रासभूमि? कहते थे | छोटे राज्य में ये इनाम छोटे थे; कुमार रूखनपाल 
व अभयपाल की जमीनदारी केवल एक गाँव की थी ( ए. इ. ११. ५० » 

२ विभज्य बंधुरूद्ध भ्यः पाथिवो बुभुजे स्रियम्‌ | राजतरंगिणी, ७५. २१ 
प्रबंध चिवामणि, पृ. ३३ 
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इस परिस्थिति में प्रजा की स्थिति अधिक दयनीय हुईं। एक ८४ गाँवों का 
सामंत भी अ्रपना खर्चीला दरबार रखता था व उसका विदेशमंत्री भी रहता था* । 
अनेक सामंतों के खरे का बोक प्रजा को सहन करना पड़ता | कर बढ़ते गये । 
प्राणिहत्या के लिए जो दंड कुमारपाल ने निश्चित किया था उसका प्रमाण उसके 
सामंतों ने बढ़ाया । कुछ सामंत इस अपराध के लिए राजवंशियों से केवल १ द्रंम 
व सामान्य प्रजा से पाँच द्रंम दंड लेने लगे । इससे सामंतों की मनमानी पर अच्छा 
प्रकाश पढ़ता है | गरीब प्रजा को एक ही गपराधघ के लिए. राजा व साम॑त ये 
दोनों दंड देने लमे। सामंत आपस में लड़ते थे व अपने राजा के साथ 
भी लड़ते थे । वे अपने राजा के शत्रुओं के साथ पूछे त्रिना संधि करने लगे 
व उसके मित्रों के साथ युद्ध । मानसोल्लास, कल्पतरु इत्यादि ग्रंथों में सामंतों 
के करद व अ्रकरद ऐसे दोनों विभाग किये गये हैं । करद सामंत राजा को 
मासिक या सालाना कर देते थे, अकरद सामंत अपनी इच्छा के अनुसार कभी 
देते थे कभी नहीं | फलस्वरूप ' केन्द्रीय सरकार कमजोर होने लगी व शक्तिशाली 
सामंत शिरजोर | इस कारण विदेशियों के हमले विशेष प्रयास के बिना 
सफल हुए। 


शुक्रनीति ( २. १४० ) के आधार पर हम इस समय के सेना-विभाग का 
अधिक विस्तृत वर्णन दे सकते हैं । सेन का संघटन अत्यंत शिथिल था| कुछ 
दस्ते केन्द्रीय सरकार के थे, कुछ सामंतों के । झुछ दस्ते अपने-अपने अधिकारी 
लेकर-आते थे, कुछ दस्तों पर केन्द्रीय सरकार को अधिकारी नियुक्त करना 
पड़ता था । सेनिक-शिक्षण कुछ हृद तक ग्रामों में दिया जाता था और आगे 
वह सेन्य-भरती के पश्चात्‌ पूरा किया जाता था। कुछ सेनिक अपने अपने शस्त्र 
लेकर आते थे, दूसरों को सरकार द्वारा शस्त्रास्त्र दिये जाते थे। मालव, खश, 
कर्णाट, लाट इत्यादि प्रांतों के सेनिक शौय के लिए प्रसिद्ध थे । जो राजा उनको 
अधिक वेतन देता था, उसके सेन्य में वे लड़ते थे । 


दस सेनिकों पर गोल्मिक, सौ पर शवानीक, हजार पर सहस्त्रानीक व दस 
हजार पर आयुतिक नाम के श्रधिकारी केंद्रीय-सैन्य में नियुक्त किये जाते थे । 
सेन्य का एक दफ़्तर रहता था, जिससे शस्त्रासत्न्‍र, भोजन-सामग्री, तंबू , 
यातायात-साधन, वेतन,इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी। किन्तु ऐसा सुसंघटित 





१ प्राकृत व संस्कृत शिलालेख, पू. २०५-७ 
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सेन्य संपूर्ण सेना का केवल एक भाग था व सामंतादिकों के सैन्य में मिलाये जाने 
से उसका संघटन 'प्रभावकारी नहीं रह पाता था | 

किलों के इन्तजाम पर विशेष ध्यान दिया जाता था। बहुसंख्य राजा 
मुसलमानी अश्रमियान के समय किले का आश्रय लेते थे व वहाँ से युद्ध चलाने 
का प्रयत्न करते थे । 

शासन-पद्धति के शेष अंगों पर विचार करने की आवश्कता नहीं है, चूँकि 
वहाँ कुछ नाविन्य या वेशिष्ट्य नहीं था । सामान्यतः शेष भागों में शासन-पद्ध ति 
हु के समान ही थी । 


खंड ६. 
( दक्चिण॒ हिंदुस्तान की शासन-पद्धतिः ) 


दक्षिण हिंदुस्तान में पल्‍लव, चोल, केरल, पांडय, होयसल, विजयनगर 
इत्यादि राज्य थे। किंतु उनके केन्द्रीय व प्रांतीय शासन-विमाग, मंत्रमंडल _ 
इत्यादि विषयों पर हमें अ्रमी तक विशेष ज्ञान नहीं प्रात हुआ है । कुछ अभिलेख 
स्थानीय शासन व पंचायतों का विस्तृत विवरण पेश करते हैं, जो हमने पहले 
ही ग्यारहवें अध्याय में ( पु. २०० पर) दे दिया है। उसकी पुनरुक्ति करने का 
कोई कारण नहीं है । ह 

राजा के अ्रधिकार, कत्त व्य व जिम्मेदारी के विषय में दक्षिण व उत्तर 
भारत में बुछ भेद नहीं था | पंचम अध्याय में किया हुआ विवेचन दक्षिण 
भारत के लिए, भी सामान्यतया लागू होगा। 

मंत्रिमंडल की,श्रावश्यकता बताते हुए 'कुरल” कहता है कि जिस राजा पर 
मंत्रिमंडल का नियंत्रण नहीं रहता है वह दूसरे के षड़यंत्र के बिना ही नष्ट हो 
जाता है । अ्रर्थात्‌ सामान्यतः सर्वत्र मंत्रिमंडल रहता थां | एक भूमिदान के समय 
एक कदंब राजा ने अपने मंत्रिमंडल की सलाह ली थी* | वैकंठ पेद्माल अमिलेख 





$ अधिक विस्तत विवरण के लिए डाक्टर टी० वी० महालिंगम्‌ कृत साउथ 
इ डिथन पॉँल्षिटी देखिए | 

२ जनल आफ दी बाँबे ब्रांच आफ़ दी रॉयछक एशियाटिक सोसाइटी, ९, 
२७७, २८४ 
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में पल्‍लव-राजा नंदिवमन्‌ के मंत्रिमंडल का उल्लेख मिलता है? | चालुक्य-राजा 
जगदेक मल्ल'का एक मंत्री कालिदास नाम का था। वेंगी के चालुक्यों के 
अमिलेखों में मंत्री व प्रधानों का उल्लेख बारंबार आता है। मणिमेखलइ व 
शिलघडिकरम ग्रंथों में जिन (८ उच्च अधिकारियों का उल्लेख आता है वे 
भी प्रायः मंत्रिमंडल के सभासद्‌ होंगे | 
मंत्रिमंडल के सदस्य आपस में शासन-विभागों का कैसा बँटवारा करते थे, 
उनकी कार्यसंचालन की पद्धति किस प्रकार की थी इत्यादि विषयों पर दक्षिण 
भारतीय अभिलेख कुछ प्रकाश नहीं डालते । प्रधान-सेनापति व पुरोहितों का 
कार्यक्षेत्र उनके नामों से शञात होता है| जैसा कि उत्तर भारत में कभी-कभी 
होता था, दक्षिण भारत में भी एक मंत्री अनेक विभागों का काम कता था। 
प्रधानमंत्री ही कभी-कभी विदेशमंत्री भी होता था। होयसल राजा नरसिंह 
के समय उसका प्रधानमंत्री लोकमय सेनामत्री भी था। 


कुरल, आमुक्तमाल्यद इत्यादि ग्रंथों में मंत्रियों की योग्यता के विषय में 
जो विव्रेचन है, वह कामंदक, शुक्र इत्यादि नीतिन्ग्रंथों के विचारों से मिलता- 
जुलता है। आमुक्तमाल्यद अंथ मन्त्रियों के विषय में सशंक है । उसके अनुसार 
राजा को हमेशा सतक रह कर यह देखना चाहिए, कि मन्त्रियों के सुझाव मान्य 
करने के कारण अनावश्यक व अफलदायक खत तो नहीं बढ़ रहा है। मंत्रियों 
पर भी गुप्तवर रखने की आवश्यकता इस ग्रंथ में प्रतिपादित की गयी है। 
विभागाध्यक्षु के विषय में भी शायद यह खबरदारी ली जाती थी । 

मन्त्रियों के चारित्र्य, व्यक्तित्त व शासनपटुता पर उनका महत्व निर्मर था। 
तब भा कृष्णदेवराय के समान प्रतापी राजा मंत्रियों की सलाह को ठुकशा कर 
युद्ध की धोषणा करता था, जैसे उसने बीजापुर-युद्ध के समय किया था। किन्तु 
एक जगह पर कृष्णदेवराय स्वयं कहता है “ मैं सिंहासन पर बैठा हूँ; किन्तु 
सारे राज्य का संचालन मन्त्री कर रहें हैं। मुके कोई नहीं पूछता? ।” 

उच्चाधिकारियों को अ्रमात्य कहते थे | उनका उल्लेख सातवाहन व पल्‍लव 
अमिलेखों में आया है | वे कमी जिलाधीश का काम करते थे कभी शासनालय 
का | उनमें से ही प्रायः कुछ मंत्री चुने जाते थे । 





१. साडथ इंडियन इंस्क्रिद्वान्स, ४. १३७ 
२ जन भॉफ तेलुगु भ्रकेडमी, २, पृ, ३० 
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चोल-राज्य में शासनालय कैसे काम करता था, उसका वर्णन हम पहले 
ही कर चुके हैं ( अध्याय ६ पु० १६० ) । इतर प्राचीन राज्यों के विषय में हमें 
शासनालय का शान नहीं है। अब्दुररसाक ने विजयनगर-शासनालय का 
अच्छा वर्णन किया है “राजमहल की दाहिनी ओर दीवानखाना (शासनालय) 
है। उसकी इमारत भव्य व विशाल है। मुख्य हॉल चालीस खंभों का है । 
उसकी बगल में २० फुट लंबा व १८ फुट चौड़ा बरामदा है, जिसमें दफ़्तर 
रखे जाते हैं व कर्मचारी लेखनादि कार्य करते हैं? |? पल्‍लव, चोल इत्यादि का 
शासनालय इसी प्रकार का, किंतु संभवतः थोड़ा-सा छोटा होगा । 


राजा की मौखिक आजाओं को तिरुवक्क्रेलदी नाम के अधिकारी लिपिंबद्ध 
करते थे। “नोम्म॑दिर ओलबी” का काम मंत्रिमंडल के निर्णयों को लिखना था। 
शासनालय का एक विमाग केंद्रीय-सरकार के आदेशों को जिलाधीश, ग्राम- 
पंचायतों इत्यादि के पास भेजता था, व दूसरा विभाग अधीन अधिकारी जो पूछ- 
ताछ करते थे उसका जवाब देता था। “'करनम? नाम के अधिकारी दौरे पर जाकर 
शासनकाये की निगरानी करते थे | खेती की जमीन का नाप अत्यन्त सावधानी 
से लिया जाता था। बृहदीश्वर मन्दिर के एक लेख से पता चलता है कि वेली 
का १/४२,४२८,८००,००० अंश भी करनिर्धासण करने के लिए. ठीक तरह से 
नापा जाता था ( सा. इं. इ. २.६२ )। 


अब हम राज्य के शासनीय विभागों पर विचार करेंगे । ईसा की तीसरी 
सदी तक राज्य छोटे होते थे। सातवाहन-साम्राज्य विस्तृत था, किन्तु उसका 
प्रान्तों में विभाजन हुआ था या नहीं, यह कहना कठिन है। आहार या ज़िले से 
बड़े विभाग का उल्लेख सातवाहन-अभिलेखों में नहीं आता | रथिक, महारथिक, 
भोजक व महामोजक सातवाहन-साम्राज्य के सामंत थे,न कि प्रांवाधिप । पल्‍लव, 
करदंब व गंग,राज्य छोटे ये | उनके समय में प्रांतीय सरकार का विकास नहीं हो 
पाया। चोल-साम्राज्य में £ मए्डल थे, व हरएक मण्डल दो या तीन ज़िलों 
के बराबर था। इसलिए ये मण्डल कमिश्नरियों के बराबर थे, न कि प्रातों के 
बराबर | मए्डल 'वलनाडुओं? में विभाजित किया जाता था व वलनाडु 'नाइओं' 
में। नाडु को कुरंम्‌ या कोहम्‌ भी कद्दते थे। नाडु व ग्राम के बीच मेलाग्राम 
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नाम का विभाग था, जिसमें प्रायः ५० ग्राम तक अंतर्भत होते थे । अभिलेखों 
में 'स्थल” नामक विभाग का भी उल्लेख आता है, जिसमें कभी ५३, कभी २६, 
' कभी १४ तो कभी ११ ग्राम होते थे । उत्तर हिन्दुस्तान में भी इस प्रकार के 
छोटे शासन-विभाग होते थे, यह हमने दिखाया है ( पीछे पृ० ६६१ )। 

मण्डलाधिपति कभी राजकुमार थे व कभी उच्चाधिकारी | पराजित राजाश्रों 
कं भी कभी-कभी यह पद दिया जाता था, किन्तु उन पर केंद्रीय-सरकार का 
पर्याप्त नियंत्रण रहता था | मण्डलाधिपतियों का सैन्य रहता था व जब उनका 
पद अनुवंशिक हो जाता था, तब वे सामंत बन जाते थे | 

सामंतों पर केन्द्रीय-सरकार का नियंत्रण रहता था। उनकी राजधानियों में 
केन्द्रीय-सरकार का एक-एक प्रतिनिधि रहता था जो ब्रिटिश सरकार के रेज़िडेंट 
के समान निरीक्षण व नियंत्रण का काम करता था। सामंत राजद्रोही विचारों . 
को प्रश्नय देता है या नहीं, उससे अपेक्षित सैनिक दस्ते उचित समय पर भेजे 
जाते हैं या नहीं इत्यादि विषयों पर वह विशेष ध्यान देता था। सामंतों के 
प्रतिनिधि भी सम्नाद के दरबार में होते थे, जो सम्राट्‌ की सरकार का रुख 
सामंतों को लिख भेजते थे। सामंत को स्वयं जाकर राजनिष्ठा व्यक्त करनी 
पड़ती थी व राज्यामिषेक, विवाह, पुत्रजन्म इत्यादि सुअवसरों पर भेंट देनी 
पड़ती थी । ु 

दक्षिण भारतीय शासन में आमसभा या पंचायतों का एक विशेष महत्वपूर्यु 
स्थान था। किंतु उनका पल्‍लवपूर्बकालीन इतिहास प्रायः अशात है। पल्‍लव- 
शासन में राजा के आदेश, आ्रमेयक” या “मुतक' को भेजे जाते थे। हरणएक 
ग्राम में लोग 'मनरम? में मिलकर ग्रामशासन-विषयक प्रश्न हल करते थे । 
“नरम! प्रायः किसी विशाल वृक्ष की छाया में होता था। पल्‍लव-पूर्वकालीन 
अभिलेखों में शायद ही ग्रामतमभा का उल्लेख आता है। नवीं सदी से हमें ग्राम- 
सभा के विषय में अधिकाधिक ज्ञान मिलने लगता है। ब्राह्मणप्रधान ग्रामों की 
पंचायत को 'सभा?,कहते थे। ब्राक्षणेतर-प्रधान आ्ामों की पंचायत को 'ऊर! | 
इन दोनों के विषय में भी सबिस्तर वर्णन आ चुका है (अ्रध्याय ११ पु. २००)। 


दक्षिण भारत में भी थजा मुख्य न्यायाधीश था। मणशुनीतिकड चोल के 
समान कुछ राजा राजमहल के द्वार पर एक 'न्याय घंटा? रखते थे। अपने 
अन्याय के परिमार्जन के लिए कोई भी व्यक्ति इस घंटे को बजा सकता था । 


२३६ 


अ० १६ ] दक्षिण भारत में करों का बोक 


उसकी अवाज सुनकर राजा स्वयं बाहर आकर न्याय करता था । राजा की मदद 
करने के लिए, न्यायाधीश भी रहते थे । प्रांत व जिले में, प्रांतपराल व जिलाधीश 
जैसे अधिकारी राजा के प्रतिनिधि-समान थे ; वे भी न्याय करते थे । सरकारी 
अदालतों के अलावा गैरसरकारी पंचायतें भी थीं, जिनको संगमकाल में 'मनरम! 
या “अवैक्कुलग! कहते थें। विजयनगर-साम्राज्य में भी गैरसरकारी अदालतें 
थीं। उनका वर्णन अध्याय १२ पृ. २२० पर किया गया है। 


दक्षिण भारत में भी मालगुजारी मुख्य कर थी। धान, ईंख इत्यादि 
बागाईत* अनाज पर वह ५४० प्रतिशत थी; अ्रहर, मकाई, ज्वार शत्यादि 
जिराइत अनाज पर २५ प्रतिशत | सभा था ऊर को यह कर वसूल करना पड़ता 
था | यदि उचित समभे तो सभा किसी व्यक्ति को यह कर माफ कर सकती थी । 
किंतु ऐसी परिस्थति में वह कर इतर गाँववालों में बाँठा जाता था। आमसमभा 
सदा के लिए भी यह कर माफ कर सकती थी | ऐसी परिस्थिति में वह ऐसी 
रकम लेती थी जिसके व्याज से वार्षिक कर सरकार को दिया जा सके । आ्रमसभा 
के सभासद्‌ कर वसूलने के लिए, व्यक्तिशः जिम्मेदार माने जाते थे । यदि उचित 
मात्रा में कर-वसूली न हो, तो केंद्रीय सरकार के भ्रधिकारी उनको पानी या तेज 
धूप में खड़ा रहने की सजा दे सकते थे । 


स्मृतियों में यह आ्रादेश है कि बढई, लुहार इत्यादि धंधों के लोग सरकार के 
लिए, महीने में एक या दो दिन मुफ़्त काम करे | उनसे शायद दूसरा कर नहीं 
लिया जाता था | किंतु दक्षिण भारत के तामिल श्रभिलेख यह दिखाते हैं कि 
वहाँ ऐसे धंघे के लोगों से कर वसूला जाता था । मालूम पड़ता है कि बेगारी का 
रूपांतर आगे चल कर करों में हुआ था | 


बाजार, शहर या ग्राम का द्वार, नदी के धाट ऐसे स्थानों पर चुंगी ली 
जाती थी । 


ऐसा मालूम पड़ता है कि नवीं-दसवीं सदी में दक्षिण हिंदुस्तान में भी 
करों का बोक क्रमशः बढ़ता जा रहा था । एक अ्रमिलेख से यह ज्ञात होता है 


१ मराठी में चावल, खाने का पान इत्यादि जिन पदाथों में कुएँ, नहर 
इत्यादि से विशेष मात्रा में पानी देना आवश्यक होता है, उनको 
बागाईत अनाज व इतर अनाजों को जिराइत अनाज कहते हैं। 


३३७ 
शा० प०--२२ 
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कि राजराज के समय जुल्मी कर न देने के कारण एक स्त्री को दिव्य (076९8)) 
करने की सजा हुई व उसने ऊब कर आत्महत्या कर ली” | किंतु कभी-कभी 
सब ग्रामवासी जुट कर अन्यायी करों का प्रतीकार भी करते थे व अपने उद्देश्य 
में सफल भी होते थे | एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि तीसरे राजराज के 
समय में पाँच नाइश्नों के ग्रामीणों ने यह निश्चय किया कि अन्यायपूर्ण करों 
का वे मिलकर विरोध करें । प्रथम कुलोत्तुंग के काल में लोगों ने यह तय 
किया कि कूपसिचित क्षेत्रों पर उपज का $ कर उचित है व इतर न्ेत्रों 
पर है. | एक दूसरा अभिलेख कहता है, “अन्यायी करों से हम भाग जाने का 
विचार - कर रहे थे | किंतु कुछ समय विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर 
पहुँचे कि हम सरकार द्वारा इस कारण पीसे जाते हैं कि हम मिलकर विरोध नहीं 
करते । अब हमने निश्चय किया है कि हममें से कोई भी अन्यायी कर नहीं 
देगा४ | यदि सरकार लोगों कीन मानती तो लोग देश यागाँव छोड़ 
देने की धमकी देते थे | कृष्णदेवराय-जैसा प्रचल सम्राट भी ऐसी घटना नहीं 
चाहता था। आमुक्तमाल्यद में वह कहता है, “उस राज्य की कभी भी तरक्की न 
होगी, जिसके अधिकारी करों से ऊब कर भागनेवाली प्रजा को वापस नहीं 
बुलाते (४. ३७ )। 


इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नवीं सदी से करों का 
बोक कभी-कभी असझ्य हो जाता था | यदि राजा बलशाली हो, तो वह अपने 
कर तलवार के जोर से वसूलता था । यदि प्रजा मिलकर प्रतिकार करती, तो 
उसके प्रयत्न अनेक बार सफल हो जाते थे | 


किंतु हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए. कि अभिलेखों में जैसे करों में 
जबरदस्ती के उदाहरण मिलते हैं, वैसे ही अ्रकाल, बाढ़ इत्यादि के समय छूट के 
भी । १४०२ ई० में कावेरी नदी में बड़ी बाढ़ आ गयी । फलस्वरूप दोनों ओर 





१ साउथ इ डियन एपिग्राफी रिपोंट १९०७, परिच्छेद ४२ 
२ साउथ ह डियन इन्स्क्रिदान्स, भाग ६, न. ४८, ५०, ७५८ 
है ऐपिग्राफिया कनोंटिका, भा. १०, मुवा, ४९ अ. 

४ साउथ ह डियन एपिग्लाफी रिपोट, १९१८, परिच्छकेद ६८ 


रैरे८ 


भ० १६ ] दक्षिणी सरकारों के खर्चो' की मर्दे 


की जमीन पर बालू छा गयी व उसमें खेती करना अशक्य हो गया | उस 
समय सरकार ने लोगों की मदद की । करों में छूट दी गयी व कर-वसूली भी 
कुछ समय तक स्थग्रित कर दी गयी' | यदि अराजकता, विदेशी हमला या 
गह-युद्ध के कारण किसी गाँव को क्षति पहुँचती, तो लोगों को करों में रियायत 
दी जाती थी। दुर्भाग्य से हमारे पास यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि लोगों 
को करों के बोक से सतानेवाले शासक संख्या में अधिक थे या रियायत 
देने वाले । 


दक्षिण हिंदुस्तान की सरकारों के ख्चों की मर्दे उत्तर हिंदुस्तानीय राज्यों 
की सरकारों के खर्चों की मदों से विभिन्न न थीं। राजपरिवार व दरबार पर काफी 
खर्च होता था। सेना का खर्च विशाल था, चूँकि मिन्न-मिन्न राज्यों में हमेशा 
युद्ध होते रहते थे। आमुक्तमाल्यद्‌ (४. २६२ ) में कृष्णदेवराय का इस 
विषय में मत दिया गया है। वह कहता है कि सैन्य के हाथी, घोड़े, खच्चर 
इत्यादि खरीदने में व उनके खिलाने में, सेनिकों की तनखाह में, आह्षणों व 
मंदिरों को दान देने में और राजा के आमोद-प्रमोद में जो पैसा लगता है, 
उस रो खच कहना अनुचित है । चोल व पांडय राज्यों में नौकादल भी रहता 
था; उसके लिए भी ख् करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि 
शुक्ननीति में बताया गया है, सैन्यखच॑ आ्रामदनी के ५० प्रतिशत से शायद ही 
कम होगा । अमिलेखों से पता चलता है कि अनेक मंदिरों को सरकार भूमि 
देती थी। मंदिरों में उन्वशिक्षण की पाठशालाएँ भी .होती थीं, जहाँ विद्वान 
ब्राह्मण व विद्यार्थियों को वृत्तियाँ दी जाती थीं। श्रनेक विशाल मंदिर दक्षिण 
भारत के गौरव के विषय हैं, किन्तु उनके बनाने में पर्यात सम्पत्ति का खच हुआ 
होगा । इन सब कारणों से दक्षिण भारतीय सरकारों का खच्चे व प्रजा का करों 
का बोर पर्याप्त बड़ा हुआ होगा । आर्यावत की अपेक्षा दक्षिण हिंदुस्तान में आज 
असली वेदविद्या अधिक दृढ़ मूल है; उसका श्रेय भी सरकारों के इस विषय में 
मुक्तहस्त से खच करने की नीति को देना पड़ेगा। 


ज्यादातर सरकारी अधिकारियों को मासिक वेतन की जगह इनाम में जमीन 
दौ जाती थी, जिसकी श्रामदनी से वे अपना गुजारा करते थे । 





१ साउथ इंडियन एपिग्राफी रिपोट, १९२३, न. ६२९ 


र्फैफ 
नर 
श््ि 
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सरकारी आमदनी का चौथा भाग 'मुप्तर निधि में रखा जाता था, जो केवल 
राष्ट्रीय आपत्ति के समय उपयोग में लाया जाता था। इन निधियों के कारण 
ही मुसलमानों के अ्रमियान के समय दक्षिण भारत में अ्रपार संपत्ति मिल 
सकी | 


शेष विषयों में दक्षिण भारतीय शासनन्पद्धति उत्तर भारतीय शासन-पद्धति 
से मिलती-जुलती थी । 


अध्याय १५७ 
गुणदोष-विवेचन 
श्र 


प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति का वर्णन व विवेचन अब पूरा हो गया 
है| हमने राज्य और उसका स्वरूप, ध्येय तथा कार्यों के विषय में प्राचीन 
भारतीयों के विचारों, आदर्शों और शासन की विभिन्न शाखाओं का वर्णन 
किया है। विभिन्न राज्यों की शासन-पद्धतियों का भी चित्रण हो चुका है। अभ 
हम प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति का गुणादोष-विवेचन करेंगे । ऐसा करने में 
हमें पूरी निष्पक्षता से काम लेना पड़ेगा। 


पर हमें यह भी न भूलना चाहिये कि प्राचीन शासकों और संस्थाओं की 
परीक्षा ऐसे मानदंड से नहीं करनी चाहिये जिसका उस समय कहीं श्रस्तित्व 
भी न था। हमें हिंदू राज्यतंत्र के विषय में,धारणा स्थिर करते समय उस समय 
के वातावरण और परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। प्राचीनकाल की इस 
समीक्षा ,से वतेमान और भविष्य के उपयोग की जो बातें प्रकट होंगी उनका भी 
हमें उल्लेख कर देना है | 


प्राचीन भारत में गण-राज्य, उच्चजन-तंत्र, द्वराज्य और दपतंत्र आदि 
विविध शासन-पद्धतियाँ प्रचलित थीं, पर श्रंत में उपतंत्र का ही सवंत्र प्रचार 
हुआ । यह घटना प्राचीन भारत में ही नहीं घटी, प्राचीन यूरोप में भी ऐसा ही 
हुआ । प्राचीन ग्रीस और इटली में भी दपतंत्र और साम्राज्य ने गण-राज्यों को 
विनष्ट किया था | प्रतिनिधि शासन की पद्धति प्राचीनकाल में पोर्बात्य तथा 
पाश्चात्य दोनों ही देशों को ज्ञात न थी श्रतएव गणराज्य या प्रजातंत्र तमी तक 
कायम रह सकते थे जम्म तक राज्य का विस्तार थोड़ा हो और लोकसमा के 
सदस्य, जो अधिकतर उच्चवर्ग के होते थे, एक स्थान पर एकत्र हो सके। 
प्राचीन ग्रीस और रोम के प्रजातंत्र-राज्यों की भाँति यहाँ के गशराज्यों में भी 
सत्ता साधारण जन के द्वाथ में न होकर क्षत्रिय, या कहीं-कहीं ब्राप्षण जैसे छोटे 
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से विशेषाधिकारी वर्ग के ही हाथों में रहती थी । हिंदू राज्यतंत्र ऐसे समाज में 
काम कर रहा था जहाँ जाति-प्रथा वर्तमान थी और शासनकार्य ज्षत्रियों का 
कार्य और कतंव्य माना जाता था; कुछ हृद तक ब्राह्मण भी इस कार्य में उनकी 
सहायता करते थे । अ्रतः प्राचीन भारतीय गणराज्यों में प्रतिनिधि चुनने या 
मतदान (77970८!756 ) का अधिकार साधारण जन को नहीं दिया जा 
सकता था | परंतु वर्तमान युग जन्मना जाति द्वारा कार्य-विमाजन का सिद्धांत 
स्वीकार नहीं करता अतः आज सब को मताधिकार देना होगा। हमारे नये 
विधान ने वह दिया भी है। 
यह लोकतंत्र का युग है ओर हाल में भारतवर्ष (ई, स, १६४१ में) स्वतंत्र 
प्रजातंत्र हो चुका । श्रतः हमें उन कारणों को जान लेना चाहिये जिससे प्राचीन 
भारतीय गणराज्यों का विनाश हुआ । साधारण रूप से यह कहा जा सकता है 
कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र-पद्धति छोटे राज्यों में ही सफलतापूर्वक चल 
सकती थी | इसके लिए शासक वर्ग का एक बिरादरी का होना भी आवश्यक 
था | इस प्रकार के गणतंत्र विस्तृत प्रादेशिक राज्य का रूप न धारण कर सके | 
परंठु श्रव वेशानिक यातायात ने दूरी की कठिनाई हल कर दी है, प्रतिनिधि 
शासन-पद्धति का आविष्कार और सबंत्र प्रचार हो चुका है। जातीय राज्य का 
अध्याय मी कब का बीत चुका है और राष्ट्रीय भावना का विकास हो चुका है। 
अतएव अब कोई कारण नहीं कि भारत में प्रजातंत्र-पद्धति क्‍यों ने सफलता- 
पूवंक चल सके | 
प्राचीन गण-राज्यों के विनाश का एक कारण राजा को देवता मानने और 
राजभक्ति की भावना का अत्यधिक प्राबल्य प्रात करना भी था। जब गणराज्य के 
अध्यक्ष, सेनापति और शासन-परिपद्‌ के सदस्यों के पद भी अनुवंशिक होने 
लगे तब इनमें और उपतंत्र में अंतर करना कठिन हो गया । अब राजा के देवत्व 
का रिद्धांत मर चुका है और यह वर्तमान युग में लोकतंत्रात्मक भावनाओं के 
विकास या संस्थाओं की स्थापना में बाधक नहीं हो सकता । राजवंशों के कुछ 
_ लोग चुनाव में भाग लेकर निर्वाचन द्वारा लोकसमाश्रों में प्रविष्ट हुए. हैं ब 
उनमें से कुछ मंत्री, उपमंत्री, पालेमेंटरी सेक्र टरी इत्यादि पदों पर काम भी कर 
रहे हैं । 
प्राचीन भारतीय इतिहास ओर राज्यतंत्र के अध्ययन से शात होता है कि 
हमारे गणराज्य तब तक फलतें-फूलते रहे जब्म तक उनकी सभाओं के सदस्यों में 
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एकता और मेल रहा। उनमें आपसी भगड़े की प्रवृत्ति बराबर वरतंमान रही | 

कुल गणराज्यों में कंद्रीय-सभा के प्रत्येक सदस्य को राजा की उपाधि दे दी जाती 

थी। ये सदस्य किसी को भी अपना नेता मानने को तैयार न थे क्योंकि इसमें ये 

अपनी देठी मानते थे। पड़ोसी राजा गणराज्यों की सभाओं के सदस्यों में फूट डालने 
के लिए अपने चर भेजते थे | गणसमाओं म॑ अक्सर गुट और दल बन जाते थे 

जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की सदा चेष्टा किया करते थे और इस प्रकार 
बाहरी शत्रु को अपने घर में हस्तक्षेप का मौका देते थे । प्राचीन भारत के बहुत 
से गणराज्य पड़ोसी राजाओं के षडयंत्र से आपस में फूट हो जाने के कारण 
नष्ट किये गये। अक्सर गणसभा का एक दल पराजित होकर दूसरे पक्ष को 
नीचा दिखाने के लिए बाहरी शत्रु को आमंत्रण देता था और अपने राज्य के 
नाश का कारण बनता था। प्रजातंत्रवादी नवभारत के लोकसमा-मवन 
( पार्लमेंट ) के सिंहद्वार पर लिच्छबि गणराज्य के विषय में कह्टे गये भगवान्‌ 
बुद्ध के वाक्य स्वर्णक्षिरों में अंकित रहने चाहिये। बुद्ध का कथन था कि,-- 
'लिच्छुवी गणराज्य तब्र तक फलता-फूलता रहेगा जब तक उसके परिषद्‌ के सदस्य 
बार-बार एकत्र होकर मंत्रणा करते रहेंगे, इंद्ध अनुभवी और योग्य पुरुषों का 
आदर और सम्मान करते रहेंगे, राज्य का कार्य मेल-जोल और एकमत से करते 
रहेंगे और अपने तुच्छु स्वार्थों के लिए कंगड़ने वाले दलों को उत्पन्न ही न 
होने देंगे ।! 


पीछे उल्लिखित कारणों से अंत में उपतंत्र ही सबंत्र प्रचलित हुआ | इससे 
इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे आचारयों के सम्मुख जो आदशा थे 
उनसे ऊँचे आदर्श आधुनिक युग भी नहीं रख सकता | राजा धृतत्रत--माने 
नियम, व्यवस्था, न्याय और सदाचार के ब्रत का पालन करने वाला था, वह 
नियमों के परे नहीं, नियमों का अनुगामी था । उसका पद अपनी प्रजा के विश्वस्त 
( (०8४06 ) से भी अधिक जिम्मेदारी का था, विश्वस्त का कत॑व्य तो झुपुद 
कार्य से व्यक्तिगत लाभ न उठाना ही था, पर प्राचीन भारत के आदर्श के 
अनुसार राजा को राज्य की भलाई के लिए अपने निजी सुख, सुविधा और लामों 
को भी तिलांजलि देनी पड़ती थी। देवत्व का अधिकारी राजा का व्यक्तित्व 
नहीं, उसका पद था । राजा कभी गलती नहीं कर सकता और ईश्वर के सिवा 
किसी को उससे जवाब तलब करने का अ्रधिकार नहीं, यह सिद्धांत प्राचीन 
भारतीय आचारयों को सम्मत नहीं था | इस बात पर . बराबर जोर दिया जाता 
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था कि राजा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है श्रतः उसे राजकार्य की समुचित शिक्षा मिलनी चाहिये जिसके 
अभाव में उससे अनेक गलतियाँ अ्रवश्य होंगी। राजपद की दिव्यता के सिद्धांत 
का उद्देश्य उसका गौरव बढ़ाकर राजसत्ता के प्रति आदर उत्पन्न करना था न 
कि राजाओं में निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता की प्रदृत्ति को प्रोत्साहन देना | 


पर यह भी मानना 'होगा कि व्यवहार में बहुत से राजा इस ऊँचे आदर्श 
का निर्वाह न कर पाते थे । किंतु प्राचीन भारत में अ्रत्याचारी और निरंकुश 
शासकों की संख्या मध्ययुगीन यूरोप से कदापि अधिक न थी। फिर भी इस पर 
विचार करना चाहिये कि किन कारणों से राजत्व का यह ऊँचा आदर्श 
कार्यान्वित न हो पाता था। 

इसका सबसे प्रधान कारण राजा के अधिकारों पर किसी लौकिक और 
वैधानिक रोक-थाम की व्यवस्था का अ्रभाव था । मध्वकालीन यूरोपीय विचारकों 
की भाँति हमारे बहुसंख्यक आचार्यो' ने यह तो कभी नहीं कहा कि ईश्वर के 
सिवा अन्य कोई राजा से जवाब तलब नहीं कर सकता, फिर भी व्यवहार ्तेत्र 
में नरक के भय के अतिरिक्त राजा को निरंकुशता से रोकने का कोई साधन न 
था । हमारे आचायों ने यह भी सलाह दी थी कि अत्याचारी राजा का राज्य 
छोड़ कर जनता अन्यत्र चली जाय और प्राचीन लेखों से इस सामूहिक राज्य- 
त्याग.द्वारा राजा के होश ठिकाने आने के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। पर 
यह उपाय व्यवहार में अ्रत्यंत कठिन है और इसका प्रयोग करना आसान नहीं । 
प्राचीन आचायों ने अत्यंत गंभीर स्थिति में अ्रत्याचारी राजा के वध की भी 
अनुमति दी है। पर इसके लिए क्रांति या जनविप्लव आवश्यक है, नित्य के 
शासन में ज्यादती रोकने के लिए यह उपाय बिलकुल बेकार है | प्राचीन भारतीय 
राज्यशास्त्री राजा की निरंकुशता को रोकने का कोई लौकिक, वैधानिक और 
व्यावहारिक उपाय न निकाल सके इसमें कुछ संदेह नहीं है । 


इसका प्रधान कारण वैदिककाल की लोकसभा या समिति का बाद के युग 
में तिरोहित हो जाना है। जब तक यह संस्था वतंभान थी, नित्य के शासन- 
कार्य में राजा पर एक अंकुश रहता था। वैदिक वाडमय से स्पष्ट शात होता 
है कि राजा तभी तक अपने सिंहासन पर रह सकता था जब तक उसकी समिति 
का उससे विरोध न हो । विरोध द्ोने पर समिति की ही बात प्रायः मानी जाती 
थी और राजा को या भ्ुकना पड़ता या राजत्याग करना पड़ता था | 
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पर उत्तर-वैदिककाल में धीरे-धीरे केंद्रीय लोकसभा विलुप्त हो गयी । इस- 
लिए नहीं कि जनता में लोकतंत्र की भावना कम हो गयी बल्कि इसलिए कि 
राज्यों के अधिकाधिक विस्तार के कारण लोकसभा का अधिवेशन दुष्कर होता 
गया । यदि चंद्रगुप्त, अशोक या ह्षवधेन ने केंद्रीयसमिति पुनस्थापित की 
होती तो सदस्यों को अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए राजधानी पहुँचने में 
कई सप्ताह लग जाते, वैसे ही, और पुनः अपने-अपने घर लौटने में उतना ही 
समय लग जाता । प्रतिनिधि-निर्वाचन की पद्धति उस काल में एशिया या यूरोप 
में कहीं भी शत न थी। 


हिन्दुस्तान के स्वतंत्र होने के समय १६४७ में अनेक राजवंश राज्य करते 
थे और उनके राज्यों में बेधानिक उपतंत्र का प्रयोग हो सकता था। किन्तु देश 
में रक्तहीन क्रांति अत्यन्त द्तगति से हुई और ६५ से भी श्रधिक प्रतिशत राजा 
अपने-अपने राज्य भारतीय गणतन्त्र में सम्मिलित करने को राजी हुए। चार-पाँच 
सालों तक चार-पाँच राजा अपने-अपने राज्य के वैधानिक राजप्रमुख बनकर 
राज्यशासन करते थे, किन्तु राज्य-पुनंस्वना-समिति के निर्णय के फलस्वरूप 
उनका अनुवंशिक राजप्रमुखत्व नष्ट हो गया। इस प्रकार भारत में वैधानिक 
राजपद्धति के दिन भी समाप्त हो चुके । 


बड़े राज्यों में केंद्रीय लोक-सभा का काये करना असंभव देख कर प्राचीन 
भारतीय आराचारयों' ने जनता के हित के रक्षार्थ शासनकार्य में अधिकाधिक विकेंद्री- 
करण करने की व्यवस्था की थी। ज़िला, ग्राम और नगर शासन को व्यापक 
अधिकार दिये गये थे | इन शासनों पर स्थानीय लोकसभाओं का पूरा नियन्त्रण 
आर देखरेख रहता था। गुप्त-शासनकाल में तो राज्य की परती या ऊसर भूमि 
बेचने के लिए भी ज़िले की लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक थी। प्राचीन भारत 
की नगर और ग्राम सभाओं के अधिकार, आधुनिक या प्राचीन, पाश्चात्य या 
पौर्वात्य, कहीं भी इसी प्रकार की संस्थाओं से बहुत अ्रघिक ये। ये संस्थाएं केंद्रीय- 
शासन की ओर से कर एकत्र करती थीं, अनुचित करों को एकत्र करने से 
इनकार कर देती थीं, गाँव के कगड़ों का निपटारा करती थीं, सावजनिक निर्माण- 
काय करती थीं और बहुधा अ्रस्पताल, श्रनाथालय, और शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित 
करती और चलाती थीं। भारत के नवविधान में भी इसी परिपाटी का ग्रहण 
बांछित है और स्थानीय संस्थाओ्रों को अधिक से अधिक अधिकार और कार्य 
सौंपना द्ितकर होगा । पर इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा। प्राचीन 
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काल में ग्राम या नगर संस्थाओ्रों की सफलता का सबसे बड़ा|कारण यह था 
कि भारतीय जनता सत्य और चारित्र्य का आदर करती थी और योग्यता, अनुभव 
तथा वय का हार्दिक सम्मान करती थी। गआ्राम-पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन 
के'लिए दौड़-धूप न करनी पड़ती थी, जनमत ही उन्हें उस पद पर प्रतिष्ठित 
कर देता था। आजकल की लोकतंत्र-पद्धति और चुनाव, दलसंघटन और 
मतदान की प्रणाली उस समय अज्ञात थी ओर आज भी इस देश के लिए नयी 
ही है। इसकी सफलता के लिए शिक्षा के व्यापक प्रचार की आवश्यकता है और 
हमें शीघ्र उसके बारे में प्रयललशील होना चाहिये। ईश्वर और नरक का भय, 
धर्माधम का विचार तो आज लोप हो चुका है पर इसके स्थान पर नागरिक- 
कतेव्य-पालन की भावना का विचार होना चाहिये। इसीसे हमारे निर्वाचित 
प्रतिनिधि जनता के हित को सबसे ऊँचा स्थान देने में समर्थ हो सकेंगे । 


प्राचीन भारत की ग्रामपंचायतों को न्‍्यायदान के व्यापक अधिकार थे | 
सिवा संगीन श्रपराधों के बाकी सब्र मामलों का फैसला ये ही करती थीं। 
प्राचीनकाल में जीवन सादा था, न्याय के लिए आने वाले झगड़े अधिकतर 
स्थानीय जनता के हाल-व्यवहार से संबंध रखते थे। सभी लोग विधि-नियमों 
को जानते और समभते थे | आजकल का कानून पेचीदा और दुर्बाध होता है, 
'इसफी व्याख्या या प्रयोग के लिए विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है । 
न्यायार्थी-प्रत्रिपक्ती मी कमी-कभी दूर के स्थानों के होते हैं। अ्रतः आजकल 
की ग्राम-पंचायतें उतना विस्तृत कार्य नहीं कर सकतीं जितना दीवानी 
मुकदमों में प्राचीनकाल .की पंचायतें करती थीं। फिर भी ग्राम-पंचायतों को 
कुछ दीवानी अधिकार देकर न्याय-व्यवस्था के बिकेंद्रीकरण का भ्रीगणेश 
अवश्य करना चाहिये | अपने पड़ोसियों ओर रात-दिन के साथियों के सामने 
सर्वंविदिति घटनाओं और तथ्यों के संबंध. में स्वंथा मिथ्या साक्षी देना प्रायः 
कठिन होता है। ग्राम-पंचायतों को न्यायकाय सौंपने से झगड़ों के निपटारे 
में विलंब अवश्य कम होगा .। फिर भी प्रारंभ में अवश्य कठिनाइयाँ आवेंगी | 
प्राचीनकाल में ईश्वर पर श्रद्धा, धर्म से प्रेम और अ्रधर्म से तिरस्कार के कारण 
लोगों में सत्यप्रेम तथा न्‍्यायमावना प्रबल थी। श्रब नागरिक्‌-कर्तंव्यों का 
अशान और स्वार्थप्रवृत्ति के कारण ग्रामों में परस्पर द्वेघ ओर दलबंदी का 
आबल्य है और न्याय-अन्याय का विवेक कंद पड़ गया है। अतः जब तक 
प्राचीनकाल की घर्मभावना के रिक्त स्थान पर नागरिक-उत्तरदायित्व का भाव 
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नहीं प्रतिष्ठित होता, ग्राम-पंचायतों के सफलता-पूबंक कार्य करने में कुछ दिक्कत 
अवश्य होगी | 

स्थानीय संस्थाओं के लिए आवश्यक द्रव्य की व्यवस्था भूमिकर के एक 
अंश को उनको देकर की गयी थी । सरकार के लिए ग्रामसभाएँ जो कर एकत्र 
करती थीं, उसका १५ से २० प्र. श. सरकार उन्हें ही दे दिया करती थी। 
आधुनिककाल में भी इस परिपाटी को अपनाया जा सकता है।. 


इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीयों ने कर-व्यवस्था का आधार बहुत 
अच्छे सिद्धांतों पर रखा था। कर में छूट और रियायतों के लिए, भी बहुत अ्रच्छे 
सिद्धांत स्थिर किये गये थे। सभी लोग इस धातः से सहमत होंगे कि सरकार 
उसी प्रकार कर एकत्र करे जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से रस एकत्र करती है ओर 
उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाती | व्यापार और उद्योग की आय पर नहीं किंतु 
लाभ पर कर लिया जाय, किसी वस्तु पर दो बार कर न लगाना चाहिये, और 
यदि कर बढ़ाना आवश्यक ही हो तो धीरे-धीरे वृद्धि होनी चांहिये॥ कर में छूट 
की व्यवस्था भी ठौक थी । प्रारंभ में केवल निर्धन और 'विद्वांन आह्षणों को 
ही, जो निःशुल्क शिक्षादान किया करते थे, कर से मुक्त करने का सिंध्कत 
प्रतिपादित किया गया था । इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ, पर साधारणेतः 
ब्यापार या सरकारी नौकरी करने वाले ब्राह्मण कर से छूट न पाते थे। ऐंसे 
उदाहरण ब्रिस्ते ही थे जहाँ समूचा. ब्राक्मण-वंगं.. कर से मुक्त था। जो हो 
आधुनिक़कफाल, में जातिंके आधार पर किसी वर्ग को. इस. प्रकार की सुविधा 
नहीं दी जा सकती | 
देश-काल की परिपाटी और परंपरा के अनुसार ही कर लगाये जांते थे | 
पर बाद में, लोकंसमाश्रों के लोप द्वो जाने के पश्चात्‌ अत्यधिक और मंनमाने 
कर भी कभी-कभी लगाये जाते थे । अवसर हमें इस विषय में केंद्रीय-शासन 
ओर ग्रामसभाश्रों में खींच-तान भी दीख पड़ती है, जब कि सरकार नये और 
कपष्टटायक कर लगाना ऋह्ती थी और आमरसंस्थाएँ इन्हें वसूल करने से इन्कार 
करती थीं। पर इसमें अधिकतर न्याय को शक्ति के सामने नीचा देखना पड़ता 
था और ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, जब दुबंह करों के बोक से छुटकारा पाने के लिए, 
लोग ग्राम छोड़ कर अन्यन्न चले जाते थे । इसमें संदेह नहीं कि बाद के समय में 
अन्यायी शासक के सिंहासनारूद़ होने पर जनता शअ्रनुचित करों से सुरक्तित न 
थी । इसका प्रधान कारण समिति या अन्य किसी लोकसभा का अ्रभाव था । 
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जनता के स्वत्वों और हितों की रक्षा के लिए सजग और सुद्द लोकसभा का 
होना अत्यंत श्रावश्यक है । 


प्राचीन भारत के राज्य केवल कर वसूलने वाली संस्था मात्र न ये, जिन्हें 
अमन-कानून की रहता के सिवा श्रन्य किसी बात से मतलब ही न था। यह 
आनंद और आश्चय का विषय है कि प्राचीनकाल के भारतीय राज्य ऐसे बहुत 
से लोकहित के काये करते दिखायी देते हैं, जिन्हें आधुनिक राज्यों ने भी अ्रभी 
हाल में ही करना आरंभ किया है। पर सरकार की कारंवाई से व्यक्तिगत उद्योग 
में कोई बाधा न पहुँचती थी क्योंकि सरकार के का साधारणतः विभिन्न व्यवसायों 
और दृत्तियों के संघटनों, समाओं और श्रेणियों के माध्यम से ही किये जाते ये । 
विशेषज्ञों को भी एक सीमा तक अपनी योजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता थी, और 
राष्ट्र के लिए. लाभदायक प्रतीत होने पर इन्हें कार्यान्वित करने में राज्य की 
सहायता भी मिलती थी । प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र की यह विशेषता समाज के 
लिए बड़ी शुभ थी | उदाहरणाथ राज्य द्वारा शिक्षा-संस्थाओं को उदारतापूरबंक 
सहायता दी जाती थी, पर ये संस्थाएँ प्रायः पूर्णतः गैरसरकारी होती थीं और 
सरकार भी इनके काय॑ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। 
आजकल की भाँति सरकारी शिक्षा-विभाग और शिक्षाधिकारियों द्वारा शिक्षा- 
संस्थाञश्रों को राज्य की नीति का अनुसरण करने या सरकार द्वारा निर्दिष्ट 
पाठ्यक्रम पढ़ाने को बाध्य नहीं किया जाता था। आधुनिककाल में राज्य के 
कार्यक्षेत्र के निरंतर विस्तार से व्यक्ति और राज्य में संघर्ष की संभावना उत्पन्न 
हो रही है । यदि प्राचीन भारत की भाँति आधुनिककाल की सरकार भी समाज- 
हित के कार्यों में स्थानीय संस्थाओं और विभिन्न वृत्तियों श्रौर व्यावसायिक 
संघटनों को अपना माध्यम बनाने लगे तो व्यक्ति और राज्य में सामंजस्य 
स्थापित हो जाय । 


प्राचीन भारतीय राज्यों के आदर्श वास्तव में बहुत.ही ऊँचे और व्यापक 
थे | इनका लक्ष्य पूरे समाज की भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक 
उन्नति करना था | यह उन्नति क्या है, इस विषय में विभिन्न युगों की धारणाश्रों 
में अंतर हो सकता दै। इसलिए, इन चारों च्षेत्रों में उननति के लिए प्राचीन भारत 
में सरकार की ओर से जो कार्य किये जाते थे, उनमें से संभवतः कुछ का समर्थन 
आज नहीं किया जा सकता। उदाहरणाथ वर्णाव्यवस्था राज्य द्वारा समथित 
थी, यद्यपि यह शुद्धों और भ्रंत्यजों के लिए. अन्याय करती थी। पर हमें यह न 
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भूलना चाहिये कि राज्य-संस्था समाज का दरप॑ण होती है। यदि प्राचीन भारत 
में राज्य अन्याय्य कर-व्यवस्था का समर्थक था तो इसका दोष तत्कालीन समाज 
पर भी है | पर प्राचीन रीतियों और व्यवस्थाओं को हम आधुनिक आदर्शों 
और मापदंडों से नहीं जाँच सकते। प्राचीनकाल में भारतवर्ष में लोगों का 
कमफल के सिद्धांत पर पूरा विश्वास था; शूद्र और अ्रंत्यज भी यही समभते 
थे कि पूवजन्म के कुकृत्यों के फल से ही उन्हें नीच जाति में जन्म लेना पड़ा 
है, ओर इसी के प्रायश्चित्तस्वरूप शास्त्रों द्वारा उनके लिए इस जन्म में भी 
धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों का विधान किया गया है । अस्त, इस दशा में 
प्राचीन भारत के राज्यों के लिए इन प्रतिबंधों को न मानने की कल्पना ही 
असंभव थी, इन्हें हटाने को कौन कहे | श्रतः प्राचीन भारत में सबके लिए 
एक ही कानून और दंडब्यवस्था न थी | यह अवश्य खेद की बात है। अ्रवश्य 
ही हमारी संस्कृति के लिए. यह गौरव का विषय होता यदि स्मृतिकारों ने शूद्र के 
मुकाबले ब्राक्षण के लिए अधिक कठोर दंड की व्यवस्था की होती, क्योंकि 
स्मृतियों ने शूद्र के मुकाबले ब्राक्षण का अपराधजन्य पाप गुरुतर माना है। पर 
हमें यह भी न भूलना चाहिये कि इस प्रकार अन्यायमूलक मेदभाव पूव॑ या 
पश्चिम सभी जगह के सभ्य समाज में पाया जाता था और आधुनिककाल में 
भी पाया जाता है | यदि प्राचीन भारत में शुूद्र की हत्या के लिए, ब्राझ्ण की 
हत्या की अपेक्षा कम अर्थदंड होता था तो यूरोप में भी सर या दास के 
हत्यारे को नाइट या सरदार के हत्यारे से कम जुर्माना देना पड़ता था। यदि 
प्राचीन भारत में विद्वान्‌ ब्राक्षणों को कर से कुछ मुक्ति मिली थी तो यूरोप में 
१८ वीं सदी तक ईसाई पुरोहितों या धर्माचायों और धनी सरदारों को भी इससे 
कहीं श्रधिक अनुचित कर-मुक्ति और सुविधाएं प्राप्त थीं। निस्संदेह प्राचीन 
भारत में मोची के पुत्र को प्रधानमंत्री होने का श्रवसर न दिया जाता था पर 
प्राचीनकाल में किसी भी पूर्वी या पश्चिमी देश में ऐसी घटना नहीं होती थी। 
निष्पक्ष आलोचकों को मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारतीय राज्य न केवल 
ब्राक्षणों की ही चिता करते थे वरन सब जातियों की भौतिक और नैतिक उन्नति 
के लिए. यत्नशील रहते थे | हाँ एक जाति के व्यक्ति की अन्य जाति की वृत्ति 
ग्रहण करने की चेष्टा श्रनुचित समभी जाती थी, कारण समाज का यही विश्वास 
था कि बृत्ति जन्म से ही निश्चित हो जाती है । 

आसेतुद्दिमाचल एकछन्र साम्राज्य के रूप में सब भारतीय राज्य की कल्पना 
१००० ईं० पू० से तो अवश्य वर्तमान थी। पर भारतीय इतिहास में इसके 
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फलीभूत होने के एक-दो ही उदाहरण पाये जाते हैं। यह आदर्श भारत की 
मूलभूत मौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के अनुभव का ही परिणाम 
था | पर प्राचीन भारतीय राज्यतंत्र स्थानीय स्वतंत्रता, संस्कृति और संस्थाओं 
फो नष्ट करके साम्नाज्य स्थापित करना अनुचित समभता था, इसी से यह 
सिद्धांत सिंथर किया गया कि चक्रवर्तीपद का आकांक्षी राजा अ्रन्य राजाश्रों से 
कर लेकर या अपना प्रभुत्व स्वीकार करा कर ही संतुष्ट हो जाय, उनका राज्य 
न नष्ट करे युद्ध क्षेत्र में मारे जाने पर भी वह किसी राजा के राज्य को अ्रपने 
राज्य में न मिलावे, बल्कि मृत शासक के किसी कुट्ठम्बी या रिश्तेदार को यदि 
वह उसको प्रभुता स्वीकार करे तो उसकी गद्दी पर बैठावे। विजेता को स्थानीय 
विधि-नियम, रीति और परंपरा में भी हस्तक्षेप करने का निषेध था। 

अस्तु, प्राचीन भारत के आदशंराज्य के रूप में ऐसे शक्तिशाली राज्य की 
कल्पना की गयी थी, जो समस्त देश को एक सूत्र में ग्रथित करके एक केंद्रीय- 
शासन के श्रंतगंत सब राज्यों और सूत्रों के सहयोग से बाहरी शत्रुओं के आक्रमण 
से देश की रक्षा की व्यवस्था करे और साथ ही स्थानीय राज्यों या शासनों को 
अपनी रीति-रिवाज और परंपरा का पालन करने की तथा अपनी संस्कृति और 
अपने आदशों के विकास की स्वतंत्रता दे। यह श्रादर्श हमारे वर्तमान अ्रखंड 
और सुहृढ़ भारत और पूर्ण स्वायत्त प्रांत के आदर्श से पूर्णतया मिलता है। 
अतः हम इसका यूक्रम विश्लेषण करके इसके गुण और दोष समभने की 
चेष्टा करेंगे | 


पराजित राज्यों को करद सामंत रूप में जीवित रहने देने की नीति के कुछ 
अच्छे फल जरूर निकले | इससे स्थान-विशेष की संस्कृति, परंपरा और राज- 
नीतिक संस्थाओं को अनुरूप विकास का अवसर मिला | इससे प्रांतीय स्पर्धा का 
भाव अनिष्ट और संहारक रूप ग्रहण न करने पाया, क्‍योंकि एक प्रांत दूसरे 
प्रांत या एक राज्य दूसरे राज्य की संस्क्रति या श्रस्तित्व नष्ट करने का भाव मन 
में न लाता थां, उनका लक्ष्य अ्रपनी प्रभुता स्वीकार कराना ही रहता था। 
इससे युद्ध वह स्बंसंहारक और बर्बर रूप भी न ग्रहण कर पाया, जो इस 
विश्वयुद्ध में दिखाई पड़ा, क्योंकि पराजित होने पर समूल नाश की आशंका 
किसी पक्ष के सामने न थी, जो युद्ध में अमानुषिक व अधार्मिक उपायों का भी 
अवलंबन करने को प्रेरित करती । 


अधीन कितु अंतर्गत स्वातंत््य रखने वाले प्रांतों या राज्यों से बने हुए. इस 
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साम्राज्य के अनेक गुणों को स्वीकार करते हुए भी हम इसके दोषों को भी 
आँख से ओमल नहीं कर सकते। पराजित राज्यों को कायम रखने की नीति 
भारत के स्थायी एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई। प्राचीन भारत के अधिकतर 
साम्राज्य सामंत-राज्यों के एक दीले संघ से थे, जो कुछ प्रभावी सम्राटों के पराक्रम 
ओर कार्यक्षमता के कारण कुछु दशक ।तक एक में बँघे रहते थे | सभी सामंत 
सम्राटपद के आकांक्की रहते थे, और प्राचीन राजनीति-शास्त्री भी इस आकांक्षा 
को स्वाभाविक और उचित स्वीकार करते थे। फलस्वरूप प्राचीन भारत के किसी 
भी बढ़े राज्य की स्थिरता अधिक दिनों तक न रह पाती थी। सर्वकांक्षित 
चक्रवर्तीपद के लिए. निरंतर संघर्ष चला करता था । प्रत्येक राजा का कतंव्य 
था कि पड़ोसी राज्य को कमजोर पाते ही उसपर आक्रमण करे, और चक्रवर्ती 
बने । ग्रतः सामंत लोग सदा अपने अधिपति के विरुद्ध विद्रोह करने की ताक 
में रहते थे । यदि अधीन सामंत-राजाओं के सम्मुख चनक्रवर्तीपद प्राप्त करने 
का आदश न उपस्थित रहता और पराजित राजाओं का अ्रस्तित्व कायम रखने 
क्री नीति न बर्ती जाती तो प्राचीन भारत के ६० प्र. श. युद्ध न हुए होते । 


प्राचीन भारतीय विचारकों को रई आएं में कोई दोष नहीं दीख पड़ा । 
संभवत: उनका यह विचार था कि प्रांत या राजवंश को चन्रवर्तित्वपद 
प्राप्त करने का उचित अवसर मिलना चाहिये | इससे बार-बार युद्ध अनिवार्य 
हो जाते थे, पर संभवतः ये युद्ध क्षत्रियों की सामरिक प्रवृत्ति को बनाये रखने के 
लिए. उपयोगी सममे जाते थे। भारत के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपूुत्र 
हो या कन्नौज या अबंती, कोई भी प्रांत शेष भारत पर आधिपत्य प्राप्त करे, 
इससे किसी भी अधीन प्रांत की संस्कृति, धर्म, या भाषा पर कोई संकट न आता 
था, क्‍योंकि विजेता को किसी भी स्थान-विशेष की संस्कृति, रिवाज और संस्थाओं 
में तनिक भी हस्तक्षेप करने का कड़ा निषेध था । 


धीमे-धीमे प्राचीन भारतीय दृढ़ और सुस्थिर केंद्रीय राज्य की श्रावश्यकता 
आर उपयोगिता को भूलते गये ।.चूँकि ४०० ई० से सत्र शपतंत्र ही प्रचलित 
हो गया, अ्रतएव राज्यों की प्रतिस्पर्धा ने राजवंशों की व्यक्तिगत स्पर्धा का रूप 
धारण कर लिया । जनता इन संघषर्षों से उदासीन रहती थी, क्योंकि इसके 
परिणाम से उसके रीति-रिवाज, विधि-नियम, और संस्थाओं पर कोई भी विशेष 
असर पड़ने की आशंका न थी । लड़ने वाली सेना में भी अपने प्रांत या जन्म- 
भूमि के लिए नहीं राजा के लिए. लड़ने का भाव रहता था। इसमें स्वदेश-प्रेम 
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को कोई गुंजाइश ही न थी। अस्तु इस सामंतबहुल संधीय साम्राज्य के आदर्श 
ने, जिसमें प्रत्येक सामंत को साम्राज्यपद के लिए प्रयत्न करने का पूरा अधिकार 
था पर विजय ग्राप्त करके एक केंद्रीय राज्य की स्थापना की अनुमति न थी, 
प्राचीन भारत की राजनीति में स्थायी अ्रस्थिरता उत्पन्न कर दी। युद्ध बराबर 
हुआ करते थे, पर उनसे किसी सुदृढ़ एककेंद्रीय राज्य का प्रादुर्भाव न हो 
पाया था । राष्ट्र की शक्ति आंतरिक कलह में बेकार क्षय होती गयी। लड़ने 
वालों को कोई लाभ न हो सका उलटे वे कमजोर ही हुए, और देश शक्तिहीन 
होकर आसानी से मुसलमानी श्राक्रमण का शिकार बना । 


हमारे इतिहास पर दृष्टिपात करने से प्रकट होगा कि भारत ने उसी समय 
उन्नति की है जन यहाँ कोई सुदृढ़ केंद्रीय शासन स्थापित था । अशोक, द्वितीय 
चद्रगुत्े और अकन्रर के समय केंद्र में सुदह॒ सरकार कायम थी अ्रत: भारत 
काफी उन्नति कर सका | पिछुले १०० वर्षों में देश ने जो उन्नति की है उसका 
भी यही कारण है | अपने देश का नया विधान बनाते समय हम इतिहास की 
यह शिक्षा भुला नहीं सकते थे । पराजित शज्य का अस्तित्व ओर उसके नियम 
आर व्यवस्था नष्ट न करने का प्राचीन सिद्धांत आज प्रांतीय स्वतंत्रता का नया 
रूप धर कर उपस्थित हुआ है । इससे प्रत्येक श्रंगीभूत प्रदेश को अपने दंग 
पर अपनी संस्कृति के विकास का पूरा अधिकार मिलता है । 


ऐसे होते हुए भी भाषाओं की विभिन्नता या आर्थिक स्वार्थों में विरोध के 
कारण प्रांत-प्रांत में वेमनस्य उत्पन्न होकर बढ़ सकता है | हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि प्राचीन भारत में भी अनेक भाषाएँ थीं, किंतु आसेतठुहिमाचल 
संस्कृत का ही अभ्यास राष्ट्रभाषा के रूप में होता था। द्वाविड़भाषी दक्तिण 
हिंदुस्तान में भी राजशासनादि में अधिकतर संस्कृत का ही उपयोग किया जाता 
था | विजयनगरन्साम्राज्य के ताम्रपत्र संस्कृत में थे न कि कन्नढ़ में। एक 
राष्ट्रभाषा रूढ़ करने की योजना सिद्धांततटः बिल्कुल युक्तिसंगत है। संस्कृत 
विद््जनों 'की भाष्रा थी, उसके कारण बँगाल, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाश्रों 
की प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं हुई । हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण प्रांतीय 
भाषाओं को छति पहुँचेगी, यह भावना पूर्णतया गलत है । 


प्रांतों-प्रांतों में श्रार्थिक झगड़े उत्पन्न होने के कारण राष्ट्रीय ऐक्य में 
बाधा आ सकती है। कितु इन सब भंगड़ों का निपटारा लोकसमाश्रों में 
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भ्न्‍र> १७ ] बरतेमान भारतीय गणतंत्र की प्रगति 


आतानी से किया जा सकता है | 'संहति: काय साधिका” इस सुभाषित को यदि 
हम भूलेंगे, तो राष्ट्रीय उत्थान व प्रगति कमी भी नहीं हो सकेगी । यूनाइटेड 
म्टट्स ऑफ अमेरिका व यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोविएट रशिया आज 
संसार में अग्रसर हैं| इसका एक ही कारण है कि वे यूनाइटेड माने संहत या 
एकीकृत राज्यों के संघ्र हैं | यदि पश्चिम यूरोपीय देश एक शासनप्रणाली में 
सूत्रित होते तो, वे अ्रमेरिका या रशिया की तुलना मे निष्प्रम न होते। 


कंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए यदि प्रांत अपनी प्रथकता 
की भावना रोके, ओर यदि केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक व आशिक 
प्रगति के विषय में पर्याप्त मदद दे, तो हमारी केंद्रीय सरकार निस्संशय सशक्त 
इनेगी और विदेशीय आक्रमणों स देश की रक्ता करने व उसकी सर्वागीण 
प्रगति साधने में सफल होगी | फलस्वरूप भारत की राष्ट्रसंघ में प्रतिष्टा बढ़ेगी 
तथा उसकी विचाग्थार' स विश्व प्रभावित होने लगगा। 
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अध्याय ५ का अंश 
राज्यामिषेक 
2 


राज्यामिषेक-संस्कार प्राचीन काल से प्रचलित था और उसका वेघानिक महत्व 
भी है; इसलिए, उस पर दृष्टिपात कर लेना उचित होगा । यद्यपि उसके धामिक 
विधान पर विचार करना आवश्यक नहीं है। राज्यामिषेक को वैदिककाल में 
राजसूय कहते थे;.उसका वर्णन ब्राह्षणु-प्ं थों में ही पाया जाता है किन्तु यह प्रथा 
पीछे भी अनेक सदियों तक प्रचलित थी । प्राथमिक धामिक विधि, राज्यामिपेक 
व उत्तरकालीन समारंभ ऐसे राजसूय के तीन भाग थे। प्राथमिर धामिक विधि 
में रत्निहवि का मुख्य रूप से उल्लेख आवश्यक है । रत्न राजा के सलाहकार 
होते ये। ग्रंथों म॑ लिखा है कि रत्नि-हवि के लिए राजा को रत्नियों के घर 
जाना आवश्यक था | इस से हम इस निष्कपषं पर पहुँचते हैं कि राजा अपने 
अधिकारी व सलाहकारों के साथ प्रेम व विश्वास का संत्रंध प्रस्थापित करना 
ग्रावश्यक समझता था व उनकी सम्मति “राजगद्दी! पर बैठने के लिए 
ग्रावश्यक थी। 

राज्याभिषेक दूसरे दिन किया जाता था | राजा का अम्यंजन किया जाता 
था और उसे व्याघरचर्माच्छादित सिंहासन पर ब्रैठाकर पवित्र नदियों के जल से 
अभिषेक करते थे । उस समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उनमें 
भगवान्‌ सर से प्राथंना थी कि वह राजा को तेज:पंज व शक्तिशाली बनाये, 
इन्द्र से प्रार्थना थी कि वह उसको सुशासक बनाये ओर बृहस्पति, मित्र व वरुण 
से विनती थी कि वे राजा को वाम्मी, सत्यप्रेमी व धमरक्षक बनायें । 


उत्तरकाल में राज्याभिषेक में क्षत्रिय व वेश्य मी भाग लेने लगे। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय व वैश्य वर्ण नागरिकों में महत्व के थे | उन तीनों को राज्यामिषेक-विधि 
में लेकर यह व्यक्त किया जाता था कि राजा के अभिषेक के लिए. स्व द्विजातियाँ 
सहमत हैं | महाभारत में एक कदम आगे वढ़कर शूद्ध को भी श्रमिषेक-विधि 
में स्थान दिया गया है । 
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अ० ५ का अंश ] युवराज्याभिषेक 


राज्याभिषेक में राजा को एक शपथ लेनी पड़ती थी। आजकल भी राज्या- 
भिषेक के समय राजा शपथ लेता है कि वह कानून के अनुसार राज्य चलाएगा 
व प्रजा के हित के लिए. प्रयत्नशील रहेगा । उसी प्रकार प्राचीन भारतीय 
अभिषेक की भी शपथ थी ऐसा कुछ विद्वानों का मत है" | किंतु यह मत ग्राद्य 
नहीं जान पड़ता है। राजा जो शपथ लेता था उसमें वह केबल पुरोहित से 
द्रोह न करने की प्रतिज्ञा करता था, कारण अभिषेक के फलस्वरूप उसे देँवी 
शक्ति प्राम होने वाली थी | प्रजा को न सताने की उसमें बात न थी। न 
पुराहित को प्रजा का प्रतिनिधि कहा गया है। महाभारत में राजा को राज्याभिपेक 
के समय नीतिशास्त्रनिर्दिष्ट धर्माचरण करने की शपथ लेने का विधान है? । 
यदि वह ऐसा न करे तो क्या किया जाय इसके बार में कुछ चर्चा नहीं है | 


शुक्रादि कछ गंथकारों ने युवराज्यामिपेक का भी उल्लेख किया है। मुप्त- 
साम्राज्य में यह प्रथा प्रचलित थी ऐसा समुद्रगुप्त की इलाहाबद वाली प्रशस्ति से 
शात होता है । जब् राष्ट्रकूट वंश का तृतीय गोविंद युवराज चुना गया तब्च उसका 
भी युवराज्यामिषेक हुआ । कलचुरी राजा कर्ण ने स्वयं अपने पुत्र का युवराज्या- 
भिषेक किया था । वेंगी के चालुक्य वंश में द्वितीय भीम व तृतीय विजयादित्य 
का युबराज्याभिपेक हुआ था। उस समय उनको एक कंठिका अभिषेक-चिह् 
के स्वरूप में दी गयी थी | 

राज्यामिषेक के पश्चात्‌ रथाधिष्ठित राजा का जुलूस निकलता था । जुलूस 
के बाद दरबार होता था जिसमें सब वर्गों के महाजन आकर राजा को अभिवादन 
कर के राजनिष्ठा की शपथ लेते थे | तदनंतर शतरंज का खेल या रथों की दौड़ 
होती थी | रथ-दौड़ में ऐसी व्यवस्था होती थी कि राजा ही सबसे आगे आ्राये | 


पौराणिककाल में राज्याभिषेक में काफी हेर-फेर हो गया | वाजपेय-यज्ञ, 
रथ-दौड़ व रत्नि-हवि लुप्त हो गये | राजा का शरीर अनेक प्रकार की पवित्र 
मृत्तिका से मदित करने की प्रथा प्रचलित हुईं। और नदियों, समुद्र आदि के 


3 जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, २. ए. २८ (प्रथम संस्करण) 

२ एतेनैन्द्रेण महाभिषेकेन क्षत्रियं शापयित्वाउभिषिंचेत्‌। सच व्रयात्सह 
श्रद्धणा यांच राजिमजायेउहं यांच प्रेतास्मि तदुभयमन्नरेण इष्टापूर्त मे 
पलोक॑ सुकृतमायुयु:-प्रजां इंजीथा यदि ते द्रुद्मं यमिति । ऐ. भरा. ८. १५ 
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राज्याभिषक [प००"काअश 


जल से अभिषेक होने लगा* | विधानशास्त्र रृष्टया महत्व की बात यह है कि 
पुरोहित या प्रजा का द्रोह न करने की शपथ लुप्त हो गयी। राजा की सत्ता 
व अधिकार इतने बढ़ गये थे कि उसका शपथ लेना लोगों को विचित्र मालूम 
पड़ने लगा । 

पौराणिक धर्म इस समग्र तक लोकप्रिय हो चुका था इसलिए पुराणों में 
विहित अ्रनेक दान राज्याभिषेक के समय दिये जाते थे। राष्ट्रकूटवंशीय इन्द्र 
राजा ने अभिषेक के समय ४०० ग्राम ब्राह्मणों को दान दिये थे । विजयनगर के 
कृष्णदेवराय ने अभिषेक के समय अनेक महादान दिय्रे व सोना, चाँदी, मोती 
इत्यादियों से अपने को तौल कर दान किया। इस प्रकार के दान आठवीं 
सदी से पश्चात बराबर दिये जाने रहे | 





१ प्रतिशां चावरोहरव मनसा कमंणा गिरा | 
पालयिष्याम्यहं भोम अह्य हेत्येव चासकृत || 
यबचात्र धर्म इत्युक्तो दण्ड नीतिव्यपाश्रय: | 
नात्रशंड्रा: करिप्यामि स्ववशों न कदाचन || १२-०८, ११० ६ 
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अग्निमित्र शुंग, राजा 
अजातदात्र , राजा 
अभिलायेज, राजा 

अथवंब दकाल 

अमोघब् तृतीय, राजा 
अर्थज्ञास्त्र कौटिलीय 

अज्ञोक 

आचारांगसूत्र 

उत्तर संहिता ग्रंथकाल 
उपनिषत्काल 

ऋग्वेदकाल 

कडफायसेस द्वितीय, राजा 
कनिष्क, राजा 
कम्वराजवंशकाल 

कामंदक नोतिसार, ग्रंथ 
कालिदास 

कषाणराजवंश काल 
खारबेल, राजा 

गंगवंदा काल ( मंसर का ) 
गहडवाल राजवंश काल 
पुदफर (गोंडोफार्नेस ) राजा 
गुप्तदुत काल 

गप्त सघाटों का काल 
गूर्जर-प्रतिहार बंश काल 
ग्रोक राजवंश काल 

चंदेल राजवंश 

चंद्रगुप्त द्वितीय (गप्त) 
चंद्रगप्त मौर्य 

चालक्य राजवंश (बदाभी) 
चालक्य राजवंद्रा (कल्याणि) 
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सूचना--संख्या पृष्-संख्या निदेशक है | 


श्र 
अक्षपटलिकत, ६१ 
अक्षायाप, १३४ 
अगेसिनाइ गणतंत्र, ९९ 
अग्रहारिक, १७६ 
अंगनिग्‌ हक, १६५ 
अंगरक्षक, १६५ 
अतिरिक्त कर, २५०-१ 
अथवं बंद भ॑ राज्य विषयफ उल्लेख, ४ 
अधमंयुद्ध, २६४-५ 
अधिकारि महत्तर, २०१ 
अधिकारियों की भर्तों, १७७ 
अधिकारी, उच्च श्रेणी के, ३१०-१ 
अन ग्रह, २५१ 
अंतर-राष्ट्रीय संबंध, २६३-६; 

युद्धकाल में, २६७-८; 
शांतिकाल में, २६९-७० 

अंत्पज, ३५००१ 
अंधक-बृष्णि गणराज्य, ९९ 
अप्रतिग्रह तत्व, ४८ 
अमात्य, मालमंत्री, १४५ 


अमात्य, उच्चाधिकारी, १०७,२९६ 
अमात्य परिषद्‌, १३८ 

अम्बष्ठ गणराज्य, ९८ 

अराजकता व पंचायतें, २०५-६ 
अर्जेतायन गणराज्य, ९७ 

अथंशास्त्र का अर्थ, ३ 


अयंद्ञास्त्र, कौटिल्य का, उसमें निर्दिष्ट 
पूर्व ग्रंथकार, ८; उसका काल, 
९-१२, व भेगस्थनीज, १०-११, 
व गणराज्य, २१; 

-का प्रभाव, १५ 

अवतारवाद व राजा, ७४ 

अज्ञोक की मंत्रि-परिषदू, १४६; 
>के शासतसूधार, २९७ 

अद्वपति, १९६ 

अव्वमेघ, २९१ 

अस्पृश्यता, ३५०-१ 


त््रा 


आक्रंद, २६३ 
आक्रन्‍्दासार, २६३ 
आक्रमण की अनुमति, २६१ 
आधारभूत ग्रंथ, राज्यश्ञास्त्र के, ४-२, 
आनुवंशिकता, राजाओं में, ६९-७२; 
मंत्रियों में, १५०; 
अधिकारियों में, १८८ 
आंतरिक स्वायत्तता, सामंतों की, २७४ 
आम्‌ क्तमाल्यद, १७ 
आश्व॒ृक्ष स्वामित्व, २५५ 
आय-व्यय विभाग, १७१ 
आयुधागाराध्यक्ष, १६६ 
आरण्याधिकृत, १६९ 
आरामाधिप, १६५ 
आवसधिक, १९५ 


अनुक्रमणिका 
। ्ई 
इन्द्र, ग्रंथकार, ६ 
ड़ 


उच्चजनतंत्र, ९२-३ 

उत्तर भारतीय शासन-पद्धति, २३२७-३३ 
उत्तर मेरूर, २००-२ 

उदासीन, २६४ 

उपरिक, ३१२ 

उपसभिति, ग्रामसभा को, २०२ 
उपसामन्त, २७१-२ 

उर, ग्रामसभा, २०० 

उभयायत्त तंत्र, १५४ 

उशनस, पग्रंथकार, ६ 


ऊः 
ऊसर भूमि का स्वासित्न, २५३ 


तऋ 
ऋग्वेद में राज्य विषयक उतलेख, ४ 
ञ्रो 
ओऔद्ंगिक, ६७० 
थम 
कज्च किन, १६६५ 


कन्या व राजपद, ७१ 

कमलवधंन का निर्वाचन, ६८ 

कम्बोज गणराज्य, ९६ 

कमिइनरियाँ, १८३, २९०, ३१२ 

कर, वेदिककाल में, २११-२; 

-व्यवस्था के मल सिद्धान्त, २३२-३; 

-विमुकित के कारण, २३५-८; 

विविध प्रकार के, २४६-५०; 
क्या अत्यधिक थे ”, २५१ 

करणम, १६३ 

कमंविपाक का असर, ४७ 

कानून बनाने का अधिकार, १२९-३१ 

कानूनी समानाधिकार, ५८ 

कामंदक नोतिसार, १५ 

कारीगर, २२६ 


रेकद 


[ प० ४ 


काहकर, २४८ 

क्‌णिद गणराज्य, ९७ 

कमारामात्य, ३०१-११ 

क्रल, ग्रंथ, ३१३ 

कलपुत्र, १६३ 

क्लन्यायाय, २२० 

कषाण राजाओं के पूर्व जमंदिर, ७४ 

कटयुद्ध, २६७ 

कंद्रीय लोकसभा, गणराज्यों में, १०२-३; 

-नपतंत्र में, ११६-१२८; 

-बदिक युग में, ११६-७; 

केनत्रीय सरकार, उसके द्वारा नियंत्रण, 
१६२-४ ; स॒दृढ़ होने की आवश्यकता. 
३५२-३ 

कोट्टपाल, १६६ 

फोट कारंबाई, २२६ 

फोर्ट फी, २२० 

कोष, १७१, २५८-९ 

कोषाध्यक्ष, १४४ 

कोष विभाग, १६९ 

कौटिल्य-देखिए अथं शास्त्र 

कोणपद॑त, प्रंथकार, ६ 

कोण्डोपरय, गणराज्य, ९६ 

कौप्तिक, १९२ 

कौष्टफि गणराज्य, ९६ 

क्षत्ा, रत्नी, १३४ 

क्षत्रिय, गणराज्यों में, ९२-९३; 
उनका धमं; २६२, ब्राह्मणों को 
अपेक्षा उनकी स्थिति, ४४-५ 

क्षद्रक-माल व संघ, ३४, ९८ 

य्व 

खजाना का स्वामित्व, २५४ 

खनक-परिसारक, १६८ 

खाबंटक, २९१ 

लान, उनका स्वामित्व, २५३; 
उन पर कर, २४८, 


उनका विभाग, १४७ 
खारबेल व पौर जानपद सभा, १२२ 


प्‌० ] 


रं 
गणतंत्र, उसके अस्तित्व के प्रमाण, 
८९-९०; प्रजाससात्मक था या 
नहीं, ९१-२; उसके ज्ञासक प्रायः 
क्षत्रिय, ९३; बेदकाल में, ९४-५; 
पजाब में, ९७-८; सिघ-राजपूताना 
में, ९९; उत्तर बिहार व गोरखपुर 
में, ९९-१००; उसकी केंद्रीय सभा 
व उसके अधिकार, १०२-३; 
उसमे वबादविवाद व दलबन्दी, 


१०५-७; वादविवाद-पद्ध ति, 
१०७-८; उसका मंत्रिमंडल, 
१०९-११०; उसमे वंगक्‍्य 


भावना, ११२; कंसे नण्ट हुए, 
११२-११३ 

गणपूक (५) !!])), 

गणतिथ, १०७ 

गणिकाध्यक्ष, १७१-२ 

गप्तकालीन शासन-पद्धतिं, ३०५-११ १ 

गटबंदी, १०५- 

गरसरकारों न्यायालय, २१९-२२० 

गो अध्यक्ष, १६९ 

गोकलिक, १६९ 

गोत न्यायालय, २२१ 

गोपाल राजा फा निर्वाचन, ५८ 

गोविकतंन, रत्सी, १३४ 

गोव्यच्छ, रत्नी, १३४ 

गौरशिरस, ग्रंथकार, ६ 

ग्रामजनपद, १९८-९ 

ग्रामणी, रत्नी, ३३४ 

ग्रामपंचायत, व मुखिया, १९४-६; 
उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, 
२११-२; उसका विकास, २९८- 
९९; चोल देश में, २०५-७; 
उत्तर भारत में, २०२; कर्माटक, 


५ ८] 


महाराष्ट्र ब गज़रात में, २०३; 
गप्तकाल में, १९९, उनकी 
उपसमितियाँ, २०४-५; उनके 
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सभासदों का चुनाव, २०१-२; 
उनके विविध अधिकार, २०४-८; 
उनके आमदनी के स्नोत, २०८-९; 
कार्यवाही का प्रकार, २०९; 
सफलता के कारण, २२१-२ 
ग्राममहत्तर, १९९ 
ग्राममहाजन, १९८ 
ग्राममखिया, १९४-७ 
ग्रामवद्, १९९ 
ग्रामसभा, देखिय ग्रामपंचायत, 
ग्रीक इतिहासकार, व गणतंत्र, ९० 
घ 
घोटम॒श्र, ग्रंथकार, ६ 
च्‌ 
चर; (गप्तचर), १९२ 
चंद्रगप्त सभा, १० 
चारायण, ग्रंथकार, ६ 
चिकित्सापथक, १९८ 
चंगी, १७३, २४६ 
चनाव, लोकरुभा के सभारूदों का, 
११८; ग्राम्रपंचायतों के सभासदों 
का, २०२-३ 
चोरी, उसके हानि के लिए राज्य को 
जिम्मेदारी, १७४ 
चोरोडरिण, १७४ 
ञ 
जंगल का स्वामित्व, २५३ 
जनराज़्य, २९ 
जन्मन्‌, २९ 
जानकि गणराज्य, ९६ 
जानयद धर्म, रूढ़ व्यवस्थायं, कानून 
नहीं, १२२-३ 
जानपदों की मोहर, १२८ 
जिला पंचायत, १८६-१८७ 
जिला शासन, १८५-६ 
जूरी, २१६-७ 
ते 
तक्षा, रत्नी, १३४ 


६५५ ४०४५७७८४००<आर् 
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तनखाह, १७६-७ 
तहसील शासन, १८७-८ 
तिरुवकक्‍्केऊबी, ३३५ 
तोमंदिर श्लोलबी, ३२५ 


द्‌ 


दंडकियणराज्य, ९६ 

दडनायक, १६६ 

दंडनीति फा अप, १-२ 

दंड पाशिक, १७४ 

दरभार भवन, ८६-३७ 

द्हं फे, १४८ 

दर्शापराधिव, १३४ 

दलबंदी, १ ० ५-६ 

दलों के नाभ, १०३ 

दानपति, १७५ 

दानपत्र, जाली, १७६ 

दामणि गणराज्य, ९६ 

दिग्विजय की अनुमति, २६१ 

दिव्य, २२६५-७ 

दीघं निकाय, राज्योत्पत्ति पर, २४ 

दुर्गंपाल, १६६ 

दुर्गाध्यक्ष, १६६ 

दूकानों पर कर, २४ 

दूत, स्थायों या न, २६९; उनकी तोन 
श्रेणियाँ, २७०; उनकी अवध्यना, 
२७० 

देवपुत्र, ७४ 

देवालय के हिसाद, १६३, १७६ 

देवांदात्व, राजा का, अन्य देशों 
में, ७६ 

देशवर्म, रूढ़ व्यवस्थायें, व कानून, 
१२२-३ 

दबी उत्पत्ति, राज्य की, २३-४ 

दौरा, निरीक्षणार्थ, १६८ 

द्रांगिक, १७२ 

इन्द्र, गणराज्य के दऊ, १०७ 

द्वारपाल, १६६ 

हु राज्य, ३३ 


-अनदधारथ्यनाका सास कक 


२७० 
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ध्य 
घरना, २१४ 
धर्म द कानून, २२८-९ 
धर्म सिगडित राज्य, ४३-६ 
धर्मरहादात्य, १४४, १७० 
बमयुद्धाश्यिम, २६६-७ 
धर्म विभाग, १७१ 
बससंबधत, राज्य का क्तस्य होने थे 
परिणय, ४०-२ 
धमकिश, १४४, १७०५ 
धर्माप्यक्ष, १७२ 
धामिक विद्वारभारा थे शासन-पद्धात, 
४६-८ 
पाच, १५७० 
ने 
नगर राज्य, ३३ 
नगर सात, १९७-८ 
नागरिक, उनको श्रेणियां, ५७ 
उनसे से विशेषाधिकारों, ५६; 
और बिदेशी, ५९; ओर त़माता- 
घिक्कार, ५७-८ 
नाडगाबुड, १८८ 
नाइ, १८९, ३३५ 
नाइ-पंचायतें, १८९ 
नारदस्मृति व स्वर्णयुग, २१ 
निगमसभा, १९२ 
निरोक्षण दोरा, १६८ 
निसुष्टार्थ दूत, २६९ 
नोतिभयूख, १७ 
न ५, देखो राजा, 
नोौसेता, ५ दर ८-९ 
न्यायकरणिक, १७४ 
न्यायदान व पंचायतें, २१९-२० 
न्यायदान-प्रणाली का उदय, २१३-४ 
न्यायनिर्णय के मूलभूत सिद्धांत, २२३-४ 
न्याय विभाग, १७३-४ 
न्यायालय, २१८-२२१ 
नवविधान, भारत का, व प्राचीन 
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शासन-पद्धति, ३४२-३; भ्रास- 
पंचायतों का पुनणज्जीवन, ३४५; 


जन्मसिद्ध/ विशेवाधिकारों का 
निर्मुडन, ३४९; सुदृढ़ केन्द्रीय 


सरकार की हझावद्यपासा, ३५२-३ 
प्‌ 

पंचक्‌ल, १९१ 

पंचमंडली, १९८ 

पंडित, धममंत्री, ६४८, १७५, २७५, 
२१० 

पण्याध्यक्ष, १७२ 

पत्यध्यक्ष, १६६ 

परराष्ट्रमंत्री, १४३ 

पराद्वर, ग्रंथकार, ६ 

परिमितार्थ दृत, २६९ 

पशु पालन कर, २४५९ 

पाटलिपुत्र का शासन, १९२-३ 

पाणिनिनिद्धिष्ट गणराज्य, ९६ 

पाथक, १७९ 

पालंमेंट, देखिये झोक्षसभा 

पाष्णिग्राह, २६३ 

पारछागल, रत्नी, १३४ 

पिशुन, प्रंथकार, ६ 

पित॒प्रधान कटुंब व राजा, ६४ 

पुरपाल, १९० 

पुर शासन, १९०-३, २९१ 

पुरक त्स राजा, अरधधंदंव, ७३ 

पुरोहित, उसका राज्यशासन पर असर, 
४३; उसका मंत्रिमंडल में स्थान, 
१४०; उसका कार्य, २४०-१ 

पुलोस विभाग, १७४-५ 

पस्तपाल, १८६ 

प्‌ृग, २० ६ 

प्‌गन्यायालय, २२० 

पोलिटिकल एजेंट, २७२ 

पीरजनसभा, न रामायण सें, १२०-१; 
न म॒च्छकटिक सें, १२६; उसके 
तथाकथित अधिकार, १२०-१; 
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शिलालेखों में मन ल्लिखित, १२७-८ 

प्रकृति सात, ३६-७ 

प्रतिनिधि, एक मंत्री, १४१, प्रभ्राज्य 
फा नियंत्रक, २७२; साम॑ंतों का, 
२७३ 

प्रतिनिधि-पद्ध॑ति, ११९ 

प्रतिहार, १६५ 

परवान मंत्री, १४१-२ 

प्रभ्राज्य, उछ्के सामंतों से संबंध, 


२७२-५; उसका सामंतों पर 
नियंत्रण, २७४-५ 

प्रभाता, १७० 

प्रबेशपत्र, २७० 

प्रापीमय शासन-पद्धत, गणदोष- 


विद धन, ३३४ 2-८ 
प्र।हविवाक, १४४, १७२ 
प्रांतीय शासन, १८०-२ 
ग्रावेशिक बिवाग, १७९-८०; २८१- 
०५२; ३११-२; ३२४-५ 
आजणजिफ रू पार, १८३-४ 


4० । 
बंदूक, २६८ 
बल प्रयोग, न्याय प्राप्ति दो लिए, 
२१३-४ 
बलि, २३० 


बहुदंत, प्रथंकार, ६ 

बहुधान्यक, योधेय शाखा, ९७ 

बुद्ध का गणों को उपदेश, ३४३ 

बनकरों पर कर, २४८ 

बेगार, २४९ 

ब्रद्मग॒प्त गणराज्य, ९६ 

ब्रद्मा, एक ग्रंथकार, ६ 

ब्राह्मण, उनका राज्य पर असर ४३- 
४ड; क्षत्रियों को अपक्षा उनकी 
त्यिति, ४३-४४; उनकी कानूनी 
सहलियते, ५८; उनकी करों से 
विभूषित, २३७; उनको संत्रि- 
मंडल में संख्या, १५२ 


रह 


अनुक्रमणिका 


भं 

भटाइवपति, १६६ 

भट्टस्वासि, २४२ 

भागधक्‌, १३४ 

भारतोय नवधिधान, देखिये नवविधान 

भारद्वाज, ग्रंथकार, ८ 

भुक्ति, १७९ 

भूसिकर, उसकी दर, २२८-३०; 
उसमें छूट, २२९; अनाज में या 
नगद में,२४०; न चकान से जमोन 
जब्त, २४१ 

भूमिस्वासित्व, २४३-६ 

भौज्य, राज्य का एक प्रकार, ३१ 

मर 

मंडल-पद्धति, २६२३-४ 

मतदान, ग्रामपंचायतों में, २०२-३; 
गणराज्यों में, ११२; ददिक समिति 
में, ११८ 

मत्तमयू रक, ९७ 

मधक वक्ष स्वामित्व, २५५ 

मंत्री, उनका महत्व, १३६-७; उनकी 

है योग्यता, १४९-५१; उनके अधिकार 
१४६-७; उनसे राजा का निर्वाचन, 
१५५-६; उनमे कार्य विभाजन, 
१२९; उनके परिषद को कार्य- 
प्रणाली १४५-६, १४८; उनके 
राजाज्ञाओं का फेर-विचार, १५२- 
३; उनका राजा पर प्रभाव, 
१५५-६; उनकी नियुक्ति, १५२; 
विभागाध्यक्षों से पृथक न, १६६; 
उनमें ब्राह्मणों को सख्या, १५२; 
कूल मंत्रियों की संख्या, १३७-८; 
विविध मंत्रियों के विभाग, १४०- 
५; उनके दद्ांक, १४८; दंदिक 
युग में, १३०; एंतिहासिक युग 
में, १३५-६; प्रांतिक शासन में, 
१३७, १४७ 

मनरम्‌ ( पंचायत ) ३३६ 


श्र 
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मंदिर संपत्ति पर कर, २३७ 

सध्यम, २६४ 

सर्यादा धुर्यं, १६७ 

मललगणराज्य ३४, ९९ 

महत्तम, १९९ 

महत्तर, १९९ 

महत्तराधिकारी, २०१ 

महल विभाग, १६५ 

महाक्षपटलिक, १६१, १७० 

महाजनसंमत, प्रथम राजा, २४ 

महाप्रचंडदं डनायक, १६६ 

महाप्रतीहार, १६५ 

समहाबलाधिकृत, १६६ 

महाभारत, ज्ञांतिपर्व में राज्यश्ञास्त्र- 
प्रणेताओं का उल्लेख, ५-६; उसमें 
चचित राज्यश्ञास्त्रविषय, ८; 
राज्योत्पत्ति पर, २१ 

महाप्रधान, १४२ 

महामात्र, १७७, ३१५ 

महाम॒द्राध्यक्ष, १६९ 

महाव्यू हपति, १६६ 

महाइवपति, १६६ 

महासंधिविग्राहक, १६९ 

महासेनापति, १६६ 

भात्स्य न्याय, २२-३२ 

मानसोल्लास, १७-१८ 

मालमंत्री, १४५, १६९ 

मालद गणराज्य, ९८ 

मित्र, ३७ 

मुद्राधिष, १६५ 

म्ेः्स्थनीज, १०-११ 

मौलबल, १६७ 

समोौयंयुग शासनपद्धति, २८४-३०० 

सोयंसेना, २९२ 

यक्तिकल्पतरु, १७ 

युद्ध को प्रोत्साहन, २६१ 

बुद्धकारण, २६६ 

यद्धनियम, २६६-७ 
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पुद्धमंत्री, १४२ 
युवराज, उसको शिक्षा, ६१-७०; 
रत्निमंडल में, १३३-४, ३०७ 
पूनानी इतिहासकार और गणतंत्र, ९० 
यौधेय गणराज्य, ९७-८ 
र 
रज्जुक, १८४ 
रणभांडागाराधिप, १६७, ३०९ 
रत्नी, १ रे २-५ 
रथकार, एक रत्नी, १३४ 
रथाधिपति, १६६ 
रणभांडागारिफ, १६६ 
राजकवि, १६५ 
राजकर्तार:, ६६ 
राजज्योतिषी, १६५ 
राजनीतिक दायित्व, ६१-२ 
राजनीतिकांड, १७ 
राजक मार, प्रांतीय शासक, १८१ 
राजनीतिप्रकादा, २१७ 
राजमहलविभाग, १६५ 
राजवंद, १६५ 
राजव्यय का व्योरा, २५७-९ 
राजश्ासन, १७५ 
राजा, उसके पद की उत्पत्ति, ६३-४; 
उसकी निर्वाचन प्रथा, ६५; उसके 
अधिकार ब प्रतिष्ठा, ८५-८८; 
२१५; उसका देवत्व, ७४-७७, 
३४४; धर्मरक्षक, ७८; प्रजासेवक, 
७९; प्रजाथाती या विश्वस्त, 
७९-८०; उसके अधिकारों का 
नियंत्रण, ८००४; 
राज्य, उसके उत्पत्ति पर विचार, २१-५ 
-के प्रकार, ३०-४; उनके संघ, ३४; 
सम्मिलित राज्य, ३४; एकात्मक, 
३४; जनहितकारी संस्था, न 
दसमनकारी, ३५-६; उसके अंग, 
२६; भाषेक्य, धर्मेश्य कहाँ तक 
ऐक्य के लिए आवश्यक, ३९; उसके 
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उद्देश्य, ४०-१; कहाँ तक धर्म 
निगडित था, ४३-४; उसका कार्य - 
फेत्र, ४८-९; और व्यक्तिगत स्वतं- 
त्रता, ५४-५५ ; उसके प्रति कत॑ंव्यों 
के आधार, ६१-२; उसके कानून 
बनाने का अधिकार, १२९-३१; 
उसके आय के स्रोत, २३२-५६; 
उसका व्यय का व्योरा, २५७-८; 
उसका स्थायी कोष, २५८-९ 

राज्यपाल, २८९ 

राज्यश्ञास्त्र का स्वरूप, १; उसके 
निर्माता ५-१७; उत्तर काल में 
मीलिक ग्रंथों का अभाव, १२-१३; 
लप्त ग्रंथ, ५ 

राज्यसंघ, ३३ 

राज्य संचालित घंदे, १७१-२ 

राज्यापहरण, २६१ 

रामायण और नृपनिर्वाचन, ६६; और 
पौरजानयद सभा, १२०-१ 

रानी, उसके अधिकार, ७२; रत्नि- 
मंडल में, १३३ 

राद्रदामा फा निर्वाचन, ६८ 

राष्ट्र, एक राज्यविभाग, १८० 

राष्ट्रट्ट शासनपद्धति, ३२०-७ 

राष्ट्रमहत्तर, १८४ 

शजिडेंट, २७२ 

ल 

लिच्छाब गणराज्य, ९९-१०० 

लप्त प्रंथ, राज्यश्ञास्त्र पर, ५ 
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